व्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


सैन्य विद्रोह के वाद भारतीय लोकविंत्त के 
पुननिर्भाण काल के प्रमुख चरित्र तथा विचार 


सब्यसाची भट्टाचाय्ये 


दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिसिटेड 
नई दिल्‍ली बंवई कलकत्ता मद्रास 
समस्त विश्व में सहयोगी कपनिया 


(8 भारतीय इतिहास अनुसधान पढ़िपद 
अनुवाद : श्रीकांन्त मिश्र 


प्रथम हिंदी सस्क्रणु+ क्र ५. 


ही 


भारत सरकार से स्थायती दर पर प्राप्त कागज ह 
इस पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है । 


मूल्य; 32.00 


भारतोष इतिहास अनुसंधान परियद द्वारा प्रवतित 


एस० जी० वसानी द्वारा दि मेकमिलन कपनी आफ इंडिया लिमिटेड 
के लिए प्रकाशित तथा प्रगति प्रिटर्स, दिल्वी 0032 मे मुद्रित । 
$. पोाशिणाशा5व : छगाज ऐड ९ पराताए #वीठाः 





माता-पिता को 


यत्ज्ञानमुत चेतो घृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतम्‌ प्रजासु । 
यस्मात्न ऋते कि चन कमें क्रियते तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ 


मारतीय इतिहास अनुसंधाज्, प्ंशिषिद 
की और से 


भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अनेक उद्देश्यों में एक है शोध की उपलब्धियों 
को उस पाठक वर्ग तक पहुंचाना जो हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हम भारतीय भाषाओं 
में इतिहास संबंधी रचनाएं तैयार तथा प्रकाशित करें। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से 
भारतीय इतिहासविद अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे पहुच सकते है, नाम और प्रतिष्ठा अजित कर 
सकते हैं, कितु भारतीय पाठकवर्ग का यह छोटा अंश ही इससे लाभ उठा पाता है। 
शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग 
की प्रवृत्ति बल पकड़ रही है। ऐसी स्थिति मे इतिहास की स्तरीय पुस्तकों की कमी 
गंभीर रूप से अनुभव की जा रही है । सबसे पहले हमे भास्तीय इतिहास की ओर ध्यान 
देना है। अत: भा० इ० अ० प० ने कुछ भौरव ग्रंथों (क्लासिक्स) तथा इतिहास विपयक 
शोध की निर्दोष पद्धतियों पर आद्भधुत और इतिहास की समकालीन भ्रवृत्तियों को प्रति- 
विबित करने वाली कुछ अन्य पुस्तकों का अनुवाद कराने का निश्चय किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक का विषय ब्रिटेन की वित्तोय नीति है, जिसमे 857 की सैनिक 
ऋति के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसमे परिवर्तन की प्रक्रिया के प्रति उत्तरदायी 
व्यक्तियों और विचारधाराओ का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। विभिन्‍न हित 
समूहों, नीति निर्माताओं तथा श्रतिद्वंद्वी संगठनों का भी विवरण दिया गया है। ग्रिटेन 
को इस नीति के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनमत तैयार हुआ था | 
इस प्रकार इस पुस्तक से हमे वह पृष्ठभूमि प्राप्त होती है जो 2वी शताब्दी के प्नातवेँ 
दशक से प्रारंभ होने वाले आथिक राष्ट्रवाद को समझने के लिए आवश्यक है । 

पुस्तक का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासों का परिणाम है जिसके लिए अनुधादक 
श्रीक्वांत,मिश्र,, डा नर्ेंद्रप्रम्मांद्र. वर्मा, तथा.अज्य, सभी.सहूध्रोगिगों. के पत्ति, दूस, महफ्पत, 

ज्ञापन करते हैं। 


28 फरवरी 976 रामशरण शर्मा 
नई दिल्‍ली *. अध्यक्ष 
भारतीय इतिहास अनुसधान परिपद 


मोर 
तर 


मैं बहुत सारे व्यक्तियों के प्रति आभारी हूं । उनका स्मरण करते हु मुक हुप॑ होता है। 
मेरे लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए० त्रिपाठी के प्रति पूरी तरह आभार प्रकट 
कर पाना कठिन है, जिन्होंने मेरे प्रथम शोध प्रयास का निर्देशन किया है। मैं डाक्टर 
एन० के० सिन्हा, भूतपूर्व आसुतोष प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
तथा प्रीफेसर नीहाररंजन रे, निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी को, 
उनके द्वारा दिए गए परामर्श और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देना चाहुंगा। 
अपने ग्रुरुजनों, सहयोगियों तथा विद्याथियों के प्रति बौद्धिक ऋणभार की 
आभारोक्ति केवल सामान्य रूप से ही की जा सकती है। मुझे विशेष रूप से प्रोफेसर एस ० 
पी० सरकार का उल्लेख करना चाहिए जिन्होंने उस समय भी, जब मैं प्रेसीडेंसी कालेज 
कलकत्ता मे बी०ए० का ही छात्र यथा, मुर्भे सुनने की इच्छा उदारतापूर्वक दिखाई थी। 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के डा० विपनचन्द्र, इडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, कलकत्ता 
के डा० बरुन डे तथा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डा० एस० गोपाल ने इस रचना से 
संबद्ध विपयों पर व्यक्तिगत और कभी-कभी सामूहिक रूप से विचार विभर्श करने का 
कष्ट उठाया है। इन सभी के प्रति और कलकत्ता, दिल्‍ली तथा आवसफोर्ड के अन्य बहुत 
सारे व्यक्तियों के प्रति मैं वहुत कतज्ञ हूं । परतु भूलो और च्लुटियों के लिए मैं अकेला ही 
उत्तरदायी हूं । 
मैं इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ 
एंडवास्ड स्टडी को, उनके द्वारा शोध कार्य और शोध प्रवध के प्रकाशनार्यथ दी गई सहा- 
यता के लिए; शिकागो विश्वविद्यालय की कमेटी आफ साउथ एशिया स्टडीज को 
प्रकाशन हेतु दी गई सहायता के लिए और उसी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग को 
968-69 में प्रेरणादायी वातावरण (ओर अध्यापन कार्य से मुक्त एक स्तन) प्रदान करने 
के लिए; और डा० रेमण्ड कार तथा आवसफोर्ड की प्रबंध समिति के सदस्यों को हैरिसन 
फैलोशिप के लिए मेरा चुनाव करने के निमित्त धन्यवाद देता हूं । 
मैं श्री एच० मार० सान्याल कै प्रति जिन्‍्होने कुछ साख्यिकीय सारणियों की जांच 
करने तथा भारत में मेरी अनुपस्थिति में पुस्तक का प्रूफ पढ़ने को अनुकंपा की । पाद 
दिप्पणियों में उल्लिखित पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के प्रति उस सामग्री के प्रयोग की अनु- 
मति देने के लिए जिसे पहले मैंने लेखों के रूप में प्रकाशित कराया था; श्रीमती पोलाइन 
डावर आफ मारपथ, नोभंवरलंड के प्रति सर चार्ल्स ट्रैवीलियय के निजी कागजात 
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सांख्यिकीय परिश्िष्ट 
में सारणियों की सूची 


लोक राजस्व * भारत सरकार के समग्र सकल राजस्व के प्रतिशत रूप में प्रमुख 
मर्दे : काल 858-59 से 87[-724 
लोक व्यय : भारत सरकार के समग्र सकल व्यय के प्रतिशत रूप में प्रमुख मद ! 
काल 863-64 से 87-72। 
भारत सरकार का भारत और इग्लैंड में सकल राजस्व और व्यय ' 858-59 से 
87-72 तक। हर 
भारत सरकार के प्रमुख और इंग्लैंड में सकल राजस्व और प्राप्तियां (857-58 
से 872-73 तक) : प्रमुख मर्दे । | 
अफीम राजस्व : औसत कीमत, शुल्क दर तथा व्यापार फी मात्रा ]857-72॥/ 
प्रमुख प्रातों प्रेसीडेंसियो में सकल मालगुजारी : 856-57 से 870-7 तक 
नमक से प्राप्त सकल राजस्व : आयात शुल्क, अंतर्देशीय सीमा शुल्क, तथा विक्रय 
मूल्य 956-57 से 87-72 तक । ! 
विदेशी व्यापार और सीमा शुल्क : आयात एवं निर्यात के सरकारी मूल्य तथा 
कुल सीमा शुल्क राजस्व 857-58 से 87-72 तक। 
कुछ मुख्य निर्यातों के सरकारी मूल्य : 860-6] तथा 870-7]॥ 


7.2 कुछ मुख्य आयातों के सरकारी मूल्य : 860-6 तथा 870-7। 


8. 

8.2 

9. 
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32.2 


सूती लच्छों, धागों और सूत के आयात 857-58 से 87!-72 तक । 

सूती वस्त्रों के आयात : सरकारी मूल्य तथा सीमा शुल्क 857-58 से 870-7। 
भारत सरकार के प्रमुख प्रांतों प्रेसीडेंसियों के सकल राजस्व और प्राप्तियां 
858-59 से 87-72 तक । 

भारत सरकार का प्रमुख प्रातो प्रेसीडे सियों में सकल व्यय 858-59 से 87]- 
प्र2 तका 

भारत सरकार का भारत व इंग्लैंड में सकल व्यय; श्रमुख मर्दे : [863-64 से 
872-73 तक। 

लोक निर्माण विभाग मे व्यय की प्रमुख मर्दे : लोक निर्माण 'साधारण” 857-58 
से 87[-72 तक । 

प्रमुय प्रांतो प्रेसीडेंसियो में लोक निर्माण (साधारण) पर व्यय: भारत में कुल 
ब्यय के प्रतिशत रूप में । 
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शान 
24.2 


लौक निर्माण विभाग में व्यय की प्रमुय म्दे : रेल तथा 'असाधारण' लोक निर्माण 
कार्य । 

'साधारण' लोक निर्माण कार्यों पर प्रमुख प्रातों प्रेसीडेंसियों में व्यय, 857-58 
से ।87]-72 तक । 

सैन्य व्यय का विस्तृत विवरण, काल ]865-66, 869-70 तथा 87]-72। 
ब्रिटिश भारत में नियोजित सैनिको की संख्या, 858-59 से 869-70 तक। 
प्रत्येक प्रेसीडेंसी में नियोजित सैनिकों की संख्या, यूरोपीय तथा हिंदुस्तानी, 
858-59 से 87-72 त्तक । 

प्रत्येक प्रेसीडेंसी में सता पर सकल व्यय तथा इंग्लैंड में भुगतान, 863-64 से 
]07-2 तक। 

प्रस्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारत के अपरिशोधित लोकऋण की राशि, 858- 
59 से 872-73 तक । 

प्रत्याभुव (गारंदीशुदा ) कंपनियों को भुगतान किया गया वापिक ब्याज, 860- 
6] से 87-72 तक। 

भारत सरकार के इंग्लैंड मे शुद्ध भुगतान : मुख्य म्दें और भुगतान की रीति, 
860-6 से 87]-72 तक । 

शिक्षा पर व्यय, 857-58 से 87-72 तक । 

शिक्षा पर व्यय : प्रभुख प्रातो प्रेसीडसियों मे : सरकारी व्यय (कालम-क) और 
सभी सार्वजनिक तथा निजी ख्रोतों से कुल व्यय (कालम-ख ), 858-59 से 
87-72 तक | 


लेखा शाखा 

कृषि, राजस्व व 
वाणिज्य कार्यविवरण 

डी० एन० बी० 

इक० एच० आर० 

ई० एच० आर० 

एल्गिन कामजात 


व्यय शाखा 
बित प्रेपण 
बित्त कायंविवरण 


पृथक राजस्व वित्त 
गृह कार्यविवरण 


गृह प्रेपण 

गृह राजस्व कार्यविवरण 

गृह पृथक राजस्व कार्य- 
विवरण 

जे० इक० एच० 

के० डब्ल्यू ० 


लारेंस काम्रजात 


विधान परिपद 
कार्यविवरण (साराश) 


* इंग्लिश हिस्द्रारिकल रिव्यूट। ' * 


डाब्द संक्षेप 


: लेखा शाखा, वित्त विभाग कार्यविवरण | 

: कृषि, राजस्व तथा वाणिज्य विभाग संबंधी गवर्नर जनरल 
इन काउसिल का कार्यविवरण । 

“डिवशनरी आफ नेशनल वायोग्रेफी” (लंदन ) 

: 'इकानामिक हिंस्ट्री रिव्यू!) 


जेम्स बूस, एल्गिन के आठवें अल (48-63), भारत के 
गवर्नर जनरल (862-63) के कामजात (पांडुलिपियाँ- 
यूरोप, एफ० 83, इंडिया आफिस लाइब्रेरी) 

£ व्यय शाखा, वित्त विभाग कार्यविवरण । 

वित्त संबंधी प्रेपण, भारत सरकार से भारत मंत्री को । 


: वित्त विभाग संबंधी गवर्नर जनरल इन काउंसिल का कार्य- 


विवरण । 

पृथक राजस्व शाखा, वित्त विभाग कार्यविवरण | 

: गृह विभाग संबंधी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का कार्य- 
विवरण । 


: गृह विभाग प्रेषण, लोक शाखा, भारत सरकार भारत मंत्री । 
: गृह विभाग कार्यविवरण, राजस्व शाखा । 


४ गृह विभाग कार्यविवरण, पृथक राजस्व शाखा । 


'जनेल आफ इकानामिक हिस्ट्री' । 

“कीप्ट विद', सपरिपद ग्रवर्न र जनरल की कार्यवाही से संबंधित 
फाइलों में संलरन अतिरिवत कागजातों पर अभिलेखागार 
का संकेतन है । 

सर जान लारेंस, प्रथम बेरन लारेस (8-79), भारत 
का गवर्नर जनरल लारेंस (864-69) के कागजात (पाडु- 
लिपिया, यूरोप एफ० 90, इंडिया आफिस लाइब्रेरी ) । 
भारतीय विधान परिषद का कार्यविवरण सारांश (नई 
सीरीज) 


विधान परिषद विवरण : भारतीय विधान परिषद का कार्य विवरण (पुरानी सीरीज) 

अवकाश व पेंशन अवकाण व पेशन शाखा, बित्त विभाग कार्य विवरण । 

मेयो कागजात : रिचईड बोर्फ, मेयो का छठा अल (822-72), भारत का 
गवर्मर जनरल (869-72) (पता 7490, कै ब्रिज विश्व- 
विद्यालय पुस्तकालय ) । 


सैन्य प्रेपण सैन्य प्रेषण, भारत सरकार भारत मंत्री । 
सैग्य विभाग कार्यविवरण . सपरिपद गवर्नर जनरल का सैन्य विभाग संबंधी कार्य विवरण । 
प्रकीर्ण शाखा < .ड्रीपं;शाखा,.वित्त घिम[ग क़ा्यंविदरण । 


एम० एम० पी० आर० : मारत एंड मंटीरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट (संसदीय कागजात ) । 

पी० पी० एच० सी०.._. गसदीह फ्रिज ति' (हीउर्से कक कैतमेस ) । 

पी० पी० एच० एलृ७ .: समदीय कागजात (हिपुस।आफछुसट्टत ), ।५ 

लोक शाखा) + लॉक शाखा) गृह विभाग कार्यविवरण । 

निर्माण कार्य विवड॒पू , « ८।छमडिपद गवर्लर जनरल का लोक पनर्माण विभाग सबंधी 
वर रन्‍प्रयेश्विकूरृ/क ५ ९“ «' 

राजस्व कार्यविवर॑ण , , ....]्ुजरवु शु्ा, गूह फिफ्रग कार्यविवरण । 

राजस्व प्रेपण. . . : राजस्व प्रेपण, भारत सरकार भारत सत्री । 

रेल प्रेपण - ; रेल विभाग प्रेषण, भारत रारकार, भारत मन्नी | 

हिंदुस्तानी प्रेस रिपोर्ट - : हिंदुस्तानी प्रेस के सबंध में रिपोर्ट (भारतीय राष्ट्रीय अभि- 

लेखायार ) । 


पृथक राजस्व * पृथक राजस्व शाखा, वित्त गृह विभाग कार्य विवरण । 
हिंदुस्तानी समाचार. हिंदुस्तानी भाषाओ के समाचार पत्नो से उद्धरण (भारतीय 
उद्धरण ., राष्ट्रीय अभिलेखागार) । 


ट्रैवीलियन कागजात: सर चार्ल्स ट्रेवीलियन (807-86) के पन्न, मद्रास का 
गवर्नर, 859-60, और गवर्नर जनरल की परिषद का 
वित्तीय मामलो का सदस्य, 862-65 (माइक्रोफिल्म, बोड- 
लियन लाइब्रेरी, आक्सफोर्ड ) । 

बुड कागजात सर चारलस वुड प्रथम विस्काउंट हैलीफाक्स (800-85 ), 
भारत मत्री 859-66, (पााडुलिपिया यूरोप एफ० 78, 

"प इंडिया आफिस लाइब्रेरी) । 

शब्द संक्षेपो तथा टिप्पणियों के पूरे स्पध्टीकरण के लिए संदर्भ ग्रंथ सूची को देखिए। 
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भारतीय साम्राज्य के व्यापक वित्तीय संगठन में बहुत से छोटे-छोटे अधिकारियों मे से 
एक अधिकारी चाल्से लैम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित अकाउंटेंट जनरल के 
कार्यालय में जब बह नौकरी करता था तब एक बार उसने डेविड बूथ की 'टेबल्स आव 
सिपल इंटरेस्ट' नामक पुस्तक की, जिसे वह लगभग प्रतिदिन प्रयोग में लाता रहा होगा, 
समीक्षा की। उसने लिखा कि 'इस पुस्तक में उत सामान्‍य पुस्तको से अलग एक खास प्रकार 
की दिलचस्पी अंत तक बनी रहती है जिनका अवलोकन करना हमारे भाग्य में बदा है ।”! 
बेखकों को बहुधा अपनी कृति के विपय मे भ्रम रहता है, फिर भी यह समझना कि यह 
रचना आम पुस्तकों का अपवाद होगी और पाठकों की रुचि अंत तक बनाए रजेगी, व्याव- 
हारिक दृष्टि से युक्तिसंगत नहीं है। इसके अलावा उस नीरस विषय मे पाठकों को घसीट 
ले जाना, जोकि लेखक ने उनके लिए निर्धारित किया है, कोई विशेष बढाई की बात भी 
नही है। अस्तु इस प्रस्तावना का उद्देश्य पाठक की इस कृति के विस्तार क्षेत्र का परिचय 
देना मात्र है। प्रथम अध्याय का भी उद्देश्य यही है। इसमे काल विश्वेष के प्रमुख पात्रो 
का परिचय पाठकों को देने के साथ-साथ इस अवधि की विशिष्ट समस्याओं की रूपरेखा 
भी निर्धारित की गई है । 

भारतीय लोकवित्त का अध्ययन उस महान उथल-पुथल की समाप्ति से प्रारभ 
होता है जिसे सैन्य-विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अध्ययन प्रारंभ करने के लिए 
858 का वर्ष सुविधाजनक है ! सैन्य विद्रोह द्वारा उत्पन्त वित्तीय संकट के कारण उस 
समय नीति का पु्र्तिधारिण आवश्यक हो गया था । इसी समय वित्तीय शक्ति का स्थान 
परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण सस्थागत परिवर्तन, जिनके साथ ही भारत में ईस्ट इंड्रिया 
कंपनी का शासन समाप्त हो गया, हो रहे थे। (संस्थागत ढाचे के पुनर्गठन पर दूसरे अध्याय 
में और प्रधान नीति विपयक्र समस्याओं पर तीसरे और चौथे अध्यायों मे विचार किया 
गया है।)872 को दो भिन्न अवस्थाओं का संधि वर्ष माना जा सकता है | इसके अनेक 
कारण है : प्राश्चात्य यूरोप की सभी प्रमुब अर्थव्यवस्थाओ मे और विश्येप रूप से ग्रेट 
ब्रिदेन में 873 से 896 की अवधि मे भारी मंदी का प्रकोप; चांदी की अंतरराष्ट्रीय 
कीमत और स्टलिग के साथ रुपये की विभिमय दर में परिवर्तत; 87-72 में भारतीय 
वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण होना; 872 में मेयो का (जो इस कथानक 
के प्रधान पाल्नों मे से है) प्रशासन समाप्त होना; और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण वात है 
पुर्नानिर्माण की प्रेरक शक्ति का समापन--जो उननीसवी शताब्दी के छठे दशक की 


के 


2 ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


विज्येपता थी। इस प्रकार 858 से ।872 तक की अवधि में एक निश्चित संगति के 
दर्शन होते हैं। हमने इसी अल्प परंतु निर्णायक महत्व की अवधि के गहन अध्ययन का 
निर्णय किया है। इस और आगे के अनेक अध्यायों में इस प्रश्त का उत्तर देने का प्रयास 
किया गया है कि ब्रिटिश राज के विकास की दृष्टि से इस काल का वित्तीय इतिहास क्यों 
महत्वपूर्ण माना जाता है । 
प्रस्तुत पुस्तक एक साम्राज्य के वित्तीय संगठन के विपय में है। यह सर्वंविदित 
है कि लोकवित्त का स्थान राजनीतिविज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच की सीमा पर है। 
अध्ययन के इस क्षेत्र मे यदि हम शुद्ध राजनीतिक विधिक या प्रशासनिक इतिहास की 
ओपचारिक विधिवादिता (मियम-काथदा) का ही अध्ययन करें अथवा राजनीतिक 
संदर्भ से कटे शुद्ध आथिक इतिहास मात्र में ही अपने को लगाए रखें तो संभवत: यह 
उपयोगी नही ही सकता । सरकार की साम्राज्यिक व्यवस्था के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण 
विधिवादी रहा है। सिविल सेवा (सिविल सवित ) में रहने वाले व्यक्तियों तथा विधि- 
शास्त्तियों ने इस दिशा में पथप्रदर्शक का कार्य किया है । इन लोगों ने औपचारिक तथा 
विधिक ढाचे की व्याख्या की है। इन्होने जानवूझ कर अपने अध्ययन को यही रूप क्यों 
दिया यह स्वत: स्पष्ट है। परंतु वाद के लोगों ने भी, जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है, 
जब इस परंपरा को अपनाया तो इससे उन अनेक प्रश्नों की उपेक्षा करने की प्रेरणा मिली 
है जिनके उत्तर विधि तथा अधिनियमोीं के अध्ययन, साविधानिक उत्तरदाभित्वों एवं 
कार्यों के विश्लेषण, तथा औपचारिक सरकारी तंत्र के अंगो के इतिहास मात्र से नही 
दिए जा सकते । उदाहरण के लिए, वित्तीय नीतिनिर्धा रण की प्रक्रिया में उन लोगों के 
अतिरिक्त, जिन पर नीतिनिर्धारण का औपचारिक उत्तरदामित्व होता था, अस्य अनेक 
व्यक्ति भाग लेते थे। बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने का उत्त र- 
दायित्व यद्यपि थोड़े से लोगों पर डाला जाता था, तथापि इत बहुत सारे व्यक्षितयों में से 
कुछ लोग निर्णय लेने के अधिकारी व्यक्तियों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते थे। ऐसे 
अनेक गुट थे जौ उन व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास करते रहते थे जिनके पास निर्णय 
लेने का अधिकार हुआ करता था। इनमे से कुछ गुटों को दवाव डालने मे सफलता मिल्री 
और इस प्रकार इन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया मे अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया । कुछ ऐसे 
भी गुट थे जो अपने उद्देश्य मे असफल रहें, परंतु उन्‍्होंते अधिकारियों को रजामंद करने 
और उन पर दबाव डालने का कार्य जारी रखा। एक दूसरे की प्रभावित करने वाली इस 
गतिशील प्रक्रिया, तथा उन अनेकानेक विचारों और दवावों को, जिनसे निर्णमों तथा 
कार्यवाहियों की रीति-मीति निर्धारित होती थी, केवल सत्ता के औपचारिक ढांचे के 
साध्यम से नही समझा जा सकता । विधिवादी दृष्टिकोण की अपर्थाप्तता भी उस समय 
इतनी ही स्पष्ट हो जाती है जब हम कानूनों और विनियमों में किसी स्पष्ट परिवरतंव के 
बिता ही प्रशासनिक पदानुक्रम (हाइटार्की) मे एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्रमश: निर्णय 
लेने के अधिकार के स्थानातरण पर विचार करते हैं। सचार प्रणाल्री की प्रगति का 
प्रभाव इस दृष्टि से अच्छा उदाहरण है। भारतीय वार व्यवस्था के प्रारंभ (854), 
यूरोप के साथ स्थल मार्य से केविल द्वारा सवंध स्थापित होने (868), समय की वचत 
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करने वाले स्वेज मार्ग के खुलने (869) और अंत मे समुद्री केविल पड़ जाने (970) 
से इग्लैंड के साथ ही तही भारत के अंदर भी संचार व्यवस्था की गति तेज हो गई। 
इससे भारत सरकार पर ब्रिटिश सरकार का और प्रांतीय सरकारों पर भारत सरकार 
का नियत्रण वढ गया और यही प्रवृत्ति प्रशासन में सबसे नीचे स्तर तक व्याप्त हो गई । 
और भी, धीरे-धीरे वित्तीय नियंत्रण को कड़ा कर देने मात्र से केंद्रीय अथवा सर्वोच्च 
सरकार (उस समय केंद्रीय सरकार को यही कहा जाता था) के लिए प्रांतीय (अथवा 
अधीनस्थ) सरकारों के निर्णय लेने की शक्तियों में कमी कर पाना संभव था। जैसा कि 
सर चाल्स ट्रेवीलियन ने कहा है : 'केंद्रीय सरकार ने वित्तीय केंद्रीकरण की नीति का 
पालन करते हुए प्रायः अदृश्य रूप से ब्रिटिश भारत के सविधान में “आधार भूत 
परिवर्तत किए।” “चूकि सरकार के सभी तत्वों में वित्त सबसे सबल होता है, इसलिए 
यह सहज ही अन्य सभी तत्वों को आत्मसात कर लेता और उन्हें दूसरा रूप दे देता है” 
यदि हम परंपरागत विधिक दृष्टिकोण ही अपनाते है तो विविध प्रक्रियाओं जैसे '** 
दबाव गुटों के प्रभाव, नवीन सचार प्रणाली के परिणामस्वरूप सत्ता के केंद्र में 
स्थानांतरण अथवा प्तरकारी यत्न के अंगीमूत तत्वों के बीच औपचारिक विधिक संबंधों 
से भिन्‍त वास्तविक संबंधों में परिवर्तनों का विश्लेषण संभव नही हो सकता। इसलिए 
सपूर्ण व्यवस्था के निरूपण का प्रयास औपचारिक विधिक ढाचे से प्रारंभ तो अवश्य 
होना चाहिए (अध्याय 2 मे वित्तीय शक्तियों के सबंध में इस ढाचे का अध्ययन किया 
गया है) परतु उसी के साथ समाप्त हीना आवश्यक नही है, क्योंकि प्रत्येक यत्र अपनी 
चालू अवस्था में अपने आकारगत ढाचे के बाहर भी अनेक तत्वी के गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र मे 
स्थित होता है। इस स्थिति का विश्लेषण करने में हमने कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया 
है जिनकी परिभाषा देना आवश्यक है। ; 
नौकरणशाही (ब्यूरोक्ेसी) शब्द का प्रयोग पूर्ण रूप से अनिंदात्मक अर्थ मे 

किया गया है। इसके लिए एक वैकल्पिक शब्द सिविल सेवा (सिविल सविस) हो 
सकता है । सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। 

बाद मे, ब्रिटिश सिविल सेवा के सगठन पर चाल्स द्रेवी लियन यथा नार्थंकोट की रिपोर्ट 

(858) के प्रकाशन के वाद यह इंग्लैंड मे काफी प्रचलित हो चला। यहा पर नौकर- 

शाही शब्द इसलिए अधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि भारत मे “सिविल सेवा” का 
अथे प्रायः भारतीय सिविल सेवा लगाया जाता था। मूल रूप से भारतीय 'सिविल सेवा 

में कपती के वे ही संविदावद्ध (कावेनेंटेड) कर्मचारी आते थे जो गैरसेनिक होते थे, जवकि 

नौकरशाही शब्द व्यापक है और इसकी परिभाषा में सरकारी पदाधिकारियों का संपूर्ण 

वर्ग आ जाता है जिसमें भारतीय सिविल सेवा के संविदावद्ध कर्मेचारियों के अतिरिवत 

अन्य अधिकारी भी शामिल है। 

हितवद्ध गुट (इंटरेस्ट ग्रुप) शब्द व्यक्तियों के उन समूहों के लिए प्रयोग 

किया गया है जिनका खास समस्याओं के संदर्भ में एक जैसा हित हो और जो स्वार्थ के 

आधार पर कल्पित अथवा वास्तविक समुदाय के रूप में संघदित हों। तात्पयं यह है कि 

विशिष्द समस्याओ पर गुट के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं एक जैसी होनी चाहिए 
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और सभी समान रूप से उतकी संतुष्टि के इच्छुक हों। हमारी दिलचस्पी इन गुटों के 
आंतरिक संगठन के बारे में इतनी नही है जितनी कि उस प्रक्रिया के विषय में है जिसके 
द्वारा ये हितवद्ध गुट अपने वर्ग के उद्देश्य के अनुरूप निर्णय पाने के लिए उन व्यवित्रयों 
पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करते थे जिनको पास कानून के अंतर्गत निर्णय लेने का 
अधिकार था। कोई भी वर्ग जो इस प्रकार सरकार पर दवाव डालता है, उसके बारे मे 
कहा जा सकता है कि वह परोक्ष रूप से निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि यह 
बहु प्रक्रिया है जो कार्यवाही की दिशा और नोकरणाही के सदस्यों द्वारा निर्णयों के 
क्रियान्वयन की प्रणाली मिश्वित करती है। दूसरे शब्दों में, हमारी दिलचस्पी उन गुटों 
के द्वारा डाले जाने वाले प्रभावों में है जितकी पहुंच सरकार तक थी । हमारे इस अध्ययन 
का विपय केवल उन्ही वर्गों तक सीमित है जिनकी रुचि सरकार की आधिक और विशेष 
रूप से वित्तीय नीतियों मे थी। इस संदर्भ में सत्ता (पावर) और प्रभाव (इंफ्लुएंस) 
शब्दों में, भतर करना आवश्यक है। हम सत्ता शब्द का प्रयोग सरकार मे निर्णय करने 
को औपचारिक विधिक शक्ति के लिए कर सकते हैँ । प्रभाव शब्द उस सत्ता को प्रभावित 
करने की सामर्थ्य (परामशं, अनुनय, अथवा चालाकी द्वारा) की ओर संकेत करता है। 
अनेक वर्ग जब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उनका प्र भाव अपेक्षाकृत अधिक होता 
है। इस प्रकार के वर्गों को 'हितवद्ध गुट समूह” (इंटरेस्ट कंस्टलेशन्स) कहा जा सकता 
है। मेयो, आरगाइल, अथवा ट्रैवीलियत ने इसी ज्षर्थ में रेल उद्योग से संबंधित हितों 
अथवा कपास व्यवसाय से सबद्ध हितों की चर्चा की है।? यहां हमारी अधिक दिलचस्पी 
उन्ही मंगठित हितवद्ध समूहों में है जो काफी स्पप्ट रूप से बोधगम्य हैं क्योकि हितवद्ध 
भ्रुट समूहों की भाति वृहत समप्टि के संवध में साधारणीकरण कर सकना तो सहज है 
परंतु उनका परीक्षण कठिन है। यह दावा करना व्यर्थ है कि हितबद्ध गुटों का प्रभाव 
मापा जा सकता है। परंतु गुटों के विभिन्‍न भेदो, उतकी कार्य प्रणालियों एवं उद्देश्यों 
तथा उनके पारस्परिक सघर्षों तथा संपर्कों का अध्ययन उपयोगिता हो सकता है ॥* 
औपचारिक ढंग से सगठित दबाव गुट मोटे तौर पर दो प्रकार के थे।* प्रथम तो वे गूट 
थे जो भलीभाति और सुचारु रूप से संगठितथे। इनमे से प्रत्येक गुट आथिक हितों 
और इन हिंतों से संबद्ध विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले श्रयत्नों की दृष्टि से 
समरूप (एक जैसा ) होता था। दूसरे प्रकार के दबाव गुट मोटे तौर पर दो प्रकार के 
दबाव गुट अवेक्षाकृत विपमरूप होते थे तयांपि औपचारिक संगठन अथवा समुदाय के 
रूप में वे संगठित थे और प्राय. सामान्य नीतिनिर्देशत करते ये वयोकि गुट की विपम- 
रूपता के चलते किसी आ्थिक गुट विश्वेष के हितो का पक्ष लेने की भ्रवृत्ति नहीं रह 
पाती थी। पहले प्रकार के ग्रूटों की रचना और उनके व्यवहार मे कुछ समानता थी। 
दूसरी श्रेणी में आने वाले गुटो मे विपमता थी और दे एक दूसरे को निभाने के उद्देश्य 
से बने हुए अप्रिय संगठनों की भाति थे। इस प्रकार के गुदों में आने वाले सभी तत्वों को 
दीघ॑कालीन हित-उद्देश्य अनिवार्य रूप से एक ही नही थे। विश्लेपणात्मक दृष्टि से 
हितों में समानता, संगठव और दृढ़ता के स्तर तथा उद्देश्यों की विशिष्टठा के आधार 
पर इन दोनों प्रकार के गुटों मे भेद कर सकना संभव है। एक तीसरे प्रकार का तत्व 
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कराची के अन्य दो चेंबर बहुत छोटी सस्थाएं थे और कलकत्ता की ही भांति इनके सभी 
पदाधिकारी यूरोपीय ही थे | जैसा कि आगे स्पष्ट होगा, चेंवर्स आव कामर्स की दिलचस्पी 
मुख्य रूप से टैरिफ, सीमा शुल्क मुल्याकन देश मे वस्तुओं के स्थानांतरण पर अंतर्देशीय 
शुल्क, व्यावसायिक कर जैसे मोहतरफा और व्यापार करने के लिए अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) 
शुल्क, आयकर, तथा बागान उद्यमों को प्रभावित करने वाले भूमिव्यवस्था संबंधी 
सरकारी नीति में होती थी | छोटे व्यवसायियों ने दि कलकत्ता टेडस एसोसिएशन, 830 
में बनाया । इन लोगो के प्रयोजन बंगाल चेंबर आव कामसे की तुलना में बहुत सीमित थे 
और ये केवल अपने ऊपर लागू होने वाले करों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे। इस 
संध ने भूमि से प्राप्त होने वाली आय अथवा अचल संपत्ति तथा निष्क्रिय पूजी पर भारी 
करो की माँग की थी जिससे व्यापार पर करों का बोझ्न कम करना संभव हो सके। 
विशेष रूप से 859-6! की अवधि भें दि इडिगो प्लाटर्स एसोसिएशन आव बगाल, कुर्गे 
के कहवा बागान मालिकों और असम के चाय बगान मालिकों के साथ मिलकर सक्रिय 
रूप से काम कर रहा था। उन्होने उस समय तक अपने अलग सघ नहीं बनाए थे, 
तथापि वे इतने सगठित अवश्य थे कि संयुक्‍त रूप से स्मरणपत्न भेज सके । इन्होने भूमि 
संबंधी विनियमों में परिवर्तेत की माग की थी जिससे भ्राप्त मालगुजारी की अदायगी 
करने वालो को पूर्ण स्वामित्व सहित भूमि का पट्टा प्राप्त हो सके ।१ इनकी कार्यवाही से 
ब्रिटेन में भारत मंत्री के कार्यालय पर मेनचेस्टर के काटन सप्लाई एसोसिएशन का दवाव 
बढ़ चला। यह एप्रोसिएशन उन्नीसवी शताब्दी के छठे दशक से ही भारत से कच्ची 
कपास की आपूर्ति मे वृद्धि के प्रोत्साहन का आग्रह भारत सरकार से कर रहा था। यह्‌ 
एक ऐसी आवश्यकता थी जो मेनचेस्टर के सूती मिल मालिकीं की दृष्दि से उस समय 
बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच गई जब अमरीकी गृह युद्ध के कारण कपास की आपूर्ति में 
भारी कमी हो गई थी। भारत सरकार के इस एसोसिएशन ने जो उपाय सुझाएं थे उनमे 
भूमि सबंधी विनिमयों से परिवर्तन की माग की थी ताकि पूंजीपतियों के लिए कपास 
बापानों का विकास कर सकता संभव हो जाए। एसोसिएशन ने भारत सरकार से कपास 
का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से बदरगाहों तक सड़कों का निर्माण करने, कपास की खेती 
वाली भूमि को मालगुजारी से मुक्द करने, कपास निर्यात के लिए वंदरगाहों पर सुविधाओं 
के विकास में घन लगाने, केच्ची कपास में मिलावट रोकने के लिए कामून वनाने, और 
सामान्य रूप से भारत मे इग्लेड की अतिरिक्त पूजी और मुक्त उद्यम के निवेश का मार्ग 
सुगम करने में सहायता देने का आग्रह किया।!" इस एसोसिएशन को मेतचेस्टर 
चुंबर आव कामर्से जोर उन अनेक ससद सदस्यों का समर्थन मिला हुआ था जिनके हित 
मूती बस्तर उद्योग जुड़ें हुए थे । इसने दवाव गुट के रूप में सभी प्रकार की संभव युक्तियो 
का प्रयोग किया । इसने 4857, जुलाई, 859; अप्रैल, 860 में कोर्ट आब डायरेवर्ट्स 
तथा भारत मंत्री को स्मरणपत्र दिए, फरवरी, 859 तथा अक्तूबर, 86 में भारत 
कार्यालय (इंडिया आफिस) को प्रतिनिधि मंडल भेजे। संघ को पत्मिका 'दि काटने 
सष्पाई रिपोर्टर के द्वारा समाचार पत्नो में प्रचार किया गया। संसद सदस्यों कौ ससद की 
गोप्टी दस्ष भे प्रभावित करने का प्रयास क्रिया और अप्रैज 860, मई, 86] में गवनेर 
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जनरल के पास प्रतिवेदन भेजे ।” जहां तक भारत सरकार का संबंध था ग्लासगो, 
लीड्स, डंडी इत्यादि के चेंवर आव कामर्स अपेक्षाकृत कम सक्रिय थे, फिर भी भारतीय 
सीमा शुल्कों के संबंध में मेनचेस्टर के चेबर की भांति ही ये भी चितित थे। 
दि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी इसी प्रकार का हितवद्ध सघ था । इस 
विचार से वे लोग शायद असहमत हो जो जमीदारों के हितों के सरक्षक एवं हिमायती होने 
के कारण उसकी भूमिका की ओर से अपनी दृष्टि खामोशी से हटा लेते है। इस एसोसिशन 
को प्राय: राष्ट्रवाद का छद्य प्रदान कर दिया जाता है और यदि यह स्वीकार भी किया 
जाता है कि इसके प्रयोजन और इसका व्यवहार स्वार्थ पर आधारित थे तो भी यह कह- 
कर इस पक्ष को अनदेखा कर दिया जाता है कि यह उच्च प्रतिमानों से यदाकदा होने 
वाली भूल-चूक' है ।दि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, [837 में स्थापित उस जमींदार्स 
एसोसिएशन आफ बंगाल का वशज था जिसका नाम वाद में लेडहोल्डर्स सोसायटी पड़ा । 
लैडहोल्डर्स सोसायटी ने उदार भाव से अनन्यता (सबंधी सिद्धांतों) को अस्वीकार कर 
सदस्यता के लिए एकमात्र शत इस देश में, भुमिहित होना निर्धारित की ।! 843 
में स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसायटी के साथ इसके एकीक रण से !85। में ब्रिटिश इंडियन 
एसोसिएशन की स्थापना हुई जमीदार वर्ग के हिंचों के प्रतिनिधि इस एसोसिएशन 
को भारत भ्रमण पर आए हुए एक अंग्रेज पत्रकार ने बड़े ही सारगर्भित ढंग से संगठित 
स्वार्थंपरता का नमूता बताया था।”” सरकार इस एसोसिएशन को जमीदार वर्ग के 
प्रतिनिधि के रूप मे यथेष्ट महत्व देती थी और इसके अनेक सदस्य विधान परिषद के 
सदस्य मनोनीत किए गए थे। इन मनोनीत सदस्यों मे प्रसन्‍न कुमार टैगोर भी थे जो 
उन्नीसवी शताब्दी के सातवे दशक में इसके प्रधान नेताओं मे से थे। इन्हें 860 में आय- 
कर विवरणी प्रारूप समीति की सदस्यता दी गई थी ।/* जिसके अध्यक्ष श्चिर्ड टैपिल थे, 
एसोसिएशन के सभी सदस्य जमीदार नही थे, कुछ सदस्य व्यापारी और व्यवसायी भी थे, 
पर्रतु इसका हार्द संपन्‍त जमीदार वर्ग था और जिन लोगों को शिशिर कुमार घोष की 
तरह आशा थी कि धीरे-धीरे शिक्षित व्यक्तियों, मध्यम वर्ग और व्यवसायियों के सघ में 
सम्मिलित हो जामे से जमीदार वर्ग का अल्पमत हो जाएगा, अंततः उनका यह भ्रम 
दूर हो गया । भ्रम दूर होने का परिणाम यह हुआ कि मध्यम वर्ग के लोगों को अधिक 
जनतात्िक जाधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए 876 में प्रतिद्वंद्वों इंडियन 
एसोसिएशन की स्थापना की गई ॥7* वित्तीय नीति से सवधित मामलों पर ब्रिटिश 
इंडियन एसोसिएशन के विचारों मे वर्मीय हितों के प्रति काफी झुकाव था। 860 मे इस 
एसोसिएशन के सदस्यों ने जमीदारों की आय पर प्रत्यक्ष कराधान का इस आधार पर 
विरोध किया कि इससे 793 के स्थाई वदोवस्त का उल्लंघन होता है ।!* 86। में इन्होंने 
सरकार से नमककर बढ़ाने का आग्रह किया। इसका भार प्रधान रूप से निर्धन वर्ग के 
ऊपर था यह वात इस एसोसिएशन के सदस्यों को कम से कम आपत्तिजनक लगी । 
एसोसिएशन को आशा थी कि नमककर से अधिक आय प्राप्त होने पर सरकार के लिए 
उच्च आय वाले वर्गों को आयकर के उत्पीडन से मुक्ति दे पाना संभव होगा ॥7? 
87] मे इन्होंने सड़क उपकर तथा शिक्षा उपकर सरीखे स्थानीय उपकरों से एकल्नित 
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धनराशि से किए जाने वाले स्थानीय सुधारों मे रोड़े अटकाएं और पुनः स्थाई वंदीवस्त 
की दुह्मई दी ।!९ 868 में जब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन मे सरकाट की वित्तीय नीति 
पर परामर्श देने के लिए योग्य भारतीयों और भद्र अंग्रेजों की सलाहकार समिति के 
गठन को इच्छा प्रकट की तो सपरिपद गवनेर जनरल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस 
प्रकार की सस्था केवल थोड़े से वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी जिनका एक ही स्वार्थ है कि 
वे अपने ऊपर कराधान न होते दें ।/* 
इन हितवद्ध ग्रुद्े के विपरीत दुसरे प्रकार के गुट अधिक व्यापक आधार पर 
संगठित और विपमरूप थे और ये अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हितों के लिए कार्य करते थे। 
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया रीफार्मं सीसायटी, वाबे एसोसिएशन इत्यादि सभवतः 
इसी श्रेणी में रखे जा सकते है। नौरोजी के प्रभाव में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इग्लेड के 
राजनीतिक क्षेत्र मे एक वैसी लाबी बन गया था जैसी कि उन्‍नीसवी शताद्दी के सातवें 
दशक के उत्तराद्ध में भारतीयों के लिए सभव थी | नौरोजी ने इस एसोसिएशन के कार्यों 
के बारे में सोचा था कि यह लंदन में भारतीयों के हितो की देखभाल एवं रक्षा करेगा, 
उन्हें आवश्यक सूचनाएं देगा और इन कार्यों को प्रभावशाली ढंग से कर सकने के लिए 
साधन एकत्रित करेगा। इसमे इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्र और वे अंग्रेज (868 
में इसकी संख्या कुल सदस्य सख्या की बीस प्रतिशत थी) सम्मिलित हुए जो भारत में 
कार्य कर चुके थे । इसकी सदस्यता, ओर विशेषकर इसके सदस्यों में ऐसे भारतीय घुघको 
की उपस्थिति, जिनके कलकत्ता ओर बवई के साथ कम से कम अस्थाई रूप से तो संवध 
शिथिल ही थे तथा साथ ही इसके कार्यस्थल ते कुछ समय के लिए इसे सार्वजनिक हितों 
एवं सामान्य रूप से भारतीयों के कल्याण के रक्षक की भूमिका अदा करने में सहायता 
पहुंचाई।?" लदन में ईस्ट इडिया एसोसिएशन की योष्ठियों में इवास बेल सरीख्े उदार- 
बादियों ने साम्राज्यिक नीति के आधार के रूप में विश्वास के महत्व पर दृढ़ता के 
साथ जो र दिया था। सर चाल्स ट्रैवीलियन ने भारत के साम्राज्यिक स्वामियों एवं 
शिक्षको द्वारा इस देश को बिना हानि पहुंचाए ही इसे छोड़ जाने की भावी सं भावना 
पर अटकलबाजी की थी। ओर तो और घनघोर सत्तावादी बार्टल फ्रेर ने भारतीय 
लोकमत पर अपने विचार व्यक्त किए थे ।” जनेल आव दी ईस्ट इंडिया 
एसोसिएशन मे प्रकाशित एसोसिएशन के कार्य विवरण तथा भारत मत्री और संसदीय 
प्रवर समितियों आदिको दिए गए स्मरणपत्नों से पता चलता है कि इस एसोसिएशन के 
प्रमुख सदस्यो को वित्तीय समस्याओं की अच्छी जानकारी थी । उनके कुछ विचार तो 
काफी प्रगतिशील थे । उन्होने चालू राजस्व से लोक निर्माण पर व्यय करने की तत्कालीन 
प्रचलित रीति के स्थान पर ऋण की और ऋण शोधन निधि (सिकिंयग फड] की 
उचित व्यवस्था के लिए वकालत की, और नौरोजी द्वारा की गई हिमायतत से, विशेषतः 
870 मे एसोसिएशन के सामने पढ़े गए उनके लेख 'वाट्स्‌ एड मीस आव इंडिया' से यह 
विपय सार्वजनिक बहस के एक नए ऊचे स्तर पर पहुच गया ।** फिर भी, ईस्ट इडिया 
एसोसिएशन एक प्रकार से स्वदेश से वाहर विस्मृत अवस्था में ही था और उसकी ईस्ट 
इंडिया एसोसिएशन, बंबई (869 मे स्थापित) के नाम से ज्ञात एकमात्र भारतीय शाखा 
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की भूमिका विचित्न रूप से प्रभावहीन रही । केवल भारतोय राजस्व के संबंध में संसदीय 
प्रवर समिति की नियुक्ति के अवसर पर बंवई शाखा ने अपनी याचिका (मर्जी) 87! 
में ब्रिटेन के भारत कार्यालय संबंधी खर्चों (होम चाज) के विषय मे जाच की भूमिका 
तैयार करने की दिशा मे थोड़ा सा प्रयास किया था ।* इस सस्था और बंबई एसोसिएशन 
के बीच जिसने लगभग इसी समय और इसी संबंध मे याचिका प्रस्तुत की थी भ्रम नही 
होना चाहिए ।” ब॑वई एसोसिएशन मे बंबई के तीन प्रमुख संप्रदाय पारसी, गुजराती, 
महाराप्ट्रीय सम्मिलित थे। इसने आर० जी० भंडारकर और सोराबजी सपूरजी बंगाली 
जैसे अनेक विख्यात व्यावसायिक व्यक्तियों को आकपित किया । इतमे से बहुत भ्षारे 
व्यक्ति एल्फिसटन कालेज के छात्र रह चुके थे। इसे नाथभाई, मंगलदास और जमशेदजी 
जीजीभाई जैसे व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था । बबई एसो सिएशन की दिलचस्पी मुख्य 
रूप से स्थानीय मामलों में थी । यह लोकनिर्माण कार्यों को श्रेष्ठता और उनमें किफायत- 
शारी का पक्षपाती था। 87 में इसने गृह कर तथा चुगी का विरोध किया और 
कलकत्ता तथा दूसरे स्थानों पर विधानपरिपदों में सुधार और सिविल सेवा में भारतीयों 
का प्रवेश सुकर बनाने की माग की ।** यह आश्चर्य की वात है कि भारतीय वित्त से 
संबंधित अधिक महत्वपूर्ण मामलो पर एसोसिएशन चुप्पी साधे था | संभवतः ऐसा 
इसलिए हुआ होगा कि व्यापारी वर्ग ने चेबर आव कामसे को (जिसमें वेंगाल चेंवर आव 
कामस की तुलता में भारतीयों का प्रतिनिधित्व अधिक प्रवल था) इन मामलों के लिए 
अधिक प्रभावशाली सस्था समझा हो । 
उन्‍नीसवी शताब्दी के सातवे दशक में ऐसे विचार धीरे-धीरे निश्चित रूप ले 
रहे थे जिनमें आर्थिक राष्ट्रवाद का सारा तत्व आ जाता है (इस सर्वंध में अध्याय पाच 
में विवेचना की गई है) । अनेक स्थानीय संघ जैसे, बावे एसोसिएशव, पुना सार्वजनिक 
सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, अनुनय ओर दबाव की रीतियां सीख रहे थे । इस संदर्भ 
में नौरोजी की स्थिति विशेष थी, क्योकि इंग्लेड मे अपनाए गए इन तरीकों से उनका 
व्यक्तिगत परिचय था और उनका कार्यस्‍्थत्र लदन होने से उन्हें स्थिति का लाभ भी 
प्राप्त था। उन्होंने भारतीय वित्त विषयक संसदीय प्रवर समिति से 87] में कहा था कि 
'भारत सरकार पर अंग्रेजी हित इस प्रकार का दवाव डालते हैं कि जब तक संसद अपने 
कर्तव्य का पालन नही करती ओर अपने वादो के अनुसार भारतीयों के प्रति न्याय पर 
जोर नही देती तब तक इस सबंध मे कोई आशा नही की जा सकती ।! ”* इस प्रकार के 
दवाव से लड़ने के लिए नौरोजी मैदान मे उतरे थे मगर उत अधिकारियों तक उनकी 
पहुंच नहीं थी जिन्हें उन्होंने शासनत॑त्न मे निर्णय लेने वाला मस्तिष्क और निर्णय 
को कार्यरूप देने वाला हाथ कहा जाता है। संभवतया उन्होंने प्रचार के असर को अधिक 
महत्वपूर्ण मान लेने की भूल की थी। उनकी भूल यह भी रही कि उन्होंने आशा की थी 
कि न्याय के बारे मे प्रचलित ब्रिटिश घारणा की रक्षा के लिए संसद भारत सरकार को 
डाट कर उसी प्रकार हस्तक्षेप करेगी जैसे वालवाड़ी (नर्सरी) में परिचारिका उददंड 
छात्र पर रोकथाम लगाती है। परंतु नौरोजी ने समस्या प्रस्तुत करने तथा पक्ष समर्थन 
में जनमत और सहानुभूति तैयार करने के लिए उस समय जो भी रीतियां अपनाई जा 
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सकती थी उन सभी का प्रयोग किया। इस संव॑ध में उन्हें अंग्रेजी हितों ने ही रास्ता 
दिखाया था । 'इंडिया इट्स गवर्नमेट अंडर ब्यूरोक्रेसी! के लेखक तथा 'रीफार्म द्रैव्ट 
सीरीज' के प्रकाशक जान डिकिसन द्वारा 853 में स्थापित इंडिया रीफार्म सोसायटी के 
प्रयत्वो से इंप्लेड मे दैयपर किए गए वैचएररिक दएकादरण से नौरोजी को सहापता मिली 7 
कुछ लोकोपकारी उद्देश्यों ने भी उत्साही लोगों को आकपित किया। उदाहरणाथं, 
उन्मीसवी शत्ताब्दी के सातवें दशक में भारत सरकार की अफीम उत्पादन और व्यापार 
में भागीदारो के विरोध मे आदोलन की ओर लोगों का ध्यान गया। इस आदोलन का 
रिंणाम अंततो गत्वा यह हुआ कि 874 में अफीम के व्यापार पर रीक लगवाने के लिए 
एक सोसायटी की स्थापना हुई ।/5 
जनताल्विक व्यवस्था की वनिस्वत एकतव्ात्मक व्यवस्था मे दबाव गुटों द्वारा 
अपनाई जाने वाली रीतियों की व्यायकता सीमित होती थी। सरकार के अंगों तक 
पहुचने का आम माध्यम याचिका (अर्जी) अथवा स्मरणपत्ते होता था। ऐसा लगता है 
कि एक परपरा सी वन रही थी कि भारत में स्मरणपत्न पहले नीचे स्तर के सरकारी 
अधिकारियों (जैसे--प्रातीय राजस्व बोर्ड के सचिव अथवा भारतीय वित्त विभाग के 
सचिव) फो भेजा जाता था। संभवत. इसका उद्देश्य स्थिति का पता लगाना रहता होगा। 
तत्पश्चात स्मरणपत्र सरकार के ऊचे अधिकारियों (जैस गवर्नर जनरल और उसकी 
परिषद) और अंत में भारत मत्नो के पास भेजा जाता था। दूसरी ओर, इग्लैंड में कार्य 
करने वाले दवाव गुट सीधे भारत मंत्री के पास पहुंचते थे जो सपरिपद गवनेंर जनरल 
(मवनेर जनरल द्रन काउंसिल) को सदेश भेजता था । परंतु इग्लेड मे कार्य करने वाले 
हितवद्ध गुटों के सामने यह्‌ विकल्प भी था कि वे अपने सतोप के लिए भारत सरकार के 
साथ सीधी कार्यवाही कर सकते थे । अतः लद॒न में अपने प्रयत्नों से सतुष्ट न होकर काटव 
सप्लाई एसोसिएशन ने सपरिंपद गवेनंर जनरल के साथ सीधा पत्र व्यवहार किया ।१ 
फुछेफ भारतीय सघों ओर विशेष रूप से ईस्ट इडिया एसोसिएशन ने लंदन में भारत 
मत्नी के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया था। इसी प्रकार 870 में जब संसदीय प्रवर 
समिति (सलेक्ट कमेटी) की नियुक्ति आसन्‍्न दिखाई देने लगी तो ब्रिटिथ इंडियन 
एसोसिएशन और वाबे ईस्ट इडिया एसोसिएशन अपील के आखरी न्यायालय में पहुचे ।१० 
नौसोजी का अनुभव था कि पिरामिड रूपी शासनतंत्र के शीर्प इडिया आफिस और ससद 
भेनिकटता के कारण इंग्लैंड के दवाव गुर्दो की बनिस्वद अधिक सुविधा थी 4 
स्मरणपत्र का प्रभाव उस समय अधिऊ पड़ता था जब अनेक गुट अथवा संघ 
मिलजुल कर सामूहिक प्रयास करते थे । श्रिटि दवाव गुटों से भिन्‍त भारतीय सघ प्रघान 
रूप से स्वानीय गुट होते थे जौर संगठित ढग से कार्यवाद्दी कर पाने में असमर्थ थे। 
उदादरण के लिए, हप ब्रिटिश दवाव गुटों के एक छोटे से आदोलन पर विचार फरें। यह 
आदोलन घोरे पर लगाएं गए घुल्क में कमी करने के लिए चलाया गया था। दिसंबर 
860 में लदद को उन 42 फर्मो ने आदोलद प्रारंभ किया जो भारत से शोरे का आयात 
करती थी (जायात मुख्यतः यूरोपीय देशों को फिर से निर्यात करने के उद्देश्य से किए 
जावे थे) । इन्होंने भारत मंत्री को एक स्मरणपत्र भेजा जिसमें लिया गया था कि 
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भारतीय निर्यात घुल्क से उनके व्यापार को हानि होती है । दो माह के भीतर ही व्गाल 
चेंबर आव कामर्स भी इस संघर्ष में सम्मिलित हो गन । वगाल चेवर के दो माह बाद 
बंबई चेंवर आवब काम ने निर्यात शुल्क पर अपना विरोध पत्न दिया। मद्रास चेंबर आव 
कामसे की प्रतिक्रिया कुछ देर से हुई, परंतु इसने सरकार को तीन स्मरणपत्र भेजकर 
अपने विलंब को तूटिपूरति की । कराची चेंवर आव कामसे अपेक्षाकृत पिछड़ी अवस्था मे 
था ओर अप्रैल, 862 तक आंदोलन में सम्मिलित होने में असमर्थ रहा। मामले को गे 
रखने के लिए व्यवितगत व्यापारिक फर्मो ने (उदाहरणार्थे, सिंध के शो रा उत्पादकों और 
कलकत्ते की निर्यातकर्मी ब्रिटिश फर्मों) ने मिलकर सयुकत रूप से समय-समय पर कुछ 
और भी स्मरणपत्र भेजे। इस लगातार सामूहिक प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि 
865 में घुल्क कम कर दिया गया । 866 में इसमे पुनः कमी की गई ।*! उस समय तक 
भारतीय संगठनो के द्वारा इस प्रकार का संगठित प्रयास सभव नही था । 

नीति निर्धारकों के पास पहुंचने की एक अन्य रीति यह्‌ थी कि भारत सरकार 
के उच्चपदस्थ सदस्यों अथवा भारत मंत्री के पास प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। उदाहर- 
णाथे, सीमा शुल्क मूल्याकन प्रणाली से असंतुष्ट वगाल चेंबर आव कामर्स गवनंर जनरल 
की परिषद के वित्त सदस्य को उस प्रतिनिधि मंडल (अक्तूबर, 860 ) से बातचीत करने 
के लिए राजी करने में सफल हो सका जिसे कलकत्ता, मद्रास, बंबई और मेनचेस्टर के 
चैंबरो द्वारा प्रस्तुत विविध स्मरणपत्नों में की गई शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित 
करना था ।** काटन सप्लाई एसोसिएशन ने 859 और 862 के बीच अनेक अवसरों 
पर भारत मभी से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजे । भारत को प्रस्थान करने से कुछ 
ही समय पहले वित्त सदस्य विल्तन और लंग ने मेनचेस्टर के प्रतिनिधि मडलों से 
मुलाकात की थी। भारतीय व्यापारियों के इस प्रकार के प्रतिनिधि मंडलों के उदाहरण 
बहुत थोड़े मिलते है। (860 में कलकत्ता के मारवाड़ी व्यापारी एक प्रतिनिधि मंडल के 
रूप में बंगाल सरकार के सेक्रेटेरियट से यह आग्रह करने के उद्देश्य से मिले थे कि सरकार 
इस बात पर विचार करे कि आयकर निर्धारकीों द्वारा की जाने वाली जाच' से यदि यह्‌ 
प्रकट हो जाता है कि व्यापार में कितना घन उसका अपना और कितना दूसरे का है तो 
इससे अनेक मारवाड़ी कोठियों की व्यापारिक ख्याति को हानि होगी) ।*+ स्पष्टतया 
अपनी शिकायतें रखने की इस रीति का प्रयोग जितनी वार अंग्रेजो ने किया उतनी बार 
भारतीय नही कर सके । संभवतः आमने-सामने की भेट से कोई लाभ भी नही होता था । 
जब हम ब्रिटिश सिविल सेवा अधिकारियों और पराधीन प्रजाति के बीच बढ़ती हुई 
सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नजर नही आती । 

जो त्रोग अपनी शिकायतें रखते ओर न्याय पाने के लिए विनम्न भाव से दिए 
जाने वाले स्मरणपत्रो ओर याचिकाओं (अजियों) को ,अपर्याप्त समझते थे उनके सामने 
एक तीसरा रास्ता भी था कि वे समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार करें। कुछ दबाव 
गुटों के निजी प्रचार साधन थे। इनका उद्देश्य काठन सप्लाई एसोसियशन द्वारा निकाली 
जाने वाली 'काटन सप्लाई रिपोर्टर' नामक पत्रिका की भाति या तो बहुत अधिक विशिष्ट 
अथवा सीमित होता था, या फिर प्रचार के ये साधन पूर्ण समाचार पत्र होते थे जैसे कि 
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"हिंदू पेट्रिअठ' जिसे एक बोर्ड आव ट्रस्टीज चलाता थाजिस मे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 
के सदस्यों का दवदवा अधिक था।* इतना अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण न होने पर भी 
समाचारपत्नों का प्रयोग प्रचार के लिए किया जा सकता था। भारत का यूरोपीय 
वाणिज्यिक समाज 'इंगलिशमेन' अथवा 'पायनियर' जैसे समाचारपत्रो का उपयोग प्रायः 
इसी प्रकार करता था। इसी प्रकार बवई की *रास्तगोफ्तार' नामक एक प्रमुख पारसी 
पद्चिका का प्रयोग नौरोजी और ईस्ट इंडिया एसोसियशन के उनके सहयोगियों ने प्रचार 
कार्य के लिए किया। भारतीय स्वामित्व वाले अंग्रेजी समाचारपत्रो की उभयमुखता 
एक प्रासंगिक दिलचस्पी की वात है। ये .समाचारपत्न अपने लेखों मे उत्तेजनात्मक और 
समझौताकारी झुखों में संगति-सी बैठाते रहते है। सभवतः ऐसा इसलिए था कि ये पत्रिकाए 
एक नही दो प्रकार के पाठकों के लिए हुआ करती थी। ये दो प्रकार के पाठकगण पराधीन 
वर्ग के प्रवुद्ध सदस्य और शासक वर्ग के सहानु भूतिशील सदस्य थे। इस श्रेणी मे आने वाली 
पत्रिकारिता की इस विशेषता की ओर किसी का ध्यान न जाए ऐसा हो नही सकता । 
ससद मे लाब्वी की रीति एक ऐसी कला थी जिससे भारतीय परिचित होने लगे 
थे। सभी प्रकार की लाब्वी का उद्देश्य प्रत्यक्ष स्वार्थ नही था । ब्रिटिश संसद सदस्यों ने 
लोक-कल्याण के लिए कार्य करने वाले अनेक नागरिक गुटों को अपना समर्थन दिया था। 
इसी श्रेणी मे आने वाली एक लाब्बी अफीम विरोधी गुट था। प्रति वर्ष कम उपस्थिति 
वाले सदन में कुछ ससद सदस्य भारत मंत्री के वित्तीय विवरण पर टिप्पणी करने के 
लिए खड़े होते और भारत सरकार की भागीदारी में होने वाले अफीम के व्यापार की 
नैतिक दृष्टि से निदनीय प्रकृति की ओर ध्यान आकपित करते । कल साइक्स, आर० 
एन० फाउलर, सर डब्ल्यू० लासन, स्टीफन केव तथा एम० फाउलर कुछ संसद सदस्य 
थे जो प्फीम विरोधी लाब्वी में आते थे ।** ससद में की जाने वाली एक अन्य प्रकार की 
लाब्बी वाणिज्यिक हितबद्ध मुटो की ओर से होती थी। इंग्लैंड में किसी भी हितवद्ध 
भरुट की लाब्बी (जैसे सूती वस्त्र उद्योग के हितों के समर्थक ससद सदस्य जे० वी० स्मिथ 
तथा टी० बेजल और उनके सहायक वाटसन, क्राफो्ड और कुछ दूसरे लोग) भारतीयों 
की तुलना में बहुत अधिफ सशक्त घी। यद्यपि स्वार्थ पर आधारित स्वंधो की तुलना में 
सहानुभूति के बंधन सामान्यतया शिथिल होते है, फिर भी संसद में भारतीयों के कुछ 
ऐसे हमदद सदस्य थे यो भारत मंत्री और भारत सरकार के लिए असुविधाजनक स्थिति 
उत्पन्न फर देते थे । डिजरायली तथा स्टेफोर्ड नोथंकोट को लिसे गए अपने पत्नों भे मेयो _ 
ने तीघ्र आलोचना फरते हुए कटा है कि इन भारतोय शिकायतवाज उग्र लोगो की यह 
सहज प्रवृत्ति है कि थे भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावों और अल्पन्न भारतीय राज- 
नेताओं का समर्थन करते है।*? इन्होंने काफ़ो समय से मन में भरा गरुवार उस समय 
निकाला जब भारतीय वित्त के सदध में संसद की प्रवर समिति की नियुक्ति की गई। 
इंडिया आफिस से थारगाइल ने लिखा कि यह एक उबाऊ परंतु उसने इसे अनिवार्य 
बुराई मानकर अपने आपरो सतुप्द कर लिया था।* वित्त सदस्य रिचर्ड टैपिलने 
(मेयों तथा आरगारल वो भाति हो निजी पद्चों में) श्री एफ० द्वारा पुछे गए प्रश्नों की 
घोर निंदा करते हुए लिया कि “वे प्रश्न तो थे ही नहीं, वे तो भारत सरझहार पर 
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अप्रत्यक्ष रूप से किए गए प्रहार थे ।2* टैपिल ने जिस आलोचक को निंदक के रूप में 
चुन रखा था वह संभवतः हेनरी फास्ट था जो कैब्रिज विश्वविद्यालय में राजनीतिक 
अथंशास्त्र का प्रोफेतर (863-84) और ब्राइटन से चुना गया संसद सदस्य (865 
और 868 में चुना गया) था। वहन केवल भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाले 
व्यक्ति के रूप में विख्यात था, बल्कि यों कहिए कि वह इसके लिए लगभग कुख्यात था। 
वह हेनरी हिंडमेन के परामशंदाताओ मे था जो ट्रिनिटी में उसका शिष्य रह चुका था। 
हेनरी हिडमैन (जेम्स गेडस तथा नौरोजी की रचनाओं से प्रभावित होकर) भारतीय 
हिंतों का एक अनन्य समर्थक वन गया था ।*" यद्यपि ससद द्वारा की जाने वाली मध्यस्थता 
अथवा किसी भारत हिंत॑पी संसद सदस्य के अत्यधिक उत्साह पर कलकत्ता स्थित राज- 
भवन (गवर्नमेंट हाउस) अथवा इडिया आफिस में कोई उत्साहवूर्ण प्रतिक्रिया की 
संभावना नही होती थी, तथापि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, वाबे एसोसिएशन तथा 
ईस्ट इडिया एसोसिएशन इस प्रकार के अवसरों का उत्सुकतापूर्वक लाभ उठते थे। 
नौरोजी को प्रवर समिति के सामने भारतीय वित्त पर अपनी आलोचना रखने का जो 
अवसर प्रदाव किया गया, उसके आधार पर उसकी स्थिति विरोधी प्रवक्ता के रूप में 
लगभग वैध मान ली गई। जब भारतीय वित्त के संवध मे 87] मे ससदीय प्रवर समिति 
नियुक्त हुई तो इन संस्थाओं द्वारा भेजे गए स्मरण पत्नों से स्पष्ट है कि ये संसदीय जाच 
को शिकायत-प्रकाश में लाने का एक माध्यम मानती थी। नौरोजी ने प्रवर समिति के 
सामने अपने वक्‍तव्य में कहा था कि साम्राज्य की इस महान संसद का नियंत्रण उन 
अमेक बुराइयों को रोक सकेगा जिन्हें भारत सरकार में उत्तरदाग्रित्व की भावना से 
मुक्ति के कारण प्रोत्साहन मिलता है ।? यह जाच ब्रिटिश जनता और संसद को जान- 
कारी कराने का अद्वितीय अवसर थी । यह कह सकना कठिन है कि इन संधो के नौरोजी 
जैंसे सदस्य वास्तव मे यह विश्वास करते थे कि भारतीयों के साथ होने वाले अन्यायो को 
समाप्त करने के लिए तत्पर संसद और भारत के बीच जानकारी की कमी को दूर करने 
भर से कोई चमत्कार हो जाने वाला था | यह सत्य है कि इस प्रकार के सहज कथन और 
इनके साथ-साथ अंग्रेजों के राष्ट्रीय चरित्र के विपय में अस्पष्ट साधारणीकरण काफी 
प्रचलन में थे। न्याय की भावना आदि का प्रायः उल्लेख किया जाता था। परंतु यह 
फेशन मात्र, राजनीति के खेल की एक कला, एक तरीका और एक भापा थी जो वांछित 
लक्ष्ों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझी जाती थी । 
अंत में, किसी दवाव गुट और भारत सरकार के मध्य सलाह और विचारों के 
आदान-प्रदात का एक अन्य माध्यम विधानपरिपद तथा सरकार द्वारा नियुक्त समि- 
तियों आदि मे गुट का प्रतिनिधित्व होता था। चेंवर्स आव कामस तथा प्रिटिश इंडियन 
एसोसिएशन के सदस्यों को विधानपरिषद मे मनोनीत किया गया । एस० एन० बुलन 
(बंगाल चेवर आव कामसे का अध्यक्ष ) को सीमा शुल्क मुल्याकन पुनरीक्षण समिति 
(860) में ।४ प्रसन्‍त कुमार टंगोर (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ) को आयकर पत्चक 
में संशोधन समिति (860) मे'* और जे० ए० क्राफोर्ड (बंगाल चेबर आव कामसे )*+ 
को 866 की टैरिफ समिति के सदस्य रूप मे शामिल किया गया। सरकार द्वारा प्रमुप 
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गुटों के प्रवक्ताओ के रूप में गैर सरकारी व्यक्तियों के सतर्कतापूर्वक चुनाव के ये तथा 
कुछ अन्य उदाहरण सरकार की इन गुटों के साथ संपर्क रखने की उत्सुकता प्रकट करते 
हैं। विधान परिषद की शक्तिया इतनी सीमित थी और इन समितियों के कार्य इतने कम 
भहृत्वपूर्ण ये कि इन संस्थाओं के साथ गैर सरकारी व्यक्तियों के औपचारिक संबंध से 
केवल एक ही लाभ था कि सवंध बने रहने के अलावा एक दूसरे के विचारों के बारे मे 
जानकारी वनी रहती थी। हमने एक अन्य स्थान पर विधानपरिषद में मनोनीत गैर 
सरकारी भारतीय सदस्यों मे जमीदार अभिजात वर्ग की प्रधानता के कारण पेशेवर 
शहरी मध्यम वर्ग में उत्पन्त असंतोष का उल्लेख किया है ।** चूंकि विधानपरिपद की 
बहसों के मोढे-मोटे विवरण समाचार पत्रों मे आ ही जाते थे, और चूकि ये कार्यविवरण 
आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, अतः इतिहासकारो ने विधानपरिपद की कार्यवाही की 
ओर विशेष घ्यान दिया है। परंतु इस बात के पक्ष में विशेष प्रमाण नही है कि नीति 
निर्धारण पर परिपद की बहसों का कोई प्रभाव पड़ता था। 
स्मरणपत्न, प्रतिनिधि मंडल, समाचारपत्रों द्वारा प्रचार, ससद मे लाब्बी और 
विधानपरिपद अयवा सरफारी समितियों में प्रतिनिधित्व दवाव ,गुटों और सरकार के 
बीच संपर्क के महत्वपूर्ण माध्यम थे। परतु अनोपचारिक संबंधों के द्वारा निर्णय को 
प्रभावित करने की संभावना छोड़ी नही जा सकती। उदाहरण के लिए, प्रशासन के 
नीचे के स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों पर यूरोपीय व्यापारियों का कुछ प्रभाव 
था। 860 मे कलकत्ता में सीमा शुल्क निर्धारण प्रणाली के बारे मे जांच करते हुए एशले 
ईडन को सीमा शुल्क अधिकारियों और बंगाल चेंबर आव कामर्स के सदस्यो में साठ-गाठ 
का सदेह हुआ था ।*१ सीमा शुल्क दरों का निर्धारण वाल चेवर आव कामसे तथा 
सीमा शुल्क कलेवटर द्वारा प्रस्तावित दरो के वीच में समझोते द्वारा ही हुआ था। ईडन 
में पाया कि व्यापार की उन सभी वस्तुओं का अवमूल्याकन हुआ था जिनमे अधिक 
प्रभावशाली व्यापारियों की दिवचस्पी थी।*? इस वारे में कोई प्रमाण नही है कि इस 
तरह का भ्रप्टाचार व्यापक था। कम से कम सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों से यह 
आशा नही की जा सकती थी कि वे किसी से इस प्रकार की साठ-गाठ करेंगे। परंतु क्या 
ये भारत मे अंग्रेज जाति के सामाजिक दवाव से मुक्त थे ? इस प्रश्न का उत्तर काफी 
महत्वपूर्ण है। 
ऐसा लगता है कि उन्‍नीसदी शताब्दी के उत्तराद्ध में यूरोपीय लोगों और भार- 

तीयो के बीच साम्राजिक दूरी बढ़ने लगी। इससे भारतीयों की यूरोपियनों तक पहुंच 
अधिक सरल न रही । दूसरी ओर यूरोपियनों के संपर्क का दायरा सकुचित हो जाने से 
वे अपने ही छोटे से समाज के सदस्यों के दबाव में अधिक आ गए | प्रवाह के साथ तैरने 
बालों को तो अधिक दबाव मालूम नहीं पड़ता, परतु जो धारा के विपरीत जाते है उन्हें 
इस दवाव की शक्रित का पता चलता है। एंग्लो इडियव समाज की सामान्य इच्छा के 
विरुद्ध जब सर चाल्स ट्रेवीलियन तथा मेयो ने निर्णय लिए तो उन्हें इसी प्रकार का 
लनुनव हुआ या। डूँवोलियन ने देखा कि किफावततशारी बरतने के उसके प्रयस्नों मे 
घैवा भाषना और संघ भाषत्रा बाधक थी ।** उसके सामने ऐसे मामले आए जिनमे लोगो 
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मे प्रधान रूप से श्रातृ भाव से प्रेरित होकर अपने पद से स्वयं अपने और मित्रों के लिए 
अनुचित लाभ उठाए थे ।** जब उसने अपने 865 के वजट मे अन्य वस्तुओं क्षे अति- 
रिक्त चाय, कहवा तथा जूठ पर नियति कर समाने का प्रस्ताव रखा तो वह व्यापार में 
लगे हुए मूरोपियनों का कोपभाजन बना। एंग्लो इंडियन समाचारपत्नों ने समझा कि 
वह बायान मालिकों के हितों के विरुद्ध था,” ओर जैसा कि फ्रैड आव इंडिया मे लिखा 
कि उसे वाणिज्य और व्यापारी वर्ग के साथ सक्रिय सहानुभूति नहीं थी । भारत मंत्री 
ने नए निर्यात करों पर अपनी स्वीकृति नहीं दी | भारत सरकार अपने द्वारा ही पराजित 
अधिनियम की संबद्ध धाराएं रददू करने को वाध्य हुई, और वर्ष समाप्त होने से पहले ही 
दूँवीलियन का स्थान ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड से डब्ल्यू० एन० मैसी आ गया ।* मेयो 
का मामला अधिक ममोरंजक है क्योकि उसे नौकरशाही और सेना के ही भोतरी दबावों 
से संघर्ष करना पड़ा था। जव उसने सेना पर व्यय मे कमी करने का प्रयत्न किया तो 
उसका अपने ही कंमाडर इन चीफ से संघर्ष प्रारंभ हो गया । दोनों ओर से टिप्पणियों का 
युद्ध प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में सेनाध्यक्ष ने फेवियन दावपेच इस्तेमाल किए 
(निर्णय ने होने देने कै लिए उसने तब धित कायजात अपने पास रोक लिए), उसने अपने 
शत्तु पर अप्रत्यक्ष वार भी किया (भारत मप्री और उसकी परियद के सदस्यों के साथ 
सीधा पत्र व्यवहार करके), और पूरी तरह मात देने के लिए सेना सवधी मामलों के 
सदस्य ने तो खुलकर प्रतिकारात्मक बार किया (उसने सेना पर व्यम्र में कमी न करने 
ओर असैतिक व्यय में कमी करने का प्रस्ताव रखा) ।* सेना के रसद विभाग और बैरक 
निर्माण पर व्यय मे कमी करने के लिए मेयो को पूरा लाछन मिला£ परंतु उसने दृढ़ निश्चय 
के साथ मोदी तनख्वाह्‌ पाने वाले दायित्वहीन सँनिक पदाधिकारियो** कौर अपने उन 
सहयोगियों के साथ सघर्प किया जी पहले मितव्यथता के लिए काफी जोरदार माग कर 
रहे थे ।!९ भारत मन्नी ने सेना पर व्यय में कमी को अस्वीकार कर दिया। अत: हारकर 
मेयो ने बड़ी कटुता के साथ लिखा : स्वार्थ को पराजित कर पाना कठिन है। जन सेवा , 
का स्थान तो गोण है।/*” इसी प्रकार की एकता 870 में सिविल सेवा के अनुवंधित 
(कववेनेटेड) अधिकारियों ने दिखलाई थी जब उन्होंने ऊची पेशनों के लिए आवोलन 
चलाया था। संघ भावना से प्रभावित होकर गवर्नर जनरल और उसकी परिपद मे 
भारत मंत्री की इनके मामले पर अपनी सिफारिश की | इस मामले में ब्रिटिश सरकार 
के अधिकारियों पर यह दवाव कारगर सिद्ध नही हुआ | और कुछ भी हो, अर्थाभाव के 
कारण पेशनें बढ़ाई नही जा सकी । आरग्राइल ने स्पष्ट रूप से एक सरकारी विज्ञप्ति मे 
कहा था कि गवर्नर जनरल की परिपद मे विधि सदस्य और गवनेर जनरल को छोड़कर 
सभी व्यक्ति सिविल सेवा के व्यक्ति है और उनका इस मामले के साथ व्यक्तिगत हित 
जुड़ा हुआा है। आरग्राइल के मतानुसार साम्राज्य में ही नही, सभवतः विश्व भर में 
दूसरी सेवाओं मे लगे हुए व्यक्तियों की तुलचा मे भारतीय सिविल सेवा मे अधिकारियों 
के वेतन अधिक थे ।** सेवा चिवृत्ति के वाद ऊचे भत्तों और अधिक सुविधाओ के लिए 
सरकारी अधिकारियों के आवेदनपत्र की अस्वीकृति संबंधी विज्ञप्ति की भाषा से 
अधिकारियों के रुप्ट हो जाने के भय के कारण मेयो ने आरगाइल से आग्रह किया था 





6 ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


कि विज्ञप्ति को प्रकट न किया जाएं।” मामला शाततिपूर्वक रहू कर दिया गया। ये 
घटनाएं इस बात की ओर सकेत करती है कि प्रशासन और सेना में भी कुछ स्थितियों 
में उसी प्रकार के व्यवहार का ढर्रां उभर कर आता था जैसा कि बाहर के हितबद्ध गुटों 
में होता था और भ्रातृ भाव, सघ भावना और स्वदेशवासियो के प्रति सहानुभूति मह॑त्व- 
दीन तत्व नही थे । तथापि नीति निर्धारण सवधी सामाजिक दवाव के वारे में और 
अधिक साधारणीकरण करने से पहले हमे सिविल सेवा अधिकारियों की पृष्ठभूमि, भारत 
में यूरोपीय समुदाय के अन्य लोगों के साथ इनके संबंधों, उनके पूंजी निवेशों, तथा 
उनके हितों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले सरकारी निर्णयों के 
प्रति इनके दृष्टिकोण की गहरी जानकारी आवश्यक है परंतु यह ठीक ही है कि सामा- 
जिक दवाव निर्णयो को प्रभावित करने का एक माध्यम था और इसे सामूहिक परंपरागत 
समझदारी आचरण के स्वीकृत प्रतिमान तथा पारस्परिक प्रत्याशाओं से उत्पन्न होने 
वाली अनिवायंताओं से वल मिलता था । 
सामाजिक दवाव सहानुभूति पाने के लिए डाला जाता था। सत्तावादी प्रणाली मे 
यदि दबाव गुटों की मांगें पूरी नहीं की जाती थी तो उनमे से अधिकाश भअनुशास्ति 
(संक्शन ) का प्रयोग करने मे असमर्थ होते थे । संभवतया मेनचेस्टर चेवर आव कामर्स 
अथवा काठन सप्लाई एसोसिएशन जैसी सशक्त संस्थाएं भारत मंत्री के लिए कठिताइया 
उत्पन्न कर सकती थी। शायद इसी प्रकार भारत में चेवर आव कामर्स भी उपद्रव कर 
सकते थे। परंतु साधारतया दवाव ग्रुट अधिक से अधिक समझा-बुझा सकते थे, अनुरोध 
कर सकते थे अपना मामला रख सकते थे, और परामश दे सकते थे। इस दृष्टि से 
सहानुभूति पाना काफी महत्वपूर्ण था । विदेशी शासन के कारण देशी गुटों की कुछ खास 
असमर्थत्ताए थी । इन असमर्थताओं में दोनो प्रजातियों के बीच सामाजिक दूरी भी कम 
महंत्व नही रखती थी । वस्तुत. इसी से भारतीय हिंतो की तुलना मे ब्रिटिश हितों को 
अत्यधिक सुविधा मिली हुई थी । 
ऊपर दबाव गुटों की किस्मो और कार्यपद्धतियों के विषय में जो कुछ कहा गया 
है उससे इनके कुछ लक्षण प्रकट होने के साथ-साथ इनके कार्यकलाप भी पृथक हो जाते 
है। यहा सभी संगठनो ओर संघों की सूची तैयार करता और उनके कार्यो का विस्तृत 
वर्णन करना लाभप्रद नही होगा । राष्ट्रीय राजनीति के इतिहासकारो ने इस दिशा में 
काफी कार्य किया है। हमारी दिलचस्पी सरकार और दवाव गुठो के बीच क्रिया-प्रतिक्रिया 
और लोकवित्त की निर्णय प्रतिक्रिया पर पड़ने वाले इनके प्रभावों में अधिक है। हित- 
समरूपता की माता, गुट के रूप मे संगठन तथा एकीकरण के अश, तथा उद्देश्यों की 
विशिष्टता के आधार पर हमने गुटों के दो भेद किए है। पहली किस्म के गुट है--चेबर 
आव कामसे, भुस्वामी (जमीदार) संघ, वागान मालिक सघ, व्यापारी गुट आदि, और 
दूसरी किस्म के गुट है--अग्रराजनीतिक संघ (प्रोदो पालिटिकस एसोसिएशन), परोप- 
कारी विचार गुट, सुधारवादी उत्साही वर्ग आदि । इनके अलावा असंगठित जौर अस्थाई 
गरुद भी थे, जो अपेक्षाकृत मूक और असंगठित जनसमुदाय को प्रतिक्रिया प्रकट करते थे 
और ऐसा लगना है कि इस प्रकार के लोग अनायास ही कभी-कभी एकत्र हो जाते थे, भारी 
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संडया में याचिका (अर्जी) पर हस्ताक्षर करते थे अथवा प्रतिनिधि मडल भेजते थे, परंतु 
इनके इन सव कार्यों से दवाव गुट नहीं वतता था। व्यवस्था मे सफलतापूर्वक कार्य करने 
अथवा राजनीति के इस खेल में कामयाबी हासिल करने को दृष्टि से प्रथम स्थान पहली 
किस्म के, द्वितीय स्थान दूसरे प्रकार के और अंतिम स्थान अव्यवस्थित गुटों का था। 
इसके विपरीत, व्यवस्था के खतरे की आशका के पहलू से विचार करने पर इन गुठों का 
ऋ्रम ठीक उलठा हो जाता है। पहले प्रकार के गुट दब्राव डालने की कला में दक्ष थे । 
दूसरी श्रेणी मे आने वाले गुट अभी कार्य संपादन, भारी परिश्रम के साथ स्मरणपत्र 
तैयार करके भेजना, लाब्वी करना और सामान्यतया 'उपद्रव करना सीख रहे थे। 
साधारण लोग जिन्हें मेयो ने मूक बहुतेरे कहा है इस कला मे अकुशल थे। उनकी 
शिकायतें तथा मार्गें बंगाल के नील विद्रोह तथा दक्षिण की बगावत की भाति बड़े 
बिद्रोहों के रूप में प्रकट होती थी। (बंगाल में नील विद्रीह में सम्मिलित होने वाले 
किसानों को थोड़े से जमीदारों और ग्रामीण समाज के वाहर कलकत्ता के शिक्षित 
मुख्तारों, पत्रकारों और मिशनरियों का समर्थन मिला था ।* इसी प्रकार दक्षिण के 
किसानों को मालगुजारी में वृद्धि के विरुद्ध आदोलन में पूना सार्वजनिक सभा की 
सहानुभूति प्राप्त थी जिसने किसानों की शिकायतों के संबंध में जाच की व्यवस्था की 
थी ।* परंतु 859 में बगाल मे और 875 में दक्षिण मे जी भी विद्रोह हुए वे पुरानी 
अनिर्णीत शिकायतो के फलस्वरूप स्वतः प्रवर्तित विस्फोट थे और उनका नेतृत्व दवाव गुटों 
के दाव पेच में कुशल शहरी व शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में नही था। यह स्पष्ट किया जा 
चुका है कि नील उत्पातों से संबंधित अभिलेखों में गावो के जिन मुखियों अथवा मंडलों 
के नाम नेताओं के रूप में मिलते है वे इतने अधिक हैं कि प्रत्येक का उल्लेख कर पाना 
कठिन है**' किसी भी गांव मे जो नेता उत्पन्त हो गए, उनका अत्यधिक प्रभाव 
अविश्वसनीय अल्प समय में पास पड़ोस के अनेक गावों मे हो गया, परंतु यह प्रभाव 
नप्ट भी उतनी ही शीघ्रता से हो गया ।७ दक्षिण के किसानों की याचिक्राओं से वहा के 
उपद्ववों की पूर्वे सूचना मिल गई थी। इन याचिकाओं में एक याचिका विशिष्ट थी जो 
जुलाई 873 में इंदापुर गाव की एक सभा में तैयार की गई थी, जिस पर थोड़े ही समय 
में 2,694 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो गए थे जिससे यह काफी प्रभावशाली बन गई थी । 
875 के उपद्रव आत्मस्फूर्त थे और वे उस प्रकार के संगठित आंदोलन से भिन्‍न थे 
जैसा कि पूना सार्वजनिक सभा ने सोचा था।४ बंगाल और दक्षिण के आदोलनो के 
वंधानिक हस्तक्षेप के रूप में कुछ सारपूर्ण परिणाम निकले। सरकार ने किसानों की 
शिकायतों की ओर४्यान दिया । परंतु वंगाल ओर दक्षिण के किसानो ने जो कुछ भी किया 
बहू उच्च वर्गीय दवाव गुटों के परिष्कृत दाव पेचों के नियमों के विरुद्ध था। ) 

ब्रिटिश दवाव गुटों की भारतीयों की तुलना में निर्यय अधिकारियों पर सामाजिक 
दवाव डालकर उन्हें प्रभावित करने की क्षमता न केवल अधिक थी, वल्कि उन्हे और भी 
सुविधाएं मिली हुई थी। ब्रिटेत मे सरकारी अधिकारियों के साथ उनके सीधे संपर्क 
नि्णयिक सिद्ध हुए। 875-79- की अवधि मे भारत मंत्री द्वारा मेनवेस्टर के माल पर 
आयात शुल्क हटाने के लिए किए गए हस्तक्षेप (और बाद में भारतीय सूची वस्त्रों बय मूल्य 
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मेनचेस्टर के मूल्य के वरावर करने के उद्देश्य से उन पर उत्पादन घुल्क लगाकर किए 
गए हस्तक्षेप) ने पक्षपात के नाटकीय प्रदर्शन के रूप में जनसाधारण का ध्यान 
आकर्षित किया। अठारहवी शताब्दी के सातवें दशक में मूत्ती वस्त्री और जूठ के माल पर 
निर्यात शुल्फो में कमी करने के प्रश्न पर इडिया आफिस का हस्तक्षेप कम माटकीय होते 
हुए भी कम प्रभावोत्पादक नहीं था। प्रतियोगी भारतीय गुटों की तुलना मे ब्रिटिश हित 
बद्ध गुटों की सुसंगठित कार्यवाही की सामथ्यं काफ़ी अधिक थी। भारतीय गुटों की 
असमथंता का कारण अनुभव की कमी और नए प्रकार से लाब्वीग के लिए आवश्यक 
विशिष्ट प्रपंचपूर्ण कला का अभाव भी था। ब्रिटिश हितवद्ध गुटों की इस श्रेष्ठता से 
इसकी सफलता का आंशिक (आशिक इसलिए कि और भी अधिक महत्वपूर्ण कारण थे) 
स्पष्टीकरण हो जाता है। उदाहरण के लिए, काटन सप्लाई एसोसिएशन तथा वागान 
मालिक संधो को 862 में भूमि संबंधी नियमों मे परिव्तंव करवाने मे सफलता मिली 
थी। इंडी चेवर आफ कामसे जो 869 में जूठ के तैयार माल पर आयात शुल्क हंटवाना 
चाहता था,-870 में यह उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो सका। उन्‍नीसवी शताब्दी के 
पाचवें दशक में निजी पूजी लगाने वालों को रेलों में पूजी लगाने पर चाहे लाभ हो या न 
हो, राज्य से निश्चित ब्याज की गारंटी पाने में सफलता अवश्य मिली थी । मेनचेस्टर के 
सूती वस्त्र उत्पादकों को उनके माल पर लगने वाले आयात शुल्क में ।862 और 863 में 
कमी करवाने मे, और फिर !869 में इसे पूरी तरह से हटवाने में सफलता मिली।४” 
]870 में बगाल में जूट मिलो के मालिक जिनसे अधिकांश स्काटलैंड नियासी थे, डंडी 
चेबर आफ कामसे से पराजित हो गए । (यह स्मरणीय है कि इनते प्रतियोगिता मुख्य 
रूप से आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेड और दक्षिण अफ्रीका के वाजारो में थी।) शोरे पर निर्यात 
शुल्क मे कमी करवा पाने के लिए इसके उत्पादकों ओर निर्यातकों को पाच वर्ष तक 
संधर्ष करना पडा था। (हालाकि शोरे का व्यापार तो स्वाभाविक रूप से समाप्त हो रहा 
था, क्योंकि यूरोप मे शोरे के कृत्निम उत्पादन तकनीक ने इसके पुननिर्यात व्यापार को 
नप्ठ कर दिया था।) परंतु अधिकाश मामलो में सरकार की प्रतिक्रिया स्वोकारात्मक 
और अविलव होती थी । सरकार को प्रभावित करने में मेनचेस्टर की सफलता ने तो 
इतिहासकारों का ध्यान आकपित किया है, परतु भारत में ब्रिटिश हितवद्ध ग्रुट कम 
प्रभावशाली नही थे। कुछ निर्णयों को प्रभावित करने मे बंगाल चेबर आफ कामस की 
सफलता का रेकार्ड आश्चयंजनक है । अप्रैल, 859 मे चेंबर ने ऊचे टैरिफ शुल्को पर 
विरोध प्रकट किया (टैरिफ शुल्क संन्‍्य विद्रोह के कारण असाधारण सरकारी खर्चो - 
का परिणाम थे) और फरवरी, 860 मे विल्सन ने अनेक निर्यात शुल्क (जूठ, सन, 
फ्लेक्स, खाल, ऊन आदि पर निर्यात शुल्क) हटा दिए ।** अगस्त, 860 में मेनचेस्टर, 
बवई तथा मद्दास के चेंवर आफ कामसं के समर्थन पर बंगाल चेवर आफ कामर्स ने 
सीमा शुल्क मूल्याकन में सशोधन की माग की और अवतृबवर, 860 में सरकार नें 
मुल्याकन में संशोधन करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी जिसका एक सदस्य 
बंगाल चेंबर का प्रतिनिधि भी था ।** फरवरी 86 मे वगाल चेवर ने शोरे के नियति- 
कर्ताओं की इस माय का समर्थन किया कि निर्यात शुल्क में कमी की जानी चाहिए और 
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मार्च, 865 में यह कमी (दो रुपये प्रति मन से एक रुपया प्रति मत) कर दी गई ॥7० 
अप्रैल, 865 में बंगाल चेबर आफ कामसे ने ट्रैंवी लियन द्वारा प्रस्तावित चाय,कहवा, जूट 
खात्न, ऊन आदि पर नए आयाद शुल्कों की निदा की ! मई, 865 में भारत मंत्री ते इन 
शुल्कों के संबंध में स्वीकृति देने से इकार कर दिया और जून मे भारत सरकार ने इन्हें 
निरस्त (रिपील) कर दिया ।” फरवरी, [866 में बंगाल चेंवर ने शोरे पर निर्यात शुल्क 
में और अधिक कमी करने की माय की और उसी वर्ष इसमें और अधिक कमी कर दी 
गई (एक रुपये प्रति मन के स्थान पर मृल्यानुसार 3 प्रतिशत) ।* नववर, 867 मे 
चेंबर ने सीमा शुल्क मूल्यांकन में और विशेष रूप से सूती वस्तुओं के बारे मे संशोधन 
चाहा और फरवरी 868 में मूल्याकन में संशोधन करने के लिए एक समिति नियुक्त कर 
दी गईं (सूती वस्त्रो के मूल्यांकन में 5 प्रतिशत की कमी कर दी गई ) ।”* दो मामलों में 
बगाल चेबर आफ कामर्स को उतनी अधिक सफलता नहीं मिली। माचचे, 867 में चेंबर 
ने खाद्यान्त व्यापारियों के निर्यात शुल्क में कमी के लिए चलाए गए आंदोलन का समर्थन 
किया,” परंतु जनवरी, 873 तक गेहूं पर शुल्क हटाया नहीं गया । इसके अलावा चेंबर 
द्वारा प्रत्यक्ष करों का विरोध एक हारे हुए मामले की वकालत थी, क्योंकि सरकार आय 
के एक बड़े सभावित स्रोत को पूरी तरह से छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी।?* 
यद्यपि सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील श्लिटिश और 
भारतीय दवाव गुटों में से किसी का भी परिणाम पर पुरा नियंत्रण नही था, फिर भी 
कुल मिलाकर ब्रिटिश हितबद्ध गुटों को अकसर थोड़े समय हो में सफलता मिल जाती 
थी। यह हम पुनः स्पष्ट कर देना चाहते है कि उक्त कथन का यह तात्पयं कदापि नहीं है 
फ्रि ब्रिटिश दबाव गुद जो चाहते थे, सदेव करवा ही लेते थे। आखिरकार सरकार के 
सामने भी महत्वपूर्ण सीमाएं थी। ब्रिटिश हितवद्ध गुटों द्वारा की जाने वाली मायों के 
अलावा स्वयं व्यवस्था की मांयें भी तो थी। साम्राज्यवादी व्यवस्था की भी तो 
बनाए रखना आवश्यक था। उसकी वेधता और सुरक्षा, उसके वित्तीय सामथ्ये और 
अपने आपको बनाए रख सकने की क्षमता को संकट मे नहीं डाला जा सकता था। अतएव 
व्यवस्था की आवश्यकताओं से विविध वंधन उत्पन्व हुएं थे। एक तो करों मे रियायत, 
सीमा शुल्कों के निरस्तीकरण, आयकर की समाप्ति आदि की भाग, ब्रिटिश हितों के 
द्वारा कितने ही जोरदार शब्दों में और आग्रहपूर्ण ढग से क्‍यों न उठाई गई हो, सरकार 
इन पर सपूर्णं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर ही विचार कर सकती थी। यदि 
सरकार के लिए सभव होता था तो रियायतें दी जाती थीं, अन्यथा चेंबर आफ कामर्स 
त्तथा वेतन भोगियों के लिए अप्रिय आयकर के मामले में सरकार के सामने कोई विकल्प 
नही था। इस विपय पर अथवा सूती बस्त्रों पर आयात शुल्क के मामले मे चेंबर्स आफ 
कामसे को सरकार के नकारात्मक उत्तर का साराश यह था कि सरकार के लिए यदि इन 
करो को हटा सकता संभव होगा तो इन्हे हटा दिया जाएगा, परंतु सरकार ऐसा कर पाने 
में असमर्थ है। इस प्रकार के वादे किए गए कि जैसे ही मौका मिलेगा, इस दिशा में कार्य 
किया जाएगा। परंतु दवाव गुटो को इससे पूरा संत्रोप नहीं हुआ । व्यापारी ही नही, 
प्रत्येक करदाता अपने ही जीवन काल में राहत चाहता था, जबकि सरकार जो अपनी 
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वित्तीय स्थिरता को जोखिम में नही डालना चाहती थी, धीमी प्रग्रति से संतुष्ट थी 
(उद्यहरणाये, धीरे-धीरे प्रयति से ही लगभग पूर्ण रूप से अवाघ व्यापार 882 में 
संभव हो सका) । पर्रतु जिसे हम संवद्ध अवधि कह सकते है, वह आखिरकार सरकार 
के लिए भी अधिक थी । 
द्वितीय सरकार जनसाधारण में अपने विषय मे प्रचलित धारणाओं के बारे में 
बिलकुल उदासीन नही थी। वार्टल फ्रेर ने सरकार को जनसाधारण की भावता 
समझने की सलाह दी थी । मेयो ने भी देखा था कि भारतीयों मे वित्तीय मामलों के बारे 
में काफी चेतन। आ रही है । और तो और परंपरागत रूप से शातर मद्बास मे (राज बोर्ड 
आफ रेवेन्यू) को यह लगने लगा था कि 'प्रजा में से अधिकाधिक लोग सरकार के निर्णयों 
का सूक्ष्म परीक्षण करने के अलावा उस पर काफी समझदारी के साथ बहस भी करने लगे 
हैं ।'* वित्तीय संकट के समय विल्सन ने ब्रिटिश फर्मों के द्वारा यूरोप के महान औद्योगिक 
देशो को जूट, कपास थादि कच्चे पदार्थों के निर्यात पर भुल्क हृदाने का अतिवाद किया 
था (860) । लग ने बडे ही उत्साह के साथ मूती वस्त्रों पर आयात थुल्क में कमी को 
न्यायोचित ठहराया था (86-862) । इन दोनों उदाहरणो से यह बात जाहिर 
होती है कि सदस्य कंवल अपने प्रत्यक्ष श्रोताओं अर्थात विधान परिपंद के सरकारी 
और आज्ञापरायण मनोदीत गंर सरकारी सदस्यों को ही संबोधित नहीं करते ये । ये 
वस्तुतः ब्रिटिश हितवद्ध गुटों को दी जाने वाली रियायतों को जनसाधारण के सामने 
न्यायोचित ठहराने के प्रयत्त थे। ट्रैँवीलियन के अनुसार 'सरकार में लोगों की आस्था के 
लिए उसकी झयाति' बनाएं रखना उपयोगी था।” वायसरायों और सदस्यों के बीच पत्र 
व्यवहार में इस बात के अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलते है कि सरकार इस बात का ध्यान रखती 
थी कि जनसाधारण उसके वारे मे क्या सोचता है। उन सभी निर्णयों पर जो लोकप्रिय 
नही होते थे अथवा उस सूचना पर जिस पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती थी व्यक्तिगत 
पत्र व्यवहार में विचार विमर्ण होता था | भायात शुल्को मे कमी के लिए बुड का आग्रह 
और विशेष रूप से उसकी भारतीय सूती वस्त्रो के बारे भे घुल्क योजना जिसका उद्देश्य 
भारतीय माल का मूल्य ब्रिटिश सूती वस्तों के मुल्य के बराबर करमा था (भारतीय 
सूती वस्त्रों पर उत्पादक शुल्क अथवा भारत में सूत त॑यार करने वाली मिलों पर विशिष्ट 
फर) केवल एल्गिन और वार्टल फ्रेर को छोड़कर सभी के लिए गोपनीय थी ।* देशी 
जुलाहा विपयक कागजात (उदाहरणायं घरेलू वस्त्र उद्योग के विपय मे ट्रेवीलियम दारा 
एकक्वित सुचना आगे देसिए) को सीमित वितरण के लिए गोपनीयता के उद्देश्य से उतनी 
ही सावधानी के साथ छापा गया था जितनी बजट छापने को समय अपनाई जाती है। 
दूँवीलियन ने घुड को यह विश्वास दिलाया कि गवर्नर जनरल की परिपद और इंडिया 
जाफिस को देने के लिए दर्जन से भी कम प्रतिया छापी गई है और इनके अतिरिित 
इंग्लैंड जोर भारत में कोई दूसरा व्यक्त इन्हे देख भी महो सफेगा।?* और भी 862 
में स्थाई बदोउस्त लागू करने के सबंध में ब्यापक रूप से ज्ञात सरकारी फँसले को 
बदलने का निर्षय फ्रेनवोने, आरगाइस, लारेंस तथा मेयो ने क्पने गोपनोय पत्र व्यवहार 
में विचार विभरयें द्वारा किया बा; और ]87॥ तक नई नोति को सार्वजनिक रूप से 
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स्वीकार नहीं किया गया था )7" जनता की प्रतिक्रिया के बारे में सरकार की चिता के 
ये कुछ उदाहदण है। जैसा कि चाल्स वुड के साथ ट्रैवीलियन के निजी पत्न व्यवहार/ 
से स्पप्ट है सरकार की यह चिता संन्‍्य विद्रोह के बाद के वर्षों में अधिक थी। बाद में भी 
यह चिता सरकार की वित्तीय नीति पर जिसका अधिकाधिक आलोचनात्मक दृष्टि से 
सूक्ष्म परीक्षण होने लगा था प्रतिवध का कार्य करती रही । 
एक तीसरे प्रकार की सीमा इस तथ्य से निर्धारित होती है कि ब्रिटिश सरकार 
ने भारतीय साम्राज्य को एक उपव्यवस्था के रूप में विश्वव्यापी साम्राज्य का अशमात्र 
समझ लिया था और भारत सरकार से सांम्राज्यिक हितों की पूर्ति के लिए त्याग का 
आग्रह किया गया था। अंत. इस उपव्यवस्था ने अपने अल्प स्रोतों के मुकाबले की गई 
भारी मांगों से अपने आपको बचाने का यथासंभव प्रयत्न किया। उदाहरणार्थ ब्रिटिश 
सेना विभाग (वार आफिस) तथा नी सेना विभाग (एंडमिरल्टि) मे भारत सरकार 
पर भारी खर्च थोप दिए थे। भारत सरकार ने उन्हे कम करवाने अथवा उनसे पुरी 
तरह बचने का प्रयास किया था। प्रतिरक्षा मंत्री कार्डबैल का तक था कि भारत से ऐसी 
ब्रिटिश सेना का खर्च वसूल करना न्यायोचित है जिसे रिजर्व माना जा सकता है और 
आपातकाल में भारत सरकार जिसका प्रयोग खुद कर सकती है। सेना विभाग ने भारत 
के बाहर ब्रिटिश सेना के अभियानों पर होने वाले व्यय को भारत और ब्रिटेन के बीच 
में असमान रूप से वांठा और न्यायोचित भी ठहराया।* आरगाइल ने यह स्वीकार 
किया कि भारत पर लादे गए खर्चों में कुछ ती वास्तव में अत्यधिक है। फिर भी, उनसे 
दृढ़तापुर्वक कहा कि युद्ध संवंधी ख्चों का मामला केवल भारतीय न होकर साम्राज्यिक 
है और कभी भी इस वारे मे निर्णय केवल भारतीय आवश्यकताओं को आधार मानकर 
नही हो सकता ।" भारत सरकार इंडिया आफिस के माध्यम से सेना विभाग (वार 
आफिस) के साथ वातचीत द्वारा इस उगाही मे कमी नही करवा सकी । न्याय अथवा 
ईमानदारी की अस्वीकृति के प्रति लारेंस ने विरोध किया और मेयो ने आशंका व्यक्त 
की थी कि यहा पर (भारत में) ऐसा असंतोप उत्पन्म हो सकता है जिसे शात कर 
पाना कठिन होगा ।/ परतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । भारत सरकार को 
हिंद महासागर में सामान्य नो सँनिक प्रतिरक्षा के लिए मनमाने ढंग से निर्धारित राशि 
ब्रिटेन के नो सेवा विभाग को अदा करनी होती थी। उसने इस स्थिति का दृढ़तापूर्वक 
विरोध प्रकट करते हुए मामले को उठाया। लारेस ने लिखा था कि "मेरा विचार है 
कि यह ऐसी जिम्मेदारी है जिसे वह (इंग्लैंड) वाणिज्य से मिलने वाले लाभो के बदले 
में निबाहता है...।! मेयो ने इस व्यवस्था को बहुत स्पष्ट व संक्षिप्त भाषा में एक 
अत्यधिक लज्जाजनक डकती का कार्यी कहा ।* भारत सरकार के हिंतों को रक्षा के 
ये तथा कुछ अन्य दृष्टात कभी-कभी भारत के संरक्षकों की निष्पक्षता एवं महानता के 
उदाहरण के तौर पर पेश किए जाते है। वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, भारत सरकार 
के अधिकारियों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे अपनी सरक्रार की आय पर की जाने 
वाली बाहरी मागो मे कमी करवाने का प्रयल करें (यद्यपि इस मामले में वे. असफल 
रहे )। प्रांतीय सरकारों तथा प्रशासनिक विभागों का भी ठीक यही रवैया था जो केंद्रीय 
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(या उच्चतम ) सरकार के साधनों से यथासंभव बड़ा भाग प्राप्त करने के लिए संघर्ष 
करते रहते थे ।१* उपब्यवस्था को उसके साधनों से वचित करने पर उसकी प्रतिक्रिया 
का सामान्य रूप यही होना था। 
वित्तीय सामथ्यं बनाए रखने की आवश्यकता, जनसाधारण द्वारा सरकारी 
नोतियो की छानवीन की स्थिति में नेकनीयती की ख्याति सुरक्षित रखने की जरूरत 
और अपने साधन-सम्नोतों में दूसरों का हस्तक्षेप रोकने की आवश्यकता जैसी बुनियादी 
जरूरतो के अलावा कुछ अन्य सगत और असंगत दोनो ही प्रकार के घटक थे जिनसे 
ब्रिदेन और ब्रिटिश नागरिकों के हितों को प्रभावित करने वाले भारत सरकार के निर्णय 
निर्धारित होते थे। 
पहले हम असंगत तत्वों पर विचार करेंग्रे। हम यह तक॑ दे चुके है कि निर्णय 

अधिकारियों तक अपनी सामाजिक पहुंच और उन पर सामाजिक दबाव डाल सकने की 
सामय्यें के कारण ब्रिटिश हितवद्ध गुटों के लिए शासकों की सहानुभूति पाना सहज था। 
परंतु यदि उपयुक्त बात में सचाई है तो यह भी सत्य है कि सरकार के ऊचे अधिकारियों 
में ऐसे भी लोग थे जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उनकी कलकत्ते के अंग्रेज 
जूद-व्यापारियों अयवा बबई के चमड़ा-व्यापारियों मे विशेष दिलचस्पी नहीं थी और ये 
इनसे कुछ दूर ही रहना चाहते थे । मेयो जैसे अभिजातवर्गीय लोग भारत में रहने वाले 
मेर-्सरफारी यूरोपियनों को हेय दृष्टि से देखते थे। व्यापार एवं उद्योगों मे लगे हुए 
यूरोपीय इसी श्रेषी में आते थे। मेयो ने इनके विषय से लिखा है कि “ये लोग यहां पर 
काले लोगों से यवासभव रुपया ऐंठने के लिए आते हैं...मुझ्के इस वर्ग के प्रति कोई 
सद्ानुभूति नहीं है और इन्हें यह मालूम है ।'! ऐसा विश्वास किया जाता है कि सर 
घार्में ट्रेरोलिपन और भारत में निवास करने वाले ब्रिटिश ब्यापारी वर्ग में पारस्परिक 
सदानुभूति का अमाव था। वित्त सदस्यों में केवल विल्सन ही ऐसा था जो दोप-उत्तादन 
बदूत मामूली ,सा ब्ययसाय कर चुका था। इस व्यवसाय को उन दिनों कितने हीन 
भाज से देखा जाता या पह उस समय के व्यप्पों तथा राजनीतिक कार्टूनों मे दिलाई 
पढ़ता है। (इस पुस्तक में इस प्रकार के दो कार्टून सम्मिलित किए गए है।) एल्गिन ने 
स्यग्प झा पुद देझर लिया फि प्रयम दो वित्त-सदस्य जेम्स जिल्मन ओर खेबुअल खैग 
(जिम उुए संबंध रेल-उदमों से पा), मध्यवर्गीय सदोरिये ब्यवसायों समाज के 
थे ।४ जान सारेंस के अतिरितत सभी यायसराय अभिजात वर्गीय थे और यह नियम सा 
दो पा कि इसे यर्य के लोग व्यापारियों को सम्मान को दृष्टि से नही देसते थे। फिर भी, 
भारा मे विडिय स्यातार तथा उयम की उपयोगिता एवं महत्य के विपय में उनके विचार 
गामास्य ज्ञान पर आधारित होते णे। भारतोय सिपिल सेवा अपने श्रेष्ठ बर्गोय गौर 
हू दायजूरद, अपनों परवराओ जोर सघामाजिझ रचना की दृष्टि से विदेंग सेवा की भाति 
ऊधी प्रेघों में नदी। आती पो। सारतोद सिविल सेत्रा के अनेझ्ध लोग, जिन्‍्दे जी० ओ० 
दररीविसन आयटोशन बाला उद्रा था, संभवत: स्थाार को अभिजात,यर्म सुवभ 
है दृष्टि मे नहीं देखने थे । हिसी भी सामतये से झेसा नहीं लगता कि मेक 2 रिपट अय शा 
इंडिया बगीिय मे पुर्रापद राव प्रयत था कि अधियारों स्पापारियों यो अखियाहिता 


प्रस्तावना 


ना ना 


वृद्धा की भांति संदेह की दृष्टि से देखते थे और यह समझते थे कि वे सभी उससे 
अप्रत्याशित ढंग से अवैध पक्षपात पाने के लिए कोई पढ्यंत्र कर रहे है।? महज 
अधिकारियों के दंभ के कारण व्यापारी वर्ग कभी ह॒तोत्साहित नही हुआ और यह सर्वविदित 
है कि राष्ट्रीय भावना की अपील के (हमारे सम्राट के मुकुट का सबसे सुदर रत्न '""यह 
दूर तक विस्तृत साम्राज्य **सूर्यास्त कभी नही होता***आदि के ) आश्चयंजनक परिणाम 
निकले है। 
नौकरणशाही की अकर्म प्पता, सरकारी मशीनरी की शाही धीमी गति, विभागीय 
दृष्टिकोण की पवित्रता और एक साधारण सरकारी कर्मचारी में इस पवित्रता से हटने 
की अनभिच्छा उन व्यापारियों के रास्ते में वाधाएं थी जो अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त 
करना चाहते थे । ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यावधि की समाप्ति जैसी महत्वपुर्ण घठना 
के साथ सैन्य विद्रोह जैसे संकट का संयोग हो जाने पर ही सरकार अपनी परंपरागत 
लीक से हट सकी । छठें दशक में विल्सन ओर उसके उत्तराधिकारियों द्वारा निर्धारित 
नीतियां कार्यान्वित की गईं और सर्वोच्च नीति निर्धारक अधिकारियों से लेकर छोटे से छोटे 
सरकारी कर्मचारियों तक, सभी के लिए, नीति-विपयक कुछ घारणाएं लगभग निविवाद 
सुकितियां बन गई। ये धारणाएं जो सामूहिक रूप से विभागीय दृष्टिकोण के नाम से 
प्रसिद्ध थीं, एक विशेष प्रकार के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित थीं। इस विपय की 
विवेचना आगे की भई है। 
उपर्युक्त सीमाओ के भीतर, किसो भी हितवद्ध गुट द्वारा डाला जाने वाला 
दवाव नि्णयिक होता था। गुट की सफलता इस वात पर निर्भर होती थी कि उपर्युक्त 
रीतियो को कितने प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लागा गया है और वया सरकार 
को उसकी समग्र वित्तीय स्थिति, (संतुलित बजट अथवा शोधनक्षमता को उस समय 
असाधारण महत्व दिया जाता था), ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों की बीति, 
विभागीय दृष्टिकोण आदि के द्वारा, निर्धारित सीमाओ तक, दवाया जा सका है या 
नहीं । सभी हितवद्ध गुट सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने में समान रूप से सफल 
नही हो पाते थे। यह कहा जा सकता है कि वर्मा के अंग्रेज खाद्यान्त व्यापारियों (वे 
867 में खाद्यान्तों पर शुल्क में कमी करवाना चाहते थे और इसके लिए उन्हे 873 
तक प्रतीक्षा करनी पड़ी) या भारत से इंग्लैंड को शोरे का निर्यात फिर वहां से उसका 
पुननिर्यात करने वाली ब्रिटिश फर्मों (शुल्क में कमी के लिए इनका आदोलन 860 में 
प्रारंभ हुआ था ओर उसे पाच वर्ष वाद भी आशिक सफलता ही मिली ) की तुलना में 
डडी या मैनचेस्टर के हित अधिक प्रभावशाली थे। खाद्यान्व अथवा शोरे का व्यापार 
करने वाली फर्में छोटी थी और इन्हे थोड़ा सा ही लाभ प्राप्त था। ये जो रियायतें चाहते 
थे उन्हे ये चेंवर आफ कामसे के समर्थन से ही प्राप्त कर सके । 
अतः निर्णयकर्ता अधिकारी सभी ब्रिटिश हिलवद्ध गुटों के प्रति सहानुभृुतिपुर्ण 
नहीं थे। यहां पर इस वात पर जोर देना सार्थक होगा कि हर समय और हर राजवित्तीय 
(फिस्कल) मामले पर सभी ब्रिटिश दवाव ग्रुटों के हित पूरी तरह से एक से नहीं थे । 
प्रत्येक गुट लगभग सभी लोगों का समर्थन पाने के लिए अपने वर्गीय हित को 
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राष्ट्रीय हित के रूप मे प्रस्तुत करता था। कितु कम से कम, अल्पकालीन दृष्टिकोण 
से, ऐसे दावो को गंभी रतापूर्वक स्वीकार करना या हिंतों की एकरूपता का अनुमान 
लगाना बेमानी होगा | यह उस समय स्पष्ट हो जाता है जब हम उदाहरण के लिए डंडी 
के जूट उत्पादकों (जिन्होंने जूट-माल पर आयात कर को हटाने की मांग की थी और 
जो पूरी भी हुई थी), और बंगाल के जूट मिल मालिकों, मंनचेस्टर के सूती वस्त्त 
उत्पादकों और वस्त्र उद्योग में काम आने वाली मशीनों के ब्रिटिश निर्यात कर्ताओं अथवा 
ब्रिटिश व्यापारियों की प्रशासन व्यय कम करने की माग (जिससे कर भार में कमी हो) 
और नौकरशाही द्वारा इसके विरोध पर विचार करते हैं।॥ हम अगले पृष्ठो मे देखेंगे कि 
किस प्रकार ये परस्पर विरोधी दवाव, स्वार्थों का सम्मिलन और सामंजस्य तथा जनमत 
और, निर्णयकर्ता अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए प्रतियोगी अभियान एक 
अत्यधिक पेचीदा तस्वीर पेश करते है। जो लोग हितों मे एकरूपता मानकर चलते हैं वे 
उपयुक्त जटिलता की उपेक्षा करते है। साथ ही दे निर्णय प्रक्रिया के असंगत तत्वों को 
पर्याप्त महत्व देने में असमये रहते है और निर्णय अधिकारियों के ऊपर प्रतिवंधों को 
हल्का मान केते हैं। 
हम यह तर्क दे चुके है कि (क) लोक वित्त संवधी मामलो पर निर्णय प्रक्रिया 
में अनेक हिंलवद्ध मुठ भाग लेते थे और प्रत्येक गुट अपने लिए अधिक से अधिक अनुकूल 
(उदाहरणार्थ, पूंजी लगाने वाले राज्य द्वारा ब्याज की गारंदी के विषय मे भाश्वासन; 
व्यापारी सड़को, बदरगाहों तथा दूसरी आधिक उपरिव्यय पूजी का विकास; वागानीं 
तथा खानों के मालिक भूमि संवधी अनुकूल अधिनियम पारित करवाना; शहर के 
पेशेबर लोग सरकारी सहायता पर आधारित शिक्षा; व्यापारी और भुस्वामी विधान- 
परिपद मे संस्थागत प्रतिनिधित्व के रूप मे निर्णयकर्ता अधिकारियो तक पहुंचना, आदि 
चाहते थे), अथवा कम से कम प्रतिकूल निर्णयों के लिए प्रयस्त करता था (उदाहरणार्थ, 
भूस्वामी कपि और आय कर पर कर मे,कमी, व्यापारी|व्यापारि ककर जैसे--- ला इसेंस कर 
में कम्मी, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता ठैरिफ शुल्कों मे कमी, वागान मालिक भूमि 
संबंधी प्रतिबंघात्मक कानूनों मे ढोल और सामान्य करदाता सरकारी खर्च में कमी चाहते 
थे) । (ख) दवाव गरुटो और निर्णय अधिकारियों की परस्परक्रिया के परिणाम विभिन्‍न 
प्रतिस्पर्धी, सहयोगी और विरोची गुटों द्वारा डाले गए परस्पर विरोधी दबावों, दवाव 
गुट विशेष और सरकार के बीच विशिष्ट संबंध से अलग कतिपय प्रतिबंधों तथा कुछ 
असंगत तत्वो जेंसे---सामाजिक दभ, स्थिर विचार और व्यक्तिगत निर्णयकर्ता अधिकारी 
क्री निजी प्रवृत्तियों पर निर्भर होते थे। (य) अतः परिणाम की सही-सही भविष्यवाणी 
४ * ५ *.. निर्णय- 
_. । अपने 
अनुकूल निर्णय पाने की संभावना ब्रिटिश हितवद्ध गुटों (जिन्हें अन्य अच्छी सुविधाओं 
के अलावा शासन-तेत्न के पिरामिड के शीप॑स्थ इंडिया आफिस तथा संसद के साथ सीधे 
संबंधों, निर्णय अधिकारियों तक सामाजिक पहुंच और सामाजिक दवाव डाल सकने की 
सामथथ्ये, लाब्वीग की कला से परिचय, तथा गुट के पारस्परिक स्तर के अलावा गुटके 
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भीतरी स्तर पर अधिक सामंजस्य के लाभ प्राप्त थे) के वारे मे अधिक होती थी | दवाव 
गुटो की राजनीति परिष्कृत व जटिल थी ओर इस दृष्टि से उपर्युक्त कथन की बोझिल 
सत्यता दुर्भाग्यपूर्ण है । 
इस मान्यता के आधार पर कि सरकार के उद्देश्य महान थे (बुरे उद्देश्य की 

मान्यता भी संभव है), वजठ भाषणों मारल एंड मंटीरियल प्रोग्रेंस रिपोट्स, संसद की 
वाषिक वित्तीय समीक्षा, आदि मे नीति विषयक वकक्‍तव्यों से नीति का स्वरूप तय 
करना अधिक सरल और शायद अधिक सुविधाजनक होगा। आयोजित कार्यवाही के 
साथ संपादित कार्यवाही के लिए नीति शब्द के प्रयोग से नीति विषयक धारणा और 
व्यावहारिक तीति में भेद कर पाना कठिन हो जाता है। परंतु वास्तव में नीति की 
ठोक रूपरेखा उसी समय निर्धारित हो सकती है जब हम किसी महान उद्देश्य की मान्यता 
को स्वीकार न करे और अलग-अलग विखरे हुए वास्तविक निर्णयीं और कार्यों के आधार 
पर एक ढांचा तैयार कर ले। इसके लिए हमें निर्णयों का अध्ययन उनके प्रससगिक आधार 
पर करना होगा और निर्णयकर्ता अधिकारियों तथा दूसरे लोगो के वीच पहली दृष्टि मे 
थकाऊ और गौण लगने वाली उस परस्परक्षियां की ओर ध्यान देना होगा जिसके द्वारा 
निर्णय होते है या यों कहिए कि नीति का स्वरूप निश्चित होता है। जो लोग नीति 
सर्वधी घारणाओं पर ही ध्यान देते है वे इस तथ्य को भुला बैठते है कि हितबद्ध गुटों की 
भी भुमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ-साथ इस वात से भी इकार नही किया जा 
सकता कि नीतियों की अविछिन्नता तथा निर्णयकर्ता अधिकारियों की प्रतिक्रिया के 
स्वरूप मे स्थिरता की पूरी व्याख्या उस समय तक नही हो सकती जब तक हम इन 
अधिकारियों की नीति विषयक धारणाओं, इनके द्वारा आदतन प्रयोग मे लाए जाने वाले 
राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धातों, इसके विचार करने के ढंग और दृष्टिकोण तथा 
संपूर्ण साम्राज्य की विचारधारा पर ध्यान नहीं दें। यहां हम अपने को साम्राज्यिक 
विचारधारा के उस अंश तक ही सीमित रखेगे जो वित्तीय नीति के निर्धारण के लिए 
प्रत्यक्ष रूप से सगत है। 

जिन अयंशास्त्रियों ने भारत में वित्तीय नीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है 
उनमें जेम्स विल्सन अग्रणी है जो इस देश का प्रथम वित्त सदस्य था, आज उसे प्रधानतः 
लंदन से प्रकाशित होने वाले दि इकानोमिस्ट के संस्थापक-सपादक के रूप में स्मरण किया 
जाता है। अर्थशास्त्र की विविध पुस्तको के लेखक के रूप मे उसकी साधारण ख्याति है । 
उसके ही समकालीन लोगों मे से काले माक्स ने उसे ऊचे स्तर का सरकारी अयंशास्त्री 
कहकर उसकी स्थिति का सही-सही मूल्याकन किया है १" जिन आधुनिक अयंशास्त्रियों 
ने, जिनमे से शुपीदर तथा केनक्रास भी हैं, इसकी रचनाओं की ओर ध्यान दिया है 
उन्होने इसके आ्िक विश्लेषण से विशेष मोलिकता नही पाई है।श उसका अर्थ॑विज्ञान 
में योगदान नाममात्र का था, परंतु जैसा कि उसका दामाद वाल्टर बेजहाट उसके विपय 
में कहता है वह एक महान विश्वासोत्पादक अर्थात एक प्रतिभाधाली प्रचारक था ।* इस 
क्षमता के साथ-साथ राजनीतिक अर्थविज्ञान के व्यावहारिक महत्व के विपय में अपनी 
समझ्न के कारण अनेक दुरूह सिद्धातशास्त्रियों से वह आग्रे निकल गया था । (उदाहरणार्थ, 
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सुरक्षा ही थी। यदि शस्त्र का वार-बार सहारा लिए विना भी अधिकांश शासित व्यक्तियों 
की स्वीकृति और थोड़े से लोगों का सक्रिय सहयोग पा सकना संभव रहा हो तव भी 
ब्रिटिश शासन का बुनियादी आधार सेना ही थी। सैनिक व्यय को न्यूनतम रखना एक 
ऐसा भादर्श था जिसका पालन इग्लैंड मे तो हो सकता था परंतु भारत में कृपणता की 
नीति का पालन करते हुए सेना को कमजोर बना देना भूल थी। भारत में एक बड़ी 
यूरोपीय सेना रखने की आवश्यकता सैन्य विद्रोह के अनुभव से अच्छी तरह स्पष्ट हो गई 
थी। इस प्रकार की सेना का खर्च भारतीय करदाता पर लादा जा सकता था जिसे भारत 
के बाहर रिजर्व सेना के रूप मे प्रयोग किया जा सकता था। यदि आवश्यकता होती थी 
तो भारतीय सेना दूसरे स्थानों पर भेजे जाने के लिए उपलब्ध रहती थी। इस प्रकार की 
व्यवस्था के राजनीतिक लाभ बहुत अधिक,थे । इससे इंग्लेंड एशिया और अफ्रीका में अपने 
शत्रुओ को डराने मे समर्थ हो गया था । साथ ही, इससे इंग्लेड मे करदाताओं को राहत 
भी मिल सकी थी। (अध्याय 3, देखिए) । जब मेयो मे वित्तीय घाटे को कम करने के 
लिए सैनिक व्यय में कटौती का प्रस्ताव रखा था तो भारत मंत्नी ने इस व्यवस्था के 
विशिष्ट स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि सैनिक व्यय का स्तर केवल भारत की 
तात्कालिक आवश्यकताओं के संदर्भ मे निर्धारित नही किया जा सकता ।?० सातवें दशक 
के उत्तरा््ध मे प्रसिद्ध अग्रेज उग्र राजनीतिज्न जोजफे (रिट्रिवमेट) ह्य,म के भत्तीजे कर्नल 
ह्यू,म की अध्यक्षता में सैनिक वित्त आयोग ने सेना पर व्यय मे भारी कमी की थी, परंतु 
इसका उद्देश्य मुख्य रूप से देशी भारतीय सेना के आकार को कमर करना था जिससे इसके 
और भारत स्थित ब्रिटिश सेना के वीच सुरक्षित अनुपात रखा जा सके 7९ 
द्वितीय, यह भी अनुभव किया गया कि भारत की विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य 
द्वारा दी जाने वाली गारंटी अथवा किसी अन्य रूप मे आर्थिक सहायता देकर पूजी-निवेश 
को प्रोत्साहन देना आवश्यक था। जिसे सार्वजनिक जोखिम पर निजी उद्यम कहा गया 
है उसका सबसे अधिक जाना-माना उदाहरण पूजी निवेशको को ब्याज गारंटी की संविदा 
के आधार पर भारतीय रेलो का निर्माण है ! लगभग सभी पूजी निवेशक अंग्रेज थे । 870 
में 5,890 अंशधारियों मे लगभग 0.6 प्रतिशत भारतीय थे और कुल पूजी निवेश में इनका 
भाग ) प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक था ।!०* इस व्यवस्था के वारे में जो कुछ अन्यत्र 
(अध्याय 3 मे) कहा गया है, हमें उसके बारे मे यहा अनुमान लगाने की आवश्यकता नही 
है। सरकार को रेलों के विकास का जो अनुभव हुआ उसने उसे अन्य देशों में इसी प्रकार 
की व्यवस्था के वारे में सतर्क वना दिया। 5 प्रतिशत ब्याज की सरकारी गारंटी के आधार 
पर 0 लाख पौंड की पूजी से मद्रास में स्थापित एक सिंचाई कपनी एक उल्लेखनीय 
अपवाद थी | इसकी स्थापना उस समय हुई थी जव मेनचेस्टर काटन सप्लाई एसोसिएशन 
सरफार पर इस वात के लिए दवाव डाल रहा था कि वह भारत में कपास का उत्पादन 
बढ़ाने के लिए इश्लेंड की फालतू पूजी और निजी उद्यम को लोक निर्माण कार्य का विकास 
करने दे ० ]870 तक सरकार ब्याज की गारंटी से हटने लगो। उनन्‍्नीसवी शताब्दी के 
छठे दशक के प्रारभिक बर्षों मे सरकार अपने न्‍्यायोचित कार्यों का अतिक्रमण किए धिता 
व्यापारी को अविलंब सहायता देने के लिए तत्पर थी ॥!"* दशक की समाप्ति के आसपास 
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ब्याज की गारंटी के दोपों से अवगत होकर, सरकार दावा कर रही थी कि निजी उद्यम 
के क्षेत्र मे अगुआई करना प्राय: सरकार का क॒तंव्य हो सकता है ।' फिर भी इस प्रकार 
की भूमिका सरकार ने केवल चाय उद्योग में हो अदा की। अधिकाश प्रारंभिक लागत 
राज्य की थी और जोखिम भी उसी ने उठाया । जब यह उद्योग सुरक्षित दिखाई देने लगा 
तो इसे अंग्रेज वागनन मालिकों ने ले लिया ।?० (रसैन्य-विद्रोह से पहले की अवधि में लोहे 
व इस्पात उद्योग में इस प्रकार कुछ इक्के-दुक्के असफल प्रयास हुए थे) ।7० सब बातों को 
देखते हुए लगता है कि सरकार का भुकाव उद्यमी की भुमिका अदा करने के स्थान पर, 
परोक्ष रूप से व्यापारी को सहायता देने की ओर था । 
यह अप्रत्यक्ष सहायता मुख्य रूप से आधारभूत आधिक उपरिव्यय पूजी के विकास 
के रूप मे थी। एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था मे सरकार की इस भूमिका पर जे० एस० मिल 
ने जोर दिया है|!" जेम्स विल्सन का विचार था कि कपास, जूट, ऊन तथा यूरोप के 
उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार का 
प्रधान कर्तव्य लोक निर्माण कार्य तथा सड़कों का विकास करना था ।?” छठे दशक के 
प्रारभिक वर्षों गे कपास क्षेत्र में सड़को के निर्माण पर अधिक जोर था। रेलवे कंपनियों 
के प्रबर्तकों ने भी कपास का उत्पादन करने वाले जिलों तक रेल निर्माण के महत्व पर बल 
दिया । कोर्ट आफ डायरेक्टर्स तथा भारत मंत्नी को अपने स्मरणपत्रों में काटन सप्लाई 
एसोसिएशन मे कच्चे पदार्थों के निर्यात में सुविधा की दृष्टि से लोक निर्माण कार्यों, 
सड़को, वंदरगाहों आदि पर पूजी निवेश में वृद्धि की माग की ।!!* अमरीकी गृह युद्धकाल 
में कपास दुशिक्ष के कारण यह आग्रह अधिक जरूरी हो गया। परंतु मेनचेस्टर सकट जब 
गभीरतम स्थिति में था उस समय इडिया आफिस का भारत सरकार को काफी जोरदार 
सुझाव था कि भारत मे वाणिज्यिक उद्योगो को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से सिंचाई, 
कपास क्षेत्र में सड़कों अथवा अन्य निर्माण कार्यों पर व्यय की मात्रा इस बात को ध्यान में 
रखते हुए निर्धारित होनी चाहिए कि व्यय की पूरी राशि बाद में मिकल आएंगी।?!३ 
863 से 866 तक की अवधि में बवई प्रेसीडेसी को, जो कपास की प्रधान उत्पादक थी, 
लोक निर्माण पर कुल सामान्य पूजी निवेशों का 24 प्रतिशत भाग मिला था, जबकि 
बंगाल प्रेसीडेसी का भाग 7 प्रतिशत और मद्गास प्रेसीडेसी का 3.9 प्रतिशत था । बंबई 
में 863 से 872 तक की अवधि से औसत सामात्य लोक निर्माण व्यय 79 रुपये प्रति 
वर्गममील था। पश्चिमोत्तर प्रातों, बंगाल और मद्रास की राशिया क्रमशः 78 रुपये, 34 
रुपये और 45 रुपये प्रति वर्गंमील थी ।* ]865 में अमरीका से कपास की पुनः आपूर्ति 
(सप्लाई) और उड़ीसा के दुभिक्ष के अनुभव के आधार पर ववई प्रेसीडेसी के साथ 
तरजीही सलूक और सिंचाई सुविधाओं की तुलना मे भीतरी प्रदेश को रेलो से मिलाने 
बाली सड़को को प्राथमिकता देने की तीति बदल दी गई। परतु ब्रिटिश सरकार के 
अधिकारी अलाभकर लोक निर्माण कार्यो को सहायता देने के लिए अभिच्छुक थे। उनका 
यह रवैया आथिक उपरिव्यय में सार्वजनिक पूजी निवेश पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध बना 
रहा । अलाभकर लोक निर्माण कार्यो से तात्पयं उन परियोजनाओं से था जिन पर व्यय 
की गई पूंजी का ब्याज भी आय से पुरा नही हो पाता था (अध्याय 3) । 
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सुरक्षा ही थी। यदि शस्त्र का वार-बार सहारा लिए बिना भी अधिकांश शासित व्यक्तियों 
की स्वीकृति और थोड़े से लोगों का सक्तिय सहयोग पा सकना संभव रहा हो तब भी 
ब्रिटिश शासन का बुनियादी आधार सेना ही थी | सैनिक व्यय को न्यूनतम रखना एक 
ऐसा आदर्श था जिसका पालन इग्लैंड मे तो हो सकता था परंतु भारत में कृपणता की 
नीति का पालन करते हुए सेना को कमजोर बना देना भूल थी । भारत में एक बड़ी 
यूरोपीय सेना रखने की आवश्यकता सैन्य विद्रोह के अनुभव से अच्छी तरह स्पष्ट हो गई 
थी। इस प्रकार की सेना का खर्चे भारतीय करदाता पर लादा जा सकता था जिसे भारत 
के बाहर स्जिर्द सेना के रूप मे प्रयोग किया जा सकता था। यदि आवश्यकता होती थी 
तो भारतीय सेना दूसरे स्थानों पर भेजे जाने के लिए उपलब्ध रहती थी। इस प्रकार की 
व्यवस्था के राजनीतिक लाभ बहुत अधिक,ये । इससे इंग्लैंड एशिया और अफ्रीका मे अपने 
शत्रुओ को डराने में समर्थ हो गया था । साथ ही, इससे इंग्लैंड में करदाताओं को राहत 
भी मिल सकी थी। (अध्याय 3, देखिए) । जब मेयो ने वित्तीय घाटे को कम करने के 
लिए सैतिक व्यय में कटौती का प्रस्ताव रखा था तो भारत मंत्ती ने इस व्यवस्था के 
विशिष्ट स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि सैनिक व्यय का स्तर केवल भारत की 
तात्कालिक आवश्यकताओ के संदर्भ भे निर्वारित नही किया जा सकता ।?० सातवें दशक 
के उत्तरा््ध मे प्रसिद्ध अंग्रेज उग्र राजनीतिज्ञ जोजफे (रिट्रेंचमेट) ह्य॒,म के भतीजे कर्तल 
हम की अध्यक्षता मे सैनिक वित्त आयोग ने सेना पर व्यय में भारी कमी की थी, परंतु 
इसका उद्देश्य मुख्य रूप से देशी भारतीय सेना के आकार को कम करना था जिससे इसके 
जोर भारत स्थित ब्रिटिश सेना के वीच सुरक्षित अनुपात रखा जा सके 07% 
द्वितीय, यह भी अनुभव किया गया कि भारत की विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य 
हारा दी जाने वाली गारंटी अथवा किसी अन्य रूप में आथिक सहायता देकर पूजी-निवेश 
को प्रोत्साहन देना आवश्यक घा। जिसे सार्वजनिक जोखिम पर निजी उद्यम कहा गया 
है उसका सबसे अधिक जाता+माना उदाहरण पूजी निवेशकों को ब्याज गारंटी की संविदा 
के आधार पर भारतीय रेलो का निर्माण है। लगभग सभी पूजी निवेशक अंग्रेज थे  870 
में 5),890 अशधारियों मे लगभग 0.6 प्रतिशत भारतीय थे और कुल पूजी निवेश में इनका 
भाग | प्रतिशत से घोडा ही अधिक था [० इस व्यवस्था के बारे में जो कुछ अन्यत 
(अध्याय 3 मे) कहा गया है, हमे उसके बारे में यहा अनुमान लगाने की आवश्यकता नही 
है। सरकार को रेलों के विकास का जो अनुभव हुआ उसने उसे थन्य देशों मे इसी प्रकार 
की व्यवस्था के बारे मे सतरक॑ वना दिया। 5 प्रतिशत ब्याज की सरकारी गारंटी के आधार 
पर 0 लाख पौड की पूजी से मद्रास में स्थापित एक सिंचाई कंपनी एक उल्लेखनीय 
अपवाद थी। इसकी स्थापना उस समय हुई थी जब मेनचेस्टर काटन सप्लाई एसोसिएशन 
सरकार पर इस बात के लिए दवाव डाल रहा था कि वह भारत में कपास का उत्पादन 
बढ़ाने के लिए इंग्लैंड की फालतू पूजो और निजी उद्यम को लोक निर्माण कार्य का विकास 
ऋरने दे ० ]870 तक सरकार ब्यात् को गारंटी से हटने लगी। उन्‍नीसवी शताब्दी के 
छठे दशऊ के प्रारंभिक वर्षों मे सरकार अपने न्‍्यायोचित कार्यो का अतिक्रमण किए बिना 
व्यापारी को जविलव सहायता देने के लिए तत्यर थी ॥!९४ दशक की समाप्ति के आसपास 
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ब्याज की गारंटी के दोपों से अवगत होकर, सरकार दावा कर रही थी कि निजी उद्यम 
के क्षेत्र में अगुआई करना प्राय: सरकार का कतंव्य ही सकता है।/० फिर भी इस प्रकार 
की भूमिका सरकार ने केवल चाय उद्योग मे ही अदा की। अधिकाश प्रारंभिक लागत 
राज्य की थी और जोखिम भी उसी ने उठाया जब यह उद्योग सुरक्षित दिखाई देने लगा 
तो इसे अंग्रेज वागान मालिकों ने ले लिया ० (संन्य-चिद्रोह से पहले की अवधि मे लोहे 
व इस्पात उद्योग में इस प्रकार कुछ इक्के-दुकबके असफल प्रयास हुए थे ) ।/० सब वातों को 
देखते हुए लगता है कि सरकार का भुकाव उद्यमी की भुमिका अदा करने के स्थान पर, 
परोक्ष रूप से व्यापारी को सहायता देने की ओर था । 

यह अप्रत्यक्ष सहायता मुख्य रूप से आधारभूत आधिक उपरिव्यय पूजी के विकास 
के रूप मे थी। एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था मे सरकार की इस भूमिका पर जे० एस० मिल 
ने जोर दिया है |!" जेम्स विल्सन का विचार था कि कपास, जूट, ऊन तथा यूरोप के 
उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार का 
प्रधान कर्तेब्य लोक निर्माण कार्य तथा सड़कों का विकास करना था 7! छठे दशक के 
प्रारभिक वर्षो में कपास क्षेत्र में सड़को के निर्माण पर अधिक जोर था। रेलवे कंपनियों 
के प्रवर्तकों ने भी कपास का उत्पादन करने वाले जिलों तक रेल निर्माण के महत्व पर बल 
दिया । कोर्ट आफ डायरेक्टर्स तथा भारत मन्नी को अपने स्मरणपत्रों मे काठन सप्लाई 
एसोसिएशन मे कच्चे पदार्थों के निर्यात में सुविधा की दृष्टि से लोक निर्माण कार्यो, 
सड़कों, वदरगाहों आदि पर पूजी निवेश मे वृद्धि की माग की । अमरीकी गृह युद्धकाल 
में कपास दुर्भिक्ष के कारण यह आग्रह अधिक जरूरी हो गया। परंतु मेनचेस्टर संकट जब 
गंभीरतम स्थिति मे था उस समय इडिया आफिस का भारत सरकार को काफी जोरदार 
सुझ्नाव था कि भारत में वाणिज्यिक उद्योगों को सहायता पहुचामे के उद्देश्य से सिंचाई, 
कपास क्षेत्ष में सड़कों अथवा अन्य निर्माण कार्यो पर व्यय की मात्रा इस वात को ध्यान मे 
रखते हुए निर्धारित होनी चाहिए कि व्यय की पूरी राशि बाद में निकल आएगी।? 
863 से 866 तक की अवधि में बंबई प्रेस्रीडेसी को, जो कपास की प्रधान उत्पादक थी, 
लोक निर्माण पर कुल सामान्य पूजी निवेशों का 24 प्रतिशत भाग मिला था, जबकि 
बंगाल प्रेसीडेंसी का भाग 7 प्रतिशत और मद्रास प्रेसीडेंसी का 3.9 प्रतिशत था । बंबई 
में 863 से ।872 तक की अवधि में औसत सामान्य लोक निर्माण व्यय 79 रुपये प्रति 
वर्गमील था। पश्थचिमोत्तर प्रातों, बंगाल और मद्रास की राशिया क्रमशः 78 रुपये, 34 
रुपये और 45 झुपये प्रति वर्गगील थी ।११+ ]865 में अमरीका से कपास की पुनः आपूर्ति 
(सप्लाई) और उड़ीसा के दुर्भिक्ष के अनुभव के आधार पर बवई प्रेसीडेसी के साथ 
तरजीही सलूक और सिचाई सुविधाओ की तुलना में भीतरी प्रदेश को रेलो से मिलाने 
वाली सड़कों को प्राथमिकता देने की नीति वदल दी गई। परतु ब्रिटिश सरकार के 
अधिकारी अलाभकर लोक निर्माण कार्यो को सहायता देने के लिए अनिच्छुक थे। उनका 
यह रवैया आथिक उपरिव्यय मे सांजनिक पूजी निवेश पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध बना 
रहा। अलाभकर लोक निर्माण कार्यों से तात्पयें उन परियोजनाओ्ो से था जिन पर व्यय 
की गई पूजी का ब्याज भी जाय से पूरा नही हो पाता था (अध्याय 3) । 
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चतुर्थ, यह विश्वास किया जाता था कि भारत कच्चे पदार्थों के आपूर्ति कर्ता के रूप 
में अपनी विशिष्ट भूमिका ठोके भ्रकार से निभा सके इसके लिए सरकार को अपनी 
सामर्थ्य भर संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। कच्चे पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देना 
स्वदेशी साधनो को सुधारने का सर्वश्रेष्ठ उपाय था (विल्सन) | कृषि भारत का मुद्धय 
उद्योग होना चाहिए (ट्रैवीलियन तथा उन कच्चे पदार्थों के बदले में, जिनमे भारत को 
विशिष्ट लाभ प्राप्त है, तैयार माल (यूरोप) का विनिमय (बंगाल चेंबर आफ काममसें) 
उपनिवेश तथा शासक देश के मध्य आदर्श श्रम विभाजन था।”* विल्सन ने चाय तथा 
कहवे के साथ-साथ जो यूरोपीय मालिकों के बामानों की पैदावारें थीं, कच्ची कपास, जूट, 
सन, ऊन, खाल, लकड़ी आदि को निर्यात घुल्क से मुक्त रघकर भावी नीति के लिए दिशा 
निर्धारित की | इस प्रस्ताव से कि भारत की आध्िक भूमिका कच्चे पदार्थों के आपूर्ति- 
कर्ता के रूप में ही थी, एक उपप्रस्ताव निकलता था कि भारत में कच्चे पदार्थों के दोहन 
के लिए आवश्यक पूजीगत माल का आयात विना किसी वाया के होना चाहिए। 845 
और उसके बाद पानी के जहाजों के पेटों (हल) के लिए प्लेट लोहा, कृषि (मुख्य रूप से 
बागान कृषि के लिए), खनन रेल उपकरण के लिए मशीनें विना किसी सीमा शुल्क के 
आयात की गईं । मेनचेस्टर में इसे भी शका की दृष्टि से देखा गया। बहा के उत्पादकों 
का मत था कि भारत सरकार इस देश मे मशीनो के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर गलती कर 
रही हैं, क्योकि यहां का स्वाभाविक व्यवसाय तो कच्चे पदार्थों का उत्पादन ही है ।/7* इस 
प्रस्ताव के साथ कि भारत की भूमिका ब्रिठेन को कच्चा पदार्थ देने की ही है, कुछ उत्माही 
व्यक्तियों ने एक अन्य उपप्रस्ताव जोड दिया। वेह यहू था कि ब्रिटेन को भारत का 
औपनिवेशीकरण कर डालना चाहिए। वेकफील्ड की आर्ट आफ कालोमाइजेशन (औपनि- 
वेशीकरणकी कला 849) ने ब्रिटेतसे उत्तरी अमरीका और आस्ट्रेलिया को पूजी तथा 
श्रम के देशात रण की सुविधाएं देकर वहा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की असीम 
संभाववाओं की ओर ध्यान आकपित किया। एडथर्ड वैस्ट ने भी भारत में ऐसे ही 
ओऔपनिवेशीकरण का समर्थन किया था। इस विपय पर उसकी पुस्तक का शीर्षक ही 
उसके कार्यक्रम को सक्षेप में वत्ता देता है: ब्रिटिश भारत की प्रवास; सयुकत स्ट्राक 
कपनियो और संपन्न प्रवासियों के लिए लाभप्रद पूजी निवेश के अवसर, उद्यमी और 
होशियार लोगो के लिए रोजगार, कपास, रेशम, चीनी, चावल, तंवाकू, नील तथा अन्य 
उप्णकंटिवंधीय उत्पादों की पर्याप्त मात्ना में पूर्ति; तैयार माल के लिए बढ़ती हुई माग 
** (857) । छठे दशक के प्रारभिक वर्षों मे इस औपनिवेशीकरण के विचार के कुछ 
प्रस्तावक थे। यह बहुत संभव है कि इससे वागान भालिको द्वारा बेकार भूमि को पूर्ण 
स्वामित्व पट्टेदारी पर दिलाने की व्यवस्था करने के लिए भूमि संवंधी अधिनियमो में 
परिवर्तेत संबधी मामले को वल मिला हो । परतु इस प्रकार की आशा व्यवहार में श्रम- 
पूर्ण सिद्ध हुई कि यहा पर यूरोप के लोग भारी संख्या मे आकर बसेंगे। वेस्ट का उस देश 
के विपय में अधिक ज्ञान ही नही था जहा पर वह्‌ चाहता था कि उसके देशवासी जाकर 
बसे । इसके अलावा जैसा कि मैरीवेल ने वेकफोल्ड की योजना की आलोचना करते हुए 
स्पष्ट किया हे कि उपनिवेशों का विकास अपने जाप में कोई लक्ष्य नही था और देशातरण 
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तथा निवेश की कृत्रिम सहायता की तुलना में लाभप्रदता का अधिक महत्व था ।*? 
साम्राज्य में पूरक विकास की नव वाणिज्यवादी (निओ मक्कटयालिस्ट ) धारणा और 
कच्चे पदार्थों के उत्पादन में भारत को तुलनात्मक लाभ पर जोर दिए जाने की स्थिति 
में, इस देश में निर्माण उद्योगों की संभावनाओं के विपय मे अत्यधिक चिता की आशा 
नहीं की जा सकती थी । परंतु परंपरागत वस्तुओं के उत्पादनों के विषय मे क्या विचार 
भा ? अपशकुनी 'अनौद्योगीकरण!' का प्रदन पौराणिक पिशाच की भातति यदा-कदा ही 
सामने आता था । केवल उस एकमात्र वित्त सदस्थ के लिए, जिसने स्वदेशी उद्योग के 
बारे में जाच की थी, यह प्रश्न पूर्ण रूप से कल्पित नहीं था । बंगाल चेवर आफ कामर्स 
के आग्रह पर यह जांच ट्रैवीलियन ने करवाई थी। 862 से 864 तक भेनचेस्टर के 
सूती वस्त्रों की माग मे अस्थाई कमी हो गई थी। माग में कमी के कारण थे---अमरीकी 
गूहयुद्ध के समय इंग्लैंड के वस्त्र की कीमतों मे थोडी-सी वृद्धि, सूती बस्चों का सन तथा 
ऊन के बने हुए कस्त्नों द्वारा प्रतिस्थापन, उपलब्ध पूजी को इस उद्योग से निकालकर 
अधिक लाभप्रद कपास निर्यात के सट्ठे में लगाना, और भारतीय मुद्रा वाजार में पूंजी 
की अस्थाई तंगी ।!!* बंगाल चेवर की यह आशंका समझ में आती थी कि मैनचेस्टर से 
आने वाले माल की तुलना मे आायातित कपास से कपड़ा कम लागत पर तंयार होता 
था ।!!? ट्रेवी लियन द्वारा की गई जाच का क्षेत्न अवध, पश्चिमोत्तर, मध्य प्रात और 
बंगाल के जिला स्तर तक सीमित था। जांच से स्पष्ट हुआ कि माय में कमी उपर्युक्त 
कारणों से ही थी, और अमरीकी गृहयुद्ध के वाद कच्चे माल की कीमत मे वृद्धि हो जाने 
से भारतीय बुनकरों के हाथ से घरेलू वाजार निकल रहा था । ट्रैवीलियन ने सर चार्ल्स 
घुड को सूचना दी थी कि कपास की कीमत मे वृद्धि (इस तथ्य के साथ-साथ कि काफी 
बड़े भडारों के कारण इंग्लैंड के कपड़े की कीमत में थोड़ी सी ही वृद्धि हुई है) से भारतीय 
बुनकरो की परेशानी बहुत वढ़ गई है **और बहुत सारे वुनकरों पर तो गंभीर विपत्ति 
टूठ पड़ी है ।!*" कपास की ऊंची कीमतों के कारण भारतीय बुनकरों को अपने काम में 
कमी करनी पड़ी और वहुत सारे स्थानों पर तो उन्ही सूती वस्त्नों का उत्पादन ही छोडना 
पड़ा ॥7 परंतु यह भारतीय समाज की स्वस्थ प्रमतिशील अवस्था ही थी कि संकट 
गंभीर होने पर भी, वाहुरी सहायता के विना भी उसका सामना कर लिया यथा । ऐसा 
इस कारण हो सका कि प्रथम बुनकर सूती वम्त्नों के उत्पादन होने के साथ-साथ कृपक 
भी थे, और दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि श्रम की माय सामान्यरूप 
से पर्याप्त थी । जोर अंत मे, यह उल्लेखनीय है कि वुनकरों की बढी संख्या (जैसा कि 
सर्वविदित है, बुनकर बड़ी संख्या मे शहरों मे बसे होने के साथ-साथ देश के प्रत्येक गांव 
में फैले हुए थे) पर इंस दवाव का एक लाभकारी परिणाम यह निकला कि इन लोगों 
द्वारा उद्योगो को छोड़कर कृषि व्यवसाय अपनाने की प्रक्रिया तेज हो गई जो समान रूप 
से भारत और इंग्लैंड दोनों ही के हित .मे थी'*-॥४ द्वैवीलियन द्वारा जाच के 
लिष्कर्प निस्पंदेह निर्णायक नहीं थे। घरेलू उद्योग मे आश्चर्यजनक लोच के दर्शन हुए।॥ 
तथापि इस जांच के निष्कर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण ये कि इस काल से संबधित घरेलू 
उद्योगो के वारे मे केवल यद्दी एक व्यवस्थित जाच थी । ट्रैवीलियत के विचार से उद्योगों 
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का जो पतन हो रहा था, सभी लोगों ने उसे वाछनीय प्रक्रिया का अनिवार्य समापन नही 
माना है । एक दशक के बाद एशले ईडन ने इसके परिणामों को एक भिन्‍न पहल से देखा 
है। उसने लिखा है, जनाधिक्य द्वारा संभावित सामाजिक कठिनाइयों का सामना करने के 
लिए यदि हमे किसी वात पर औरों की तुलना मे अधिक ध्यान देना है तो वह यह कि 
औद्योगिक उत्पादन करने वाला वर्ग पैदा किया जाना चाहिए और भूमि पर जितने 
लोग ठीक प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकते है उसी तुलना मे जनसंख्या का भार दुगुना 
हो गया है ओर यह कम होना चाहिए ।॥४ तथापि प्रशासन मे ईडन के सहयोगियों की 
दृष्टि मे उसकी यह चिता एक प्यारी सबक थी और ट्रैवीलियन की जाच की उसके 
सहयोगी वाछित प्रशासभिक सेवा के बाहर एक अतिरिक्त कार्य मानते थे। इस समस्या 
ने उन्‍्नीसवी शताब्दी के अंतिम चतुर्थाश तक विशेष ध्यान आकपित नहीं किया । परंतु 
दुभिक्ष आयोगों की रिपोर्टों तथा राष्ट्रवादी इतिहासकारो की रचनाओ ने इस समस्या 
का यदि पुनर्मूल्याकन करने के लिए नहीं तो कम से कम इसका सिंहावलोकन करने के 
लिए लोगो को विवश कर दिया | 
सामान्य सरकारी अधिकारियों की व्यावहारिकता और सैद्धातिक तके के श्रत्ति 
विमुखता लगभग अनुश्रुति जैसी थी और ये भारतीय सिविल सेवा (आई० सी० एस०)से 
संवधित साहित्य मे निश्चित रूप से गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी थी। इंग्लैंड से भेजे 
गए वित्त सदस्यों और विशेष रूप से विल्सन, लग तथा मैसी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था 
सवंधी विचारो और सिद्धातों के भंडार से काफी प्रेरणा ग्रहण की । अत: व्यापारी वर्गों 
पर विशिष्ट करों को न्‍्यायोचित ठहराने के लिए लाभ सिद्धांत को आधार बनाया गया। 
निस्पंदेह सभी वर्गों को लाभ हुआ है***परंतु पूजीपति और व्यापारी वर्गों को विशेष 
लाभ प्रदान किया गया है और इनके लाभ की तुलना में दूसरे वर्गों का लाभ कुछ भी 
नही है ।!! यह लाइसेंस कर के समर्थत में दिया जाने वाला तर्क था। इसके आधार पर 
ब्रिटिश शासन से लाभान्वित वर्गों को इन लाभो की लागत में न्‍्यायोथित अंशदान के 
लिए बाध्य किया जा सकता था। यह ठीक है कि इस तक को, कि प्रजा को राज्य के 
कार्यों से मिलने वाले लाभो के आधार पर ही कराधान होना चाहिए, अनेक प्रतिष्ठित 
विद्वानों के अलावा हाब्स तथा ग्रोशस का समर्थन प्राप्त था। परतु व्यवहार में यह बहुत 
कम अपनाया गया, क्योकि तत्कालीन अर्थशास्त्रियों और विशेष रूप से जे० एस० मिल 
ने हित या लाभ के स्िद्धात को अस्वीकार कर दिया था 7” एडम स्मिथ के क्षमता 
सिद्धांत को रिकार्ड तथा जे० एस० मिल का समर्थन प्राप्त था। सभवत मिल के प्रभाव 
के कारण ही विल्सन तथा लग ने लाभ सिद्धात के साथ-साथ क्षमता सिद्धात का भी 
उल्लेख किया है । स्थाई बंदोवस्त के क्षेत्र मे जमीदारो के विरुद्ध क्षमता सिद्धात एक 
सुविधाजनक अस्त्र था। ये जमीदार 783 के विनियम | की गलत व्याख्या के आधार 
पर अनुचित छूट का लाभ उठा रहे थे यद्यपि वे अच्छी तरह से कर देने की क्षमता रखते 
थे स्टाप कर पर बहस में लाभ सिद्धांत और लाग्रत दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण स्थाव 
प्राप्त था | लागत दृष्टिकोण के अनुसार प्रजा को राज्य के द्वारा संपन्‍त की जाने वाली 
सेवाओ के लिए लागत के आधार पर अंशदान करना चाहिए । विल्सन का तर्क था कि 
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वाणिज्यिक कानूनों, न्यायालयों आदि के प्रशासन की लागत का भार व्यापारियों तथा 
बैकरो को बहन करना चाहिए ।** इसके आधार पर वाणिज्यिक संव्यवहार (आदान- 
प्रदान) से संबंधित दस्तावेजों पर विशेष स्टांप शुल्क को स्यायोचित माना गया। सभी 
न्यायिक तथा विधिक कागजात पर सामान्य स्टाप शुल्क के संबंध मे भी उपर्युक्त तके 
दिया गया । यहा पर यह उल्लेखनीय है कि मुकदमा लड़ने वाले को न्याय प्रशासन की 
लागत का कम से कम एक अंश तो देना ही होता था। (सामान्य स्टाप शुल्क को इस 
आधार पर भी उचित ठहराया गया था कि इससे अनावश्यक मुकदमेवाजी कम होती 


है।) 
जो भी हो, न तो लाभ सिद्धांत और न ही क्षमता सिद्धात का कोई व्यावहारिक 
महत्व था। यदि किसी भी विचार का कुछ इस प्रकार का महत्व था तो वह आर्थिक 
उदारवाद मे निहित समानता का सिद्धांत था । कराधान के संदर्भ में इसका अर्थ था कि 
इसके द्वारा आय और संपत्ति के सापेक्ष वितरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही 
होना चाहिए। अत; आरोही कराधान की कोई गुंजाइश नहीं थी । विल्सन ने लिखा था 
कि लोगो की स्थिति में समानता लाना सरकार का कार्य नही है |?” यद्यपि जेम्स मिल 
मे अपनी हिस्ट्री आफ इंडिया मे एक अज्ञात अवतरण द्वारा यह माना है कि बेंथमवादी 
आय की 'ह्रासमान उपयोगिता संबधी सिद्धात के आधार पर आरोही कराधान को 
न्यायोचित ठहराया जा सकता है, तथापि जे० एस० तथा लोकवित्त के सिद्धांतों के 
परंपरानि५ठ प्रतिपादकों ने ऐसे कराधान का घोर विरोध किया । इनका तक था कि 
आरोही कर उद्योग और अथंव्यवस्था पर कर होगा “'अर्थात्र यह अपने पड़ोसियों से 
अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम और बचत करने वाले व्यक्तियों पर दंड होगा ।7?* फिर भी 
जे० एस० मिल ने भी अजित आय और भूमि के मूल्यो में अनजित वृद्धि में भेद करने की 
आवश्यकता को स्वीकार किया था और मृत्यु कर का समर्यंन किया था | पर॑तु आय 
स्रोत के आधार पर भेद के सिद्धात को विल्सन और उसके उत्तराधिकारियों ने स्वीकार 
नही किया । वंगाल चेवर आफ कामर्स तथा कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन का तके था कि 
भूत्रपत्ति से आय की तुलना मे उद्योगों से प्राप्त होने वाली आय पर कराधान को दर 
नीची होनी चाहिए ।!?? कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन मे अपने तक॑ के समर्थन में जे० एस ० 
मिल का उल्लेख किया, परतु इसका कोई अभाव नहीं पड़ा। यद्यपि सरकार ने जतिम 
रूप से प्राप्त अजित आय और पूजी से होने वाली आय, भूमि में मूल्यों में वृद्धि इत्यादि 
में कोई अंतर नहीं माना था, फिर भी किसी गुट विशेष के साथ भेदभाव न करने का 
सिद्धात व्यापार तथा व्यावसाबविक आय पर लाइसेंस कर के विरुद्ध एक प्रवल तर्क के 
रूप मे धीरे-धीरे ही स्वीकार किया गया था । 860 में ऊंची आय वाले वर्गों पर कर की 
दर थोड़ी सी अधिक करने का अधिनियम बनाया गया। परंतु विल्सन ने इसका साव- 
धानी के साथ स्पष्टीकरण दिया कि यह आरोही कराधान के सिद्धात की स्वीकृति नहीं 
बरन निम्न आय वर्गों पर, जिन्हे लाइसेंस कर तथा आय कर दोनों ही देने थे, इन करों 
: के दोहरे प्रभाव को रोकने का प्रयास था ।7% 
कुल आय में इन प्रत्यक्ष करो का योगदान नगष्य अनुपात में था। इस अवधि.में 
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यह 5 प्रतिशत से कभी भी अधिक नही था। सरकार की आय के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
स्रोत मालगुजारी और अफीम से होने वाली आय थे। इनका सरकार की आय में भाग 
कऋमश: 40 प्रतिशत और ।5 प्रतिशत से अधिक था। अफीम से प्राप्त होने घाली आय 
का एक भाग बवई से निर्यात होते वाली अफीम पर शुल्क के रूप मे प्राप्त होता था । 
यह अफीम मुख्य रूप से ब्रिदिश भारत के वाहर मध्य भारत की देशी रियासतों में पैदा 
की जाती थी। शेप भाग बंगाल की अफीम की बिक्री से प्राप्त होता था जिस पर एकमात्र 
सरकार का एकाधिकार था। इस अप्रचलित किस्म के एकाधिकार पर अबाध व्यापार की 
दृष्टि से ही नही लोकोपकारी तथा नैतिक पहलू से भी ऐतराज होना स्वाभाविक था । 
सरकार ने इन दोनो ही तर्क को अस्वीकार करने मे, और अपना एकाधिकार बताएं रखने 
में विशेष व्यावहारिकता दिखाई। मेयो ने इस संबंध भे लिखा है कि हमने विचार पिशेष 
के लिए अनेक भूले की हे, परंतु मुझे आशा है कि इस प्रकार का भूखंतापूर्ण आचरण 
(एवमेव; अफीम पर एकाधिकार का परित्याग ) हम नहीं करेंगे ।!* अफीम विरोधी 
आदर्शवादी सरकार के अफीम पर अपना एकाधिकार रखने के इरादे को प्रभावित करने 
में असफल रहे। 
जिसे कर भार कहा जाता था उसकी गणना में अफीम से आय और मालगुजारी 
को सरकार सम्मलित नही करती थी । अफीम को अलग रखता ठीक था, परतु राष्ट्रवादी 
प्रवकताओं ने भूकर को अलग रखने के ओचित्य के बारे मे जोरदार ढंग से शंका व्यक्त 
की । सरकारी मत था कि मालगरुजारी कर नही है। इस परिभाषात्मक समस्या को इतना 
अधिक मह॒त्व देना कुछ लोगों को अस्पष्ट हो सकता है । उपयोगितावादी सिद्धांत के 
प्रभाव के आधार पर यह पूरी तरह से स्पष्ट नही होता । परंतु जे० स्ट्रेची उस समय 
निश्चय ही इस सिद्धात से प्रभावित था जबकि उसने लिखा था, अति प्राचीन काल में 
भारत भे सँद्धातिक दृष्टि से ओर व्यवहार में भी राज्य की अधिकाश सपत्ति भूमि के रूप 
में ही रही है और सरफार के लिए जितना लगान ले सकना संभव और समीचीन रहा है 
उतना लिया गया है। भारत मे मालगुजारी भूमि पर लगाने का केवल यही अश है ।/* 
इस कथन की ऐतिहासिक क्रथन के रूप में सदिग्धता पर जोर देना अथवा भाषाशैली की 
विशिष्टता और विचार के उद्गम वी खोज करना जर्थहीन है। प्रश्त यह है कि उसे 
काल में जब कि उपयोगिताबाद का प्रभाव घट रहा था, इस प्रकार की आस्था क्यों थी 
और सरकारी सिद्धातों मे मालग्रुजारी की लगान के अंश तथा गैर कर स्रोत के रूप में 
परिभाषा क्यो महत्वपूर्ण वत्त गई थी । इस सबंध में रिकार्डो अथवा मिल के प्रति निष्ठा 
के अतिरिक्त भी कुछ जौर बात थी | इस प्रकार सरकार ने भूमि से आय को बढ़ा पाना 
संभव व समीचीन दोनों ही पाया और उसने देश के कुछ संपन्‍न तथा अच्छे कराधान को 
संभावना वाले क्षेत्रो से करों के रूप मे उस आय को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जो 
इन प्रदेशों मे उसने मालगुजारी का स्थाई वंदोवस्त होने पर छोड़ दी थी। विल्सन द्वारा 
लगाया जाने वाला आय कर जमीदारों पर कराधान का पहला प्रयास था। उसने करा- 
घान से छूट के लिए जमीदारों के वहानो को अस्वीकार कर दिया [१४ यदि मालग्रुजारी 
की कर के रूप में परिभाषा की जाती तो स्थाई बदोवस्त की व्याख्या इस प्रकार हो 
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सकती थी कि जिसका अर्थ मालगरुजारी देने वाले व्यक्तियों को और अधिक कराघान 
से स्थाई छूट होती है (जैसे, आय कर, सडक उपकर, शिक्षा उपकर इत्यादि से छूट) । 
अस्तु, सरकार ने मालग्रुजारी की लगान क॑ अंश तथा आय के गैर कर ज्ोत के रूप में 
परिभाषा पर जोर दिया। इसके अलाबा, इस प्रकार की परिभाषा के आधार पर सरकार 
मालगुजारी को तथाकथित कर भार के अनुमानों से अलग रख सकी । अफीम से श्राप्त 
होने वाली आय के साथ-साथ इसे भी अलग रखने पर प्रति व्यक्ति कर भार उस कर 
भार का आधा प्रतीत होता था जो इन्हें सम्मिलित रखने पर होता था । निश्चय ही, 
ऐसा लगता था कि अधिकाश व्यक्ति कोई कर ही नही देते है। उनका सरकारी आय में 
एकमात्र योगदान जिसे कर कहा जा सकता था, उनके द्वारा नमक पर दिया जाने वाला 
शुल्क था। यही सरकारी मत था और एंग्लो इडियन प्रेस मे इसका कतेव्यनिष्ठा की 
साथ प्रचार किया था । है 
हमारे इस दावे की कि उन्‍नीसवी शताब्दी के छठे दशक में उपयोगितावाद में 
पतत हो रहा था, कुछ सीमाएं हैं। केनिंग ने उत्तर भारत की सामाजिक व्यवस्था में 
भूस्वाभी अभिजात-वर्ग को प्राप्त परपरागत स्थान पुनः दिलाने तथा संन्‍्य विद्रोह के वाद 
समाज सुधार की विस्फोटक विधाई नियमों को छिन्न-भिन्‍तर करने के अनुदार दृढ़ 
निश्चय की नीति प्रारंभ की जिससे एक नवीन युग प्रारंभ हुआ | इसकी विशेषता सरकार 
की सीमित अहस्तक्षेपी नीति थी। जे० एस० मिल ने!* मालगुजारी के क्षेत्र में वर, अिगिल' 
तथा थामसन द्वारा समथित उपयोग्ितावादी नीति से हटकर जमीदारवाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया की ठीक-ठीक व्याख्या की है। मिल ने इस प्रतिक्रिया के बारे में अपने प्रभाव- 
शाली मित्रो एच० एस० मेने तथा डब्ल्यू० टी० थांदने को चेतावनी दी थी और अपनी 
बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से उसने इसके सेडांतिक आशय की उतनी अधिक 
विवेचना नही की जितनी इसके आशकित व्यावहारिक परिणामों की | मिल ने कहा कि 
जमीदारो के साथ मालगुजारी के संबंध में स्थाई बंदोवस्त की व्यवस्था दीघंकाल में 
सरकार के लिए बुरा सौदा सिद्ध होगी। परंतु ।862 तक सरकार इस संव॑ध में प्रतिज्ञा 
बद्ध हो चुकी थी। 862 में सर चाल्स वुड ने यह निर्णय किया कि जितनी जल्दी संभव 
होगा अस्थाई बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में स्थाई वदीवस्त लागू किया जाएगा। सरकार जिन 
कारणों से इस निर्णय से धीरे-धीरे मुकर गई उनकी अध्याय 4 मे विवेचना की गई है। 
जहा तक इस निर्णय का प्रश्न है इसके बारे में यह तक किया जा सकता है कि इस पर 
उपयोगिताबाद के पक्ष व विपक्ष में सैद्धातिक तकों का कोई प्रभाव नही था। स्थाई 
बंदोबस्त के विरोधियों ने यद्यपि लगान के उपयोगितावादी सिद्धात का सहारा लिया था 
(उदाहरणार्थ सर जान स्ट्रैची ४५ तथापि सरकार ने स्थाई वंदोवस्त का विस्तार 
इस कारण से नहीं रोका। इसके कारण थे चांदी की कीमत में ग्रिरवट और भूमि के 
मूल्यों मे लगातार वृद्धि जिन पर उन्नीसवी शताब्दी के छठे दश्क के प्रारंभिक वर्षों में 
चाल्प़ें बुड तथा स्थाई वंदोवस्त के समर्थको का ध्यान नही गया था। इनके अलावा एक 
अन्य कारण यह भी था कि सरकार को कराधान की ऐसी प्रणाली का निर्माण करने मे 
कठिताई हो रही थी जिसके द्वारा वह भूमि आय में होने वाली वृद्धि में अपने हिस्से का 
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दावा छोड़ देने से होने वाली हानि पूरी कर सके। उपयोगितावादी दर्शन को आधार 
बनाना और प्रशासकों द्वारा उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के रूप मे मालगुजारी नीति 
की व्याख्या करना ठीक नही है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से विचारधारा के ,प्रभाव में 
अतिव्याप्ति का दोष जा जाता है, यह निर्णयकर्ताओं की स्वस्थ व्यावह् रिकता को कम 
महत्व देता है और वित्तीय ढाचे एवं सपूर्ण आ्िक दृश्य की उपेक्षा करता है। स्थाई 
बंदोबस्त के प्रश्न पर यद्यपि विचारधाराजओं में संघ इस दृष्टि से बहुत मनोरंजक था कि 
इसके द्वारा उपयोगितावाद का एक वैकल्पिक सामाजिक दर्शन से मुकाबला हुआ। चाल्स 
बुड तथा एस० लेग के लिए जो स्थाई वंदोवस्त के विस्तार के समय क्रमशः इंडिया 
आफिस तथा वित्त विभाग के प्रघान थे, यह उपयोगितावादी सामाजिक दृष्टि का विकल्प 
था। इसका अर्थ 'एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की नीव डालना था, संभवत: जिसकी 
सरलता के साथ व्यवस्था तो नहीं हो सकती थी, परतु' जिसमे सभ्यता और प्रगति की 
दृष्टि से आवश्यक तत्वों के बाहुल्य के साथ-साथ विविधता भी थी। इस समाज में 
भूमि से संबद्ध मध्यम वर्ग का ऋ्रमिक विकास भी हो सकता था।/ सरकाई के 
प्रति निश्चित रूप से निष्ठावान कुलीन जमीदार वर्ग के विकास की सं भावना स्थाई 
बंदोवस्त के पक्ष में एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति थी। व्यवहार में स्थाई बन्दोवस्त की 
योजना को पहले स्थग्रित किया गया और वाद में इसका परित्याग कर दिया 
गया। परंतु यह अहस्तक्षेपी नीति विषयक दुष्टिकोण पर उपयोगितावाद की विजेय ने 
होकर उन कठोर आ्थिक.परिवतंन्ो (विश्व के वाजारों मे चादी की कीमतों में गिरावट 
तथा भारत मे भूमि के मूल्यो में वृद्धि) के प्रति नोति-निर्धारकों की विशुर ध्यावहारिक 
प्रतिक्रियाओं का परिणाम थी जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नही था । 
सेन्‍्य विद्रोह से उपयोगिताबादियों की सुखद कल्पनाओों और निष्प्रभ अमूर्त 
धारणाओ में आस्था को धक्का लगा। सैन्य विद्रोह से विजित देश में शासक प्रजाति की 
भूमिका के संवध में दहशतपूर्ण अहसास और व्यापक चेतना का उदय हुआ। अप्रकंट 
प्रजातीवाद (रेशलिज्म) उभर कर आया । सेन्‍्य विद्रोह जान लारेंस के शब्दो में भ्रायः 
प्रजातियों के बीच युद्ध माना गया था और इसके बाद की अवधि में प्रजातीय 
भावनाएं प्रवल हो गई थी ।** इसके द्वारा न केवल शासित एवं शासक प्रजातियों के 
बीच एक सामाजिक दीवार अथवा यो कहिए कि एक सामाजिक दूरी वन गई जो दबाव 
गुटों की कार्य वाहियों की दुश्टि से महत्वपूर्ण थी, वरन इसने प्रजात्तीय सिद्धातों को भी जन्म 
दिया। सत्तावाद के समर्थन में उसका ही पुट लिए हुए एक भ्रजातिवादी स्पष्ट वक्तव्य 
गवरनेर जनरल को परिषद में विधि सदस्थ (869-72) जे० फिदृज जेम्स स्टीफन 
के लेखों मे मिलता है। लिवर्टी, ईक्व लिटी, फ्रैटनिंटी में स्टीफन ने नोची प्रजाति के ऊपर 
बिना किसी कानून के शासन करने वाली सर्व मत्तावादी नौकरशाही के दृष्टिकोण 
मे निहित विचार प्रकट किए है। ये विचार हैं कि लोगों मे मौलिक असमानता होती है, 
विजयी प्रजाति श्रेष्ठ है, विजयी श्रजाति के लोगों के द्वारा निरकुश सरकार की 
आवश्यडता है इत्यादि ॥ !** इस प्रकार का स्व सत्तावाद सेंद्धातिक दृष्टि से उपयोगिता- 
बाद मे निहित उसके ही एक तत्व का विस्वार था ओर ऐतिहासिक दृष्दि से यह एक 
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* प्रजाति पर दूसरी प्रजाति के साम्राज्यक शासन का औचित्य प्रतिपादन करता था। 
साम्राज्यिक सदेश के प्रसारण मे ग्रेटर ब्रिटेव (868) का लेखक सर चाल्से डिल्के 
स्टीफन की तुलना में कहीं अधिक सफल था । उसके द्वारा गढ़ा गया गोबिन्यू का प्रजातीय 
असमानता का विचार, डाविन को भ्रप्ट ढंग से की गई व्याख्या, और संपूर्ण भूमंडल 
पर एंग्लो-सक्सन प्रजाति के एकत्व की सुदर कल्पना बहुत लोगो तक पहुंची | डिल्के का 
विचार था कि भारत आश्रित राज्यों में ऐसा राज्य था जिसे ब्रिटिश शासन से वंचित 
नही रखा जाना चाहिए था। गवर्नर जनरल की परिपद में विधि सदस्य सर हेनरी मेन 

(862-69) द्वारा किए गए पुरातन समाजों के अध्ययन और उसके द्वारा प्रतिपादित 
नियम दुसरे ही वौद्धिक धरातल पर अधिष्ठित थे । भारतीय समाज के विकास मे बाधाओं 
पर उसके विचारों की अलग-अलग व्याख्याए की गई है। भारतीय एवं यूरोपीय लोगों 
की एक ही आये परंपरा पर मेन के विचार भारतीय आत्म सम्मान की रक्षा के लिए 
आवश्यक औषधि के रूप में प्रयोग किए जा सकते थे। साथ ही उसका भारतीय शाखा 
की गतिद्वीनता का सिद्धात शासित प्रजाति की निंदा के लिए प्रयोग में लाया जा सकता 
था। दि इकानामिस्ट से संबद्ध वाल्टर बेजहाट तथा अथंशास्त्री टी० ई० सी० लेजली 
मेन की रचनाओं से बहुत प्रभावित थे।/*" लेजली (जो ट्रिनिटी कालिज, डवलिन में 
मेन का विद्यार्थी रहा था) ने जर्मनी के इतिहासवादी अर्थशास्त्रियों की भाति ही गैर- 
पाश्चात्य अर्थव्यवस्थाओं की विशिष्टता पर जोर दिया। बेजहाट उस चेतना के लिए 
भैन के प्रति आभारी था जिसे वह सामाजिक विकास की प्राकु आर्थिक अवस्था कहता 
था । आश्िक नीति निर्धारण के सबंध मे इसका अर्थ स्पष्ट था कि विकसित पाश्चात्य 
समाजो के लिए अनुकूल आव्िक सिद्धात पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लागू नही भी हो 
सकते । भारत के लिए विशिष्ट नुसखा कुछ भी रहा हो, परंतु इसमे संदेह नही है कि 
पाश्चात्य समाजों में सरकार की निर्धारित भूमिका की तुलना में ब्रिटिश भारतीय 
सराकर की भूमिका कही अधिक विस्तृत थी। जान स्ट्रैंची स्टीफन के कथन का अनुमोदन 
करते हुए उसे उद्धृत करता है कि भारत मे ब्रिटेन की भूमिका एक युद्धरत सभ्यता की 
भूमिका थी। स्ट्रंची ने जिस समय यह लिखा था चूकि भारत के प्रति हमाय यह परम 
क्॒तंब्य है इसलिए हम यहा अपना शासन बनाए रखना चाहते हैं, वह इसमे निहित 
व्यंग्योक्ति से अनभिज्ञ था। आरगाइल ने भी जब यह कहा था कि 'भारत में अपने 
शासन की रक्षा करना वहा के लोगों के प्रति हमारे प्रथम कर्तव्यों मे से है! तो इस मनो- 
रजक वि्रोधामास की अभिव्यक्ति में उसे कोई कठिनाई नही हुई थी।!** जिन्होंने 
साम्राज्यवादी विचारधारा को स्वीकार कर लिया था उनके लिए भारत पर इग्लैंड का 
शासन करने का अधिकार और कतेंव्य विवाद का विषय नही था। 

परंतु समुद्र मे घात लगाकर बैठा राक्षस जैसे सिर उठाता है उसी प्रकार यदाकदा 
शंका उठ खड़ी होती थी । ट्रैवीलियन ने यह प्रश्व उठाया था कि क्या भारत को उस समय 
के लिए तैयार किया जा रहा है जबकि यहां से इसके स्वामी एवं शिक्षक इसे छोड़कर चले 
जाएंगे १ काम्ते के वस्तुनिष्ठावादी शिष्य रिच्ड काग्रेव ने यह प्रश्व किया था कि यूरोप 
के लिए सामाजिक विकास के संबंध में प्रजाति की घारणा पर आधारित दृष्टिकोण 
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अपनाना तथा भारत की सभ्यता को नीचे स्तर की मानना और उस पर थोड़ी सी भी 
सहानुभूति न रखने वाली सरकार घोप देना क्या अविवेकपूर्ण नही है ? ! जेम्स 
विल्सन का प्रश्न था कि कया इंग्लैंड ने इस समस्या का सामवा सच्चाई के साथ किया है 
कि भारत पर ब्रिटेन का शासन स्थाई रूप से रहना है या इस देश को स्वशासन के लिए 
धीरे-धीरे तैयार करना है 2१४४ अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार कौ शंकाएं भारत में खुलेआम 
प्रकट नही की जाती थी । एक अवसर पर यहू.सा्वंजनिक मामला वन गया था । यह अवसर 
था तथाकथित मद्र[स विद्रोह जबकि मद्रास का गवर्नर चार्ल्स ट्रेवीलियन 860 के बजट 
और वित्तीय केद्रीक रण की नीति पर अपना असंतोष व्यक्त कर बैठा था। ट्रैवीलियन के 
उद्देश्य या कारण मिले-जुले थे । अशतः यह उसकी स्वस्थ प्रशासनिक समझदारी थी'** 
कलकत्ता स्थित सरकार केद्रीकरण के दोपों को देख सके, इससे बहुत पहले ही उसने 
अत्यधिक केद्रीकरण के जोखिमो को समझ लिया था ओर बविकेंद्रीकरण की दिशा में 
कदम उठाए ये। अशतः यह उसकी व्यवहार कुशलता में कमी, लोक सेवा के प्रति निर्भीक 
बोध, और विवादप्रिय स्वभाव था। चह वहूस करने में पदु था और इसमे अपनी 
कुशलता के प्रदर्शन की भ्रवृत्ति उसकी प्रधान दुर्बंलता थी। अंशत मद्रास विस्फोट फ्रैंड 
आफ इंडिया की भाषा मे स्थानीयता की भावना अर्थात मद्रास और बबई के नागरिकों 
मे ईर्ष्यपूर्ण स्वतन्नता की भावना का लक्षण थी ।?!९ प्रशासनिक व्यवहायंता पर मत* 
भेद, सरकारी अफसरों में विवाद के लिए उत्साह या प्रांतीय ईर्प्याएं पहले न हों ऐसी 
वात नही थी, परंतु इनसे कभी ऐसा तूफान खड़ा नहीं हुआ था जैसा कि ट्रैदीलियन के 
सामने खड़ा हो गया।। जिस कारण से ट्रैवीलियन की निदा हुई, ओर उसे सेवा से मुक्त 
करके इग्लैंड बुला लिया गया, वह्‌ यह था कि उसने आधारभूत मामलो पर संदेह व्यवत्त 
किया था। उसने लिखा था कि “भारत में लोकप्रिय विधानसभा के स्वरूप तथा रीति- 
नीति की अच्छी नकल कर ली गई है, फिर भी इस समय हम स्थानीय हितों के प्रति- 
निधित्व से, पहले की तुलना मे, कही अधिक दूर हे ।+7 ट्रेवीलियन ने विरोध प्रकट 
करते हुए यह भी कहा था कि सरकार ब्रिटिश वित्तीय ढाचे को प्रतिरोपित तो कर रही 
थी, परतु इस व्यवस्था की एक आधारभूत शर्ते कि करदाताओं का प्रतिनिधित्व होना 
चाहिए, पूरी नही होती थी | वास्तविक प्रतिनिधि व्यवस्था के अभाव मे. लोकमत से ही 
सरकार पर नियंत्रण की आशा की जा सकती थी। परंतु भारत मे ब्रिटिश समुदाय के 
मत को ही लोकमत समझने की गलती की गई थी। इस देश में यूरोपीय लोगो के उपभोग 
की वस्तुओ पर शुल्क को 20 प्रतिशत से ]0 प्रतिशत करने और हमारे घरेलू उत्पादव 
के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चे माल को सीमा शुल्क से मुक्त करने से बजट शासक वर्ग 
में काफी लोकप्रिय हुआ था, और जिसे लोकमत कट्दा जाता था यह उसका प्रतितिधि - 
मत था। ट्रेवीलियन ने वर्ग विधान की जो आलोचना की थी उसकी उपेक्षा नही की 
जा सकती थी। भारत मत्री से शिकायत करते हुए सपरिपद गवर्न र जनरल ने विशेष रूप 
से उपयुक्त उद्धरण को छाट कर उसे आपत्तिजनक तथा खतरनाक बतलाया । ट्रैवीलियन 
का दूसरा अक्षम्य अपराध यह था कि उसने सरकार की इज्जत कम की । मद्रास के गवर्नर 
ने भारतीय वित्तीय नीति पर अपने आलोचनात्मक विचारो को प्रकट कर दिया था और 
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इस संबंध में वहस में भारतीयों को सम्मिलित कर लिया या। सपरिषद गरवनंर जनरल 
कुनिंग मे लिखा कि “मैं यह तो नहीं कहृगा कि हम अपने आपको अमोघ वनाए रखेंगे, 
परंतु हम असंदिग्धता वनाए रखने का यथासाध्य प्रयास करेंगे । / भारत मे विकसित 
सरकार की कार्य प्रणाली में इज्जत के विचार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। शासित 
प्रजाति और प्राच्य मस्तिष्क के स्वंध में रूढिगत धारणा, आधघातपुर्ण सैन्य विद्रोह के 
अनुभव से उत्पन्न असुरक्षा की भावना, ब्रिटिश प्रशासकों ओर स्वाभाविक रूप से संपर्क ५ 
में आने वाले अधीनस्थ अथवा विनयपूर्ण भारतीयों के मध्य सवंध की प्रकृति इनमें से 
कुछ भी इस इज्जत को जड़ में रहा हो, ब्रिटिश मौकरशाही सरकार की मान मर्यादा 
एवं प्रतिष्ठा को परम महत्व प्रदान करती थी। उसकी लगा कि ट्रैवीलियन को वापस 
इंग्लैंड बुला लेने से वह लज्जित होने से वच सकी और उसकी इज्जत बनी रही । 

४ इज्जत की पूजा के अतिरिक्त सरकार की कायें प्रणाली मे प्राच्य मस्तिष्क 
से संवधित एक अन्य तत्व संभवतः रूढ़िवादी धारणाओं मे खोजा जा सकता है। सैन्य 
विद्रोह के वाद इस विचार को अधिक मान्यता प्राप्त हुई कि स्थिरता के हित में समाज 
के स्वाभाविक नेता भूस्वामी अभिजात वर्ग का समर्थन प्राप्त करना चाहिएं। यह 
विचार ऐसा नहीं है कि किसी अनुभव प्र आधारित न हो। अभिजात वर्य का 
पुनस्थपिना का वियय इस कृति के क्षेत्र के बाहर है ।!** परतु इस नीति से संबंधित एक 
पहलू प्रासंगिक है। भारतीय विधान परिपद के प्रारंभ (862 से 872 तक) इसमे 
सरकार द्वारा मनोनीत प्रत्येक भारतीय सदस्य जमीदारों के हिंतों का प्रतिनिधि था और 
इनमें से अधिकाश अभिजात वर्मीय थे । कुल 2 मनोनीत सदस्यों में से 3 राज्यों 

(पढियाला, जयपुर और रायपुर) के शासक, 5 राजा, महाराजा अथवा नवाब का खिताब 
प्राप्त अमीदार (विजेयनगरम, किशनकोठ, वर्देवान, बलरामपुर और ढाका) और शेप 
जागीरदार, तालुकंदार एवं जमीदार (देवनारायण सिंह, दिनकर राव, प्रसस्तकुमार 
टैगोर, देवराजसिंह) थे। विधान परिषद के ग्रेर सरकारी सदस्यों से परामर्श करना 
औपचारिक व्यवस्था मात्र था। परिषद की बँठके नियमित रूप से नहीं होती थी। 
उदाहरणार्थे, पहले दस वर्षो में (862-7) प्रतिवर्ष ओसतव 29 बैठकें हुईं ४० इस 
बैठकों में से लगभग एक तिहाई में कोई भी भारतीय सदस्य उपस्थित नहीं था ! अनेक 
बार जब वे उपस्थित भी होते थे तो परिषद के कार्य विवरण पर विचार करने से स्पष्ट 
हो जाता है कि उनकी भूमिका नही के बराबर होती थी। फिर भी भुस्वामी अभिजात 
वर्ग के सदस्यों के मनोवयन से यह स्पष्ट था कि सरकार इस वर्ग को कितना महत्व देती 
थी। प्रसन्तकुमार टेगोर वकील होने के नाते और पुरानी विधान परियद मे क्लर्क रहने 
की दृष्टि से पूरी तरह से इस श्रेणी मे नही आते थे, परंतु उन्होंने बगाल मे जमीदा रो की 
+ संस्था ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया था। वे (बंगाल मे) जमीदार 
भी थे। इसी प्रकार दितकर राव भी जमीदार थे (आगरे से) पर्रतु विधान परिषद 
में मौरवपूर्ण स्थान,पाने का अतिरिक्त उनका दावा इस वात पर भी आधारित था कि 
उन्होने सैन्य विद्रोह के समय ब्रिटिश राज की पुरी निष्ठा के साथ सहायता की यी। 
868 में परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत बल रामपुर के महाराजा अवध के ब्रिटिश 
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इंडियन एसोसिएशन के 20 वर्षो तक (862-82) अध्यक्ष थे। यह तालुकदारो का संघ 
था जिसकी राय सरकार (मुख्य रूप से प्रातीय विपयों पर) लिया करती धी। इस संघ 
का कार्यालय केनिंग द्वारा संघ को दिए गए कैसरवाग महल मे था और 876 मे सरकार 
के साथ इसका सबंध इतना घनिष्ठ हो गया था कि सरकार ने मालगुजारी के साथ-साथ 
तालुकदा रो से इस एसोसिएशन का चदा वसूल करने का काये भी अपने ऊपर ले लिया 
था ।* भूस्वामी अभिजात वर्ग और उसके संघों की सरकार द्वारा पक्षधरता से शहरी, 
शिक्षित और व्यावसायिक वर्गो को प्रसन्‍नता नही हुई। हिंदू पैट्रिअट ने भी, जो वस्तुतः 
ब्रिटिश इंडियत एसोसिएशन का मुख पत्र था, लिखा था कि शिक्षित वर्गों की नियमित 
रूप से उपेक्षा की जाती है और राजा-महाराजा*““उसी तरह ब्रिटिश महारानी की 
भारतीय प्रजा के प्रतिनिधि नही है जिस प्रकार लुई नेपोलियन अथवों विक्टर एमेनुअल 
इंग्लैंड के जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नही करते थे ।!* (यह 870-7[ की स्थिति 
है जब प्रसस्नकुमार टैगोर की मृत्यु के दो वर्ष वाद परिषद के सदस्यों मे कोई भी बगाली 
नही था और इसकी बैठको में शरीक होने वाले एकमात्र भारतीय जयपुर के महाराजा 
थे।) अगले दशक मे इस सबंध मे लोगों का रोप बढ गया। इडियन नेशनल कांग्रेस के 
प्रथम दो अधिवेशनो में वर्गीय हितो को प्रतिनिधित्व देने के लिए मांग उठाई गईं क्योकि 
नेतागण जैसा कि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ते कहा है, इस बात के लिए उत्सुक थे कि परिषद 
में सभी प्रभावशाली हिितो को समुचित प्रतिनिधित्व मिले !/* ]892 के इंडियन 
काउंसिल एक्ट से यह्‌ माग आशिक रूप से पूरी हो गई। 
ब्रिटिश साम्राज्य की विचारधारा पर इतिहासकारीं ने पर्याप्त ध्यान दिया है। 
ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद इसके विघटन के विषय में हाल की अनेक रचनाओं में 
विचारो (न्यासधारिता, पितृवाद, उपयोगितावाद, आदि) पर जो जोर दिखाई देता 
है उससे त्रुटिहीन घारणा की कल्पित कथा का निर्माण हुआ है, मानो साम्राज्यिक 
नीतिया वर्क, बेथम या मिल की अमृत आत्माओ द्वारा पैदा हुई हो। यह भावी 
इतिहासकारों द्वारा इतिहास लेखन के लिए दिलचस्पी का विषय होनी चाहिए। 
साम्राज्यिक और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में समानातर प्रवृत्तिया और हितबद्ध गुटों 
के स्थान पर विचारधाराओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति से जो अटकलवाजी का 
क्रम चलता है, उस पर हम यहा विचार नही करेंगे। लेकित इससे इंकार नही किया जा 
सकता कि ये प्रवृत्तिया आज भी मौजूद है। अतः हितवद्ध गुठों की भूमिका पर जोर देने 
पर दो प्रकार से ऐतराज किया जा सकता है---प्र थम तो इसे ब्रिटिश नीतियों का अनुचित 
लक्षण चित्रण कहा जा सकता है (ब्रिटिश हिंतवद्ध गुटो के अतिशयोक््तिपूर्ण वर्णन के 
आधार पर), अथवा दूसरो ओर इसे भारतीय राप्ट्रवादियो की अव्यक्त निदा माना जा 
सकता है (उनके आदर्शों एवं लक्ष्यों की अनुदार व्याख्या के आधार पर) । 
जिस काल का इस पुस्तक में अध्ययन किया गया है उसमें भारतीय अपनी 
भूमिका ठीक प्रकार से निभा नही सके जबकि ब्रिटिश हितवद्ध गुट इस दिशा में उनसे 
कहीं आगे निकल गए थे। फिर भी, उनके प्रकट रूप से निष्फल लगते वाले भ्रयत्नों से 
जैसे कि जनमत तैयार करने, संघ वनाने, शिकायतों का प्रचार करने, आदि से, राष्ट्रीय 


प्रस्तावना' 4 


राजनीतिक दल के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके साथ ही साथ बहुधा परस्पर 
विरोधी वर्गीय हितों से ऊपर उठकर एक विचारधारा सामने आई जो कालातर में 
आथिक राष्ट्रवाद के रूप मे विकसित हुई। जमीदारों एवं शहरी मध्यम वर्ग के आदय- 
राजनीतिक संधो के उद्देश्यों व कार्यवाहियों में तथा उस व्यवस्था के भीतर, जिसमें 
ब्रिटिश राज के साथ सहयोग और उसके आदेशों का पालन ही होता था, वर्गीय आव्िक 
हितों पर जोर देने का अर्थ यह नही कि उपर्युकत प्रवृत्तियों को अस्वीकार किया जाता है । 
हम इस विपय पर अध्याय पाच में पुनः विचार करेग्रे। जहा तक ब्रिठिश हित्तवद्ध गुटों 
का प्रश्न है, हम नीति निर्धारकों पर प्रतिवंधों का उल्लेख पहले ही कर चुके है। इस 
प्रतिवंधों के कारण दबाव ग्रुटो के लिए सरकार को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी 
दिशा मे ले जा पाना संभव नही था । यह स्पष्ट है कि व्यापारियों के अतिरिक्त कुछ अन्य 
लोग जैसे भूतपूर्व उपनिवेशवादी, उद्धत राष्ट्रवादी देशभक्त, लोकहितैपी उत्साही व्यक्ति, 
पत्रकार, सुसमाचा रक, आदि की भी उपनिवेशवाद से सवधित समस्याओं में दिलचस्पी 
थी। यह पहले ही नहीं मान लेना चाहिए कि औपनिवेशिक अधीनस्थ राज्यो के प्रति 
ब्रिदेन की नीति के विपय में इन सभी ग्रुटों के मत मे अबड एकरूपता थी। वह भाव 
जिसे टेनिसन ने साम्राज्य का स्वर कहा है सट्टेवाज साम्राज्यवादियों की देन नही है। 
यह भी मान लेना ठीक नही होगा कि अल्पकाल में सभी व्यावसायिक हितों में सर्वब्यापी 
समरूपता थी और प्रायः व्यवसायी गुट अल्पकालीन बातों को ध्यान मे रखकर ही आचरण 
करते थे। ४ हमें हितवद्ध गुटों की भूमिका और विशेष रूप से व्यापारिक हिंतों की 
भूमिका का सही-सही मुल्याकन करने के लिए उपर्युक्त तथ्यो को ध्यान में रखना चा हिए, 
अंत मे एक और वात महंत्व की है कि इन हितबद्ध ग्रुटों की भूमिका पर विचार अलग 
से न करके ब्रिटिश साम्राज्य के विदेशों मे विस्तार के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए । 
ब्रिटिश हितवद्ध भुटों की भूमिका को अधिक महत्व देने पर इस संबंध में यह ऐतराज 
उठाया जा सकता है कि ब्रिटेन द्वारा विदेशों मे पूजीनिवेश के भौगोलिक वितरण से 
यह सिद्ध नही होता है कि भारत में अपना साम्राज्य बनाए रखने में उसके भारी आथिक 
हित थे। विदेशों में ब्रिदेन के कुल पूजीनिवेशों की तुलना मे भारत ही नही सम्पूर्ण 
साम्राज्य मे भी उसके निर्वेश बहुत थोड़े थे। अस्तु, साम्राज्यिक नीति निर्धारण में 
आधिक हित महत्वपूर्ण नही थे। आर्थिक साम्राज्यवाद के सिद्धात के आलोचकों की 
इसे पहले से ही स्पष्ट प्रतिक्रिया को एक खास विचारधारा का व्युत्पन्न तत्व मानकर 
अस्वीकार नही, किया जा सकता। यदि ऐसा हो भी, तो भी इस मत पर आनुभविक रीति 
द्वारा विचार तो होना ही चाहिए। .इस दिशा में सर जाजे पैश के प्रयास (9 ) के 
तत्काल बाद सी० क्षे० हाब्सन (94) और एल० एच० जैक्स (924) ने कार्य किया 
था और तब से ब्रिटिश पूजी के निर्यात के परिमाणात्मक अध्ययन की दिशा में तीन 
महत्वपूर्ण प्रयत्न ए० एच० इम्ला (958), ए० के० केनंक्रास (958) और मैथ्यू 
साइमन व हावे सेगल ने ([96] ) किए है। अब इस बात से सुनिश्चित प्रमाण उपलब्ध है 
कि ब्रिटेन द्वारा विदेशों मे किए गए पूजीनिवेशों का वहुत वड़ा भाग साम्राज्य के वाहुर 
स्वतंत्र देशों मे था।!** इस क्षेत्र मे नवीनतम और सबसे अधिक.प्रभावशाली जाच साइमन 
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(967) की है। इसने 865 से 94 तक की अवधि मे ब्रिटेन द्वारा विदेशों में किए 
गए नए संविभागीय (पोर्टफोलिओ ) पूजीनिवेशों के भौगोलिक एवं उद्योगवार वितरण 
से संबंधित व्यापक आकड़ों का विश्लेषण किया है जो कम्प्यूटर की सहायता के विना 
संभव ही नही हो सकता था। उसकी जाच का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि ब्रिटेन 
द्वारा विदेशों में किए गए पूंजीनिवेशो में से लगभग 40 प्रतिशत तो साम्राज्य के भीतर 
थे और 59 प्रतिशत स्वतंत्र देशों मे। उत्तरी व दक्षिणी अमरीकी महाद्वीपों का अंश 
सर्वाधिक था (क्रमशः 34 प्रतिशत व ]7 प्रतिशत) । एशिया तथा अफ्रीका का भाग 
अपेक्षाकृत कम था। मैँथ्यू साइमन के अनुमान के अनुसार ब्रिटेन द्वारा यूरोप के बाहर 
किए जाने वाले निवेशो में 68 प्रतिशत शीतोष्ण प्रदेश में नए बसे क्षेत्रों में थे। 865 से 
873 की अवधि मे ब्विठेन के साम्राज्य के भीतर सविभागीय निवेश का वापिक औसत 
98 लाख पौड था जबकि स्वतंत्न प्रदेशों मे औसत 3 करोड़ 49 लाख पौड के लगभग था। 
(874 से साम्राज्य के भीतर होने वाले निवेशों मे वृद्धि हुई और 885 में जब ये 
सर्वाधिक थे तो उस समय इनका कुल निवेश मे भाग 67 प्रतिशत था। इसके बाद इनमे 
पुन: कमी हुई और 890 मे ये कुल निवेश के 25 प्रतिशत रह गए। उन्नीसवी शताब्दी 
के अतिम दशक में आस्ट्रेलिया के खनन उद्योग मे गरमवाजारी के समय एक बार इनमे 
फिर से वृद्धि हुई और 903 में इनका अनुपात 59 प्रतिशत हो गया जो इस अवधि मे 
सर्वाधिक था।) ९ 
ब्रिटेन से विश्व के विविध भागों को पूंजी का प्रवाह विभिन्‍न अल्प अवधियों में 
भारी मात्रा में हुआ है। श्रिठेन से भारत में पूजी का भारी आयात 865 से पहले हुआ 
था और इसी वर्ष से स्ताइमन का अध्ययन प्रारंभ होता है। एल० एच० जैक्स के अनुसार 
857 से 865 के बीच मे ब्रिटिश पूजी का भारत को बड़े पेमाने पर निर्यात हुआ*** 
870 तक लगभग 7 करोड 50 लाख पॉंड का पूजीनिवेश रेलो में हुआ। अंग्रेजो के हाथ 
में जो स्ठाक पहले से ही था, उसके अतिरिक्‍त भारतीय ऋण के 5 करोड़ 50 लाख पौड 
भी उनके हाथ आ गए। अनुमान है कि चाय वागान, जूढ मिलों, बैंको (अंशो और 
निक्षेपों दोनो ही रूप मे), मोपरिवहन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 2 करोड़ पॉड की 
बजी निजी आधार पर लगाई गई।” इस प्रकार जंव्स ने अपने आकड़ो का, (जैवस 
फाइले) जिन्हे साइमन ने भी प्रयोग किया है, सार प्रस्तुत किया है। अधिकाश शोध- 
फर्ताओं ने जिनमें सी० के० हाब्सन सौर केन॑क्रास भी है, आए १४70 के बाद 
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तथापि निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि ब्रिटिश पूजी की प्रवृत्ति नवीन विश्व और 
साम्राज्य के बाहर के देशों में प्रवाहित होने की थी। यही पैश के अध्ययन (97] ) 
का भी निष्कर्पे था। भारत और श्रीलंका मे 36 करोड़ 50 लाख पोड, आस्ट्रेलिया भे 
38 करोड़ पौड तथा दक्षिण अफ्रीका में 35 करोड़ 0 लाख पौड के पूजीनिवेशो की 
तुलना में इंग्लैंड द्वार नवोन विश्व में किए गए निवेशों का मुल्य 64 करोड़ 70 लाख 
पौड़ था (इनमे से कनाडा में किए गए निवेशों की राशि 37 करोड 20 लाख पौड थी ।) ४ 
आधिक साम्राज्यवाद के सिद्धात के आलोचकों ने निवेशों के भौगोलिक 
वितरण से संबंधित आंकड़ों का काफी प्रयोग किया है। संभवतः संसार के कुछ भागों में 
विधिवत साम्राज्य की स्थापना बिलकुल अनावश्यक हो मई थी, और औपचारिक 
साम्राज्यवाद भी .यदि अधिक नही तो समान रूप से लाभकारी था। परंतु निवेशों के 
वितरण के स्वरूप के आधार पर क्या यह निष्कर्ष निकाला जाना युक्तिसंगत है कि पूजी- 
निवेश की प्रेरणा साम्राज्य की विधिवत स्थापना का कुछ भी स्पष्टीकरण नही करती ? 
यह कोई आसान प्रश्न नही है। यह कहना एक वात है कि साम्राज्य पूजोनिवेश की दृष्टि 
से कम आकर्षक क्षेत्र सिद्ध हुआ और यह कहना कि साम्राज्य को पूजीनिवेशों की दृष्टि 
से कभी आकर्षक समझा ही नहीं गया और इस दृष्टि से ये कभी साम्राज्य की स्थापना 
की प्रेरक शक्ति थे ही नही, बिलकुल दूस री वात है। प्रथम तो न तो व्यवसायियों और 
न ही नीति-निर्धारकों के पास परचर्ती इतिहासकारो की पश्च दृष्दि थी। यह तथ्य कि 
किन्‍्हीं निर्दिष्ट क्रियाओ का (उदाहरणार्थ, आत्महत्या के प्रयास का) वाछित फल नही 
निकला, (आत्महत्या का प्रयास सफल नही हुआ), ऐसा कोई स्पष्ट कारण नही जिससे 
सिद्ध हो कि क्रिया हुई ही नही थी (अन्यथा कोई भी आत्महत्या दंडमीय नहीं होगी) । 
केवल साम्राज्य के भीतर ही निवेशों का होना इस दावे के लिए पर्याप्त आधार नहीं 
है कि एक का दूसरे के साथ कोई संवध नही है। ऐसिहासिक आंकड़ों से स्पष्ट है कि 
साम्राज्य के वाहर निवेशों के लिए अवसर अधिकाधिक आकर्षक, सिद्ध हुए। हमे निवेशकों 
पर इस संवध मे अलौकिक पूर्वज्ञान का आरोप लगाना आवश्यक नही है। ऐसा संभव 
है कि जो जानकारी उस समय मिल सकती थी उस तक भी यथाथे मे निवेशकों और 
साम्राज्य निर्माताओं की पहुंच न रही हो । सुचना की माता से स्पष्टतः निवेश संबंधी 
निर्णय निर्धारित होते है । अधूरी सूचना के आधार प्र निर्णय लिए जा सकते है। निवेश, 
कच्चे माल की प्राप्ति आदि की दृष्टि से तथाकथित उपयुक्त देशों पर राजनीतिक 
प्रभुत्व बनाए रखने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं भी निश्चित की जा सकती है। परंतु 
इन निर्णयों मे पूरी जानकारी हो जाने पर परिवर्तत किए जा सकते है । (यह ठीक है 
कि हर समय इस प्रकार का परिवर्तन संभव नही होता । ) आज भी अल्प विकसित देशो 
में निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में सूचना कम ही है और 
गत शताब्दी में तो यह और भी कम थी । ऐसी स्थिति मे व्यक्तिनिष्ठ तत्वों जैसे विस्तृत 
बाजारो के बारे में दिवास्वप्न, तथाकथित व्यावसायिक अन्तर्वोध, स्वार्थी ग्रुटों द्वारा 
दिए गए चारों को स्वीकार करने की तत्परतां, लाभप्रद अवसरों के बारे मे इच्छाजनित 
धारणाओ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। एशियाई अधीनस्थ प्रदेशों के बारे मे 
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इनमे से अनेक पत्याशाएं भ्रामक सिद्ध हुई है और फिर पूजी अन्यत्न चली गई है । परंतु 
जव तक यह भ्रम रहा है, साम्राज्य को वनाए रखने की इच्छा बलवती होती गई। यद्यपि 
इस बात का अहसास बढ रहा था कि ब्रिटिश पूंजी के लिए इसके कार्यक्षेत्र पर विधिवत 
नियत्रण का होना आवश्यक नही फिर भी इस बात का विश्वास नही किया जा सकता 
था कि दूसरे देशो के अधीनस्थ प्रदेशों मे श्विदिश पूजीनिवेश में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। 
औपनिवेशिक अधीनस्थ देशो में शासक देश के अतिरिक्‍त अन्य देशों से पूजी का प्रवाह 
निर्वाध मही था। ब्रिटेन के अन्य देशों में संविभागीय निवेशो के केवल | प्रतिशत दूसरों 
के अधीनस्थ देशों मे थे (जैसे जर्मन-अफ्रीका तथा डच-इडीज मे) /*० अस्तु, विधिवत 
स्थापित साम्राज्य का नकारात्मक पहलू से कुछ महत्व था। अंत मे, प्रश्न उठता है कि 
क्या हम उन ब्रिटिश भारतीय हितवद्ध गुटों के प्रभाव का अतिरजन कर रहे हैं जिनके 
हाथ में विदेशों मे लगी ब्रिटिश पू जी का थोड़ा-सा भाग ही था ? किसी भी हितवद्ध गुट 
का प्रभाव उसके पूजीनिवेशों, कुल विक्री आदि के अनुपात से अधिक हो सकता है। भले 
ही किसी भी साम्राज्यवादी देश के कुल विदेशी पूजीनिवेशों मे से एक छोढा अनुपात, 
ही अधीनस्थ देश या उपनिवेश मे लगाया जाए और भले ही व्यवसायी वर्ग के वहुत थोड़े 
ही लोग उपनिवेश मे दिलचस्पी रखते हों, फिर भी इन निवेशकों अथवा व्यवसायियों 
की सरकार की उपनिवेश संवधी नीति मे रुचि इसलिए कम नही हो जाएगी कि अधि- 
संख्यक पूजीपतियों या व्यवसायियो के ध्यान में कुछ और ही स्वार्थ है। थोड़े से हितवद्ध 
गुटों के उत्साहपूर्ण प्रयत्तो के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। न तो भारत में 
सक्रिय हितवद्ध गुटों का प्रभाव इग्लंड के भारत मे पूजीनिवेश के उसके समस्त विश्व में 
निवेश के अनुपात से सहसंबधित था और और न ही ' नीति निर्धारक इस अनुपात के 
आधार पर हितबद्ध गुटो के दबाव को निर्णायक रूप से पत्ता करते हैं, फिर भी यह सहज 
ग्रस्ताव इस तक में निहित है कि सा म्राज्य में भारत जैसे अधीनस्थ क्षेत्रों मे पूजीनिवेश 
की मात्रा थोड़ी होने से यह सिद्ध होता है कि साम्राज्य के नीति निर्धारण मे पूजीनिवेश 
का महत्व अधिक नहीं था। 

... 865 से 94 तक विदेशो मे ब्रिटेन के नवीव सविभागीय पूजी निवेशो के 
क्षेत्रीय वितरण से स्पष्ट है कि परिवहन, लोकोपयोगी सेवाओं तथा लोक निर्माण कार्यों 
में भारी पूजी लगाई गई। सामाजिक उपरिव्यय पूजी में निवेश कुल निवेश का 69 
प्रतिशत (रेलो मे लगी 4] प्रतिशत पूजी सहित), कृषि और खनन उद्योगों मे 2 प्रतिशत 
तथा निर्माण उद्योगों में 4 प्रतिशत से भी कम था। साइमन का निष्कर्ष है कि इस तरह 
उन सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जाता था जिनसे प्राथमिक श्रेणी की वस्तुओं का 
उत्पादन करने वाले राष्ट्रो के द्वारा यूरोप को अपने फाजिल विकाऊ माल का निर्यात कर 
सकते के सामथ्ये में वुद्धि हो ।/* मेकफरसन तथा थोर्नर ने भारत मे रेलों मे निवेश से 
संवधित अपने अध्ययन मे स्पष्ट किया कि मंनचेस्टर के सूती वस्त्र उद्योग के मालिको ते 
रेलों के विकास का उत्साह के साथ समर्थन किया था। इस समर्थन के कारणों में कच्चे 
माल की आपूर्ति की प्रत्याशा एक महत्वपूर्ण कारण थी ।!९ मेनचेस्टर के उद्योगपत्तियों 
की भारत से कपास की आपूर्ति बनाए रखने के बारे मे उत्सुकता विशेष रूप से अमरीकी 
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गृह युद्ध के साथ काफी बढ़ गई थी। कितु उन्‍्नीसवी शताब्दी के पाचवें दशक में ही 
काटन सप्लाई एसोसिएशन ब्रिटेन की अमरीकी आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के 
उद्देश्य से साम्राज्य के भीतर ही कपास की आपूर्ति विकसित करने का प्रयत्व कर रहा 
था। (भारत की संभावनाओं के विषय मे जानकारी की स्थिति कितनी असंतोपजनक 
थी यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग सरकारी हस्तक्षेप के लिए आदोलन कर 
रहे थे उनकी कपास की आपूर्ति बढाने'के संबंध में जबरदस्त प्रत्याशाएं थी लेकिन 
उन्हींने कुछ साधारण तथ्यों जैसे छोटे रेशे वाली भारतीय कपास के तकनीकी गुणों की 
ओर ध्यान ही नही दिया था। जसे ही भारतीय कपास से संबंधित समस्याओं का पता 
चला और अमरीका से 864-65 मे आपूत्ति पुन. चालू हो गई यह आदोलन समाप्त हो 
गया |) प्रथम दो वित्त सदस्यों विल्सन तथा लैग द्वारा कच्चे पदार्थों द्वारा आपूर्तिकर्ता के 
रूप मे भारत की भूमिका पर दिए गए वल और आगे भी इस नीति के पालन के विपय में 
ऊपर लिखा गया है। 860 से 870 के मध्य तक कपास निर्यात (सरकारी मूल्य) में 
ढाई गूनी, कच्चे जूठ में छः गुनी भौर खालो में तीन गुनी वृद्धि हुई। 860-6] के कुल 
नियति मे वस्त्र निर्माण मे काम आने वाले कच्चे माल (कपास, जूट, रेशम तथा ऊन ) 
का भाग 28 प्रतिशत था। 870-7 में यह 43 प्रतिशत से अधिक हो गया ।१० रेल व 
सड़क निर्माण संबंधी नीति तथा सीमा शुल्क नीति दोनों ही पर कच्चे माल के निर्यातों 
को विकसित करने की आशंका की स्पष्ट छाप है, जो यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए 
तो प्रतीत होता है कि यह पूजी निवेश के लिए उपयुक्त क्षेत्र खोज पाने की इच्छा से कही 
अधिक बलवती थी। ऐसा नही लगता कि नीति निर्धारको को भारत मे ब्रिटिश निवेशो 
के स्वरूप के बारे मे विशेष दिलचस्पी थी। निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण वागान उद्यमों, 
खनन एवं कृपि उद्योगों तथा रेलों मे भारी मात्रा मे पूजी निवेश अथवा रैलो में निवेश 
प्रेरक प्रभावों (लहसंवध) का अभाव (रेलों के विकास के लिए आवश्यक मशीनों पर 
भारी मात्रा में व्यय इंग्लैंड में ही किया गया ) कुछ ऐसे तथ्य थे जिनमे नीति निर्धारकों 
की रुचि नहीं थी। साम्राज्य के भीतर अनुपूरक विकास के सबंध में नव वाणिज्यवादी 
दृष्टिकोण के होते हुए मीति निर्धारकों से इसी वात की आशा भी की जा सकती थी । 
विधान परिषद में जिस दिन बजट पेश किया जाता था उस दिन वित्त सदस्य तथा चेबर 
आफ कामसं का प्रतिनिधि रस्मी तौर पर यह कह कर एक दूसरे को बधाई देते थे कि 
ब्रिटिश पूजी के साथ-साथ भारत में अभिकर्ता गृहो (एजेंसी हाउसेज) के द्वारा जुदाई 
गई अग्रेजो के स्वामित्व से चल पूजी से भारत का विकास हो रहा है। 

सरकार की भूमिका यथासंभव निष्क्रिय मानी गई थी । आवश्यक होने पर यह 
भमिका सक्रिय हो सकती थी, परतु इसकी आवश्यकता कभी ही पड़ती थी। उन्‍नीसवी 
शताब्दी के मध्य मे ब्विटेन का आथिक नेतृत्व निविवाद था और ब्रिटिश वित्तीय तथा 
व्यापारिक हितो के सहायतार्थ हस्तक्षेप की आवश्यकता विरले ही पड़ती थी। 870 से 
पहले की अवधि मे विश्व के अन्य भागो मे ब्रिटिश नीति अवाध व्यापार का साज्राज्यवाद 
के नाम से ज्ञात है । संक्षेप मे यह नीति इस प्रकार स्पप्ट की जा सकती है--यदि संभव 
हो तो शासन की सहायता के लिए बिना ही व्यापार किया जाना चाहिए, परतु यदि 
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आवश्यकता हो तो व्यापार के साथ-साथ राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित किया जा 
सकता है (कारलाइल से क्षमायाचना पूवेक) या फिर गालाघर तथा रोबिसन इस 
नीति को इन शब्दों मे वतलाते हैं : 'जव सभव हो अनौपचारिक नियंत्नण के साथ व्यापार 
किया जाए और जब आवश्यक हो तो व्यापार के लिए शासन तंत्र की सहायता ली 
जाए ।?* विदेश मे सशते राजनीतिक हस्तक्षेपवाद की यह नीति भारत मे ब्रिटिश नीति 
जैसी ही थी। अधिक उपयुक्त शब्दों के अभाव में इस नीति को भेदमूलक ह॒स्तक्षेपवाद 
कहा गया है। जहा एक ओर सरकार ने कुछ क्षेत्रों मे हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई 
थी, जैसे कि सामाजिक उपरिव्यय पूजी के विकास पर व्यय का सीमा निर्धारण, आरोही 
पुनवितरणीय कराधान से बचाव, घरेलू उद्योगो को टैरिफ संरक्षण न देता, आवर्ती दुर्भिक्ष 
की स्थितियों में भी खाद्यान्नों के स्थानातरण के संबंध मे हस्क्षेप न करना, औद्योगिक क्षेत्र 
में कोई रचनात्मक भूमिका निभाने के विपय में अनिच्छा दिखाना, वही दूसरी ओर कुछ 
अय्य क्षेत्रों मे इसने अहस्तक्षेपी, नीति के सीधे व संकीण मार्ग से अपने को हठा लिया 
और निजी पूजी निवेशों को आथिक सहायता या गारटी दी, वागानो मे निवेश को 
सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि सबधी अधिनियमों मे सशोधन किए, कपास तथा 
दूसरे कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए असाधारण प्रेरणाएं दी और 
कच्चे माल के निर्यात के पक्ष मे आथिक उपरिव्यय पूजी व परिवहन सुविधाओं में निवेश 
को प्रोत्साहन दिया । उन्‍्नीसवी शताब्दी के छठे दशक में अधिकांश ब्रिटिश हितवद्ध गुट 
जिनमे काटन सप्लाई एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण अपवाद था, केवल इतना चाहते थे कि 
सरकार सही किस्म की हस्तक्षेपी नीति का पालन करे और इसके अतिरिक्त कुछ भी न 
करे। * 

870 के बाद की अवधि मे साम्राज्य के बाहर राजनीतिक हस्तक्षेप और 
वाणिण्यिक विस्तार के बीच का संबंध भारी विवाद का विपय रहा है। साम्राज्यवाद की 
हाव्सवादी ममीक्षा के विरुद्ध कई तरह की प्रतिक्रियाए हैं। कुछ लोग साधारण रूप से 
अनेक वातें कहते थे जो प्राय: निविवाद है। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता था कि सबका 
एक ही मूल्य वाले स्पप्टीकरण से काम नहीं चलेगा। कुछ अन्य प्रतिक्रियाओ में से 
आक्रामक ध्वति आती है (उदाहरणार्थ, पी० दी० बायर का मत है कि राजनीतिक उप- 
निवेशवाद की तथाकथित शोपणकारी प्रकृति व्यापक रूप से इसलिए स्वीकार की जाती 
हैं क्योकि विकसित देशों के वुद्धिजीवियों के मन में उस समाज के प्रति रोप रहता है जो _ 
उन्हें वह महत्ता और शवित प्रदान नहीं करता जिसके लिए वे अपने को योग्य समझते हैं। 
ये व्यक्त अल्प विकसित देशों में रोप का अर्थशास्त्र स्वीकार करने की तत्परता का पूरा 
लाभ उठाते हैं।)!'% इतिहास लेखन में इस प्रतिक्रिया का एक परिणाम यह हुआ कि 
एक ऐसी प्रयुत्ति वन गई थी कि साम्राज्यिक इतिहास से आथिक कारणों के स्थान पर 
कंबल राजनीतिक कारणों पर जोर दिया जाता है।यह एक प्रश्न बना हुआ है कि 
फोल्डहाउनस या गालाघर, रोविन्सन और डेनी ने 870 के बाद साम्राज्य के लिए सधर्पों 
की यूरोप में नवीन राजनथिक रीति और राजनीतिक सुरक्षा के लिए प्रयत्न के रूप में 

ब्याख्या देकर क्या व्यापारिर हितों के महत्व को कम नही समझा है ?7*« डी० सी० एम० 
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प्लैद के अभी हाल के एक अध्ययन (968) के अनुसार ब्रिटिश नीति निर्धारण में 
वित्तीय एवं व्यापारिक हितों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। उसके ही शब्दों में : '85 से 
9]4 तक ब्रिटिश विदेशी नीति मे जिस स्थिरता एवं सूत्नवद्ध के दर्शुन होते हैं वह 
परंपरागत राजनय से कही आगे है। ब्रिटिश नीति के दो तत्व थे : राष्ट्रीय सुरक्षा की 
व्यवस्था करना, तथा विश्व क॑ वाजारो में ब्रिटेन द्वारा व्यापार के न्‍्यायोत्षित एवं समान 
अवसरों को बनाए रपना।”* यह कहा गया है कि थे दोनों तत्व औद्योगीकरण में 
विशेषीकरण की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय भ्रम विभाजन की गहनता, औद्योगिक देश की 
अपने यहा अनुपलब्ध साधनों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता और राजनीतिक शक्ति का 
प्रयोग करके कच्चे माल तथा बाजारों तक पहुंच बनाकर आर्थिक विक/स के जोखिम को 
यथासंभव कम करने की ताकिक आवश्यकता के कारण घनिष्ठ रूप से संबद्ध है ।//5 
यह्‌ सक्षिप्त सर्वेक्षण सतही तो है, फिर भी यह उस विषय के पृष्ठपट का कार्य कर 
सकता है, जिसे इस अध्ययन में केंद्र स्थान प्रदान किया गया है । डीन स्विफ्ट लिखता है 
कि जिस प्रकार भूगोलविद अफ्रीका के नक्शो में रिक्त स्थानों को भरने के लिए हाथियों 
की आक्ृति बना देते है उसी प्रकार भारत के इतिहासकारों को भी यह सरल युक्ति 
आकर्षक लगी है उन्‍नीसवी शताब्दी के आथिक इतिहास की परंपरागत स्वीकृत व्याख्या 
के पुनर्प रीक्षण की दिशा मे हाल मे हुई प्रगति से हमारे ज्ञान मे अनैक रिवितया अब स्पष्ट 
हो चली है। इस संवंध में कुछ जाने-माने उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता है-- 
अब यह स्पष्ट हो चुका है कि 88। के बाद की अवधि के अनौद्योगीकरण से संबंधित 
जनसांड्यिकीय (डेमोग्राफिक) आकड़े अविश्वसनीय है, विदेशों में ब्रिटिश पूजी निवेशों 
के बारे मरे अध्ययनों के परिणामस्वरूप 87 के बाद की अवधि मे ब्षिटेन से अधीनस्थ 
देशो को पूजी प्रवाह से संवधित पुरानी धारणाएं पूरी तरह से वदल गई है, परंपरागत 
>स्त्र उद्योग के विनाश से सवंधित व्यापक रूप से मान्य विचारधारा के बारे में सदेह प्रकड 
किया गया है, उन्‍नीसवी शताब्दी के अंतिम दशकों में आधारभूत आधिक संरचना मे किए 
निवेशों के स्वरूप एवं महत्व के साथ-साथ विदेशी व्यापार और घरेलू अर्थव्यवस्था के 
मध्य होने वाली परस्पर क्रिया पर पुनविचार हो रहा है ।** जिन समस्याओं पर हमने 
विचार किया है वे कभी-कभी हमें उपर्युक्त प्रश्नों पर पहुचा देती है, परतु इम सभी पर 
गहराई में जाकर विचार करना न तो आवश्यक है और न ही संभव। आजकल कुछ 
प्रचलित विवाद (उदाहरणार्थ, परंपरागत घरेलू उद्योगी के पतन से संबंधित सामान्य 
रूप से स्वीकृत विचारों की समीक्षा) आनुभानिक परिकल्पनात्मक स्तर पर चलाए गए 
हैं। जब तक भानुभाविक प्रमाण नही मिलते तब तक इन्हें अनिर्णीत प्रश्व माना जाना 
चाहिए। यह कहना अनावश्यक है कि इस अध्ययन का उद्देश्य ।858 से 872 तक का 
भारत का पिस्तृत आर्थिक इतिहास प्रस्तुत करना नही है। 
अत मे, हम अपने दृष्टिकोण और अध्ययन की रीति के विषय मे संक्षिप्त टिप्पणी 
करना चाहेगे। हितवद्ध गुठों और निर्णयकर्ताओं के बीच अंतर्क्रिया के विपय में हमारे 
निष्कपं जैसे, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी गुटों के परस्पर दबाव, निर्णयकर्ताओ पर नियमित 
प्रतिबंध, निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अविवेकी तत्व एवं झुकाव, अनि- 


प्रस्तावना कस 49 


आजकल प्रयोग किए जादे वाले पारिभापिक शब्दों का प्रयोग नही किया है, जिन्होंने 
निर्णय प्रक्रियाओं के अध्ययन्न किए है । इस बात का कोई कारण नजर नही आता कि 
अनेक पाठकों के लिए अपरिचित विशिष्ट शब्दावली से वोझिल वनाए विना ही किसी भी 
निर्णय (उदाहरण के लिए, स्थाई बंदोवस्त के क्षेत्र को विस्तृत न करने का निर्णय) का 
सीधा-सादा ऐतिहासिक विवेचन क्‍यों न प्रस्तुत किया जाए । इसके अलावा निर्णय लेने की 
प्रक्रिया के विस्तृत वर्णन में अनेक महत्वहीन घटनाएं अनावश्यक प्रतीत हुई हैं । निर्णय 
प्रक्रिया के विश्लेषण के अपने लाभ है, परतु इस जाच का यही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। 
अध्याय दी मे विधिवत स्थापित ढाचे की व्याख्या की गई है। इस प्रारंभिक अध्याय मे 
औपचारिक विधिक ढाचे के बाहर निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटकों पर प्रकाश 
डालने का, प्रयत्न किया गया है। इन घटको का अधिक विस्तार के साथ अध्ययन और 
विशेष रूप से, भारत और इंग्लैंड में हितवद्ध गुटों की भूमिका की जाच के द्वारा सं भवतः 
सरकार की साम्राज्यिक व्यवस्था के कार्यान्वयन, परस्पर विरोधी हितयद्ध वर्ग समूहों, 
और उस युक्ति को अधिक गहराई के साथ समझा जा सकता है जिसके द्वारा विदेशी 
राज को स्वीकृति मिलने के साथ-साथ उसकी स्थिरता में वृद्धि हुई। 

..' अंत में यह कहना शायद अनावश्यक ही है जैसा कि मैनहीम कहता है : 'हम,में से कोई 
भी निष्पक्ष सत्यों के अलौकिक शून्य में नही खडा है ।?! किसी भी भारतीय के लिए, जब 
वह उन विदेशियो की भावनाओं एवं दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करता है जिन्होंने 
भारत पर शासन किया है, तो 'उसकी अपनी अनुभूति और विदेशी शासकों की अनुभूति 
में अत्तर' पर काबू पाना सहज नही होता। जब वह भारत के लोगों की दृष्टि से काफी 
महत्वपूर्ण मामलो पर विचार करते है तो उसके लिए अपने निर्णय से व्यक्तिनिष्ठ तत्व 
को अलग रख पाना आसान नही होता। वस्तुनिष्ठता की इन संभव सीमाओं से पूरी तरह 
मुक्त होने का दावा करना व्यथे है।, परंतु पाठक के लिए यह निर्णय कर पाना संभव 
होना चाहिए कि दिया गया तके वस्तुनिष्ठ प्रमाण के नियमानुसार प्रयोग द्वारा उचित 
सिद्ध होता है या नहीं । यहा पर उठाएं गए कुछ नए प्रश्त भारतीय साम्राज्य के राज- 
नीतिक अर्थशास्त्र (हमने जानवूझ कर इस अप्रचलित शब्द का प्रयोग किया है) के 
अध्ययन के लिए सामान्य रूप से प्रासगिक महत्व के है। इनमे से कुछ के उत्तर अब भी 
निर्णायक रूप से नही दिए जा सकते । हम आशा करते है कि यह कृति इन प्रश्नों की ओर 
ध्यान आाकपित करने मे सहायक सिद्ध होगी । 


+ 

संदर्भ 

]. चार्ल्स लेस ने यह समोक्षा संभवत. ईस्ट इडिय। कपनी की सेवा से अवकाय ग्रहण करने के लग- 
भग पाच वर्ष पहले बूथ को 'टेबल्स आफ सिंपल इवरेस्ट' (लदन, ]8]8) की जिल्द के साथ 


वाले कोरे पन्‍नो पर लिखी थी। पाडुलिपि यूरो» सी० ]28, इंडिया आफिस लाइब्रेरी, एस० 
* स्ो० घदन, द्वारा इडिया जाफिस लाइत्रेरी (लंदन, 967) १० 9 पर उद्धृत ॥ 


$0 


रु 


ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


वित्त विभाग में गवर्नर जनरल इन काउसिल को कार्य विवरण, दिसबर [860, सख्या 2, 
चाल्स ट्रैवीलियद का नोट, 2, मई 869 ॥) 
उदाहरणाथ देखिए चाल्स ट्रेवीलियन से चाल्स वुड को पत्र [2 अक्तूबर, ]864, द्रेवीलियन 
कागजात, पतद्न-पजी जिल्द 44 (ट्रंवीलियन तोब शब्दों में अस्वोकार करता है कि वह 'बागान 
हितो' का विरोधी था), जारगाइल से मेयों को, [2 फरवरी, 869, मेयो कागजात, वडल 
47, सछ्या 7 (आरगाइल मेयो को रेल योजना को इस समय बहुत अधिक गोपनीय रखते की 
सलाह देता है । इस समय बहुत अधिक गोपनीय शब्दों के नीचे मोटी रेखाएँ खोचो गई है। 
आरगाइल द्वारा मेयो को यह सलाह इसलिए दी गई थी कि रेलवे-हिंत भयभीत न हो); मेयों 
से बारगाइल को पत्र, 9 नवबर, !870, मेयो कागजात, बडल 4], सख्या 300 (मेयो ने भारत 
में यूरोपीय ध्यावसायिक समुदाय के विषय में लिया है) व्यावसायिक हितो (ठथा अन्य हिंतों 
जिनका उल्लेख आगे किया गया है) के बारे में इस प्रकार के स्पष्ट उल्लेख प्रायः भारत- 
मत्वियो, गवर्नर जनरलों तथा सदस्यों के निजी पत्र-व्यवहार में मिलते हैंन कि उनके द्वारा 
लिखे गए सरकारी पत्रों में । इस सतकंता के विविध कारणों में एक कारण यह था कि विचारों 
की स्पथ्ट अभिव्यक्ति को जनता से छिपाना आवश्यक था । यह सोचने की ही बात है कि यदि 
भारत में रहने वाले इनके ही देशवासियों को उदाहरण के लिए मेयों को उनके प्रति घृणा 
(वे यहा पर काले लोगो के शोषण द्वारा ययासभव धन एकत्र करने के लिए आते हैं-मभेयो ने 
यह भारत में रहने वाले गैर सरकारी यूरोपियनों के विषय मे लिया था) अथवा ट्रैवीलियन की 
बिड़चिडाहट (यदि मेनचेस्टर का चेबर आफ कामसे मुझे यह बता सके कि हम उसके लिए 
और अधिक क्‍या कर सकते थे, तो मैं उसका अनुगृहीत होऊगा) मालूम होती तो उनको क्‍या 
प्रतिक्रिया होती, मेयो से आरगाइल को, 9 नवबर, ]870, पूर्व उद्धृत; ट्रैवीलियन से बुड को, 
23 मई, 863, ट्रैवीलियन कागजात, पत्न-पजी जिल्द 42॥ 


» हमारी दिलचस्पी उपयोगी साधनों मे है। सिद्धातशास्त्ियों की भाति हमे अर्थंगत विवादों मे 


पड़ने की कोई आवश्यकता नही है। दवाव गुटों अथवा हितबद्ध गुटों के बारे में अनुभवाश्रित 
अध्ययन केवल पश्चिमी देशो की राजनीतिक प्रणालियों तक सीमित हैं। अत इनके आधार पर 
निर्धारित सिद्धात एशिया के पराधीन वे गैर लोकतंतद्नीय देशों के बारे मे समत नहीं भी हो 
सकते । एच० डब्ल्यू० एहरमान (स०)“इटरेस्ट ग्रुप्स आन फोर काटीनैदूस' (पिद्सबर्ग, [958) 
एक मनोरजक तुलनात्मक दृष्टि प्रदान करता है ओर डेविड बी० ट्ू,मन, “दि गवनंमेटल प्रासेस' 
(स्यूयाकं, 95 ) ए० एफ० बेंटले के 'दि प्रासेस आफ गवर्नममेट” (शिकागो, 908) के प्रकाशन 
के समय से प्रगति का सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। ओर भी देखिए, हैरी एकस्टीन, 'प्रेशर ग्रुप 
पालिटिक्स” (स्टैनफोर्ड, [960)। दवाव गृटो को भूमिका ओर सरकारी निर्णय प्रणालियों के 
बारे में हाल मे किए गए उन सभी अध्ययनों की सूची देना अनावश्यक ही नहीं असभव भी 
होगा जिनसे आधुनिक और, विश्ेप रूप से समकालीन, इतिहास के विषय में दृष्टि मिलती हैं। 
अकैसे वेदेशिक मोति के क्षेत्र मे निर्णय प्रक्रिया पर लिये गए लेखो (954 मे आर० सी० 
स्नाइडर, एच० डब्ल्यू० ब्रक तथा बी० सैपिन के लेख 'डिसोजन मेकिग ऐज अगप्रोच टु दि स्टडी 
आफ इटरनेशनल पालिठिक्स' के अ्काशन के समय से । देखिए 'फारेद हुपालिसी डिसीजद 
मेडिय! फ्री प्रेस आफ ग्लेतको, ]962) की सख्या इतनो है कि बहुत बड़ी सदर्भिका तैयार दो 
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गबना न 5 


जाएगी । इनमे से कुछ इतिहासकारों के लिए काफो महत्वपूर्ण हैं. (उदाहरणार्थ, आर० जे० 
सी० वढोव, 'जापान्स डिसीजन टु सरेंडर' ढुटैनफोर्ड, 965 )। हमने दबाव ग्रूट शब्द प्रयोग 
किया है। अनेक ब्रिटिश लेखक लाबी शब्द पसद करते हैं ॥ इतिहासकारों की शब्दावली में 
हाल मे नए शब्द जुड़े हैं परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि इन तंत्वों एव प्रक्रमो की ओर पहले 
कोई ध्यान नही दिया है । 


. हमने वर्गीकरण की कोई भी बती-बनाई पद्धति प्रयोग नहीं की है। यदि हमारे आकड़ों को 


बोधगम्य क्रम से रखा जाए तो लगने लगता है कि उस समय कुछ विशेष भ्रकार के एक दूसरे 
से भिन्न दवाव गुट थे । 


, गृह राजस्व कार्य विवरण, 6 सितबर, 860, सख्या !5 (पशियन विभाग) नाडियाद, जिला 


करा के निवामियों के द्वारा याचिका (अर्जी), 5 जून, 860 । वही पृ० 58, नोचे देखें 
(वर्बई याचिका) । 


- बंगाल डापरेक्टरी (कलकत्ता, [858), बगाल चेंवर आफ काम, टाइसन के बंगाल चेंदर 


आफ कंमसे के इतिहास में प्रशसात्मक ध्वनि और अनेक विषयो पर जानबूक कर मौन के 
बावजूद भी काफी उपयोगी सामग्री है। यह बंबई और कराची के चेवर्स आफ कामसं द्वारा 
प्रकाशित ऐतिहासिक विवरणो के बारे में भी सत्य है । 


+. गृह राजस्व कार्य विवरण, अप्रैल, 867, सब्या 20, भारत मत्ती को कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिए- 


शन के मास्टर, समिति और सदस्यों द्वारा याचिका (अर्जी), 22 अग्रेल, 867, संख्या 35, 
वायसराय को याचिका, 5 मार्च, 867 


.. पी० पी० एच० एल० ]863, जिल्द 22, पत्रक्र (कार्ड) 87, पृ० 60-62॥ स्मरण-पत्र 


लैडहोल्डसे एड कमर्शल एसोसिएशन से, 3] मई, 86[; इडिगो प्लाटर्स एसोसिएशन से, 
20 नववर, [860, काफ़ी प्लाटस्स आफ ऊुर्ग से 25 जून, 862; सूरसीपुर टी कंपनी कछार 
पसचालको से 6 फरवरी, 86॥ 

स्मरण-पत्ष काठन सप्लाई एसोसिएशन से ईस्ट इंडिया कोर्ट आफ डायरेक्ट्स को [857 मे; 
"भारत मत्ती को 26 जुलाई, 859 को; भारत सरकार को 3 अप्रैल, 860 को ; आइजक 
वादूस 'दि ओरिजित एंड प्रोप्रेस आफ काटने सप्लाई एसोसिएशन” (मेनचेस्टर [85]) पृ० 
9, 25, 3, इस प्रय में बहुत सारे प्रलेखो (डाकुमेंट्स) का संकलन है ।* आये से इस 
प्रय को केवल वाद्स के नाम से सबोधित किया जाएगा | 

काटन सप्लाई एसोसिएशन के कुछ क्रियाकलाप के लिए देखें एस० भट्टाचार्य "लेसेफ़ेअर इत 
इंडिया, 'इडियन इकानामिक एड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, जनवरी, [968, पृ० -22॥ 

रोफामंर 4 नवंबर, 937; बो० बी० मजूसदार, 'इडियद पोलिटिकल एसोसिएशन्स एड 

रीफाम आफ लैजिस्तेचर' 8[8-9] 7--- (कलकत्ता, [965) पृ० 24 पर उद्धृत । 

जेम्स रदलेज, “ब्रिटिश रूल एड नेटिव ओपीनियन इन इडिया' (लंदन, [878) पृ० 29-20। 
देखें अध्याय चार । 

सुरेंदगाथ बनर्जी, 'ए नेशन इन मेकिय' (लंदन, 925) पृ० 40 
देखें अध्याय चार । $ 
वित्-कार्य-विवरण जून, ]86], लेखा शाया सख्या 6, ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन, कलकता 
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]8. सडक उपकर (सेस) विर्धयक के सबध मे «हिंदू पैद्रिअट! को टिप्पणी 5, [2 ठया 9 जून, 
87], बह 6 फरदरो, 87; 23 जनवरी, 87];0 जुनाई, 87'जमीदारो पर 
पिक्षा और सड़क उपकरों के विषय में । है 

]9 भारत सरकार से भारत भक्नी को, वित्त प्रेषण सख्या 86, 3 अप्रैल, 868 | 

20, 'जनेल आफ दि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिल्द ], सब्या ), 867 । * 

2], देखें अध्याय ), 2, 5 ॥ 

22, देखें अध्याय 3, 5॥ 

23, देखें अध्याय 4 । ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फी बबई शाज्ा से याचिका, (अर्जी), "जल" 
थाफ दि ई० आई० ए०' जिल्द 5, खड 2, 87] १० 30-:32| 

24. देऐें अध्याय 3 ॥ 

25. पी० पी० एच० सौ० ]87], जित्द 8, पत्चक 363, परिशिष्ट पृ० 5]]; वबई एसोसिएशन 
तथा बबई प्रेसीडेंसी के मूल निदा्धियों द्वारा प्रतिदेदद (87]) ५ स्थाई करो के बारे में 
पृ० 86 पर देखें; दो० बी० मजूमदार पूर्वोद्धुत, पृ० 68-73 । एनिल सील, 'दि एमरजेस 
आफ इंडियन नेशनलिज्म' (कंस्ब्रिज, ]968) पृ० 229-3॥ 

26. डी० नौरोजी, 'स्पीचेज॑ एड राइटिग्स आफ दादाभाई नोरोजी' (मद्रास, 908) १० 72, 
परिशिष्द 'डी, स्टेटमैंट टु दि सिलेबट कमेटी क्षान ईएट इंडिया फाइनेंस, ]87]"। 

27, जे० डिरिएन (85-76) (हझाठन एड रोइ्स इन देस्टन इंडिया (85]) 'धार नाठ 
रस्टोद' (864) , 'गवर्नमेट जाफ़ इंडिया अदर ए स्पूरोफ्रेसी' (853) भादि प्रय प्रकाशित 
किए; इसने सैन्य विद्रोह के बाद भारतीयों को क्षमा प्रदान करने की वकालत की थी और 
यह उनके प्रति सहानुभूतिशील था + 

28. देखें अध्याय 5। 

29. भारत सरकार को काटन सप्लाई एमोलिएशत ऐ स्मरण-यक्ष 3 अप्रैल, ]860, वाद्स पूर्वोर्डुत, 
पूृ० 39 । गृह राजस्व कार्य विवरण 6 जुलाई, 86, सख्या 7, मद्ी, सी० एस० ए० प्ले मंत्री, 
आरत सरबपर की (5 मई, 86] ५ वह 9 दिसबर, [86(, सझ्या 2, दीझ बह 3 मिठुबर, 
864 

30, देदें अध्याय 3, 54 वित्त ढाये विवरण जुलाई, 868, पृथक राजस्व सम्या ]4, भारत मद्री 
को डिटिग इंडियन एसोसिएशन द्वारा विन्न स्मरण-यज, 3] मई, 869 । 

3। देखें अध्याय 4। गृह पुृषक राजस्व मार्ड, ]86], संख्या 6 एच० ड्ब्ल्यू७ जे० जुड़, सबिय/ 
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के सदस्यों से गवर्नर जनरल को, $ जून, ।86]॥ 


बंगाल घेदर थाफ़ काम से सबिय, भारत इरकार गो, 23 फरवरी, ]86]; स्ष्या 7, सो* 
बुद को मैससे दे दरेस ब्रद्म कया अन्य 4| फर्पों से, |5 दिमबर, [860; सब्सा 7 (०), जो० 
मईमिकदिष, अध्यक्ष, ई* जाई० एसप्िएनर से सो७ दुद़ बे, 44 दिसंबर, 860 $ गृह पृषक 
राजर्य ढकाय विवरध, अदेल, ]862, संथ्या 25, सबिर | बंबई सेंबर जाफ काप्रर्म से सोमा 
शुर्झकमिस्तर डो 2) मई, ]86] । दद्री, झुराडो चंवर बार कामसे के सबित में पत्र । वरी« 


जल, 862, गणना 28, अध्यक्ष, मंदास चेबर जाफ कापसे से सबिय, बोद आफ रेवेस्यू, फोर्ट 


प्ेद आर, 8 मई, ]$6; इद्ो सब्या ॥3, सबिय, मंद्रा घ्रबर आफ काम से पत्रिव, 
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33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38, 
39. 


40. 


भारत्र ररझार को, 28 जनररी, 862, रटो सझरा 45, मदास प्रेरर आर ऋारुसेओे सबिय, 
फारत सरडार हो, 9 अप्रेन, 862 | गहो'20 शिसरर, 862, सछ्या 8, गदई के यशर्यर को 
पिध $ झोरे $ उत्पादों और ष्यारारियों डो राडिडा, मई, 862+ इहो 5 थार, 86]. 
सछ्या है, अलझता को मेंससे घोने, कितदर्भ एड कपनो तप्रा घार अन्य फर्यों से पिय, धारत 
सरहार हो, | मार, 86] । 

अगस्त 860 मे एच० इस्ल्यू» जे० बुड़, सतरो, बयाल पेगर आफ झामसे ने स्रेजेटेरियड से भेंट 
करने के लिए एड प्रतिनिधि मल बा एठन किया था। गृह पूरक राजए३ काये विरएण, 
] उम्पुदर, 860, सबिस, बयाल बेंरर आफ बामसे से सबिर, भारत शरवपर को, 27 
जगसस्‍्त, [860 भृह पुषझ राजस्य बाय डिशश घे, 27 जुलाई, 860, संम्या 26, इब्स्यू७ 
एच० फेक, अम्यक्ष, मद्रास पेदर शाफ़ काम से सबिर, फोर्टे सेट जाज॑े गो सरकाए बे, 30 
जून, ।860; वहों सस्या ]0,/ सबिर, बदई सरदार से सपिर, भारत सरकार शो, ]4 भई, 
4860॥ ओर भो, सूद पूपरू राजस्व राय विररण, | जरूर ]860, सत्ता |, 246 
चेंदर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों को टैरिफ समिति में लेने के सबंध मे । बबई और मभद्गात के 
चेंबरों ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजे, उन्होंने बयाल पेचर आफ कामसे से भंबध मुलग १ हो 
अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया जिसे सरकार मे टैरिफ समिति का सदस्य मतोभीत किया । 
'एनुअल रिपोर्ट आफ बााटन सप्लाई एसोसिएशन' सब्या 5, 23 गित॑ंबर, 862। वही संष्या 
2, 859 | पादूम पूर्वोदुत पृ० ]]9 और यागे । 

देखें अध्याय थार । गृह राजस्य कार्य विबरण 20 अस्तुडूर, 860, संख्या 42, सपरिय, मधाल 
सरझार में सचिद, भारत मरकार फो, 2 अस्यूबर, 860॥ 

दी० बो» मजूमदार पूरद्रुत पृ० 37। ए० मोल पूर्वोदुत पृ० 204 । 'कादन' सप्साई 
रिपोर्टर! के प्रत्ये़ जक में मृप्रशृष्ठ पर सदसे उसर छपा रहता था . 'कपास का दिशी भी 
राजनीति से कोई समध नही है' तथापि झूदनीतिपूर्ण राजनीति उम्रका एक प्रमृध गाय॑ पा । 
लक़ाशायर के 'फपास के दुभिक्ष' के धमय मेनमेस्टर के धूती वस्त्न उत्पादक और कपास विषेता 
भारी संख्या में कराटन सप्लाई एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे । फाटत सप्लाई रिपोर्टर 
इनके पपने प्रवार का साधन था । व * 

द्वाउम आव कामस में भाषण पर्लल साएश्ा द्वारा (29 जून, 865 ), जिलेहे द्वारा (27 
जुलाई, [868), आर० एन० फाउतर द्वारा (3 अगस्त, ]869; 5 अगरत, 870),'सए 
डन्ल्यू० सासन (3 अगस्त, ]869), रठीफन केव (24 फरवरी, 87]), 'फाइनशियत रठेढन 
मैट्स' * * रिप्रिटेड फ़ाम हसाई से पा्तिमामेटरी डिबेट्स! (कप्कशा |872) पृ० 634, 790, 
794, 868, 886, 956, 969, 990, 997 ॥ * 

मेयो से डिजरायली को 9 मई, 87], भैयो कागजात, बंडलत 43, संध्या ]00; मेयी से नोब॑- 
कोट को, ]6 नवबर, [870), मेयों फामजाव बंडल 4] संस्या 3]5। १ 
आरगाइल से मेयो को, 6 दिसंबर, | 870, मेयों कायजात, बंदल 48, रंक्ष्या 34 । 

आर० टैपिल से ओ० टी० यर्च को 25 जुलाई, 87[, सेयों कागजात, बल 6], (यद्पा 
नहीं दी गई है) । है 45 हे + 

देखें अध्याय 5 ।दी० एन० बी०, (शा! पृ० 225 | देरी दिव्गैन, 'दि रिक्ाई 
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एम ऐंडवेंचरस लाइफ, (लंदन, 9]), पृ० 69, 74-75। 

4. डी० नोरोजी पूर्वोद्धृत परिशिप्ट डी, 'स्टेटमेट टु दि सिलेक्ट कमेटी आन ईस्ट इडिया फाइनेंस, 

87/ पृ० 73 

गृह पृथक राजस्व कार्य विवरण सितबर, ]860, गवनंर जनरल इन काउसिल का प्रस्ताव 

29 सितबर, 860। बुलन बगाल चेंवर आफ कामर्स का अध्यक्ष था। गृह पृथक राजस्व 

कार्य विवरण सख्या 6, सचिव, चेंबर आफ काम से सचिव, भारत सरकार को, 24 सितबर, 

+8604 

43. गृह राजस्व काये विवरण सितबर 23, ]860, सख्या 39 | गवर्दर जनरल इन काउपिले 
द्वारा प्रस्ताव, वही अक्तूबर 20, 860, सख्या 35 आयकर पत्चक में सशोघन के लिए 
नियुक्त समिति की रिपोर्ट 

44, वित्त कार्यविवरण जनवरी 867, रिपोर्ट आफ कमेटी आने कस्टम्स द्वैरिफ भारत सरकार के 
वित्त सचिव को प्रेषित, 7 जनवरी, [867 । 

45, देखें अध्याय 5 । 

46, गृह पृथक राजस्व कार्य विवरण 7 जुलाई, 860 सब्या 7, ए० ईडन । राजस्व बोर्ड सचिव, 
बंगाल सरकार को, 0 मार्च, 860। 

47. परृववोक्‍्त स्थल । 

48, चास्से ट्रेवीलियन से चाल्से वुड को, 3 जून, ]860, ट्रैवीलियन कागजात । 

49. चास्से द्रैवीलियन से चाल्सें बुड को, 4 मार्चे, 863, ट्रैवीलियन कागजात । 

50, द्रैवोलियन से वुड को, 2 अक्तूबर, 864, द्रैवीलियन कागजात । 

5], देखें 'फ्रेंड आफ इंडिया 4 बप्रेल, 864; 22 सित्तनर, 864, 6 अप्रैल, 865, 8 मई, 
865॥ 

52. वित्त का्यंविवरण अप्रैल, 865, पुथक राजस्व खख्या 33, भारत सरकार को बगयाल चेंबर “ 
आफ कामसं द्वारा स्मरण-पत्र 0 अप्रेल, 865 । वही, जून ]865, संख्या 244, वित्त 
सचिव, भारत सरकार से सीमाशुल्क कलक्टर को, 2] ,जून, 865 । भारतमत्ती से भारत 
सरकार को, वित्त प्रषण, सब्या 4, 9 मई, 865॥ 

53, देखें अध्याय ] । 

54, मेयो से आर्दूयतोट को ]0 जनवरा, 870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या [7। 

55, भेयो से आरगाइल को, )7 अक्तूबर, 869, मेयो कागजात, बडल 37, सब्या 285 । 

56. भेयों से आरंगाइल को, [7 जनवरी, 870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 20 । 

57. पूर्वोक्‍्त स्थल । 

$8. देखें अध्याय 3॥ ही 5 

59, आरगाइल से मेयो को, अप्रैल, |87, मेयों कागजात, बडल 49, सख्या 5 । 

60, भारत मन्नी से भारद सरकार को, ]0 फरवरी, 87], वित्त प्रेषण, सब्या 524 * 

6]. देखें अध्याय 4॥ 

62, मेयो से आरगाइल को, 9 नदबर, ]870, मेयो कागजात, बडल 4], सख्या 3004 

63. ब्लेपर बो० क्लिग, “दि बल्यू म्यूटिनां : इंडिगों डिस्टरदंस्ेज इन बयाल ]859-62 


42, 
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64. 


68 


69. 


40, 


वा 


72. 


43. 


(फ़िलाइल्फिया, 966) अध्याय 4 यद्व तत्र । 

रविन्दर कुमार, 'दि डेकव राइट्स आफ 875', 'जनरस बाफ एशियन स्टडोज,' >>८५, 
संध्या 4, बगत्त, ]965 १० 63-35॥ 

दी० क्लिय पूर्वोंदृत, पू० 97-8 


.. आर० कुमार, पूर्वोक्त स्थल । 
', काटन सप्लाई एसोप्रिएशन तथा भूमि सबधी अधिनियर्मों के विषय में देखें अध्याय 4, जुद 


के तैयार माल पर आयात-शुल्क के विषय में देखें अध्याय 4 ब्याज की गारटी (देकर निर्माण 
की गई देलो के सबंध में देख अध्याय 3 तथा डो० योर, 'इनवेस्टमेट इन एपायर” (फिला- 
डेल्फिया, 950) पए० 9-67; सूतो वस्त्ों पर आयात शुल्क के विषय मे देखें अध्याय 
4. ओर ए० रेढफोर्ड, 'मेनवेस्टर मचदट्स एड फारेन ट्रड” (मेनचेस्टर, 956) १० 25 
और बागे । 
ऊदची टैरिफ दरों के विरोध में दगाल चबर आफ कामम ने एक सभा का आयोजन किया था । 
सभवत' कैनिंग को विद्वोहियों का क्षमादान को नोति के विरुद्ध ब्रिटिश प्षमुदाय में रोप के 
कारण व्यापारियों को सभा में जनसाधारण को लाने में सफलता मिली । गृह (लोक) मत्रणाएं, 
]5 अप्रेल, 859 । उख्या ]0, कयकत्ता याचिका (अर्जी), दिनाक 5 अप्रल, 859 विल्सन 
की टेरिफ नीति पर इस अध्याय में आगे विचार किया गया है । 
यूह पृथक राजस्व कार्यविवरण, | अक्तुबर, [860, एच० इब्त्यू० जे० वुड, सचिव, बगाल 
चेँवर आफ कामसे से सचिव, भारत सरकार को, 27 अगस्त, ]860 । मेनवेस्टर स्मरण-पत्र 
के बारे में भारत सरकार को बता दिया गया था, ग्रृह पृथक राजस्व कार्यविवरण 7 जुलाई, 
]860, सख्या !4, भारठ मद्ों से भारद सरकार को, ]7 मई, [860। गृह पृथक राजस्व 
कायंविवरण 27 जुलाई, 860, सख्या 26, इन्ल्यू० के० केक, अध्यक्ष, मद्रास चेंबर आफ 
कामसे से सचिव, फोर्ट सेंट जारज की सरकार को, 30 जून, 860 | यही सख्या 0, सचिव, 
वबई सरकार से सचिव, भारत सरकार को, 4 मई, 860॥ 
गृह पृथक राजस्व कार्यविवरण, मार्चे !86[, सख्या 6, एच० डन्त्यू० जे० वुड, सचिव, दगाल 
चेंबर आफ काम से सचिव, भारत सरकार को, 23 फरवरी, 86!, देखें अध्याय 4। 
वित्त कार्यविवरण पृथक राजस्व अप्रल, [865, संख्या 35, बंगाल चेंवर आफ कामर्स से गवर्नर 
जनरल को स्मरण-यत्र, 0 अप्रैल, [865 । भारत मद्रो से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण, 
संख्या ]4, 9 मई, 865 । वित्त कार्यविवरण पृथक राजस्व जून 865, सब्या 244, वित्त 
सचिव, भारत सरकार से बगाल, मद्रास, बदई और ब्रिटिश वर्मा को सरकारों को, 29 जून 
4865 । देखिए अध्याय 44 
वित्त कार्यविवरण मार्च, 866, सब्या 77, सचिव, बग्राल चेंबर आफ काम से सचिव, भारत 
सरकार को, 26 फरवरी, [866 । 
वित्त कार्यविवरण सख्या 73, सचिव, वयाल घ़ेबर आफक/कामर्स से सचिव, दाल सरकार को, 
2] नवबर, 867 । बबई चेंबर ने बंगाल चेंबर के इस दावे का समर्थंत किया कि टैरिफ 
मूल्यो और बाजार कीमतो में भारो अतर है । बहुत सभव है कि अमरीकी पृह-युद्ध के समाप्त 
होते के बाद कीमतें गिर गई थी और चेंबर्स आफ कामस द्वारा शिकायत के लिए आधार थे | 


56 


74. 
75. 


76. 


१5 


है ..+ 


79. 
80. 
8. 


82. 
83. 
84. 


५ 


ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


वित्त कार्यंबिवरण, पृथक राजस्व फरवरी, ]868, सद्या 76, सचिव, बबई चेवर आफ कार्म 
से सचिव, वबई सरकार को, 22 अक्तूबर, 867 । फरवरी, 868 मे नियुक्त समिति ने 
अपनी रिपोर्ट अप्रैल में दी जिसमे कद्ठा गया था कि इस समय वाजार कौमत और टैरिफ मूल्यों 
में थोड़ा ही अतर है और इसलिए पुनमूस्यन को कुछ समय के लिए स्थग्रित कर देना चाहिए 
(वित्त कार्यविवरण पृथक राजस्व, फरवरी, ]868, सुष्या 90 ठया अग्रेल, |868, सख्म 29)। 
मार्च, 869 में टैरिफ मूल्यन मे सशोधव किया गया । भारत सरकार को आशा थी ऊक्रि 'इम 
छूट से व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा"“जिससे वित्तीय त्याग में कुछ कमी हो सकेगी” 
(भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त प्रेपण, 240, 20 सितवर, [869) 

देखे अध्याय 4 + 

गृह राजस्व कार्यविवरण, अप्रैल, |867, सख्या 7, सचिव, बगाल चेंदर आफ कामर्स से सचिव, 
गृह विभाग, 22 मार्च, 867, देखें अध्याय 4 । 

बी० फ्रेर दि मीन्स जाफ एसर्टेनिंग पब्लिक ओपीनियन इन इडिया' 'जनंल क्षाफ ई० आई० 
ए० [87], जिल्द 5, खड 4, पृ० 02-72 मेयो से डब्ल्यू० आदुंधनोट, 5 मार्च, 87], 
मेयो कागजात, बडल 42, सब्या 68 । वित्त कायंविवरण अप्रेल, 868, सस्या 48, सचिव, 
राजस्व बोर्ड से मुख्य सचिव, फोर्ट सेट जाज, 27 जनवरी, ]868 | 

द्रैवीलियन का कहना था कि भरकार द्वारा अतिरिक्त कराधान की शक्ति उसकी ईमानदारी की 
ख्याति पर निर्भर होती है। अत उसने आयकर हटाने का आग्रह किया, जो मूल रूप से 
अल्प काल के लिए आपात्कालीन उपाय के रूप में लगाया गया था । द्रेंवीलियन से एल्गिन को, 
]] अप्रैल, 863, एल्गिन कागजात, , भाग 2, जिल्द 23 ॥ 

बुड ने भारत में आयातीत तैयार माल पर शुल्क मे कमी का सुझाव दिया था। उसका सकेत 
भूत तैयार करने वाली फैकिट्रयो पर सतुलन को दुष्टि से लगाए जाने वाले उत्पादन-शुल्क की 
ओर था। उसका यह भी विचार था कि भारतीय मूती वस्त्रो पर उत्पादन शुल्क (एक्साइज 
डूयूटी) लगाया जाना चाहिए । सी० वुड से एल्गिन को,,3 मार्च, [862, वुड़ कागजात,०0, 
पृ० 62, ठीक वही, 25 जून 862, वहा, पृू० 30, वुड से फेर को, 2 अप्रैल, |863, 
वही, 2 पृ० [70। एसा लगता है कि उसकी राय में भारतीय आयात शुल्कों से प्रभावित 
होने वाले हितों को सतुप्ट करने का सबसे अच्छा ढंग यही था कि सूत बनाने बाली फैक्ट्रियो 
पर विशिष्ट शुल्क लगाया जाए । 

सी० ट्रैवीलियन से सी० बुड को, 23 मई, 863, ट्रैदीलियन कायजात । 

देखे अध्याय 4 ॥ 

देखें अध्याय 4 । विल्स़न की मृत्यु के 70 वर्ष बाद उसके निजो प्रो" को उसकी पुत्री ने 
प्रकाशित किया, ई० आई० बेरिंगटन, “दि सर्वेट आफ आल' (लद॒न, 927); देखे केलिंग से 
बिल्सन को पत्न, [3] जनवरी, 860, 0 फरवरी, 860, 8 मां, 860, वैरिगटन, 
बूबोंदुत व, पृ० 223-2% 225-27, 27475, - 

देखें अध्याय 3 । 

आरंगाइल से भेयो को, 4 नवबर, ]869, मेयो कागजात, वडल 47 ॥ 

वित्त कार्यविवरण लेखा शाझा फरवरी, ]868, सब्या 57, गवर्नर जनरल द्वारा मेमो० 20 
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जनवरी, 868 । मेयो से एच० डुरड को, 24 अप्रैल, 870, भेयो कागजाठ, बंडल 39, 
संख्या 05$ 

वित्त कायंविवरण लेखा शाखा फरवरी, 868, सब्या 57, गवर्नर जनरल का मेमो, 20 
जनवरी, ]868। मेयो से आरगाइल को 6 अप्रैल, ]870, मेयो कागजात, बडल 39,सच्या 
00 । 

देखें अध्याय 24 
भैयों से आरगाइल को, 9 नववर, ]870, वही बडल 4, सख्या 300 । 

एल्गिनू से सो० वुड को, 4 मई, 862, एल्गिन कागजात, अनुभाग [, भाग ], पंत्र-पजो, 
जिल्द |, पृ० 3, उद्धृत गोपाल द्वारा, पूर्वोद्धृत पृ० 53 । 

इन शब्दों मे सेलिसवरी ने एक ठेठ फारेव आफिस अवर-सचिव के व्यापारियों के प्रति दृष्टि- 
कोण को ब्यक्त किया या, लेडी ग्वेडलन सेसिल, 'लाइफ थाफ राबटं, मारकस आफ सेलिसबरी' 
(लन्दन, 93), ह[, पृ० 2[6। उद्धृत डो० सी० एम० प्लाट द्वारा, 'फाइवैस ट्रेड एड 
पालिटिक्स * ब्रिटिश फारेव पालिमी' 85-]9]4 (म्ाक्सफोर्ड 968) पृ० झऋ, 
प्लाड ने नीति-निर्धारण के स्दर्भ मे नौकरशाही की सामाजिक रचना के बारे में दिलचस्प 
बातें कही हैं । 

कार्ल मास, 'कैपिटल' (डोना टोर द्वारा सपादन), जिल्द |, पृ० 2[3॥ 7. 
ए० के० केनेक्रास, 'होम एंड फारेन, इनवैस्टमेट [870-]9]3 (कैब्रिण, 953), पृ० 
244 .केर्नक्रास को विल््मन के 'मौद्धिक सिद्धात मे आधनिक तत्व दिखाई देता है | शुपीटर 
विल्मत का प्रसंगवश उल्लेख करते हुए उसके बारे में लिखता है कि 'वहं उन लोगों मे था 
जो विश्लेषण ,के इतिहास में बुरी तरह असफल हुए हैं । जे० ए० शुपीटर, 'हिस्द्री आफ 
इकानामिक एनेलिसिस' (लद॒त, ]96]) पृ० 726। विल्सन के आधारभूत आधिक विचारों 
का विस्तृत विश्लेषण यबर्ट लिंक के 'इम्लिश थिज्रीज आफ इकानामिक फलक्बुएशन” 85- 
]848 (न्यूपार्क, 959) में मिलता हे | और भी देखिए एल्मर बुड, 'इग्लिण यिअरीज आफ 
सेंट्रल बेकिंग 8]9-858' (कंब्रिज, मैसाचूसेट्स 939) । 

डब्ह्यू० बेजहाट 'मैमायर जाफ दि राइद आनरेवल जेम्स विल्सन! (|860), मिसेज रसल | 
बेरिगटन, 'दि बर््स एड लाइफ आफ वाल्टर बेजहाद' (लंदन, 955), जिल्द हवा पृ० 2[3 । 
सर एडवर्ड वैस्ट, की भारत में .जीवन-वृत्ति के विषय मे कोई जानकारी नही है। रिकार्डो ने 
अपने प्रिंसिपल्स के आमुख मे, लगान के सही सिद्धात के विषय में वेस्ट के योगदान को ;स्वीकार 
किया है। देखें डी० एन० दी» [, %, ५९० 329, और णुपीयर, पूर्वोदठ, पृ० 586 ॥ 

'दि इकानामिस्ट, 7 अप्रैल, 860 । हे श् 

र्चिड टैपिल, 'मैन एड ईवेट्स आफ माई टाइम इन इडिया' (लद॒न, 882) .ई० श्ाई० बेरि- 


से 


* गठन द्वारा उद्धृत अपनी पुस्तक “दि वर्क एड लाइफ आफ वाल्टर बेजहाट' (लदन, 9]5) 


जिल्द ]0, पृ० 3374 है: ः 

मी० ट्रेवीलियन से दी० पाइक्रोपट को, 25 फरवरी, 860), ट्रेवीलियन कायजात । 

में इस काज़ मे प्रचलित आर्थिक विचारो--विशेष रूप से ग्लेडस्टव के वित्त सवधी स्रिद्धातों, की 
शुपीटर द्वारा अच्छी व्यवस्था के लिए उसके प्रति आभारी हु; शुपरीटर, पूर्वोदूव, पृ० 402-5,। 
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98, देखें अध्याय 2 

99. देखें अध्याय 4॥ 

00. वही । 

0. वही । 

02. आर्थाइल से मेयो को, 4 नवबर, (869, मेयो बगगजात, बदल 47 ६ हि 

03. सैन्‍्य-व्यय सवधी नीति का विवेचन आगे अध्याय []], अनुच्छेद | ओर ]] में किया गया है। 

]04. 'रिपोर्ट आन दि वकिंग आफ इंडियन रेलवेज (]875)/ १० 5; यद्यपि भारतीय अश- 
घारियों के भाग की बहुत प्रशंसा को गई है तथापि इस प्लोत के दारे में अनुमान बहुत ही काम" 

चलाऊ है, आरगाइल मे मेयो को एक पत्र में लिखा था कि ]869 में रेलो में लगी हुई पूजी 
में भारतीयों का भांग ]|80 था, पत्च ]2 फरवरी, ]859, मेयो कागजात, बंढल 47, सध्या 7 

]05, काटने सप्लाई एस्रोसएशन से चाहत वुद को स्मरण-पत्ष 26 जुलाई, [859 ॥ वादूस पूर्वोृदृत 
पृ० 25, सिंचाई कपनी ने तुगभद्ठा नदी से एक नहर खोदने में अपनी समस्त पूजी व्यय कर 
दो ओर ]866 से सरकारी ऋणों पर निर्भर हो मई ॥ एक अन्य कंपती दि ईस्ट इंडिया इस्सि- 
शत कंपनी इसी प्रकार सरकार से समय-समय पर मिलने वाले ऋणों पर उस समय तक निर्भर 
थी जब तक कि उसे सरकार द्वारा ले नहीं लिया गया ([868) । एस कपनो को सरकार द्वारा 
निश्चित ब्याज देने की कोई गारटी नहीं दो गई थी। एम० एम० पी० आर०, 873-74, 
जाजें चेजनी इडियन पालिटी (लदन, 868) १० 48]-]2 | 

]06., राजस्व कायेविवरण 28 फरवरी, ]86, सख्या 26, गवनेर जनरल इन काउसिल द्वारा पस्ताव, 
28 फरवरी, 86]॥ 

07, वित्त का्यविवरण जुलाई, 87], सख््या 83, भारत सरकार से भारत मद्बी को, सब्या 40, 
6 श्रप्रेल 970। 

08, एच० एु० एट्रोदस के अनुसार सरकार यह छिड़ करना चाहती थी कि चाय का उत्पादन 
विपण्य (बिकाऊ) वस्तु के रूप में हो सकता है । तत्पश्चात वाणिज्यिक आधार पर उसका , 
उत्पादन करने के लिए वह चाय को तिजो उद्यम के लिए छोड़ देना चाहती थी। “ए हिस्द्री 
आफ दि आसाम कपनी,” (एडिनबरा, 957) । 

09, एम० जी० रावाडे, 'आइरव इइस्ट्री--प्रायचियर जटेप्ट्स' (892); एस० के० सेन, 'स्टडीज 
इन इडस्ट्रियल पालिसी एड डेवलपमेट' (कलकत्ता, 964) पृ 04-]3 । पी 

0. देखें अध्याय ) । 

], जे० विल्सन से डब्ल्यू० वेजहाट को, 4 जुलाई, 860 ई० बैरिगटन 'दि सर्वेंट आफ आल 
(लद॒न,927) , जिल्द वा, पु० 252 ॥ 

१42, 857 मे काटने सप्लाई एसोसिएशन से ईस्ट इंडिया कोर्ट आफ डायरेक्ट्स को स्मरण-पढ 
बादूस पूर्वोदृत पृ० ]9, सर चा्ल्स बुड को 26 जुलाई, 859, वहीं पु० ]25; भारत 
सरकार को, 3 अपैल, 860, वही पु ०।३॥ 

]3, भारत मद्गी से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या ]5, ]6 जुलाई, 863 

(६]4. देखें अध्याय 5॥ 

5. बिल्स॒न का वजट वक्तव्य, विधान-परिषद विवरण (पुरानी सरीसीज) जिल्द 6, 860; 
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ट्रैवीजियन का वक्तव्य, विधान-परिपद कार्यविवरण (नई सीरीज) |863, जिल्द व, पृष्ठ 82; 

गृह पृथक राजत्त्व कार्येविवरण 3] माचें, 862, सख्या 7, डब्ल्यू० एस० फिट्जविलियम, 

अध्यक्ष, वाल चेबर आफ कामसे सपरिषद गवर्तर जनरल (गवनंर जनरल इन काउसिल) को 
- 27 मा, 862। 

6, 'मेनचेस्टर ग्राजियन' | फरवरी 86], भारतीय मामलों के विषय में मेनचेस्टर चेंबर आफ 
कामस द्वारा बुलाए गए सम्मेलन की रिपोर्ट । इस सम्मेलन मे सूती वस्त्रो पर घारतीय आयात- 
शुल्क की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव प्रास किया गया था । 

7, एच० मेरीवेल (]806-74) कैग्निज में राजनीतिक अथंशास्त्र का प्रोफेसर (937-46), 
उपनिवेशों के लिएस्थाई अवर-सचिव (948 से) तथा 'लैक्च्स आव कोलोनाइजेशन' (]84] ) 
का लेखक था; 859 मे उसे स्थानातरित कर इंडिया आफिस भेज दिया गया, वह वेकफील्ड 
(796-862) से, जो बहुत सारे पेफ्लेटो का लेखक और ओपनिवेशीकरण थादोलन का 
नेता था, कम प्रभावशाली था। 

]8, राजस्व कार्यविवरण जून, ]864, सख्या 23, जी० एम० बैटन, सचिव, सदर वोर्ड आफ रेवेन्यू, 

« एन० डब्ल्यू पी०, से एन० डब्ल्यू० पी० सरकार को, ]6 मार्च, 864 

9, राजस्व कार्यविवरण, | दिसबर, [863, सख्या 2 । 

20, सी० ड्रैवीलियन से बुड को 4 मार्च (863) द्रेवीलियन कागजात । 

224, सी० ट्रेवीलियन से एल्यिन को, 2[ फरवरी 863, ट्रैवीलियन कागजात । 

]22. सी० द्रैवीलियन से बुड को, 4 मार्च, 863, द्रैँवीलियन कागजात । 

23, देखें अध्याय 5। 

24, वही । न 

25, जे० एस० मिल 'प्रिसिपल्स आफ पोलिटिकल इकानामी' (848) एशले का संस्करण ५७, 
7,260 7 लः 

]26. देखें अध्याय 5; 

27., देखें अध्याय 4 । 

28, जेम्स मिल, “हिस्द्री आफ ब्रिटिश इंडिया! (सपादक एच० एस० विल्सन, चौथा सस्करण) जिल्द 
वा, पृ० 293, गुल्नार मिर्डाल द्वारा 'पोलिटिकल ऐलोमेट इन दि डेवलपमेंट आफ इकानामिक 
पिअरी”' (लद॒न 4955 ) पृष्ठ 242, जे० एस० मित्त, पूर्वोद्दत, ४, ॥, 3 

429, देखें अध्याय 4 । गृह राजस्व कार्यविवरण अप्रेल, 867, सब्या 7, सचिव बयाल चेंबर 
आफ कामसे से सचिव, भृह विभाग को, 22 मार्च, ।867। वही संख्या 20, कलकत्ता ट्रेढ्स 
एसोसिएशन के मास्टर, समिति और सदस्यों से भारत मत्बी को याचिका (अर्जी), 22 अप्रैल, 
]867। गृह राजस्व कार्येविवरण, मार्च, 867, सख्या 35, कलकत्ता ्वेढ्स एसोसिएशन से 
वायसराय को यातिका, ]5 मा, 867॥ 

30. देणें अध्याय 4॥ कि 

3], देखें अध्याय 5 । 

32. भेयो से शा्ल फ्रेर को, 3 जून, 870, मेयो वादजात, बडक्त 39, सच्या |56॥ 

33. जे० स्ट्रेदी का स्मरण-पत्र, 874, पो० पी० एच० सो० !874, पवर 326, पृ" 76च 74 
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]34. देखें अध्याय 4 । 

35 जे० एस७ मिल से डब्ल्यु० टी० धोनेंटन को, 28 जनवरी, ]862, मिल से एच० एस० * 
को | जनवरी, ]869; “दि लैठसे आफ जान स्टुअर्ट मिल! (सपादक एच० एम० बार 
इलियट लंदन, 90), जिल्द , पृ० 258, जिल्द हा, पू० 769। 

36, विधान-परिषद कायंदिवरण (नई सीरीज), ५]], पृष्ठ 432] 

]37, गृह राजस्व कार्य विवरण सितबर, [862, सख्या 29, मेमो० एस० खेंग द्वारा, 7 अधप्रै 
862 । भारत मद्वी से भारत सरकार को, *राजस्व प्रषण सख्या ]4, 9 जुलाई, 862। 

38. लारेस से डलहोजी को, 6 जून [858, आर० बासवर्थ स्मिय द्वारा 'लाइफ आफ साईं लारेर 
(घदन, 90 ) जिल्द 7] म्रें उद्धृत, पृष्ठ !96। ठुलनीय टो० आर० मेटकाफ, 'आपटरमे 
आफ दि म्यूटिनी' (प्रिसेटन, [965) अध्याय 8, इस पुस्तऊ में तत्कालीन राजनीतिक विचाः 
और विशेष रूप से प्रजातिवादी मिद्धातों का ज्ञानप्रद व आलोचनात्मक सर्वेक्षण मिलता है 
और भी देखिए रिचर्ड कोबनर एवं एच० डी० णिमड्ट, 'इपीरियलिज्म : दि स्टोरी एड़ सिर्ग् 
फिकेंस आफ ए पोलिटिकल वर्ड ]840-]960' (कंडशिज, ]964) अध्याय 4 और 5 । 

]39. लैज्ली स्टीफन, लाइफ आफ जे० एफ़० स्टीफन (लदन, 895) पृष्ठ 243, जे० एफ» टी 
फन का दि टाइम्स को पत्र, | मार्च, [883; उद्धृत मैठकाफ को थूरवोद्धृत पुस्तक में, पृ० 3]8 
देखें अध्याय | ५ 

40, देएें अध्याय | ॥ 

4, जे० रद्रेंची, इंडिया (लदव, 888), पू० 360॥ 

42, १० 868-79, .४, लोकसेवा मे भारतीयों को लेने के विषय पर कागजात, पु० 7 । 

]43, सी० ट्रैवोलियन का भाषण, ईस्ट इडिया एसोसिएशन की वैठेक का कार्यविवरण, 7 मार्च 
# 87], 'जनेल आफ दि ई०७ आई० ए०,' जिल्द 5, भाग 2, सख्या 92, ९० 08 और भागे 

44, रिच्ड काग्रेव (8]8-899) एक विवादप्रिय व्यक्ति था। वहू आगस्त काम्ते और बाथलेम 
सेट हिलेरी का मित्न और तदन मे प्रत्यक्षवादी समाज (प्रजिटिविस्ट सोसाइटी) का सस्थाएव 
था (]855), सैन्य विद्रोह के तत्काल बाद प्रकाशित भारत के सवध में उसकी पुस्तक क॑ 
ओर मेरा ध्यान बर्नार्ड पोर्टर के ग्रथ. क्रिटिक्स आफ एपायर (मेंकमिलन, [968] ने आकपित 
किया था। 

45. दि इकानामिस्ट, 26 सितदर, 857, &9५, 062; ढी० आर० मेटकाफ, 3274 

46. एस० भट्टाचाय॑ 'द्रैवीलियन, विल्सन, केनिंग एड दि फाउडेशन आफ इडियन फाइनेशियल 
पालिसो' बगाल ; पास्द एड प्रजेंट, जिल्‍्द [.029, 96], पृ० 65-73 | 

47. क्ो० ड्रैदौलियन द्वाया मेमो०्, 20 भाचं, ]860, पो० पी० एच० स्ी०, जिल्द 49 पृ० 
]2-2। _ 

48. केनिंग से जे० विस्सन को, 24 जुलाई, 860, ई० आई० बी०, 7, 30, 

49 टी० बार» मैटकाफ, पूर्वोद्दत अध्याय 6 व 7 

]50 दी० बी० मजूमदार, पूर्वोद्ुत, पृ० 3[8-36 7 

5. मैटकाफ, पूर्वोदुत, १० 60-62 ॥ 

]52. हिंदू पैद्रिजट 2। फरवरो, 870, 0 यप्रेल, 87]॥ 
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53. देखें अध्याय 5 4 

54, जो लोग भारत मे ब्रिटिश पूजीपति वर्ग के हितों क बारे मे अतिरजित भाषा में सहज साधा- 
रणोकरण करते हैं वे* प्राय अतिम बात की ओर ध्यान नही देते । यह उल्लेखनीय है कि कार्ल 
माव्स ने भारतीय साम्राज्य के विषय मे ऐसा नहीं किया और उसने व्यक्तियों को मिलने वाले 
लाभो पर जोर दिया है। देख माक्सं, व्विटिश इनकम्स इन इडिया, न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून, 2[ 
सितबर, 857, आन कोलोनियलिज्म (मास्को, 867) । भारतीय बआधिक राष्ट्रवाद के बारे 
में देखिए विपन चढ्र , पूर्वोद्ठत, अध्याय ] । 

55, जी० प्ैश 'ग्रेट ब्रिटेंस इनवृस्टमेंट्स इन अदर लैड्स' ज्त थ्ाफ़ दि रायल स्टैदिस्टिकल 
सोसाइदी, 7.0४[ए, 909, पृ० 456-80; 'ग्रेट ब्रिटेस कैपिटल इनवेस्टमेट्स इन इडि- 
विजुअल कट्रीज एड फारेन इडस्ट्रोज,' वही। (५ #|ाए, 9], पृ० 67-200 | सी० के० 
हाब्सन, 'दि एक्सपोर्ट आफ कंपिटल (न्यूयाक, 94), लीलेड एच० जेक्स, दि माइग्रेशन आफ 
ब्रिटिश कैपीटल टु 875 (स्यूयाकं, 927), (मैंने बाद के लदन, 938 सस्करण का 
उपयोग किया है), | ए० के० कैनेंक्रास, 'होम एड फारेन इनवंस्टमेट 870-93 (कैब्रिज, 
958) । एच० सैगल व एम० साइमन “ब्रिटिश फारेन कैपीटल इश्यूज', [865-94 जे० 
इफ० एच०, दिसबर, [96], पृ० 567-8] । एम० साइमन दि पैंट आफ न्यू ब्रिटिश पोर्ट- 
फोलिओ फारेन इनवेस्टमेट [865-]94' सपादक ए० आर० हाल, दि एक्सपोर्ट आफ कैपी- 
टल फ्राम ब्रिटेन 870-94 (लदन, 668) प्‌ृ० 5-44 । ओर भी आर नकतें, 'पैटन्स 
आफ ट्रेड एड डेवलपमेट' (स्टाकहोम, 959), इतिहास लेखन की पुरानी परपरा में एक 
कृति जो पूर्ण रूप से प्रासग्रिक न होते हुए भी बहुत दिलचस्प है, आर० पेयर्स इकामामिक 
फुकटर्स इन दि हिस्ट्री आफ दि एपायर, दि हिस्टोरियस बिजनस एड अदर ऐसेज (आक्सफोर्ड, 
96) । 

56. एम० साइमन पूर्वोदृत पृ० 28-30 ॥ 

]5. जेंकस, पूर्वोंदृत 207, 225 4 

]58. ए० आर० हाल, सपादक, दि ऐक्सपोर्ट आफ़ कंपीटल फ्राम ब्रिदेत |870-94, (लद॒न, 
968) १० 3 । 

59. जो० पंश, पूर्वोदृत, (9]) । 

60., एम० साइमन पूर्वोद्धत, पृ० 23-25 ॥ 

6. वही, पृ० 26 । हि 

62. जे० डब्ल्यू मेकफर्सन “इनर्वस्टमेट इन इंडियन रेलवेज [845-]875' इक० एच० आर+*, फापा, 
एन० एस०, [955, पू० ]77-86। डेनियल थधोवेर इनवैस्टमेट इन एपायर . ब्रिटिश एड 
स्टीम शिप्रिय ऐंटरम्राइज इन इडिया 825-49 (छिलाडेल्फिया, 7950) + ५ 

63. देखें परिशिष्ट ) 

64. जे० गालेघर व आर० इ० राविसन “दि इपीरियलिज्म आफ फ्री ट्रेड! इक० एच०,आर०, ५], 
सख्या ], ]953 । इस विपय पर हाल के वर्षों की महत्वपूर्ण कृतिया हैं: पी हा्नेट्रो इपीरि- 
यलिज्म एड फी ट्रेड, लकाशायर एड दि इंडियन काटन ड्यूटीज, ]859-62; इक० एच० 

' मार०, जिल्‍द ]8, एन० एस०, ]965-66 ओर ए० ई० मूर इपीरियलिज्म एड फ्री ट्रेड 
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एतिजादेय व्हाइटकोद के उत्तरी भारत (अप्रकाशित) अध्ययन से उन्‍्तीसदी शताब्दी के परवर्ती 
काल में स्रिंचाई के विकास के बारे मे नए तप्य प्रकट होने की सभाववा है। उत्तर उन्नीसवी 
शताब्दी में मूल्यों में परिवर्तत के विषय में ए० घोष ओर के० भुकर्जों को कृतियों का उल्लेख 
इस पुस्तक में अन्यत्न किया गया है। 

]70. चाल्स बुद ने एल्गिन (25 जून, ]862, वृड कागजात, [0,९५० 70)ओऔर फ्रेर (2 अप्रैल, 
863, दुढ कागजात, पू० ]2, 70) को अपने पद्चो में भारत में सूत तैयार करने वाली 

* फैकिट्रयों पर एक कर और उत्पादित मूी वस्तो पर उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा 
था। जब सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि उसके लिए मेनचेस्टर के माल पर से आयात 
शुल्क कमर कर पाना अथवा उसे हठा सकना सभव नही है तो अततः ]895 में भारतीय सूती 
वस्त्रों पर प्रतिरोधक (काउंटर वेलिंग) उत्पादन शुल्क लगाए गए। यह उल्लेखनीय 
है कि उत्पादन शुल्क केवल मध्यम श्रेणी के वस्त्र पर जो मेनचेस्टर के माल से श्रति- 
योगिता करता या, लगाया गया थां। प्रत्यक्ष करो के विषय में देखें अध्याय 4 और 
जें० परी० नियोगी, पूर्वोदुत; सैन्य व्यय के विषय मे देखें अध्याय 3, बिना किसी 
आयिक उत्तरदायित्व के भारत में ब्रिटिश सेना रखने के लाभो के सबंध मे देखें राबिन्सन, 
गालेघर, और डेनी पूर्वोद्धृत, १० ]3 । आइजक वाट की पुस्तक 'दि आरिजिन एड प्रोग्रेस आफ * 
दि काटन सप्लाइ एमोसिएशन” (मेनचेस्टर, 87]) मे मेनचेस्टर के व्यापारियों और मिल 
मालिकों द्वारा संयुवत राज्य अमरीका पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से साआज्य के भीतर 
ही कपास के आपूर्ति स्रोत विकसित करने के प्रयत्नो का वर्णव मिलता है, देखें अध्याय 4 । 

7/. कार्ले मैनहीम, एसेज आन दि सोशियोलाजी आफ मालिज, सपादक पी कैस्केमेटी (लंदन, 
952) पृ० 48 । निस्सदेह मेनहीम का विश्वास था कि बुद्धिजीवी के लिए सैद्धातिक प्राति 
से अपने आपको मुक्त कर पाना सभव है तथा ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का 

वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाना सभव है । शुपीटर ने कही पर इसे 'मैनहीम का रक्षा यत्र कहां 
है। जिसे सामाजिक आत्मबोध की समस्या कहते हैं, उसके लिए देखे ओस्कार[लागे, पोलिटिकल 
इकानामी (वारसा, ]963), अध्याय 7 । 
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पालिसी इन इडिया 853-54 इक० एच० आर० |], एन० एम०, 964-65॥ 

65, पी० टी० बायर "दि इकनामिक्स आफ रिजैटमेट : कोलोनियलिज्म एड अठरडेवलपमेट जनंल 
आफ कटेपोरेरी हिस्ट्री', जिल्‍्द 4, सख्या |, जनवरी 969, पृ० 5]-723 

66, डो० के० फील्डहाऊस “इपीसियिलिज्म : ऐन हिस्टोरियोग्राफीकल रिवीजन' 'इक० एच० आर०, 
जिल्द 4, एन० एस» सख्या 2, 96, पृ० ]87-209, “दि बिअरी आफ कंपीटलिस्ट 
इपीरियलिज्म (लद॒न, 957) प्‌० >ता->5, 87-94 | आर० ई० रोबिसन, जे० ए० 
गालेघर व ए० डैनी, अफ्रीका एड दि विकटोरियन्स (लंदन, [96]) पृ० 462, और आगे । 

]67, डो० सी० एम० प्लाट, फाइनेंस, द्ृड, एंड पोलिटिक्स इन ब्रिटिश फारेन पालिसी 485- 
95 (आक्सफोर्ड, |968) पृ० 367॥ 

68, साइमन कुजनेद्स, इकानामिक ग्रोथ एड स्ट्रवचर (लंदन, ]966) १० 50-5] । कुजनेट्स 
का यह्‌ तक है कि जिन देशो मे तेजी के साथ विकास हुआ है उनमे कुछ वाध्यकर तत्व वहां 
की विस्तारक एवं उत्साही प्रवृत्तियों के कारण हैं । अन्य तत्वों मे आधारभूत तत्व यह है कि 
जब भी उस क्षेत्र का विस्तार होता है, जिस पर उस देश के आधिक स्रोतों का बाहरी स्रोतों, 
विशेषकर प्राकृतिक अथवा कुछ अन्य स्रोतों के साथ उपयुक्त अनुपात मे प्रयोग कर पाना सभव 
होता है तो प्रति इकाई उत्पादन का स्तर ऊचा उठने और आधिक विकास संवधी जोखिम कम 
होने की सभावना रहती है । आधिक विकास एक जोखिमपूर्ण प्रक्रिया है । व्यक्तिगत फर्म को 
दृष्टि से इसका अर्थ ऐसी प्रतिबद्धता हो सकता है जिसे वह सहज ही पूरा कर पाने में असमर्ये 
हो और देश के पहलू से इस प्रक्रिया मे ऐसे विशेषीकरण और उन साधनों की आवश्यकता पड़े 
सकती है जो देश की सीमा के भीतर उपलब्ध न हो । किसी भी तेजी के साथ विकासशील देश 
के नेता राज्य की शक्ति की सहायता से अपने देश की सीमा के बाहर कच्चे माल अथवा 
बाजार की पक्की व्यवस्था कर इस प्रकार के जोखिमो को कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं । 
आधिक विकास के सिद्धात पर एक लेख मे कुजनेट्स की उपर्युक्त उबित निश्चय हो व्यापक 
अर्थ मे है। विशिष्ट रूप से ब्रिटेन के सदर्भ मे प्लाट का कहना है ' “बैंदेशिक नीति का प्रधान 
कार्य सदेव ही राष्ट्रीय सुरक्षा था । परतु बाजारों तक पहुच और इन बाजारों में न्याय पाना 
इग्लैंड की दृष्टि से ऐसा हित था जिसका स्थान प्राथमिकता की दृष्टि से राष्ट्रीय व साम्रम्यिक 
सीमाओ की रक्षा के ठीक बाद मरे होने के साथ-साथ उससे घनिष्ठ रूप से सबद्ध भी था । 
प्लाट, पूर्वोक्त स्थल | इस बात पर बे लोग प्रायः ध्यान नहीं देते जो राजनीतिक तत्वों की 
अलग से देखते हैं । दूसरी और, साज्राज्यिक विस्तार जैसी जटिल समस्या का केवेल बाजार, 
कच्चे माल, पूजी निवेश के लिए अवसर इत्यादि को आवश्यकता के रूप में विश्लेषण करना भी 
समान रूप से व्यथं प्रयास है । ५ 

69. डेनियल एड एलिस थोनंर 'डी इडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ]88]-93]! लैड एड लेबर 
इन इडिया (बवई, 962) । एम० डी० मौरिस 'टुवई ए रिइृटरप्रिदेशन-आफ नाइटीय 
सेंचुरी इंडियन इकानामिक हिस्ट्री/ जे०इक० एच०, 23 (]963) पृ० 606-]8 | के० 
एन० चोधरो, इडियाज इटरनेशनल इकानामी इन दि नाइटीय सेचुरी : एन हिस्टोरिकल सर्वे 
“माडने एशियन स्टडोज', [[, ,](968) पृ० 3]-50।॥ एम० के० थावराज “पब्लिक इन- 
वैस्‍्टमेट_इन इडिया 868-]9]4', इंडियन इकानामिक रिव्यू, ], 4, (955) | डा० 
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एलिजावेथ ब्हाइटकोब के उत्तरी भारत (अप्रकाशित) अध्ययन से उन्‍नीसवी शताब्दी के परवर्ती 
काल में सिंचाई के विकास के बारे में नए तथ्य प्रकट होने की सभावना है। उत्तर उन्‍तीसबी 
शताब्दी मे मूल्यों में परिवर्तत के विषय में ए० घोष और के० मुकर्जी की क्ृतियो का उल्लेख 
इस पुस्तक में अन्यत्न किया गया है। 

चाल्स वुड ने एल्गिन (25 जून, ]862, वुड कागजात, 0, १० 70)ओर फ्रेर (2 अप्रैल, 
863, बुड कागजात, पृ० 2, 70) को अपने पन्नों मे भारत मे सूत तेयार करने वाली 
फैकिद्रयो पर एक कर और उत्पादित सूती वस्त्रो पर उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा 
था। जब सरकार को यहू स्पष्ट हो गया कि उसके लिए मेनचेस्टर के माल पर से आयात 


शुल्क कम कर पाना अथवा उसे हटा सकना सभव नही है तो अततः 895 में भारतीय सूती 
बस्तो पर प्रतिरोधक (काउटर वेलिंग) उत्पादन शुल्क लगाए गए। यह उल्लेखनीय 


है कि उत्पादन शुल्क्र केवल मध्यम श्रेणी के वस्त्न पर जो मेनचेस्टर के माल से प्रति- 
योगिता करता था, लगाया गया था। प्रत्यक्ष करो के विषय में देखें अध्याय 4 और 
जे० पी० नियोगी, पूर्वोद्धत; सैन्य व्यय के विषय मे देखें अध्याय 3; बिना किसी 
आशिक उत्तरदायित्व के भारत मे द्विटिण सेना रखने के लाभो के सबंध में देखें राबिस्सन, 
गालेधर, और डेनी पूर्वोद्धृत, पृु० [3 । आइजक वाट की पुस्तक 'दि आरिजिन एड प्रोग्रेस आफ 
दि काटन सप्लाइ एसोसिएशन! (मेनचेस्टर, ]87) मे मेनचेस्टर के व्यापारियों और मिल 
मालिकों द्वारा सयुक्त राज्य अमरीका पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से साआज्य के भीतर 
ही कपास के आपूर्ति स्रोत विकसित करने के प्रयत्नो का वर्णन मिलता है, देखें अध्याय 4 । 


« काले मैनहीम, एसेज आन दि सोशियोलाजी आफ नालिज, सपादक पो कंस्केमेटी (लंदन, 


952) १० 48 । निस्सदेह मैनहीम का विश्वास था कि बुद्धिजीवी के लिए सैद्धातिक भ्राति 
से अपने आपको मुक्त कर पाना सभव है तथा ऐतिहासिक ओर सामाजिक भ्रक्रियाओं का 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाना सभव है । शूपीटर ने कही पर एसे 'मेत्रहीम का रक्षा यत्र कहा 
है । जिसे सामाजिक आत्मबोध की समस्या कहते हैं, उसके लिए देखें ओस्कारुलागे, पोलिटिकल 
इकानामो (वारसा, [963), अध्याय 7 


मितव्ययतापरक 
कुशलता की दिद्या में 


भारतीय साम्राज्य के राजस्व-प्रवध के विषय में लिख पाना सहज नहीं है। भारतीय 
साम्राज्य पर शासन करने वाली सरकार की नीतियों के बिपय में इतना अधिक लिखा 
जा चुका है कि एक अन्य प्रयास अनावश्यक माना जा सकता है। फिर भी इस विपय 
पर अपार और निरतर बढते हुए साहित्य के सतर्क विद्यार्थी से यह छिपा नही रह सकता 
कि इस साहित्य मे अभी भी अनेक रिक्तिया हैं। अध्ययन के जिन कुछेक क्षेत्रों में बहुत 
काये हो चुके है, उनमे काम करने पर सीमांत उपलब्धि ह्वासमान हो सकती है, परल्तु 
अव भी ऐसे अनेक क्षेत्र है जिन में कोई शोध कार्य नही हुआ है। यह समभने में कोई 
कठिनाई नही होती कि ब्विटिश भारत के लोकवित्त के इतिहास की ओर वाछित ध्यान 
क्यों नही दिया गया। प्रायः अस्पष्ट राजनीतिक और आशिक विचारों पर आधारित 
पृथक-पुथक असख्य प्रशासनिक निर्णयों ओर कार्यों की मारफत वित्तीय नीति की प्रगति 
का अध्ययन कठिन कार्य है। इस कार्य की ओर बहुत थोड़े लोगों ने रुचि दिखाई है। 
इसके अलावा अनेक तथ्य, ऐंग्लोइंडियन दफ्तरी भाषा में यह कहा जाएगा कि उपलब्ध 
नही थे। बहुत सारे आकडे जो अब अभिलेखागार मे उपलब्ध है और निर्णयकर्ता अनेक 
उच्चाधिकारियो के निजी कागजात कुछ समय पहले तक प्राप्य नही थे। इन लोगो के 
विरल और कभी-कभी भ्रामक सार्वजनिक वक्‍तव्यों और भारतीय राजस्व के मात्र ढाचा 
संबंधी अल्प परिमाणात्मक आकड़ो का अपर्याप्त आधार बनता था जिससे केवल विवाद- 
प्रिय लोगो तथा नौकरशाहों को ही सतोष हो सकता था, जो यथार्थ की खोज मे उतनी 
दिलचस्पी नही रखते थे जितनी कि बिब में । अपूर्ण ज्ञान की घुध मे, जिसमें कभी-कभी 
आत्मप्रवंचना का मिश्रण भी होता था, अध अस्वीकृति अथवा व्रिनयपूर्ण स्वीकृति दो 
ऐसे दुष्टिकोण थे जो प्राय: साथ-साथ देखे जा सकते थे, परतु कभी-कभी उनमें विरोध 
भी होता था । साम्राज्य और उसकी वित्तीय प्रणाली के आलोचकों और समर्थकों दोनो 
को ही जिस प्रकार प्रेक्षको की प्रतिक्रिया ने खतरनाक ढंग से प्रभावित किया है और 
आगे भी कर सकती है, उसेसे विद्वानी की वस्तुनिष्ठता जिस पर उन्हे काफी गये होता 
है, समाप्त हो जाती है और वे एक दूसरी महत्वपूर्ण भूल कर बैठते है। इस क्षेत्र में « 
अस्पप्ट एव दुर्वोध हो जाना बहुत सरल कितु जोखिम भरा है। यदि ऐतिहासिक अनुभव 
सरल और सगत नही है, और यदि आनुभविक तथ्यो की जटिलता भयावह और निराशा- 
जनक हैं, तो यह हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति इस परिकल्पना का आश्रय लेने लगे कि 
घंटना-क्रम अस्तव्यस्तता एवं सश्रम की चेतरतीव प्रक्रिया है जिसमे अप्रत्याशित 
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घटनाओं से बाघा पड़ती है और जिसकी अह्यवस्था कभी-कभी कुछ महापुरुषो की 
प्रतिभा द्वारा कम हो जाती है।इस विचारधारा के आधार पर यह निष्कर्ष मिकलता 
है कि यदि इतिहासकार किसी निश्चित प्रवृत्ति की सोज करता है तो वह कर्तव्य विमुख 
होता है। इस विचारधारा का आकर्षण कुछ संदिग्ध है और हमे इस संवध मे आगे उस 
समय विचार करना होगा जब इसके द्वारा या तो कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकेंगे 
अथवा कुछ प्रश्व उठाए ही नही जा सकेंगे । 
भारत में प्रिठिश वित्तीय नीति की व्याख्या से संबंधित समस्या के प्रति ये 
विभिन्‍न प्रतिक्रियाएं सौ वर्ष पहले भी देखी जा सकती थी । सैन्य विद्रोह के वाद के दशक 
में लोकबित्त की समस्याओं पर जन साधारण ने इतना ध्यान दिया जितना पहले कभी 
नही दिया था । सैन्य विद्रोह के वित्तीय परिणाम संभवत्तः उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने 
कि राजनीतिक और प्रशासनिक सैन्य विद्रोह ने वित्तीय सकठ को जन्म दिया । सेना, 
सैन्य पुलिस, नई सैनिक भर्ती और पुलिस व सँनिक लोक निर्माण पर वापिक व्यय 3.2 
, करोड़ रुपये (856-57) से 7.2 करोड़ रुपये (857-58) और फिर 24.7 करोड़ 
' रुपये (858-59) हो गया । इसी अवधि में भारत सरकार के ऋणों में 36 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । सैन्य विद्रोह से अगले पाच वर्षो में प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे बजट में घादा रहा। 
वित्त मंत्री ने,इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि चासलर आफ ऐक्सचेकर राबर्टे 
लोवी “ऐसा जंतु है जिसे आधिक्य मिलना ही चाहिए।' इस उक्ति से बजट सतुलित 
' रखने की चिता जो ग्लैंडस्टोन युग की विद्येपता थी, सही-सही प्रकट होती है। इस आघार 
पर यदि देखा जाए तो स्पष्ट है कि सैन्य विद्रोह के बाद के वर्षों मे भारत सरकार की 
वित्तीय स्थिति असंतोपजनक थी। यथार्थ में वित्तीय संतुलन जैसा कि उसे प्रायः कहा 
जाता था, भारतीय साधनों पर असामान्य मागो के कारण सदेव अनिश्चितता की स्थिति 
में रहा था। इस तथ्य पर ध्यान देना काफी सूचनाप्रद है कि सैन्य विद्रोह से पहले साम्राज्य 
विस्तार का काल लगभग वही काल है जिसमे भारत सरकार के वजठ घाटे के थे। 84- 
9 की अवधि में बजट घाटे के थे। और यही नेपाल य्रुद्ध और मराठा युद्ध का काल 
था। इसी प्रकार 823-28 की अवधि में पहला वर्मा युद्ध और भरतपुर की घेरावंदी 
हुई, 838-48 की अवधि में अफगान युद्ध, सिध एवं स्थालियर युद्ध तथा सिकक्‍्खों के साथ 
युद्ध हुए और 853-55 द्वितीय बर्मा युद्ध का काल था। सैन्य विद्रोह के दौरान और 
वाद में सैनिक व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि से संकट उत्पन्त हो गया। स्थिति पर टिप्पणी 
करते हुए जेम्स विल्सन ने, जिससे सैन्य विद्रोह के उपरात उत्पन्न होने वाली वित्तीय 
समस्या के समाधान की आशा की गई थीं, कहा कि “आपतकाल मे ही.सधार कर 
सकना संभव होता है। इस समय ऐसी ही आपतकालीन स्थिति उत्पन्त हो गई है और 
अब वे सुधार एवं परिवर्तन किए जा सकते है जो पहले नही हुए है ।” 
ज़ैम्स विल्सन (805-60), जो एक ऊनी वस्त्र निर्माता का पुत्र था, सोलह वर्ष 
की आयु से ही व्यवसाय मे लगा हुआ था। उसने 844 में सफल व्यावसायिक जीवन- 
वृत्ति से अवकाश ग्रहण किया और फिर 847 से 857 तक वह वेस्टवरी और 857 
से 859 तक डेवनपोर्ट से संसद सदस्य (एम० पी०) रहा। जब वह बोर्ड आफ कट्रोल 
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को संयुक्त सचिव (ज्वाइट सेक्रेटरी) (48-52) था तो उसे भारतीय मामलों का 
थोड़ा-सा अनुभव हुआ । संयोग से इसी समय उसने भारत में रेलो के मिर्माण के संगठन 
में महत्वपूर्ण भाग लिया । जब वह ट्रैजरी का फाइनेस सेक्रेटरी (853-58) तथा बोर्ड 
आफ ट्रेड का वाइस प्रेसीडेंट (859) था तव उसे वित्तीय मामलों से सबधित उपयोगी 
प्रशिक्षण प्राप्त हुआ | उसे वाणिज्यिक मामलों के व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ सम- 
कालीन आर्थिक सिद्धात की अच्छी समझ थी। वास्तव में इग्लेंड में उसकी ख्याति 
लंदन के प्रसिद्ध इकानोमिस्ट के (843) योग्य सस्थापक-संपादक के रूप में थी और 
उसे प्रधानतः इसी के लिए स्मरण किया जाता था। इस पत्र की स्थापना कीवडन की 
सहायता से 'अवाध व्यापार आदोलन पे वीड्िक प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से की 
गई थी ।/* कार्न ला विवाद पर इन्फ्लुएँस आफ दि कार्मलाज नामक पंफ्लेट के अतिरिक्त 
विल्सन ने करेंसी समस्या पर भी प्लक्चुएशस आफ करेंसी तथा कैपीटल, करेंसी एंड 
बैंकिंग (847) नामक लेखों में ध्यान दिया।* तथाकथित बेकिंग विचारधारा को 
(वैकिंग स्कूल) का सदस्य होने के कारण विल्सन ने इकानोमिस्द* में करेंसी विचार॒घारा 
(करेंसी स्कूल) की आलोचना की थी । विल्सन ]844 के वे किंग ऐवट का आलोचक 
था, परतु बाद में उसने इसे जपनी भारतीय पत्र-मुद्रा संबंधी योजना की रूपरेखा के रूप 
मे प्रयोग किया ।* सर सी० बुड के आग्रह पर विल्सन ने गवर्नर जनरल की परियद में 
वित्तीय सदस्य का पद स्वीकार कर लिया। उसने परिपद की सदस्यता 29 नवंवर 
859 को ग्रहण की । अगस्त 860 को उसकी मृत्यु हो गई। उसने इसी अल्प समय 
में भारतीय वित्त व्यवस्था के पुनगेठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। वित्तीय मामलों 
से संवधित उसके अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। उसकी वजद और आयकर 
संबंधी योजनाएं उसके इंग्लैंड के अनुभवों पर आधारित थी ॥५ विल्सन पर अनेक लोगों 
ने जिनमे सर सी० ट्रैवीलियन भी था, यह आरोप लगाया है कि वह बहुत अधिक 
सिद्धांतवादी था और उसमे भारतीय परिस्थितियों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति थी ( 
किंतु विल्सनन का जीवनी लेखक वेजहाट लिखता है कि विल्सन को आश्षका थी.कि 
'अधिकाश सभ्य देशो मे मान्य प्रशासन विज्ञान की भारत में अवहेलना होगी" यद्यपि 
लोगो को धीरे-धीरे अर्थ विज्ञान के रास्ते पर ले ही जाना था तो भी बह उनके ऐतिहा- 
सिक पुर्वंचरित से उत्पन्त विचारों तथा भावनाओ का बहुत लिहाज करना चाहता था।/४ 
उसके व्यक्तित्व की इस दूसरी विशेषता का एक उदाहरण यह है कि उसने इस विचार- 
घारा की पुष्टि के लिए विशेष प्रयास किया कि आयकर मनु सहिंता मे सहिताबद्ध हिंदू- 
विधि के अनुरूप है? उसके संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए ट्रैवीलियम ने कहा है 
कि 'विल्सन ने नवीन भारतीय वित्तव्यवस्था की मीव डाली थी ।"९ उसे भारत में 
लोगों का पूरी तरह विश्वास प्राप्त था! इग्लैंड में उसके प्रति आस्था का सबसे 
अधिक विश्वासोत्वादक प्रमाण उसझी मृत्यु के बाद मिला। प्रमाण यह था कि जैसे ही 
उसकी मृत्यु का समाचार इग्लेंड पहुचा भारत निधि की कीमते तत्काल गिर 
गईं ५ पु 
हेनरी वा्दिल फ्रेर (85-84) ने विल्सन की मृत्यु के वाद छः मास से, अधिक 
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समय तक गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यदाहक वित्त सदस्य का कार्य किया। फ्रेर 
की शिक्षा हेलीवरी में हुई थी । वह एक योग्य आई० सी० एस० अफसर था और उसकी 
निधुक्ति गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य के रूप में (859-62) हुई । बाद में वह्‌ 
बंबई का गवर्नर (862-67) बनाया गया।? विल्सन ने मृत्युशय्या पर से फ्रेर को 
“उसके अधूरे कार्यों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर' लेकर पुरा करने का आग्रह किया 
था।”* फ्रर के अनुस्तार विल्सन की योजनाएं वडी लबी-चौडी थीं और वह अनुभव 
करता था कि उन्हें पुरा करना किसी भी एक मनुष्य के वश के बाहर की वात है।!# 
उसके विचार से “यदि हडबडी नही की जाती ती गति को तेज रता जा सकता था 76 
सैद्धातिक योजनाओं में उसे नौकरभाहों की तरह अविश्वास था और उसकी आस्था 
कठित परिश्रम और 'कोल्हू के बैल की भाति उपयोगी काम” में थी। उसने वुड को लिखा 
था कि अपने को उलझन से बचाने के लिए आप लेखे और सैकड़ों बारीकियों के साथ 
नियमित रूप से अच्छा प्रबध ही चाहते है १? फ्रेर के इस विचार की ओर ध्यान देना 
सार्थक होगा, क्योंकि यह भारत के वारे मे अनुभवहीन व्यक्तियों के प्रति नौकरशाही 
के विशिष्ट दृष्टिकोण को प्रकट करता है जो यहां पर ब्रिटिश विचारों और सस्याओं को 
लाना चाहते थे । नवीनता के प्रति नौकरशाही के निष्क्रिय विरोध का ही यह परिणाम 
हुआ कि आधुतीकरण की अनेक प्रेरक शक्तियां असफल तथा व्यर्थ सिद्ध हुई । हैं 
विल्सन के उत्तराधिकारी सेमुअल लेंग (82-97) के पास यद्यपि विल्सन 
जैसी वित्त संबंधी राजनीतिमता नहीं थी फिर भी वह वित्त सदस्य के रूप में असफल 
नही रहा। उसके बोर्ड आफ ट्रेड सबंधी अनुभव ओर रेलों के प्रबंध ते सवधित व्याव- 
हारिक अनु भव उपयोगी थे। इसके अलावा वह 852 से 857 तक और फिर 859 मे 
पालियामेट का भी सदस्य रहा था ॥/* लैंग इस दृष्टि से भाग्यशाली था कि उसके कार्य- 
काल के प्रथम वर्ष (86-62) मैं बजट में बहुत थोड़ा घाटा हुआ। उसने 862-63 
का भी बजट तैयार किया धा। 862 के अंत मे वह भारत से वापस चला गया। उस 
वर्ष बजट में 8 लाख पौड का आधिक्य था । वजट में यह आधिक्य प्रधानतः अफीम से 
भारी आय और सैनिक वित्त आयोग के द्वारा व्यय मे कटोती के कारण था। टैरिफ 
में कमी करने के कारण लैस व्यापारी वर्ग मे लोकप्रिय था।” उसका भारतमन्नी से 
अनेक बार भंगड़ा हुआ। इस संबंध में हम आगे स्पप्ट करेगे । 
चाल्स ऐडवर्ड ट्रेवीलियन (807-88) की भी शिक्षा हेल्लीवरी में हुई थी । 
उसने बहुत लिखा है। संभवत: गवर्न र जनरल की परिपद के वित्त सदस्यों में वह सबसे 
अधिक प्रतिभा संपन्‍न था, यद्वपि कुछ अन्य लोग वित्तीय मासलो के विशेषज्ञों के रूप में 
अधिक थीग्य सिद्ध हुए। लोगों का विश्वास था कि वह मनतबहलाब के लिए 
» अधिकृत रिपोर्टों को पढ़ा करता था। मैंकाले ने उसे वास्तविक प्रतिमा से संपन्न 
ब्यक्ति' माना हूं“ “वह 00' पूर्वी देशातर के किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा आदमी 
नही था ।' भारत में राजसेबा के सफल कार्मकाल (826-40) के वाद जब वहू इस्लैंड 
लौटा तो 840 से 857 तक ट्रेंजरी का असिस्टेंट सेक्रेटरी रहा ।?” इंग्लैंड में सिविल 
सेवा की भर्ती को प्रधाली से संबंधित जाच कार में वह नोथंकीट का सहयोगी था। 
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जिस समय वह मद्रास का गवनेर (859-60) था उसका वित्तीय शवितयों के केंद्री- 
करण के प्रइन पर विल्सन के साथ कगडा हो गया। जब बह वित्त सदस्य (862-65) या 
तो प्राय. उसका भारतमंत्री के साथ मतप्ेद रहता था ओर एक वार तो उसके वजट 
और कर संबंधी प्रस्तावों को पुरी तरह बदल दिया गया। 864 में फ्रेंड आफ इंडिया 
ने लिखा था कि ट्रंवीलियन को 'वाणिज्य और व्यापारिक समुदाय के प्रति सक्रिय 
सहानुभूति नही थी ।/ ? 865 मे जब ट्रैवीलियन ने चाय ओर जूट सहित कच्चे माल 
पर निर्यात शुल्क का प्रस्ताव रखा तो समस्त व्यापारिक समुदाय उसके विरुद्ध हो 
गया ।/ 
डब्ल्यू० एन० मैसी (809-8]) ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। बहू 
855 से 863 तक संसद सदस्य रहा था। उसकी संसदीय राजनीति (पामर्स्टन के 
गुट में) में भूमिका महत्वपूर्ण नही थी ।/ वह 865 मे भारत आया। हम आगे स्पष्ट 
करेगे कि मंसी के समय में (855 से 868 तक) वजटों में लगातार घाटा चला। उसे 
सामान्य योग्यता का व्यक्ति माना जाता था और लोग उसे अकमंण्य एवं निरुचमी 
समभते थे ।९८ है 
उसका उत्तराधिकारी रिचर्ड टैपिल (826-902) भारतीय सिविल सेवा से 
“ आया था वित्त मत्री के रूप में ऐसा योग्य नही था जिसकी ओर ध्यान जाए। 860 में 
वह विल्सन का सहायक नियुक्त हुआ था। उसने विल्सन को मेरा स्वामी कह कर 
संबोधित किया है। कालातर मे उसे एक योग्य प्रशासक के रूप में रूपाति मिली ।** वह 
दीघें काल तक (868-74) वित्त सदस्य रहा | वह गवनंर जनरल मेयो के साथ घनिष्ठ 
सबंध स्थापित नही कर सका ।* टेपिल ने मेयो की वित्तीय विकेंद्रीकरण की योजना 
को समर्थन नही दिया और मेयो को टैपिल द्वारा की गई आय कर व्यवस्था दोपपूर्ण 
लगी | टैपिल की इस व्यवस्था का बहुत विरोध तथा आलोचना हुई थी ।!” जुलाई 
/870 में मेयो ने आरगाइल को लिखा था, “मुझे विश्वास नहीं है कि यह (टैपिल) 
विद्व की दृष्टि में वह स्थान पा सकेगा जो इस प्रकार के साम्राज्य की वित्त व्यवस्था 
के लिए उत्तरदायी मंत्री को मिलना चाहिए!“*“'क्योकि उसके पास न तो वित्तीय 
मामलों का वंसा ज्ञान है औरन ही समस्याओं के समाधान हेतु उपाय खोजने की 
सामर्थ्य है जो परिषद को परामर्श देने के लिए उसके पास होनी ही चाहिए"**» मेयो 
मे टैपिल से छुटकारा पाने के उद्देश्य से उसे बगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नेर बनाने का 
प्रस्ताव रसा घा।*? आरगाइल टै पिल को मद्रास की गवनेंरी देना चाहता था ।?? परतु 
टैपिल का स्थान ग्रहण करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं मिले सका। आरगाइल के 
विचार से इस पद के जिए भारतीय सिविल सेवा का कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं था। 
उसने स्टेफर्ड नार्थकोट को वित्त सदस्य का पद स्वीकार करने के लिए राजी करने का 
प्रयास किया, पर॑तु इसमे उसे सफलता नही मिली,” तथा परिषद और समाचार पत्रों' 
में निरंतर आलोचना के बावजूद टैपिल गवरनेर जनरल की परिषद मे वित्त सदस्य वना 
रहा। 
वित्त सवंधी विपयो के बारे में जान स्ट्रेंची (823-907) मेयो के विश्वासपात्र 
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सरकारी सदस्यों की उपस्थिति के बावजूद) लोकतात्रिक प्रतिनिधि संस्था नही थी और 
वित्तीय मामलो में उसकी शक्तिया बहुत सीमित थी। भारत मत्री का भारत सरकार 
पर पूर्ण वित्तीय नियत्रण था | गवर्नमेट आफ इंडिया ऐक्ट, 885 द्वारा सपरिषद भारत 
मन्री के हाथ में वित्तीय नियंत्रण और इसकी छानबीन का काम सिमट आया था। इग्लैंड * 
और भारत के वीच संचार व्यवस्था में जैसे ही सुधार हुआ भारतमंत्री ने ्रासन ,पर 
अपने नियत्षण को और अधिक कस दिया | (संचार तकनीक और शब्ित वितरण एवं 
प्रयोग में संबध और इसके फलस्वरूप, विशेष रूप से, जिला अधिकारी की शक्तियों में 
कंमी और भारत सरकार पर गृह अधिकारियों के नियत्रण मे वृद्धि ऐसी समरया है 
जिसका विस्तार के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए) 858 के अधिनिग्रम की व्यव- 
स्थाओं का पालन करते हुए वह प्रत्येक वर्ष पालियामेट में वित्तीय स्थिति पर वक्तव्य 
देता था, परतु इन वक्‍तव्यों पर शायद ही कभी ध्यान दिया गया हो । 
विल्सन की प्रिय भाषा में आथिक कार्यकुशलता पर जोर देने का भी अर्थ 
यही था कि भारत मे वित्तीय शक्तियों के केंद्रीयकरण के कुछ न कुछ उपाय किए जाने 
चाहिए। 3858 से 86] तक केद्रीयकरण की प्रवृत्ति रही और इस मामले को लेकर 
ट्रैवीलियत तथा विल्सन में सिड़त हो गई। उन्‍्मीसवी शताब्दी के छठे दशक के प्रारभिक 
वर्षों मे विकेंद्रीकरण की विविध योजनाओ पर विचार किया गया। सेमुअल लैग, डब्ल्यू ० 
: एन० मैसी तथा करनेल आर० स्ट्रेची ने विविध योजनाओ के प्रस्ताव रखे। परंतु गवर्नर 
जनरल लारेंस विकेंद्रीकरण का कट्टर विरोधी था, और 867 मे विकेद्रीकरण की सभी 
योजनाएं ताक पर रस दी गईं । मेयो ने विकेद्रीकरण के विचार को पुनर्जीबित किया। 
उसका विश्वास था कि वित्त के विकेद्रीकरण के द्वारा (क) सर्वोच्च सरकार और प्रातीय 
सरफारो के संबंधों मे सुधार होगा, (ख) स्थानीय सुधार यथास भव स्थानीय कराधान 
द्वारा किए जा सकेंगे, (गं) सर्वोच्च सरकार के लिए उन व्ययों से छुटकारा पाना संभव _ 
होगा जिन्हे केवल स्थानीय सरकारें ही प्रभावशाली ढग से नियत्रित कर सकती है, तथा 
(घ) सरकार के लिए स्थानीय एवं म्युनिसिपल स्तर पर प्रशासन के उत्तरदायित्वों को 
भारतीयों के साथ बाटना सभव होगा और इससे यहा के लोगो को उपयोगी राजनोतिक 
प्रशिक्षण मिल सकेगा । 87-72 में भेयो की वित्तीय हस्तातरण योजना को लागू कर 
दिया गया। यद्यपि मेयो की योजना में बहुत सारे दोष थे, तथापि भारत के बित्तीय 
इतिहास में यह एक युगातरकारी घटना थी। 
अस्तु, सगठनात्मक स्तर पर आविक कार्यकुशलता के लिए प्रयत्नु किया गया, 
हालाकि इसमें सफलता नहीं मिली ॥ सरकार की स्थिति संपन्न नही थी। वास्त॒घिकता 
यह है कि 862-64, 865-66 तथा 870-72 के वर्षों को छोड़फर इस अध्ययन की 
अवधि के अन्य सभी वित्तीय वर्षों के तलपट (बै्लेंस-बोट) से धादे ही प्रकट होते हैं 
आम पक्ष मे मालगुजारी और अफीम सबसे अधिक महत्वपूर्ण म्दे थी। कुल आय “मे 
मालगुजारी का भाग 40 प्रतिशत से जधिक और अफीम का 5 प्रतिशत से अधिक था । 
बस्तुओ पर लगाए जाने बघाले कर तीन दे : जौसतन कुल आय में नमक कर का योग- 
दान 0 प्रतिशत, उल्ादन शुल्क का भाग 5 प्रतिशत णोर सीमा घुल्क से प्राप्ति 5 से 
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9 प्रतिश्यत तक थी । आय पर कर तथा दूसरे प्रत्यक्ष करो से प्राप्तियां कुल आय का 
नगण्य भाग थी। आय की अनेक मर्दे (स्टाप, ठकसाल, पोस्टआफिस, तार, लोक- 
निर्माण, कोर्द फीस आदि) ऐसी थीं जिनकी भ्रकृति सरकार के अनुसार विशिष्ट लाभ- 
. राजस्व की थी। व्यय पक्ष मे, सेना तथा लोक निर्माण पर होने वाले व्यय कुल व्यय के 
ऋमश: लगभग 33 और 5 प्रतिशत थे। कुल व्यय का एक-तिहाई से अधिक इग्लेंड तथा 
भारत में प्रशासन पर किया जाने वाला व्यय होता था। ब्याज के रूप में भुगतान कुल 
समस्त व्यय का 0 प्रतिशत था। 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य तक सरकार की भूधृति नीति ( लैंड टेन्चोर पालिसी ) 
का स्वरूप निश्चित हो गया था। भूराजस्व (मालगुजारी ) प्रशासन और नीति संबंधी 
महत्वपूर्ण विवाद तथा प्रयोग अठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध के वाद के वर्षों मे और 
उन्‍नीसवी शताब्दी के पूर्वाद्धं के प्रारंभिक वर्षों में हुए थे। एकमात्र महत्वपुर्ण मामला 
जो तय नही हो सका था, वह स्थाई बदोवस्त को अस्थाई वदोबस्त के क्षेत्रों में लागू करने 
का प्रश्न था । इसके अतिरिक्त माल़गुजारी के परिश्ोधन ,तथा बेकार भूमि की बिक्री से 
संबंधित कुछ अन्य समस्याएं भी थी । 862 में मालगुजारी के स्थाई बदोबस्त को अन्य 
क्षेत्रों में लागू करने का तिर्णय लिया गया । जिन प्रयोजनो एवं उद्देश्यों ने सरकार को यह 
निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया उनमें से कुछ उल्लेखनीय प्रयोजन थे--रैयत की 
आशिक स्थिति में सुधार की संभावना (यह कनेल बंर्ड स्मिथ का सुझाव था), संपत्ति 
के पूर्ण सृजन द्वारा सरकार के प्रति लोगों के मन मे निष्ठा उत्पन्न करने की इच्छा, 
भूमि में पूजी के निवेश को हतोत्साहित करने वाले तत्वों को समाप्त करने की इच्छा। 
यद्यपि स्थाई बंदोबस्त के सिद्धात को स्वीकार कर लिया गया था तथापि अधिकारी इस 
प्रकार के वंदोवस्त के लाभो के बारे में पुतनविचार करने लगे थे । छठे दशक के मध्य से 
स्थाई बंदोवस्त मे आस्था कम होने लगी थी। यह अनुभव किया गया कि मालगुजारी 
का स्थाई रूप से निर्धारण सरकार के लिए घादे का सौदा रहेगा । सरकार के लिए कृषि 
संपत्ति (ऐसी संपत्ति जिसके विषय मे मान्यता थी कि वह स्थाई बद्रोवस्त द्वारा उत्पत्न 
* होगी) पर कर लगाने के लिए कराधान की व्यवस्था विकसित कर पाना और स्थाई 
बंदोवस्त हो जाने पर आय की हानि को अभय: स्रोती से पूरा कर पाना कठित था। भूमि 
की कीमत मे तेजी के साथ वृद्धि और रुपये के मूल्य में ह्वास ने भी सरकार को ह्तोत्सा- 
हित किया। सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए बहुत उत्सुक थी । अत: पहले स्थाई 
बंदोवस्त की दिश्ला मे निर्णय स्थगित कर दिया गया ओर 883 में स्थाई वंदीबस्त को 
और अधिक क्षेत्रो मे लागू करने का विचार विधिवत त्याग दिया गया। 
मालगुजारी के वाद आय की मदो से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अफीस थी। फसल की रे 
अप्रत्याशित स्थिति और वाजार में अनिश्चितता के कारण अफोम से होने वाली आय में 
घटा-बढ़ी की प्रवृत्ति के बावजूद हमारे अध्ययन की अवधि मे इस स्रोत से आय में अन- 
बरत वृद्धि हुई है । जव छठे दशक में चीन में अफीम का उत्पादन तेजी से बढ़ा वो वहा के 
बाजार में प्रतियोगिता का थोड़ा भय हो गया था, परतु इससे अफीम से होने वाली आय 
पर तत्काल कोई प्रभाव नही पड़ा। यद्यपि भारत सरकार का मालवे की अफीम (जिस 
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पर बंबई मे पारगमन शुल्क लिया जाता था) के उत्पादन से कोई संवध नही था, तथापि 
बंग़ाल के प्रेसीडेंसी मे क्रफीम के उत्पादन से सरकार का घनिष्ठ संबंध था । भफीम- 
व्यापार से सरकार के संबधो के विरोध मे इग्लैड म आदोलन चला, परंतु भारत सरकार 
के लिए अफीम से होने वाली आय को छोड़ सकना संभव नहीं था । अतः उसने अफीम 
विरोधी समाज द्वारा चलाए जाने वाले आदोलन की ओर कोई ध्यान नही दिया। 
भारत सरकार की सीमा शुल्क नीति (टैरिफ नीति) भारत और इंग्लैंड के बीच 
श्रम विभाजन पर आधारित लगती है। इस व्यवस्था में भारत को कच्चे माल की 
आपूर्ति और इंग्लैंड को औद्योगिक उत्पादन मे विशिष्टता प्राप्त करनी थी। यह एक 
विवादरहित तथ्य था कि सीमा शुल्कों का स्वरूप सं रक्ष णात्मक नही होना चाहिए । ब्रिदेत 
के उत्पादक वर्ग भारतीय सीमा शुल्क नीति पर विश्वेप ध्यान रखते थे। यह समभ मे 
आने वाली बात है । क्योकि, उदाहरण के लिए, लकाशायर अपने वस्त्रों के कुल उत्पादन 
का एक-तिहाई भारत को निर्यात करता था । वित्तीय कारणों से ब्रिटिश आयातों पर 
सभी आयात शुल्को को समाप्त कर सकना सभव नही. था, परंतु उन्हे यथासंभव नीचा 
रखा गया था । भारतीय कच्चे माल पर निर्यात-शुल्क नीचे रखे गए थे । 860-6] में 
भारत के 28.] प्रतिशत निर्यात वस्त्रों के लिए कच्चे पदार्थों के रूप मे (मुत, सिल्क, ऊन एवं 
जूद) थे। 870-7] में इनका भाग बढ कर 43.3 प्रतिशत हो गया । 860-6। में कुल 
आयात मे सूती वस्त्नों का भाग 39.63 प्रतिशत था । 870-7 मे सूती वस्त्रों का भाग 
बढ़ कर 49.82 प्रतिशत हो गया । * 
नमक शुल्क जो वस्तुतः सबसे कम आय वाले वर्गों पर व्यवित कर (पोल टेक्स ) 
था, सरकार की आय का ऐसा स्रोत था जिसमे वराबर वृद्धि हो रही थी | शुल्क की दरो 
को धीरे-धीरे ऊचा उठाया गया। इस नीति को इस आधार पर युक्‍्तिसंगत ठहराया 
गया कि पूरे भारत मे शुल्क की दरो को समान करने के लिए ऐसा करता आवश्यक है 
जिससे अततः देश के भीतर सीमा शुल्क अवरीधों को हटा सकना संभव होगा। आय- 
कर तथा अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष कर अधिक आय वाले वर्गों पर लगाए गए थे, परन्तु वे 
प्रत्याशित आय जुटा पाने मे असफल रहे । 
भारत सरकार के खर्चों में अनवरत वृद्धि द्वो रही थी। ऐसा आशिक रूप से 
समस्त भारत में कीमतों ओर मजदूरियों में होने वाली वृद्धि के कारण और आशिक रूप 
से श्रेष्ठ प्रशासन के लिए माग के फलस्वरूप था। कुछ मदों में (जैसे, विधि एवं न्याय) 
पर बढ़ा हुआ खर्च न्‍्यायसंगत था। परंतु शिक्षा व लोक स्वास्थ्य पर व्यय बहुत थोड़ा 
, था। भारत और विशेष रूप से इंग्लैंड मे लिए गए ऋणो के ब्याज का भार सरकार पर 
काफी था असैतिक (सिविल) खर्चों तथा ब्याज के भार मे कमी करने के लिए समय 
समय पर अनियमित ढंग से प्रयास किए गए। ये प्रयास बहुत अधिक सफल नही हो सके । 
गृह खर्चो मे (होम चार्जेज) में भी कमी नहीं की जा सकी | विशेष रूप से गारंटी प्राप्त 
रेल कंपनियों को दिए जाने वाले ब्याज, इग्लेड में प्राप्त ऋणो पर ब्याज, तथा भारत 
स्थित ब्रिटिश सेना की सेवाओ के लिए भुगतान को नियत्रित कर पाना कठिन था । 
सेना पर व्यय समस्त व्यय का एक-पिहाई था। सैन्य विद्रोह 'के वाद जैसे ही 
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सामान्य स्थिति पुनः स्थापित हुई, सरकार ने सेना पर व्यय में कमी करना प्रारंभ कर 
दिया। परंतु सरकार के लिए सेना को उस न्यूनतम संस्था के नीचे ले जा पाना संभव 
नही हो सका जो उसकी दृष्टि मे ।857 जैसी उथल-पुथल की पुतरावृत्ति को रोकने के 
लिए आवश्यक थी। भारत स्थित ब्रिटिश सेनाओं पर व्यय, भर्ती, प्रशिक्षण तथा इंग्लैंड 
से भारत आने-जाने के खर्च, भारतीय बैरकों में यूरोपीय जीवन स्तर वनाए रखने के 
लिए व्यय, सेवा निवृत्ति पर पेंशन आदि के ख्चें भारत सरकार ने उठाए भारत 
सरकार का दावा था कि युद्ध कार्यालय भारत स्थित ब्रिटिश सेना की सेवाओ के लिए 
अनुचित रूप से अधिक राशि वसूल कर रहा है। परंतु ब्रिटिश सेना के प्रभावी तथा 
अप्रभावी खर्चो में कमी नही की जा सकी । भारत सरकार के लिए भी उस स्थिति से 
मुकर पाना संभव नहीं हो सका जो उसने ब्रिटिश सेना में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना 
के एकीकरण के समय स्वीकार की थी । इसके अतिरिक्त, इंग्लैंड के लिए भारत के खर्चे 
पर रखी गई सेना (देशी भारतीय सेना सहित) एक रिजवे सेना थी जिसकी 
आवश्यकता पड़ने पर भारत की सीमा के बाहर कारंबाई में प्रयोग किया जा सकता 
था। भारत में ब्रिटेन के शासन ओर भारत के वाहर उसके प्रभाव का मुख्य आधार 
भारत स्थित सेना ही थी । 

सरकारी पूंजी और सरकार से भारी सहायता भ्राप्त निजी पूंजी निवेशों के द्वारा 
परिवहन एवं संचार का विकास और सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ | परिवहन 
व्यवस्था के विकास, वाहरी किफायतों में वृद्धि और अन्यान्य सहुलियतों के विस्तार से 
आधिक विकास को मिलने वाली प्रेरणा आशा से कम रही! लोक निर्माण नीति की 
कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनसे आथिक विकास में बाधा पड़ी। जैसे, लोक निर्माण 
(अलाभकर निर्माण कार्यों) के लिए पूंजी की व्यवस्था ऋणों के द्वारा नही की गई 
जिससे पर्याप्त मात्रा मे साधन नही जुटाए जा सके । लोक निर्माण के लिए उपलब्ध साधनों 
का बहुत बड़ा भाग सेना के लिए बैरकों के निर्माण जैसे गर विकास कार्यों के लिए 
किया गया। भारत में रेलो के विकास के लिए जिन शर्तों पर ब्रिठिश पूजी को प्राप्त 
किया गया, उसके कारण भारत के ऊपर गारटीशुदा ब्याज के रूप मे भारी बोझ 
पड़ा। डे 

इससे पहले कि हम अपनी इस साधारण-सी रूपरेखा के आधार पर महत्वपूर्ण 
तथ्यों का विस्तार के साथ वर्णन करे, हमारे लिए यह उपयोगी होगा कि हम थोड़ा 
रुक कर भारत के आथिक जीवन में सरकार की भूमिका के प्रश्न पर नीति निर्धारकों के 
दृष्टिकोण मे दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को देखने का प्रयत्व करें। 

इस सबंध में किसी संदेह को गुंजाइश नही है कि सैन्य विद्रोह के कारण भारत 
के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोण मे भारी परिवतेन हो गया था। सर जाजें ट्रैवीलियन ने यह 
महसूस किया था कि "भारत के प्रति अग्रेजों की मनःस्थिति' बह नहीं थी जो 857 
की राजनीतिक उथल-पुथल से पहले थी ४" सर चार्ल्स ट्रैवीलियन एक पुराना ऐग्लो- 
इंडियन था । उसने 863 में खेद प्रकट करते हुए कद्दा कि 'सिविल सेवा के सदस्य 
अवांछनीय रूप से 'स्वदेश की ओर उन्मुख हैं।” उसने इस स्थिति के जो कारण बताएं, 
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जै है संचार के द्रुत साधनों का विकास तथा छुट्टी संबंधी नए नियम ।४४ एक अन्य पुराना 
अनुभवी व्यक्ति वार्टल फेर लिखता है कि “अंग्रेजों की चाहे वे भारत में काफी समय से 
रह रहे हो, अथवा नए आए हों भारतीयों के प्रति सहानुभूति यदि बिद्ेप में नहीं तो 
सामान्य रूप से धृणा मे निश्चय ही वदल गई है; और उनमे यहा रहने,अथवा भारत की 
बिता करने की प्रव्‌ त्ति नही है। वे समस्याओं को भारतीय पहलू से न देख कर किसी भी 
अन्य पहलू से देखने के लिए तैयार हैं*“*।/*+ इसके अलावा “भारत अंग्रेज युवकों के 
लिए कुबेर का खजाना नही रह गया था। अब यह पूजी निवेश और व्यापार की दृष्टि 
से बहुत महत्वपुर्ण बन रहा था ॥/४३ 
भारत को “विकसित करने” का महान प्रयास संम्य विद्रोह के परवर्ती काल का 
मुख्य लक्षण था। जिस किसी भी परियोजना में इस बात का विश्वास होता था कि 
भारत को पूजी निवेश के लिए उपयुक्‍त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है उसमे 
लोगो की दिलचस्पी हो जाती थी और कभी-कभी: उसे सरकार का समर्थन भी मिलता 
था। जेम्स बिल्सन का दावा था कि भारत विकास काल की दहलीज पर खड़ा हुआ है। 
यह तथ्य 'वाद के वर्षो में हमारे घरेलू तथा विदेशी दोनो ही प्रकार के व्यापार में तेजी 
के साथ विकास, चाय वागान, कोयला खान, अंतर्देशीय जहाजरानी * से संवधित 
सार्वजनिक कंपनियों मे” पूजी के भारी निवेश, लोगो की सुधरी हुई स्थिति, कृषि 
उत्पादन और उसके मूल्य मे वृद्धि, मजदूरी की दर में वृद्धि, सड़क, नदी तथा नहर 
ग्रातायात मे बुद्धि'**” आदि से स्पष्ठ था ।/ सैन्य विद्रोह के वाद दो दशकों के भीतर“ 
भारत मे ब्रिटिश पूजी निवेश की राशि अभूतपूर्व थी ११ ]86]-64 में कपास व्यवसाय 
में गरम बाजारी, क्रीमियन युद्ध और अमरीकी गृह युद्ध के समय भारतीय कच्चे माल 
के बाजारों में विस्तार, स्वेज नहर के खुल जाने, रेल व्यवस्था के विकास आदि ने व्यापार 
तथा वाणिज्य को, विशेष रूप से भारत के पश्चिमी भाग मे, प्रोत्साहन दिया ।४* इस 
प्रक्रिया में ब्रिटिश व्यापारी की भूमिका स्वभावतः निर्णायक थी | “उन्‍्नीसवी शताब्दी 
के मध्य मे मेनचेस्टर के उद्योगपतियों के दृष्टिकोण में परिवर्तंत हुआ । जहा उनका 
पहले साम्राज्य निर्माण से अलग रहने और दूसरे देशों मे हस्तक्षेप तन करने मे विश्वास 
था, वहा बाद मे उनकी उत्साहपूर्ण औपनिवेशिक एवं विदेशी नीति में आस्था जाग 
गई ।४१ औपनिवेशिक व्यापार मे यह नई दिलचस्पी कुछ तो 870 के बाद अनेक देशी 
मे'सरक्षणात्मक टैरिफ लगाए जाने से विदेशी वाजार सकुचित होने के कारण/ और कुछ 
857 के वाद भारत पर पुरा नियत्रण स्थापित हो जाने के फलस्वरूप थी। जब भी 
इग्लैंड के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक हवितो ने चाह्म त्तो अहस्तक्षेपी नीति के सिद्धात में 
सशोधन किए गए और भारत सरकार निश्चित रूप से व्यावहारिक नीति का पालन 
करते हुए लोक नीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रो में प्रायः अहस्तक्षेप्री नीति के कठिन और सकरे 
पथ से हटती रही ।/* 
एक ओर ब्रिटिश वाणिज्यिक समाज भारत में अपने आर्थिक हितों के विपय में 
अधिक जागरूक हो गया था ओर दुसरी ओर इसी भारत के प्रति उत्तरदायित्व 
के सबध मे ब्रिटेन मे भी नई चेतवा जगी। भारतोय राजस्व पर फासट और हिंडमैंन की 
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रचनाओ ने घुरू के भारतीय राष्ट्रवादियों को बहुत प्रभावित किया था ।/९ डिकिसन ने 
यथार्थ को रहस्यपुर्ण बनाने की उस व्यवस्था का भंडाफोड़ करने का अयास किया 
जिसके द्वारा भारतीय नौकरशाही, भारतीय मामलों के बारे मे, इग्लैंड के लोगो को 
अन्ञान में रखती थी ।* ]859 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'आवर फाइनेशियल रिलेशन विद 
इडिया! मे मेजर विगमेट ने स्पष्ट शब्दों मे कहा था कि ब्रिटिशनीति “उस देश के लोगों 
के कल्याण के लिए विशुद्ध स्वार्यरहित एवं परोपकारी दृष्टिकोण के द्वारा निर्धारित नहीं 
होती ।* विगगेद, मेजर एवान्स बैल* और रावर्ट नाइट* में भारत सरकार की आय 
के गैर भारतीय उद्देश्यों के लिए व्यय और तथाकथित संपत्ति निकास से सवद्ध तथ्यों 
का उद्घाटन किया है। हंटर तथा वार्टल फ्रेर जैसे भूतपुर्व अनुभवी अफसरों ने इंग्लैंड के 
लोगो को चेतावनी दी थी कि सरकार की आय और साधनों के अपव्यय के प्रति भारत 
में रोप बढ़ रहा है ६ 
उस काल में प्रचलित लोक वित्त का सिद्धांत, जो इस्तैड में ग्लैंड्स्टत के नाम 
से जुड़ा हुआ था, जाथिक उदारवाद के सिद्धातों पर आधारित था ।४* उन्‍नीसवी शताब्दी 
के उत्तराद्ध मे वित्तवाताओ के लिए केवल राजस्व के लिए कराधान एक अविवाद्य 
तथ्य था। इनके अनुसार घरेलू उद्योग्ो को संरक्षण देने का प्रश्न तो उठता ही नहीं था। 
उनका यह भी उद्देश्य था कि लोक व्यय कम रहे और राजस्व इस प्रकार जुट जाए कि 
निजी क्षेत्र मे आथिक क्रियाकलाप को किसी प्रकार की हानि न हो और, इस सब के 
ऊपर, बजट संतुलित होना चाहिए। सरकार की आय उसके व्यय से अधिक रहनी 
चाहिए और ऋण से यथासभव बचना चाहिए । भारत के नीति मिर्धारक लोक वित्त के 
इन रूढ़िवादी घिद्धातों की अवहेलना नही कर सके । 
सभी जानते है कि उन्‍नोसवी शताब्दी मे अहस्तक्षेपी नीति के प्रभुत्व से भारत 
* सरकार की नीति काफी प्रभावित हुई ॥ भारत के आथिक विकास संबंधी एक प्रमुख 
विशेषज्ञ के अनुसार तो 'बीसवी शताब्दी के प्रारंभ तक अहस्तक्षेपी नीति का ही पालय 
किया भया ।” अभी हाल में यह वात कुछ जोर देकर कही गई है कि (858 में 
कंपनी का शासन समाप्त होते के साथ ही अहस्तक्षेपी नीति का युग वास्तव में प्रारंभ 
होता है।! 'यह उम्र अहस्तक्षेपी नीति का काल था।/ एक अन्य इतिहासकार ने वो 
ब्रिटिश राज्य को' रात्रि-प्रहरी-राज्य कह कर उसकी विज्येपता प्रकट की है। ओर 
अधिक उदाहरण देना सरल कितु अर्थहीन है । अहस्तक्षेपी नीति दब्द स्पष्द रूप से घिसी- 
पिटी पिष्टोक्ति बन गया है। आज जबकि राज्य के कार्यो का क्षेत्र बहुत बढ गया है, उस 
समय उन्नीसवी शताब्दी को अहस्तक्षेपी नीति के श्रेष्ठतम युग के रूप में देखना शायद 
स्वाभाविक ही है। हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रारभिक राष्ट्रवादी प्रवकताओं का 
अनोद्योगीकरण सबधी दावा इसी पर आधारित था। उनका तक था कि सरकार के 
उदासीनतावाद से उन्नीसवी शताब्दी मे भारतीय, उद्योगों का अधिक तेजी के साथ 
पतन हुणा। कुछ भी हो, भारत के सदभ् में अहस्तक्षेपी नीति की घारणा का सूक्ष्म परीक्षण 
करना और, फिर कुछ अन्य प्रइन उठाना सार्थक होगा । ३४ 
इस बात को कभी-कभी ठोक प्रकार से समझा नही जाता कि भारत सरकार 
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“भारत भे अंग्रेज युद्धशत सच्यता के प्रतिनिधि है ।' सर जान स्ट्रेंची ने लिखा 
है कि सर फिट्ज जेम्स स्टीफन के ये शब्द 'हमारे द्वारा प्रवर्तित सिद्धातों' के पीछे निहित 
भावना को स्पप्ट करते है। एरिक स्टोक्स ने बतलाया है कि स्टीफन ओर स्ट्रैंची ठेठ 
नई पीढी के प्रशासक थे, जिनमे उननीसवी दाताब्दी के उत्तराद्ध मे सभ्यता के प्रसार 
संबंधी मिशन की सुसमाचारी संकल्पना के साथ कार्यकुशलता के लिए उपयोगितावादी 
उत्साह का सम्मिलन था ।7 कर्तव्य की यह सकल्‍्पना जेम्स मिल के उपयोगितावाद मे 
अंतनिहित सत्तावादी तत्व पर जोर देती थी और इसने कार्यकुशलता संबंधी ऐसे आदर्श 
को जन्म दिया जिसे ऐसे राज्य में ही हासिल किया जा सकता है जिसमे नौकरश्ाही का 
प्रभुत्व हो। कर्तव्य की इस कल्पना ने भारत को अधिशासित प्रदेश बना दिया और 
यहा पर रूढ़िवादी उदार अहस्तक्षेपवाद की प्रासगिकता नही रही। सर जान स्ट्रैची का 
कथन है कि “जिन कार्यों की हम अपने जैसे देशों की सरकारों से अपेक्षा करते है, भारत 
सरकार के कार्य उससे कही अधिक हैं ।** कानूनरहित नीची प्रजातियों के शासको 
तथा प्रायः कमोबेश काम करने ही मे विश्वास रखमे वाले आलसी बुद्धिहीनो के स्वा- 
मियों के भारी उत्तरदायित्व होते हैं ५ कभी-कभी उत्तरदायित्व के प्रति उनकी चेतना 
उनके धार्मिक उत्साह के साथ घुल-मिल जाती है। यह एनन के शब्दों से स्पष्ट है। वह 
लिखता है 'इस संसार मे केवल हम ही ईश्वर के प्रति उन लोगों के लिए उत्तरदाई है 
जिन्हें उसने हमारे संरक्षण में रखा है 7?" कभी-कभी उत्तरदायित्व की कल्पना अपेक्षा 
$त अधिक लौकिक भाषा में की जाती थी और यह्‌ प्रजाति श्रेष्ठता की घारणा के अनु- 
रूप होती थी। ; 

किपलिग का अपने देशवासियों को उपदेश था 'श्वेत मानव का उत्तरदायित्व 
संभालो'। ऐसे वंदरगाहो और सड़कों का जहा तुम जा भी नही सकते, अपने जीवन 
से निर्माण करो; और अपनी मृत्यु से उन पर एक अमिट छाप छोड़ दो ।”? उत्तरदायित्व 
को संकल्पना राज्य के कार्यो के विषय मे नकारात्मक कल्पना के विपरीत थी जिसे उपहास 
पें राति-प्रहरी-राज्य का विचार कहा गया है। इग्लैड मे राज्य के नियत्रण के प्रति काफी 
धृणा थी, परंतु भारत गें वैज्ञानिक वैधमवादी प्रश्मासक तथा सत्तावादी टोरी सज्जनों 
में स्वाभाविक सहयोग पूरी तरह संभव था ।?* हि 

भारत में नीति निर्धारण के ऊपर अहस्तक्षेपी बीति के सिद्धात के प्रभाव को 
अधिक आंक सकना सभव है। नौकरशाही का सोचने का ढंग यदि कुछ था तो वह व्या- 
पहारिक था और वह्‌ पश्चिम के ऐतिहासिक अनुभव अथवा आशिक विचारधारा से 
प्रेरित सरकारी नीति के विविध प्रतिमानों को प्रासगरिकता को सदेह्‌ की दृष्टि से देखता 
था। जैसा कि हम आगे देखेगे नीति निर्धारकों की कुछ विशिष्ट समस्याओं के प्रति प्रति- 
क्रियाओं के पैटनन से प्रकट होता है कि वे प्रायः आथिक उदारबाद के अहस्तक्षेपवादी 
सिद्धातों का यथार्थ में खड़न नहीं करते थे तो उनकी अवहेलनु अवश्य करते थे। 
आर्थिक नीति के सिद्धातों की खोज अमूततत सिद्धातों के क्षेत्र के बाहर कंपनियों के शेयरों २ 
के वास्तविक स्तर, ब्याज व लाभाझों, ससदीय लाब्बी तथा चेंबर्स आफ कामसे के दायरों 
में होनी चाहिए । जिस काल का हम यहा अध्ययन कर रहे है, भारत मे इस अवधि मे 
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अहस्तक्षेप नीति के नाम से जानी जाने वाली नीति का उद्देश्य ब्रिटिश माल के लिए 
भारतीय वाजार को खोलना, कच्चे मालो की आपूर्ति बढाना और पूजी निवेश के लिए 
उपयुक्त वातावरण तैयार करना था और इनकी प्राप्ति के लिए राजनीतिक शक्ति का 
प्रयोग जिस प्रकार हुआ वह्‌ वाणिज्यवाद की याद दिलाता है ॥7 
यदि भारत में सरकार द्वारा सपन्‍न किए जाने वाले कार्यों के विस्तार पर विचार 
किया जाता है तो ब्रेबनर की भांति ही इस प्रकार के साधारणीकरण के लिए इच्छा हो 
सकती है कि यदि ब्रिटेन में अहस्तक्षेपी नीति मिथक थी तो बहू भारत मे कम मिथक 
नहीं थी । अनेक वाहरी किफायतश्ञारी बरतने के लिए आधारभूत आर्थिक संरचना 
मरे पूजी निवेश का पेटनं ; रेल तथा थिचाई कप्नियों में राज्य द्वारा ब्याज की गारंटी के 
आधार पर पूंजी निवेश, कपास आदि कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 
असाधारण उपाय; भारत में यूरोप के लोगों द्वारा निवेश और उनके आवास में वाधक 
भूमि सबंधी अधितियमों मे संशोधन, भारत में यूरोपीय उद्यम को प्रोत्साहन देने के 
लिए पथप्रदर्शक परियोजनाओं का लोक दित्त द्वारा पोषण ऐसी बातों के महत्वपूर्ण 
उदाहरण हैं जिन्हे ब्रिटिश दृष्टिकोश के अनुसार भारत में विवेकपूर्ण हस्तक्षेपवाद कहा 
जा सकता है। 
हमें सरकारी कार्यों के ऐसे कुछ अन्य क्षैत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनमें 
भाथिक उदारवाद की पुरानी शुद्धता को बनाएं रखा गया है! उन्‍नीसवी शताब्दी के 
परवर्ती वर्षों के टैरिफ विवाद मे शिद्ु उद्योग वाले तर्क का खडन करने के लिए अहस्त- 
क्षेपी नीति के सिद्धातों का आश्रय लिया गया था ।?* भारत जिस समय दुभिक्षों के चक्र 
से गुजर रहा था, उस समय सरकार ने खाद्यान्नों के स्थानातरण में हस्तक्षेप करने से 
इंकार कर दिया ।”९ अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत के आधार पर आरोही कराधान को अपनाया 
नही गया | इस सबंध में तक यह था कि 'तोगों की स्थितियों में समता लाना वित्तीय 
व्यवस्था से संबंधित कार्यों का अग नही है ।”” अहस्तक्षेपी नीति पर आधारित लोक 
वित्त के मिद्धांतो के कारण आधारभूत आशिक संरचना के विकास से सवंधित विविध 
प्रकार के ब्यय मे बाधा रहती थी ।* सरकार के न्यायसम्मत कार्यो की दृढ़ परिकल्पना 
के कारण कभी-कभी सरकार के लिए औद्योगिक क्षेत्र मे अधिक रचनात्मक कार्य कर 
पासा संभव नहीं होता था।?* वस्तुतः ये तथ्य इतने जाने-माने हैं कि उनपर किसी 
प्रकार के विवाद की आवश्यकता नही है। इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या 
सरकार की हस्तक्षेपवादी और अहस्तक्षेपवादी नीतियों में जिनका सरकार साथ-साथ 
पालन करती थी कोर्ट आधारभूत अंतर्विरोध है। 
ऐसा लगता है कि सरकारी हस्तक्षेप की भ्समर्यंनकारी और विरोधी प्रदि- 
क्रियाओं का अतविरोध वास्तविक ने होकर ऊपरी है। उदाहरण के लिए यह प्रायः 
स्वीकार किया जादा है कि सभी निहित स्वार्यों मे मेनचेस्टर के सूती वस्त्र उद्योग हितों 
का स्थान केंद्रीय था । आगे हम देसेंगे कि मेनचेल्टर के सूती वस्त्र उद्योग को वपास की , 
आपूर्ति बनाए रसमे के लिए अहस्तक्षेपत्रीदी नीति वी अवहेलना अनुचित नहीं मानी 
गई । इसी के साथन्‍साव भारत के घरेलू कपाप्त उद्योग को टैरिफ संरक्षण न देने के 
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मामले मे अहस्तक्षेपी नीति को कड़ाई के साथ लागू किया गया। इन दोनो बातो में ऊपरी 
अमंग्रति के बावजूद दोनों ही नीतियां एक ही प्रकार के हितो की दृष्टि से उपयोगी थीं। 
विविध विचारों की अंतक्रिया और सरकार की नीति में लोच के कारण स्थिति बहुत 
जटिल है। अहस्तक्षेपी नीति का लेवल होने पर हमे इस जटिलता की उपेक्षा करने का 
साहस होता है! यदि किसी सरल लेवल की ही आवश्यकता है तो सभवतः स्थिति की 
परिभाषा अहस्तक्षेपी नीति शब्द की तुलना में भेदमूलक हस्तक्षेपवाद के द्वारा अधिक 


” सही हो सकेगी । 


जै० ए० शुंपीटर के अनुसार यूरोप में उन्‍नीसवी शताब्दी के अंतिम चतुर्थाश में 
'आधिक उदारवाद में इतना अधिक हेर-फेर किया गया कि कभी-कभी तो इससे उसके 


' अपने सिद्धांतों का ही अप्रकट रूप से परित्याग होगया ।/*? इंग्लैंड मे निर्धनो को दी जाने 


वाली सहायता से संबद्ध व्यवस्था के आधुनिकीकरण, फैकिट्रियों और जन-स्वास्थ्य के 
नियम, नगर-समाजवाद के प्रयोगों, सार्वजनिक शिक्षा-प्रणाली के संगठन आदि के कारण 
घोषित अहस्तक्षेपवाद के वाबजूद सरकारी कार्यकलाप का क्षेत्र विस्तृत हुआ। इग्लैंड 
में औद्योगिक पूंजीवाद के अभ्युदय के कारण ही अहस्तक्षेपी नीति के सिद्धातों से हटा 
गया था जबकि भारत में पिछड़ी अथे व्यवस्था और उसके शोपण की समस्याओ के 
कारण ऐसा हुआ | यह तर्क देना युवितसगत होगा कि अपने भारतीय अनुभव के कारण 
बहस्तक्षेपी नीति में ब्रिटिश लोक जनों की आस्था समाप्त हो गई, और इस प्रकार 
कम से कम उन नीतियो के प्रति जिनके द्वारा सरकारी कार्यों का विस्तार होता था, 
उनकी घृणा कम्‌ हो गई। यूरोप के सिद्धांतवादियों के प्रभाव के अलावा सभवतः “भारत 
सरकार की व्यावसायिक क्रियाओ से ही इंग्लैंड मे समष्टिवाद को सबसे अधिक प्रोत्सा- 
हन मिला ।"। यह भलीभाति स्पष्ट है कि उन्‍नीसवी शताब्दी के अतिम कुछ दक्षको में 
यूरोप में इंग्लेड तक में जिते डायसी अहस्तक्षेपी नीति का स्वाभाविक स्थल मानता 
है इस नीति का महत्व कम हो रहा था ।% 

जिस समय जमंनी तिहासिक विचारधारा वाले अर्थशास्त्री अहस्तक्षेपी 
नीति सिद्धांत अथवा #प्रथवाद (जमंनी मे अहस्तक्षेपी नीति सिद्धात को स्मिथवाद 
उपनाम प्रदान किया गया था) पर प्रहार कर रहे थे, उस समय इंग्लैंड मे भी परंपरा- 
गत अहस्तक्षेपवाद वे विरुद्ध एक वेचारिक धारा चल रही थी। यूनिवर्सिटी कालिज, 
लंदत के राजनीतिक अयथंशास्त्र के प्रोफ़ेसर जे० ई० के रनीज ने 870 मे अपने प्रारंभिक 
व्याख्यान में कहा था कि 'अहस्तक्षेपी नीति सिद्धात सावंजनिक मामलों में बाधा एवं 
कटक बन गया है | सैद्धांतिक आधार पर भी बह इस मत का विरोधी था कि सपूर्ण 
राजनीतिक अर्थशास्त्र का सार अहस्तक्षेपी नीति है ।** इसी समय इस विचार को कि 
पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों मे क्रियाशील सिद्धात उन देशो के लिए अनुपयुक्त थे 
जो ऐतिहासिक विकास में पिछड़ गए थे, अधिकाधिक मान्यता मिल रही थी। बेजहाट 
तथा लैंजली की रचनाओं में सर हेनरी मेन के पुरातन समाज एवं समुदायों के अध्ययनों 
का प्रभाव देसा जा सकता है।** वाल्टर वेजहाट ने जोरदार ढंग से कह्दा था कि 'भारत 
उन देशो मे से है जिनकी सभ्यताओ का विकास अवरुद्ध हो गया है।'” यहा का समाज 
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धीरे-धीरे 'प्राकु आर्थिक अवस्था से उस समय विकसित हुआ था जब राजनीतिक अर्थे- 
शास्त्र की मान्यताओं का अस्तित्व ही नही था और णव इसके नियमों का पालन अनर्थ॑- 
कारी भो हो सकता था (/** थामस लैजली के अनुसार प्रारंभिक क्लामिकी अर्थ॑श्षास्त्रियो 
की सामान्य एवं निगमनिक रीतियो पर निम्न॑रता ठीक नही थी ।# रोशर के प्रभाव 
से* लंजली ने सामाजिक विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं में आर्थिक ढाचे से संबंधित 
अंतर के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया ।! विचार करने का यह ढंग संभवतः 
प्राश्चात्य तथा गैर पाश्चात्य ऐतिहासिक अनुभव एवं सामाजिक स्थिति में अंतर से 
सबधित चेतना का परिणाम था । आर्थिक विश्लेषण में ऐतिहासिक विचारधारा के प्रति- 
पादकों ने इस धारणा को बहुत स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर लिया था कि आधिक पिद्धात 
सभी कालो और सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होते है । इस प्रकार उन्होने अहस्त- 
क्षेपी नीति के सिद्धात की जड़ खोदी ! इस जन विचारधारा को विशेष रूप से उसके 
अहस्तक्षेपी नीति पर तीसे प्रहार के लिए ही स्मरण किया जाता है। परंतु दो जमेन अर्थ- 
शास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट तथा कार्ल मावर्स आधिक हिंतों के आधार पर अहस्तक्षेपी नीति 
दर्शन की व्याख्या की दिशा मे बहुत आगे चले गए। ईस्ट इंडिया कपनी के शासन काल 
में 853 में माक्स ने लिखा कि कुलीन तत्नीय शासकों को भारत के विकास में कोई 
दिलचस्पी नही थी और उन्होने इस तथ्य की उपेक्षा की कि भारत में कृषि कार्य पूर्ण 
प्रतियोगिता के ब्रिटिश सिद्धात, अहस्तक्षेपी नीति तथा स्वच्छंदता के अनुसार नही चल 
सकता था ।/* “जैसे-जैसे भारतीय बाजारों पर (ब्रिटिश) औद्योगिक हितों की निर्भरता 
बढ़ती गई, वँसे-दैसे ही शासक वर्ग ने भारत में नई उत्पादक दक्तियों के विकास की 
आवश्यकता को समझा ।/१* अत, जहां झ्ञासक वर्ग का कंपनी के शासन काल में भारत 
की प्रगति मे अल्पकालिक तथा आपवादिक हित था, वही इसके विपरीत औद्योगिक 
हित, जिन्हें मादर्स मे मिलवाद कहा है, भारत को विकसित करने और अन्य देशों के साथ 
उसके व्यापारिक सवध स्थापित करने के लिए इच्छुक थे।** मुक्त व्यापार के पक्ष में 
अहस्तक्षेपी नीति तकों की फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा की गई आलोचना बहुत जानी मानी है 
और ऐसा लगता है कि उसने भारतीय संरक्षणवादियों को और विशेष रूप से एम० जी० 
रानाडे को काफी प्रभावित किया है ।** एक औद्योगिक देक्ष द्वारा अपने उपनिवेश "पर 
मुक्त व्यापार को थोपने का प्रयत्त, वास्तव में उस सीठी को हटाने के प्रयास की भांति 
है, जिस पर होकर वह स्वर्य ऊपर उठा है ताकि अन्य देश उसी सीढी के द्वारा उसका 
अनुगमन न कर सके । इस सबंध में अधिक संदेह नही किया जा सकता कि आधिक दृष्टि 
से पिछड़े देशों के विकास के लिए राजकीय हस्तक्षेप को लिस्ट द्वारा दिए गए समर्थन 
और जमेनी में सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति की सफलता का भारत 
में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की आथिक विचारधारा पर प्रभाव पड़ा था। 
जिस काल का हम यहां अध्ययन कर रहे हैं उसमे भारतीय वित्त नीति से 
संबंधित विवादों में भाग लेने वाले व्यक्तित प्रायः अस्पष्ट प्रयोजनों एवं हितों को तर्कंसंगत 
बनाने के? लिए अयंशास्त्रियों अथवा राजनीतिक सिद्धांत दास्त्रियों से थिसे-पिटे शब्दों 
को बहुधा ले लिया करते थे । हितों और विचारों में सघर्ष के बीच जदिल अतक्रिया का 
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अध्ययन करते हुए हमारे सामने अनेक समस्याएं आती है । हितबद्ध समूहो को पहचान 
पाना कठिन कार्य है। कुछ हितवद्ध गुट विधिवत सगठित किए गए थे और इसलिए उन्हें 
सहज ही पहचाना जा सकता था (उदाहरणायं, ब्रिटेव तथा भारत मे चेंबर आफ कामसे, 
या मेनचेस्टर काटन सप्लाई एसोसिएशन ) , पर॑तु वहुतो का गठन विधिवत नही हुआ 
था और उनको पहचान सकना कठित था। हितवद्ध गरूटों तथा वित्तीय नीति से संबंधित 
मामलों पर निर्णयो के वीच प्रत्यक्ष संवंध स्थापित कर पाना सदेव सभव नहीं है। कभी- 
कभी तो कोई संबंध होता ही नहीं था और कभी ऐसे भी अवसर आए जब अभिजात 
वर्गीय धासकों (जैसे कैनिंग और मेयो) तथा इनकी ही प्रजाति के भारत में व्यापारिक 
समुदाय में परस्पर सहानुभूति के अभाव के कारण भारी कदुता रही । यह भी मान लेना 
भूल होगी कि सभी के हित एक ही जैसे थे हालाकि प्रत्येक हितवद्ध गुट अधिक लोगो 
तक पहुंचने और उन्हें सनन्‍्तुप्ट कर अपने समर्थन में भारी लोकमत तैयार करने के लिए 
अपने वर्गीय हित को 'राष्ट्रीय हित' के रूप मे प्रस्तुत करता था। आगे आने वाले पृष्ठों 
मे बार-बार यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार ऊंची आय वाले वर्गों ने जिनमे जमीदार 
और व्यापारी भी थे, सरकार से जनसाधारण पर करो (उदाहरणार्थ, नमक कर) को, 
बढ़ाने का आग्रह किया जिससे अभिजात वर्गों को कर-भार (विशेष रूप से आयकर 
जिसका भार अपेक्षाकृत ऊंची आय वाले व्यक्तियों पर पड़ता था ) से मुक्ति मिल सके; 
किस प्रकार भारत में रहने वाला ब्रिटिश व्यापारी समुदाय सरकारी व्यय को घटाने पर 
जोर देता था जिससे उस पर कर-भार मे कमी हो सफे जबकि ब्रिटिश नौकरशाह तथा 
सैनिक अधिकारी व्यय में कमी के विरुद्ध थे और उन्होने साम्राज्य को वनाएं रखने के 
लिए अपना प्रतिफल बढाने का प्रयास किया; किस प्रकार भारतीय व्यापारी और व्याव- 
सायिक वर्गों को इस बात पर रोप था कि उत्की अजित 'जीवन-अय पर कर की वही 
दर थी जो सपत्ति (विशेष रूप से स्थाई बंदोवस्त के अंतर्गत जमीदारों की सपत्ति) से 
प्राप्त अनजित आय पर थी; और किस प्रकार प्रातीय ईर्ष्या के कारण कुशल केंद्रीय 
नियंत्रण मे बाधा उपस्थित हुई। कभी-कभी हितों मे अंतर अस्थाई और ऊपरी किस्म 
के होते थे और इसलिए अंत में उनका समाधान निकल आता था।। अ्रिठिश व्यापारियों 
तथा नौकरशाहों का कुछ समस्या पर मतभेद हो सकता है परंतु साम्राज्य को बनाए 
रखने तथा इससे संबंधित खर्चों के प्रश् पर अथवा दूसरों का साम्राज्य स्थापित करने 
का अवसर देने की समस्या पर गहरा मतभेद नही था । हितों मे इस प्रकार की भिन्‍नता 
और आधारभूत संघर्षों में, जिनकी ओर दादाभाई नौरोजी ने ध्यान आकपित किया था, 
भेद करना आवश्यक है। हितवद्ध गुटो के प्रतिनिधि अपना प्रभाव डालने में सफल हो 
सकते थे यदि थे इस दिशा में विधिवत प्रयास करते । परंतु प्रभावशाली बनने के लिए 
आवश्यक नियम नौरोजी के 'सघटको' के विपरीत थे। नीति-निर्धारक एक हृद तक, 
आंतरिक हितबद्ध गुटों से प्रतिक्रियाशील थे। प्रतिक्रिया क्या होगी यह डाले जाने वाले 
देवाव, ब्रिटिश सरकार के अधिका रियो के दृष्टिकोण, प्रचलित लोकाचारो, तथा अन्य 
अनेक कारणों जैसे निर्णयकर्ता अधिकारियों की व्यवितगत अभिरुचियो (यद्यपि अतिम 
घटक सीमात व असाधारण स्थितियों मे ही निर्णायक होता था) आदि पर निभेर होती 
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थी । निर्णय अधिकारियों की सीमाएं समग्र वित्तीय स्थिति पर निर्भर होती थीं जो यह्‌ 
निर्धारित करती थी कि रियायतें दी जा सकेगी अथवा नही, लोकमत पर निर्णयों का 
प्रभाव क्या होगा, परंपरागत रास्ते से सरकार न हूठे इसकी ओर नौकरशाही का 
भुकाव, आदि। हमारा उद्देश्य उन नियमों का अध्ययन है जिनका इस प्रक्रिया मे पालन 
किया गया। ह 


संदर्भ 


च्छ ० +>३ ० 


0. 


]. 


$ 
» विल्सन से बुड़ को, ]| जुलाई, 859, बैरिंगटन, ॥, ]7] । 'डिवेशनरी आफ नेशनल 


वायोप्राफी', जिल्द 2!, पृ० 57]-73 । सी० ई० बकले ड, 'डिउश्नरी आफ इंडियन बायोग्राफी' 
(लदन, !906) प्‌० 4$6 | वाल्टर बेजहाट, 'लिटरेयी स्टडीज' (लंदन 879) जिल्द !, 
परिशिष्ट। 'लोम्बाई स्ट्रीड' का लेखक वेजहाट बिह्सन का दामाद था और उसके बाद 
“इकामामिस्ट' का सपादक बना था । 

बिलियन डी ० प्रैम्प, दि मेनचेस्टर स्कूल आफ इकानामित्रस', (स्टेनफोर्ड, 960) प० 3। 
ए० के० केर्मकास, 'होम एड फोरेन इन्वेस्टमेंट! [870-]9]3 (कंब्रिज, [953) पृ० 244॥ 
राबर्ट लिक, 'इश्लिश थिअरीज आफ इकानामिक पलक्चुएशस”' 85-48 (म्यूपाकं, 959) । 
जे० एम० केंस, इडियन करेंसी एड फाइनेंस (लंदन, 9]3) १० 38॥ 


. देखिए एल्मर वुड, 'इग्लिश थिभरीज आफ सेंट्रल वेकियग' ]8[9-]858 (रकैड्रिज, मैसाचूसेट्स 


939) । 


. पत्न मुद्रा के सत्रध में भारत मत्नी के प्रेषण पर जे० विल्सन का मेमो० दिनाक 25 दिसंबर, 


]859 | वित्त कार्य विवरण जनवरी, ]860 | लेखा शाया, सप्या | 


. जे० विल्‍्मन से लाईं कैनिंय को 25 अगस्त, 859, ई० बैरिगटन, पूर्वोदुत, पृ० 8-83 । 
. देखें, मांगे अध्याय 2 ॥ 


डब्ल्यू० बेजहाट, पूर्वोदुत, पू० 400-40] । 


» जेम्स विल्सन, 'फाइनैशियल स्टेटमेट! (कलकत्ता, [860) १० 9 | वी० जो० काले, 'डान आफ 


माडनें फाइनेंस इन इंडिया” (पुता, [922) प्‌ृ० 87-89 पर विल्सन के मत के समर्थन से सन 
4, 28, 30 और गोतम ]0, 24-30 से उद्धरण । 

सौ० ट्रैबीलियन से सी० बुड को, प्रतिलिपि डब्ल्यू० बेजहाट को प्रेषित, 2 दिसवर, |862॥ 
ई० बैरिगठन, पूर्वोद्धत, [[, पू० 259॥ 

'फ्रैंड आफ इडिया', 2 फरवरी, 860, | मार्च, 860, 23 अगस्त, 860 । 'बगात हरकारू 
(एड दी इंडिया गजढ) 2] ऋरवरी, 860, 23 फरवरी, 860 | 'टाइस्स आफ इडिया, 25 
दिसवर, 863 । रावर्टे नाइट का बिचार था कि विल्सन से बहुत सारी भूलें हुईं जैसे, भारतीय 
ऋण की साप्राज्य द्वारा गारटी का विरोध, भारत के लिए स्वर्ण मुद्रा की अस्त्रीकृति, सभी 
वित्तीय कठिताइयों के समाधान के लिए आप्र कर को अचूक उपाय मानकर उम्रमे आस्था रखना। 
नदे इडिथन इकानामिस्ट' 0 मार्च, 870, पृ० 23] 4 


मितव्यतापरक कुशलता की दिशा मे 83 


2 
3. 
]4 
5. 
]6 


प4; 


8. 


49. 


20. 


ऊ 
ट्र््य 


॥3 >> 
फ्रे फ 


'कैंड आफ इडिया', 25 अक्टूबर, 8604 

सी० ई० बकलैड, पूर्वोद्धत, पृ० 56| 

वी ० फ्रेर से मेजर एफ० मैरियट को [ अगस्त, 860), मािन्यू, पूर्वोद्धत [, पू० 3]2 ॥ 
बी० फ्रेर से सी बुड को, 23 नववर, 860, मारिन्यू, पूर्वोदृत [, पृ० 33 ॥ 

बी० फ्रेर से सर जी० क्ल्ार्क को, 9 मई, 860, मा्न्यू, पूर्वोद्धत [, १० 308 । 

बी० फ्रेर से सी० वुड को, 23 नववर, ]860, मारिस्यू, पूरवोद्धत [, पृ० 33 ॥ 

'ही० एन० बी०' जिल्द 22 (परिशिष्ट) १० 948-50 । रेल आयोग का सदरय (]845); 
लंदन, ब्राइटन एड साउथ कोस्ट रेलवे कपनी का चेयरमैन और प्रव्ध सचालक । ट्रैजरी (वित्त 
मत्नालय) का फ़ाइनेशियल सेक्रेटी (860) । 86] में उस पर एक छोठा सा कंलक लगा 
था | उस पर हैमिल्टन एड टोरटो रेलवे कपनी (कनाडा) के साथ साठ-गाठ के सोदों में 
शामिल होने का आरोप लगाया गया था । आरोप शा4द गलत था और सिद्ध नही हो सका 'फ्रड 
आफ इडिया” [] अप्रैत, 86]॥ 

“फ्रेंड जाफ इडिया” ] जनवरी, 863, [7 अप्रैल, 862 । जब लंग ने बुड के साथ वार-बार 
भगड़ों के कारण त्यागपत्न दे दिया तो उमझ्े प्रति महानुभूति प्रकट करने के लिए कलकत्ता के 
अग्रेज व्यापारियों ने एक सभा को थी । 'फ्रंड आफ इंडिया, [] सितवर 862॥ 

व्डी० एन० थी०' जिल्‍्द )9, पृ० ]35-36 | ई० ह्यूजेज सर चार्ल्स टरैवीलियन एड सिविल 
संविस रीफार्म 'ई० एच० आर०', ]949 भाग ] व 2, १० 53, 206 । टी० बी० मैकाले से 
टी० एफ० एलिस को, 5 दिसबर, ]834 | जी० एम० ट्रैवोलियन पूर्वोद्धत, पु० 23 । 


» फ्रेंड आफ इडिया', 4 अप्रैल, 864, वही 22 सितबर, 864 ! 
74 
०. 


“फंड आफ इडिया' 6 अप्रैल, [865, 27 अप्रैल, 865, 8 मई, ]865॥ 

“डी० एन० बी०' जिल्‍द 3, पूृ० 7 । 'डी० एन० थी०' में एक महत्वपूर्ण भूल है जिसके अनुसार 
वह सालफोई के स्थान पर 863 तक बैठता रहा। ]863 में उसने भारत सरकार में वित्त सदस्य 
के रूप मे सेमुअल लेग का स्थान ग्रहण किया और इस पद पर उसने ]868 तक कार्य किया। 
वास्तव में लैग का उत्तराधिकारी ट्रैंवीलियन था न कि मैसी और मैसी [865 में परिषद को 
सदस्य बता था न कि [863 में । 


» दि इग्लिशमैन' [| अप्रेल, ।866 । 'फ़ैड आफ इडिया' (29 मार्च, 866) ने उसे विश्वस्त 


व्यक्त माना है जो प्रतिभाशाली नही था + 


« सी० ई० बकलैट पू्रों दूत, प० 4]8 । टेंपिल, 'दि स्टोये आफ माई लाइफ, [, १० |99॥ 
* देखें ओ० टी० बर्नी, 'ए पयू लैंडसे“” (शिमला, [877) पृ० ]59 ॥ बर्नी बहता है कि मेयो 


उसके (टैपिल के) सती गुणों को समझाता था और जान म्ट्रेंची तथा वित्त सचिव चेंपर्मत 
पर अधिक निर्भर रहता या । मेयो ने अपनी वमीयत (दिनाक ]2 अक्तूबर, | 868) में इच्छा 
प्रकट वो थी कि उसके निजी पत्र व्यवहार से ऐसी कोई भी चीज प्रकाशित सही की जातो 
चाहिए, जो किसो भी जोडित व्यक्ति को आघात पदुचाए, अथवा नाराज करे । (वही, प्‌० 4) 
झत. यह स्वामाविक है हि हटर द्वारा पिखी गई सेयो वी जीवनी में मेयों और टैपिल हे 
दुर्भाग्यपूर्ण समधी पर बदुत कम ध्यान दिया गया है। 
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मेयो से आरगाइल को 22 मार्च, 870, मेयो कागजात, वडल 35, सख्या 8] । 

मेैयों से आरगाइल को ]4 जुलाई, 870, मेयो कागजात, बडल 40, सब्या 202। 

पूर्वोकत स्थल 

आरगाइल से मेयो, | नववर, ]87], मेयो कागजात, बडल 49, जिल्द 9॥ 

घुर्वोक्त स्थल । 

मेयो से आरगाइल को ]4 जुनाई, 870, मेयो कागजात, वडल 40, सख्या 202। 

“दि इग्लिशमैन', 6 जुलाई, 870॥ 

सी० ई० बकलैड, पूर्वोक्त स्थल, पू० 407 ॥ 

कर्नेल आर» स्ट्रेंची ने 836 में बबई इजोनियसे में नौकरी शुरू को थी; 2862 में लोक 
निर्माण विभाग में सचिव के पद पर उसकी नियुक्तित हुई और !866 मे इस्पेड्टर जनरल आफ 
'इरीगेशन के रूप मे । सी० ई० वकलैड, पूर्वोद्धत, १० 407 ॥ 

वित्त कार्य विवरण, अक्तूबर, 867, लेखा शाखा सब्या 23 ) क्नल आर० स्ट्रैची का नोट 
47 अगस्त, 867 । देखें अध्याय 2, अनुच्छेद दो । 

मैयो से डब्ल्यू० ग्रे को, 20 अगस्त, [869, मेयो कागजात, बंडल 36, सब्या 205 | 

मेयो से बी० फ्रेर को, 6 दिसबर, 869, मेयो कागजात, वंडल 37, सब्या 345 ॥ 

भेयो से विस्काउट हैलीफैक्स, 4 अक्तूबर, [869, मेयों कागजात, बडल 37, सख्या 270 ! 

सर जी ० ट्रेंवीलियन, “दि क्‍्पटिशन वाला' (लंदन, [895 : प्रथम सस्करण ]864) १० 238। 
वित्त कार्य विवरण मार्च, 864, अवकाश और पेंशन, सब्या 33 सर सी० ई० ट्रेंवीलियन वा 
जोद 28 अबनूबर, 863] 


.. थी० फेर से सी० बुड़ को ]0 अप्रैल, |86] । सपूर्ण पत्ष कापी दिलचस्प है । मार्टिन्यू पूर्वोदृत 


जिल्‍द ], १० 336-4] + 

दी० जे० होदेल धर्लो, दि कपनो एंड दि त्राउन', (लंदन, [866 १० 239)। 

भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त सव्या 44, 29 जून, 860॥ यह मगौदा लगभग 
निश्चित रूप सो रवर्य जेम्य विल्सन ने तैयार किया था । ध्ारूप (ससौदा ) के धत्येक पृष्ठ बर 
उसके सपु हस्ताक्षर हैं घर 

एुल० एच० मेंड्स, 'माइप्रेशन बाफ दिटिश बं पिटल दु', 875 (स्पूयार्र, |927) । जा पैश 
"प्लेट विशेस बँपिटस इन्वैग्टमेट इन अदर सेश्स जनरस' आक दि रापल स्टैटिस्टीक्स शोगाइटी' 
जिस 52, सितवर, 909, १० 465-80, और '*द्रेट व्रिडेंस ब॑ परिटात इस्वेस्टरंट न इडोविजुअस 
जोलोतिजल एड. पोरेन कट्रोज' जे* आर० एग० एस» जिल्‍द 54, जनवरी, [9]], प्‌ 
]67-87॥ 

देखे आयाप | जाये । शी० ई० वाघा, "एैपाइनेशियल दंप्टर इन दि बोदे' सिटी (बवई, 90) 
बु० |-264 'स्पोई आर दि शयत कमीशन आत हि मोस्ट देश आफ बोबे', (बंबई, 869) 
दु* 8-4 । रे 


47. जो> दी फूट ज हि मेलबेदर वालिशिशियका ]750-9]2 (सइस, |92) प्‌ 75 


48४. 


बरी, प्‌ 79 


30, भोर आर« हु, दारेपपित इशानामी टृह इंटूस प्मेस इन दि कोमेंगत आप इपातामिंद डाशिस, 
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82. 
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54, 


55. 
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59. 


60. 


6]. 


600-900 (आक्सफोर्ड, [934) १०]77 । सव्यसाची भट्टाचा्य 'लेसे फेअरे इन दि इडिया' 
“इडियन इकानामिक सोशल हिल्ट्टी रिव्यु. जिल्द 2, सख्या | । | जनवरी, [965, पृ० -224 
हैनरी फासट, 'इडियन फाइनेस', (लंदन, |880) | एच०एस० हिंडमैन, 'दि बैंकरप्सी आफ इंडिया! 
(लंदन, 886) । 

जे० डिकिसत, 'इडिया : इट्स गवर्मसेट अडर एब्यूरोकेंसी', (लद॒न, !853) । वह इडिया 
रीफा्म सोसाइटो (853) जिसने इंडियन रीफार्म ट्रैक्ट्स का प्रकाशन किया या, का 
सस्थापक था । देखें ई० बैल (सपादक) 'लास्ट कासिस्स आफ एन अतनोन कामिलर, जान 
डिकिसिन' (लदन, [877) पृ० 3-4 ह 

मेजर विग्रेट, 'अवर फाइनेशियल रिलेशन विद इडिया', (लंदन, ]859)॥ 

मेजर ई० बैल 'टृस्ट ऐज दि बेसिस आफ इपीरियल पालिसी! 'जर्नल आफ़ दि ईस्ट इडिया 
एसोसिएशन, जिलद 6, पृ० [45-75 | (बह लेख 8 जूत, 872 के दिन ई० आई० ए० की 
एक योष्ठो मे पढ़ा गया था) । 

आर० नाइट, इडिया : 'ए रिव्यू आफ इग्लैंड्स फाइनेशियल रिलेशन देअर विद” (लंदन, 868) 
"नाइट इंडिपन इकानामिस्ट' त्तथा टाइम्स आफ इंडिया, का सस्‍्यापक था । 

डब्ल्यू० डबच्ल्यू० हटर, 'सम आस्पेकट्स आफ इडियन फाइनेंस', !2 दिसवर, 879 के दिन 
बर्भिधम चेंबर आफ कामसे में भाषण (880) । 

सी० आर० फे, 'ग्रेट ब्रिटेन फ्राम एडम स्मिथ टु दिं प्रजेंट डे', (लद॒न, 932), १० 74-78 । 
जे० ए० शुपीटर, 'हिस्द्री आफ इकानामिक एनेलिसिस' (न्यूयाकं, |954) प्‌ 402-5॥ 

डो० आर० गाडगिल, 'दि इडस्ट्रियल एवोल्यूयल आफ इडिया” (ओ० यू० पी० ]945), प्‌० 
205 | ध्रारभिक अवधि में (प्रथम विश्व युद्ध तक) राज्य का दृष्टिकोण पूरी तरह अहस्तक्षेपी 
ही था। (१० 323) । 

बी० बी० मिश्र, (दि इंडियन मिडिल कलामेज देअर ग्रोथ इन मार्डत टाइम्स' (लंदन, ॥96]) 

प्‌ृ० 2!4-359 | 

मारिस डी० मारिस, 'टुव्डस ए रिइटरप्रेटेशन आफ नाइटीय सेंचुरी इडियन इकानामिक हिस्ट्री' 
'जनेल आफ़ इकातामिक हिस्ट्रीञ, जिल्द 23, 963 4 “ब्रिटिश राज अपने आपको रात्ति प्रहरी 
की निष्क्रिय भूमिका में देखता था ।/ (पृ० 65) ! बह वार-बार राज्य की रात्रि श्रहरी 
नीतियो (१० 6]6) और सरकार के रात्रि-प्रहरी उद्देश्यों (१० 6[), का उल्लेख करता है । 

जे० एस० मिल 'प्रेसिपल्स आफ़ पोलिटिकल इकानामी', ]848 मे पहली बार प्रकाशित (लद॒न, 
902), पुस्तक 5, पृ० 590-9] । हमे यह रमरण रखना चाहिए कि मिल्र एक पिछडी अथे- 
व्यवस्था की असाधारण स्थिति की व्याख्या करता है । “उसने कलासिकी अर्थशास्त्र मे सशोधन 
किए हैं, परतु वह इस धारणा से विमुख नही हुआ कि आ्िक मामलों मे सरकारी निरीक्षण व' 

नियत्रण से व्यक्तिगत उद्यम श्रेष्ठ है (' जार्ज डो० बीअर्स, ब्रिटिश एटीच्यूड्स टुवड'स इंडिया 

]784-885 (ओ० यू० परो० ]96) पृ० 286 । मिर्डाल के अनुसार मिल आर्थिक उदार- 

दाद में संकट को स्पष्ट करता है । गुन्नार मिर्डाल, 'दि पोलिडिकल एलीमेट इन दि डैवलपमेट 
इकानामिक थिभरी' कैत्रिज मैमाचूसेट्स [96]) पृ० ]27 और आगे। 

देखें जे० एस० 4802 'रिप्रेजेंटेटिव ग्रवर्तमेट', पहली वार प्रकाशित 86] (लदन, 9]2) 
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ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


प्‌ृ० 390-27] 

जोजफ म्पेंगलर, “जोन स्टुआर्ट इकानामिक डैवलपमेट' बर्ट एफ० होजलिटूज (सपादक) 'थिअरीज 
आफ इफानामिक ग्रोष', (960), पृ० 44 यह-सत्न ) 

बेंथम ओर मैकुला के राज्य सबधी विचारो के विवेचन के लिए देखें लायनल रोबिंस, दि पिजरी 
आफ इकानामिक पालिसो इत इग्लिश क्लासिकल पोलिटिकल इकानामी/, (लंदन, 96]) पृ० 
39 और आगे। 

अहम्तक्षेपी नीति का प्रिद्धात कुछ क्षेत्रों मे पूरो तरह विश्वसनीय है, परतु कुछ अन्य क्षेत्रों में 
चह बिलकुल लागू नही होता, और हर मौके पर उसका उल्लेद करना तोते की रट जैसी लगती 
है किसी राजनीतिज्ञ अथवा दार्शनिक की नीति जँसी नही । ट्रीटाइज आन दी सकसैशन टु प्रापर्टी 
बेकेट बाई डैथ (848) प्‌ृ० 56। रोबिस, पूर्वोदृत, पृ० 39 । 

जान स्ट्रैची, 'इडिया इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन एड प्रोग्रे' (लदन, ]903), १० 209। 

जें० एफ० स्टीफन का 'दि टाइम्स! को पत्र, | मार्च, [883, जे० स्ट्रेंची के “इंडिया - इट्स 
ऐडमिनिस्ट्रेशन एड प्रोग्रे! (लदन, 903) में पृ० 209 पर उद्धृत । 

ऐरिक स्टोक्स, “दि इग्लिश यूटीलिटेरियस एड इब्निया' (आवसफोर्ड, ]959), अध्याय 4 
यत्न तत् । 

जे० स्ट्रैची, पूर्वोद्धत प० 209 । 

रुडयार्ड किपलिंग, 'रिसेंशनल” और 'दि ईयन', 'कलक्टड वर्स आफ किपलिंग” (लंदन, [92), 
पृ० 325, 422।, 

ऐनन, 'हाउ वी टैक्स इंडिया” (लंदन, 857) पृ० 37॥ 

आर० किपलिंग, 'दि ह्वाइटमैस बर्डन” (899) प्रूर्वोद्धत, पृ० 320 | दी० एस० इजियद ने 
पिकलिंग पर एक अवुबोधक लेख मे स्पप्ट किया है कि किपलिश 'किमी ऐसे तत्व के अस्तित्व के 
थारे में चेतता प्रगारित करता चाह रहा था जिसके विषय में उसे ऐसा लगता था कि अधिकाश 
लोगों में अपर्याप्त जानकारी है | निश्चय ही यह भौरव के प्रति चेतना थी, परतु उससे भी कही 
जधिक यह उत्तरदायित्व के बारे में चेतवा थी । 'ए च्वायस आफ विपलिग्स बस! (लद॒न, 944) 
पृ० 25 

जो० एम० यग, 'विवदोरियन इग्लैड : पोटट आफ एन एज' (सदन, 3960) पू० 54 ॥ 

फ्रेडरिक क्लेमर मौंठ, 'इकानामिक लिवरलिज्म एड अंडर डेवलपमेंट”! (बवई, 960), १० 
26। ऐलो एफ० हैवशर, “सकटाइलिज्म', ई० एफ० सीडरलड संस्करण (लद॒न, ]955), 
जिल्द 2, १० 338 । बाणिज्यवाद का लक्षण उपनिवेश ओर शासक देश के मध्य नियत्िंत 
बाजार का एक ऐसा सदध था जो व्यापार को शर्तों को उपनिवेश के विदद्ध और शासक देश के 
पक्ष में कर देता थर ॥ व्यापार के द्वारा शोषण का लक्षण आधुनिक साम्राज्यवाद में भी विद्यमात 
है 'मारिस डाब, पोलिटिकल इकानामी एड कँपिटलिज्म (लदन, ]960) पृ० 229 

जे० बी० देवनर, 'सेस्से फेरे एड स्टेट इटरवेंशनिज्म इत नाइटीय सेबुरी ब्रिटेवँ, 'जनंल आफ 
इतवानामिर हिस्द्रो', 948, जिल्द 7, १० 59 ॥ द्रेवनर स्पप्ट करता है कि इंग्लैह मे नए 
उद्यमवर्नाओं ने राज्य गे नई स्वतद्वताओं के साथन्साथ नई सेवाएं भी श्राप्त की । अहस्तक्षेप्री 
जोति एम राजनैतिक एव आदिक मियर” अथग़ा “एक नारा थी जिसे नए फिस्म के उद्यमकर्ताओं 
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ने सामती कुलीनतत्न के विरुद्ध अपनी राजनोतिक व आ्िक लडाई में इस्तेमाल किया था ।! 
कही-कही खडत-मडन की ल्ुटि के वावजूद आर० सी० दत्त के उत्कृष्ट ग्रथ 'इकानामिक हिस्ट्री 
आफ इडिया इन विस्टोरियन एज” (लंदन, 903) में टैरिफ नोति का सबसे अधिक विस्तृत 
विश्लेषण मिलता है । 
देखे बी० एम० भाटिया, 'फैसीस इन इडिया' (वबई, 966) १० 05-08, 82-83॥ 
विधान परिषद मे जेम्स विल्सन का भाषण, 4 अग्रेल, 860, विधान परिषद कार्यविवरण 
860 (पुरानो सीरीज, जिल्द 6) १० 376। 
एम० डी० मोरिस पूर्वोद्धृत, पृ० 685-6, देखें अध्याय 3 आगे। 
एस० के० सेन, 'स्टडीज, इन इडस्ट्रियल पालिसी एड डैवलपमेट इन इडिया' (कलकत्ता, [964) | 
“अहस्तक्षेपी नीति के कारण औद्योगिक प्रतिप्ठानो मे सावंजनिक पूजीनिवेश में तगी'*च (पृ० 
]58) अध्याय 8, यत्न-तत्र । 
जे० ७० शुपीटर, 'हिस्द्री आफ इकानामिक एनेलिसिस एन्यूयार्क, 959) १० 76] । 
लिलैड एच० जैक्स 'दि माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कैपिटल' '(लद॒त, 938) १० 230-3!। 
ए० वी० डायसी, 'लैक्चर्स आन दी रिलेशन विटवीन ला एड़ पब्लिक ओपितियन इन इंग्लैंड 
ड्यूरिंग दि नाइटीथ सेचुरी' (लद॒न, [962) १० [754 
'राह्ति प्रहरी' राज्य के विषय में लतीफे के लिए जमंन जिम्मेदार नहीं है । ऐसा लगता है कि 
रात्ति प्रहरी को उपमा लैजली ने दी थी और कार्लाइल ने “सिपाही सहित अराजकता शब्दों के 
आधार पर अहस्तक्षेपी नीति का उपहास्त किया था । 
जे० ६० कैरनीज, ऐसेज इन पोलिटिकल इकानामी : थिअरिटिकल एड ऐप्लाइड' (लद॒न, 
873) । भाषण का शीर्षक 'प्रोलिटिकल इकानामी एड लेस्से फेजरे', पृ० 252 । 
वही पृ० ]88। कंरनीज ने आयरलैंड में कृषि सवधो में विधाई हरतक्षेप के विरुद्ध अहस्तक्षेपी 
नीति पर आधारित कूठनीविक तरकों की निंदा की है । 'वहीं' पृ० 202, “पोलिटिकल इशानामी 
एड लेड' पर लेख (फोर्टवाइटली रिव्यू, जनवरी, 870) यह नेख रोवर्ट नाइट की प्रत्रिका 'दि 
इंडियन इकानामिस्ट' मे फिर प्रकाशित हुआ था (जुलाई, 874) । 
दोनो ही मेन के प्रति काफी आभार प्रकाशित करते है । डब्ल्यू० बेजहाट “फिजिक्स एड पालि+ 
टिक्स आर थाट आने दि ऐप्लिकेशन आफ दि प्रिसिपिल्स आफ नेचुरल सिलेवशन एड इन हैरि- 
टैस टु पोलिटिकल सोसाइटी” (लदन, 872) पृ० 2, 22 । टी० ई० सी० चैजली, 'ऐसेज 
इन पोलिटिकल इकानामी' (डवलित, 888) पृ० 93 ॥ लैजली के मतानुसार मेन की 'एशेंट 
ला एड विलेज कम्युनिटीज इन दि ईस्ट एड बैस्ट' के विषय में कृतिया अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण 
से बहुत भदृत्त्वपूर्ण थी । लेजली ट्रिनिटी कालिज, डदलिन मे मेत का विद्यार्थी रहा था । * 
डब्ल्यू० देजहाट, पूर्वोदृत, पु० 54 | 
वही, पृ० [] ! 
टी० ई० सी० लेजली, पूर्वोद्धत 89॥ 
वही पृ० ]75 तुलनीय 'दि हिस्ड्री जञाफ जमेत पोलिडिकत दकानामी' (फोर्टनाइटली रिव्यू, 
जुलाई, [875 से पुन: मुद्रित) । 
बही, पृू० 83 ॥ 
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के० भावस “ब्रिटिश रूल इन इंडिया! न्‍नयूयार्क डेली द्रिब्यून' 25 जून, 853 । 'दि फर्म्द इंडियन 
बार आफ इडिप्रेंडेंस' (मास्क्ो, ठियि नही) पृ० ]7क 

के० मार्क्स, 'दि ईस्ट इडिया कपती इट्स हिस्ट्री एंड रिजल्टस' एन० यू डी० टी०, जुलाई] 
863 पूर्वोद्धृत, पृ० 30 ॥ 

कुं० माकस पूर्वोद्ठत, पृ० 34, 36॥ 

पी० जे० जागीरदार, 'स्टडीज इन दि सोशल थाद आफ एम० जी० रानाडें, पृ० ]23॥ 
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भारत सरकार को वित्तोय-प्रशासन प्रणाली बेतरतीव ढग से 'हाथो-हाथ विकसित! 
होती गईं। इस प्रणाली का युक्तिकरण तथा अनेक संस्थागत परिवतेनो का प्रवर्तन कुछ 
ऐसे गणमान्य व्यक्तियो की उपलब्धि था जिन्‍्होने सैन्य-विद्रोह के ठीक बाद के दशक में 
इस कार्य मे अपने आपको लगाया था। सैन्‍्य-विद्रोह द्वारा उत्पन्न वित्तीय संकट से ऐसा 
आधात लगा कि इस कार्य की ओर घ्यात गया । और 858 में सत्ता के हस्तातरण से 
संरचनात्मक परिवतंनों के लिए अवसर मिला | इन परिवर्ततों का अध्ययन करने और 
विकासमान प्रणाली को समझने के लिए ससद द्वारा बनाए गए अधिनियमों या भारत 
सरकार के कानूनों की जाच कर लेना पर्याप्त नही है। हमे यह मालूम करने के लिए कि 
वित्तीय शवित का प्रयोग किस प्रकार होता था, इस प्रणाली के क्रियान्वयन पर विस्तार 
के साथ विचार करना चाहिए। हे 

हम भारत मंत्री की शक्तियों (अनुच्छेद 7) और भारतीय वित्त मंत्री, जिसे उस 
समय वित्त सदस्य कहते थे, के कार्यो (अनुच्छेद ॥!) का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन 
के बाद वित्तीय मामलों पर विधान मंडल की तुलना मे कार्याग अर्थात सपरिपद गवर्नर 
जनरल की स्थिति पर (अनुच्छेद ॥) विचार करना होगा। वित्त-विभाग (अनु- 
च्छेद 7४) ओर बजट-प्रणाली (अनुच्छेद ५) के विकास के सशक्त वित्तीय निरीक्षण 
और नियंत्रण की व्यापक प्रणाली की व्यवस्था हो गई। केंद्र सरकार से राज्य सरकारों 
को वित्तीय शक्तियों के हस्तातरण की नीति के विश्लेषण (अनुच्छेद /॥) के साथ ही 
उत्तर-सैन्य-विद्रोह कालीन पुननिर्माण के अंतर्गत वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली के विकास 
का हमारा यह अध्ययन पूर्ण हो जाता है। 


॥| 


858 के गवर्नमेट आफ इडिया एक्ट के अनुसार वित्तीय मामलों मे संवीक्षण (छानबीन ) 
और नियंत्रण का अधिकार भारत मंत्री के हाथ मे रखा गया। इससे भारत मंत्री को 
भारत सरकार के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण मिल गया। आरगाइल मे मेयो को एक 
अपने व्यक्तिगत पन्न मे लिखा था कि वित्त एक “व्यापक विपय है और इसके द्वारा 
प्रत्येक विभाग तक पहुचा जा सकता है ।” मवर्नमेट आफ इंडिया एक्ट, 858 की धारा 
ऊँ।, के शब्दों मे, 'भारत के राजस्व से किए जाने वाले व्यय पर चाहे वह भारत मे हो 
या अन्यत्ष, भारत मंत्री का नियंत्रण रहेगा, और इस राजस्व से अथवा इस अधिमिमम 
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की बदौलत सपरिपद भारत मत्री के कब्जे में आने वाली किसी संपत्ति के किसी भी भाग 
का अनुदान या विनियोग परिषद काउसिल की बैठक में बहुमत द्वारा सहमति के ब्रिना 
नही किया जाएगा।* इसके अलावा धारा 53 के अनुमार यह आवश्यक था कि जो वित्त 
वर्ष अभी पूरा हुआ है उसके ढीक पूर्व के वर्ष के आय-ब्यय के ब्योरों सहित विछले वर्ष 
का अद्यतन प्रावकलन समद मे प्रस्तुत किया जाए। भारत मंत्री का यह भी उत्तरदायित्व 
था कि वह भारत की आय से चुकाए जाने वाले ऋणो और दापित्वों के प्रावकलन भी 
ससद मे पेश करे ।? 
इंडिया आफिम में कठोर नियत्रण की परंपरा संभवत: कुछ इस आकस्मिक 
कारण से थी कि पहला भारत मंत्वी सर चाल्में बुड बना जो, जैसा कि डलहौजी मे अपने 
एक वैयवितक पत्र भे लिखा है, चेचेन और दस्तंदाज प्रकृति का था।* वह 858 के मए 
अधिनियम के अतगेत प्राप्त होने वाले वित्तीय नियंत्रण एवं निरीक्षण के अपने अधि- 
कारों के विपय में विशेष रूप से दृढ़ था। यदि सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा भारत मनी 
को बराबर सुचना देते रहने और संवीक्षण हेतु लेखों थ प्रावकलनों को इंडिया आफिस 
भेजने में असावधानी होती थी तो भारत मत्री द्वारा कडी फटकार पड़ती थी। उदा- 
हरणार्थ, 26 मार्च, 860 के प्रेपण में बुड मे भारत सरकार का ध्यान आकपित करते हुए 
लिंध्ा कि 'आपकी सरकार द्वारा जो सुचना भेरे पास भेजी गई है वह इस देश के ही 
सार्वजनिक समाचार पत्नो के सपादको तथा व्यतिक्यों की मिलने वाली जानकारी से कही 
पुरानी है''"यह सरकार की ऐसी भूल है जो भविष्य में दुबारा नही होनी चाहिए।”! 
]2 जनवरी और 26 मई के वित्तोय प्रेषणों में भी इसी प्रकार की शिकायतें की गई 
थी ।* प्रथम वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने वैयक्तिक पत्न-व्यवहार के द्वारा बुड के साथ 
सपके रखने का प्रयत्त किया था और कैनिग ने भारत मंत्री को यह विश्वास दिला रखा 
था कि विना उसकी पूर्व सम्मति के वित्तीय उपकरण 'कानून नहीं बनेंगे! ।९ विल्सन के 
उत्तराधिकारी सेमुअल लग वो इंडिया आफिस को वित्तीय प्रावकलन न भेजने और 
कलकत्ता गजट में भारत मंत्रो के पास भेजे गए प्रावकलनो से भिन्‍त प्रावकलन प्रकाशित 
करने के लिए कड्टी फटकार मिली थी ।” भारत मत्री ने आदेश दिया था कि संसद के 
लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए लेखों तथा प्रावकलनो में भारत मत्री को पूर्व 
सूचना दिए बिना कोई परिवर्तन नही होने चाहिए।* 
भारत और इंग्लैंड के बीच सचार के साघनो में सुधार हो जाने पर भारत मत्री 
का शासन की बागडोर पर नियंत्रण और अधिक कठोर हो गया। भारत मंत्री ने 
|7 मार्च, 864 के प्रेषण मे वेतन वृद्धि व गृछू अधिकारियों को पहले सूचना दिए बिता 
पद सूजन को रोकते हुए कहा 'कि भारत सरकार और इंग्लैंड के वीच सचार व्यवस्था 
अधिक तेज हो जाने से अबव इस सबंध में स्वीकृति के लिए पहले से कम महत्वपूर्ण कारण 
रह गया है ।”” सपरिषद गवर्नर जनरल की ओर से तक दिया गया था कि नए नियम 
(जिसके द्वारा भारत सरकार को नए पद सृजित करने अंथवा वेतन बढाने से रोका गया 
था) के अनुसार विघान द्वारा नए पर के निर्माण पर प्रतिवंध लगाने से इंडियन काउसिल 
एवट द्वारा निर्धारित विधान मडत की शक्तियों को अवैध ढग से सीमित कर दिया गया 
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है !"कितु भारत मंत्री मे ठीक ही स्पष्ट किया कि इडियन काउसिल एक्ट की 22वीं धारा 
के अंतर्गत भारतीय विधान मंडल को ऐसे कानून बनाने से स्पष्ट रूप में रोका गया है 
ज्ञो गवर्नमेट आफ ईडिया एक्ट (2] तथा 22, विक० सी० 06) के किन्ही भी उपबर्धों 
को प्रभावित करते हैं। इससे वित्तीय मामलों पर भारत मत्री का पूरा नियन्रण स्थापित 
हो गया। 'इस प्रतिवंध से स्पप्ट प्रमाण मिल जाता है कि सपरिपद गवनंर जनरल को 
कानून बनाने के संबध मे जो शक्तिया दी गई थी वे व्यापक होते हुए भी, जहां तक 
राजस्व संबंधी शवित के प्रयोग का सवाल था, भारत मत्री के नियंत्रण मे रहते हुए प्रयोग 
की जानी थी।!! भारत सरकार को आशयका थी कि पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने मे जो 
समय लगेगा उससे होने वाली देरी सार्वजनिक हित के प्रतिकूल होगी। परतु भारत 
मंत्री का विचार था यदि भारत सरकार व्यय सवंधी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर डालती 
है तो भारत मंत्री के कार्यालय के अधिकारियों के लिए उन्हें अस्वीकार कर पाना कठिन 
होगा । इससे भारत सरकार की कार्यवाही की अस्वीकृति का संकेत मिलेगा । कुछ भी 
हो, स्थलीय केबिल (868) स्वेज नहर (869) तथा समुद्री केविल (870) के 
रूप में संचार व्यवस्था के विकास से भारत के वित्तीय मामलों पर भारत मत्नी का निय- 
त्रण बढ गया । मेयो तथा आरगाइल प्राय: तार से बात कर लेते थे (!१ 
यद्यपि सिद्धात रूप में वित्तीय निरीक्षण और नियत्रण का अधिकार भारत मंत्री 
को ही मिला हुआ था, तथापि उसकी परिषद तथा ससद वित्तीय नीति पर प्रभावपुण 
“नियंत्रण नही रख सकी । 858 के गवन॑ मेट आफ इंडिया एक्ट के द्वारा भारत मंत्री को. 
कुछ मामलो में अपनी परिषद के निर्णयो को अस्वीकार कर देने की शक्ित प्राप्त हो गई 
थी परंतु संपत्ति से आय के विनियोग, मुद्रा की प्राप्ति के लिए प्रतिभूतियों के निगम, 
अनुबंधो, वेतन-दर में परिवर्तत आदि के विपय में वह ऐसा नही कर सकता था,। 869 
में सर सी० बुड के उत्तराधिकारी लाई क्रेनवोर्न ते परिषद की शवितयों को सीमित करने 
का प्रस्ताव रखा । उसके विचार से परिपद व्यय के सबंध में अपनी शक्ति के आधार पर 
भारत मंत्री के विरुद्ध भी सामान्य-नीति को नियत्रित करने के लिए अपने अधिकार का 
दावा कर सकती थी ।!* यद्यपि परिषद की श्क्तितयों मे पुनः कमी नहीं की गई, तथापि 
869 के विधान (32 तथा 33 बिक० भी० 97) द्वारा जब भारत मंत्री को इडिया 
काउंसिल में रिक्त स्थानों पर नियुक्ति करने का अधिकार मिला तो उसके हाथ अधिक 
मजबूत हुए । परिपद के सदस्यो का कार्य काल 'सदाचरण काल' के बजाय दस वर्ष कर 
दिया गया। सर सी० वुड ने अपने अनुभव से समझा कि इडिया काउंसिल 'किसी भी 
देश की सरकार द्वारा कभी भी खोजे गए यंत्रो मे सबसे अधिक दुर्बहनीय यत्र था ।/* बुड 
का कथन है कि परिषद से आद्या की गई थी कि वह समस्त भारत के विपय में एकत्रित 
ज्ञान' के आधार पर भारत मंत्री को सहायता देगी 2* परंतु असैनिक तथा सैनिक सेवाओं 
से निवृत्त व्यवितयों ने जो भी अनुभव प्राप्त किया था और उनके जो विचार थे, वे सभी 
शीघ्र ही पुराने हो गए ।7” एक वार व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को परि- 
पद से लाने की दृष्टि से प्रस्ताव रखा गया कि व्यावसायिक वर्ग के कुछ सदस्य और कुछ 
असैनिक अधिकारियों को 'सीधा जिलो से! परिपद में लाया जाना चाहिए, परंतु यह , 
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प्रस्ताव अस्वीकार हो गया ११ परियद के अधिकाश सदस्य भारतीय वित्त की तकनीकी 
वारीकियों को समझ पाने मे असमर्थ थे और ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया आफिस के 
वित्त-विभाग का सचिव भारत मन्नी का वित्तीय मामलो पर सबसे प्रभुख सलाहकार 
होता था । फिर भी, भारत मंत्री की दृष्टि से परिपद आवरण की भाति उपयोगी थी। 
प्राय: भारत मंत्री अपने आपको परिपद रूपी शिखंडी को आड़ में कर लेता था। नार्थ- 
कोट मे जान लारेंस को लिखा था कि मुझे लगता है कि मैं आदम की भाति हूं जो अपनी 
समस्त भूलों को होवा पर मढने के लिए तत्पर है। मैं परिषद रूपी हौवा के दिए हुए 
फल खा गया हूं।!* 

858 के गवन मेट आफ इडिया एक्ट के उपबधो का पालन करने के उद्देश्य से 
हर साल भारत मंत्री संसद मे वित्त-विवरण रखता था परंतु प्रायः अधिवेशन के अंत में 
रखे जाने वाले इन बिवरणो पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था और कुछ थोड़े से 
सदस्य ही जानकारी के आधार पर आलोचना कर पाने मे समर्थ होते थे ! इसके विषय 
में सामान्य रूप से लोगो को पता था और भारतीय मामलो की इस उपेक्षा के लिए यहा , 
के समाचार पत्तों मे प्रायः आलोचनात्मक टीका-टिप्पणी होती थी ।! यद्यपि भारतीय 
मामलों की और सामान्यतः अधिक ध्यान नही दिया जाता था (सैन्य-विद्रोह जैसे संकट 
के मौको को छोड़कर), लेकिन ससद मे कुछ ऐसे गुट थे जो भारत की आधिक ओर 
वित्तीय नीति में विशेष रुचि रखते थे। इस प्रकार का एक ग्रुट सूती-वस्त्न उद्योग के हितों 
के प्रति उदार संसद सदस्यों (काटन एम० पीज ) का था जो भारत से कपास की आपूर्ति 
बढाने के लिए भारत मत्री के माध्यम से भारत सरकार पर दबाव डालते थे । यह गुट 
विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका से गृह-युद्ध काल मे कपास की आपूर्ति रुक जाने के 
कारण लंकाशायर मे कपास के अभाव के समय सक्रिय था ।:* कुछ संसद सदस्य अफीम 
विरोधी आदोलन से संबंधित थे जो अधिकारियों को अफीम का व्यापार (आय की 
दृष्टि से इस स्रोत का महत्व मालगुजारी के बाद ही था) बद करने के लिए रजामंद 
करने तथा उन्हे प्रभावित करने का प्रयत्त करते थे ।/? यह भी लोकविदित है कि व्याव- 
सायिक हिंतों कं प्रतिनिधित्व करने वाले दवाव युट भारत सरकार की टैरिफ नीति पर 
ध्यान रखते थे।४/ 

कंपनी के शासन काल में भारतीय मामलों का समय-समय पर पुनविलोकन होता 
रहता था। 870 मे भारतीय वित्त के ऐसे ही पुतविलोकन का प्रस्ताव रखा गया । इस 
संबंध में गवर्नर जनरल और भारत-मंत्री के बीच का पत्न-व्यवहार वहुत मनोरंजक है 

बयोकि इससे इस वात का संकेत मिलता है कि मेयो निश्चित रूप से संसदीय जाच के 
विरोध मे था और आरगाइल को इस संबंध में कोई उत्साह नही था। मेयो को आशंका 
थी कि भारतीय वित्त के संबंध मे प्रस्तावित प्रवर समिति से भारत की जनता की यह 
धारणा बनेगी कि भारत सरकार को राजा और इंग्लैंड की सरकार का विश्वास प्राप्त 
नही है। उसने कहा था कि 'अज्ञान और दुर्माव की उत्पत्ति को निगलने के लिए लंदन में 
शेर का मुंह सोलने से--पुरानो श्रातियों और नई गलतियों के बचाव से कोई लाभ 
नही होगा ।/ मैयो का विचार था कि संसद सदस्यों द्वारा की गई जाच से कोई परिणाम 
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नही निकलेगा क्योकि वे भारत की तत्कालीन स्थिति से पूर्ण अनभिज्ञ थे। 'लदन में ऐसे 
कलाप्रेमी भारतीय राजनीति के मर्मज्ञो और पुराने ऐंग्लो इंडियनों की भीड़ लगी है जो 
पन्द्रह-वीस वर्ष पुराने भारत को ही जानते हैं। उनके पास ऐसी तीलिया है जिनमें से 
नब्बे प्रतिशत बहुत पहले ही जल चुकी है | आशंका इस बात की है कि ये पुनः न सुल- 
गाई जाए | भेयो जांच के विस्तार-क्षेत्र को सीमित रखना चाहता था। उसने आर- 
गाइल को लिखा था कि "मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि यदि इसका (ससद की प्रवर 
समिति का) कोई परिणाम निकलना है तो वह अच्छा नही होगा'*“मु्के आशा है कि 
आप जांच को कुछ विज्वेप मामलों के स्पथ्टीकरण तक ही सीमित कर सकेंगे ।! भेयों 
को डर था कि भारत सरकार अपना बचाव कर पाने में सफल नही होगी, विशेषकर इस 
कारण से भी कि उसके वित्तीय-सुधार सफल नही हुए थे ।ः* प्रवर समिति की कार्यवाही 
को देखकर वित्त-सदस्य टैपिल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उसके कुछ प्रमुख सदस्य 
और विशेष रूप से प्रोफेसर एफ० फासट भारत सरकार के प्रति पूर्वग्रह रसते थे ।१* 
पर॑तु भारत मंत्री मे स्पप्ट रूप से कहा था कि प्रवर समिति यद्यपि 'एक मुसीबत” है, 
फिर भी उसकी अपनी उपयोगिता है। उसने मेयो को लिखा था कि “मुझे इस बात पर 
आश्चर्य नृहीं है कि भ्रापको एक ससदीय समिति पर एतराज है। भारत सरकार ने सदेव 
ही उनका विरोध किया है और यह उनके लिए स्वाभाविक ही है। परंतु जैसा आपको 
विदित है, पुराने जमाने मे भी शासन-पत्र (चार्टर) के प्रत्येक नवीकरण के समय ये 
जाच अनिवार्य रूप से होती थीं और यह्‌ अस्वाभाविक नही है कि नवीन शासन में ससद 
भारतीय मामलों पर अपने विचारों को रखने के लिए अवसर चाहे। व्यक्तिगत रूप से 
तो इस प्रकार की समिति यहां पर' हम सभी के लिए एक मुसीवत ही है ।'*” ऐसा लगता 
है कि गवर्नर जनरल, भारत मंत्री तथा वित्त सदस्य सभी संसदीय जाच के बारे मे अधिक 
उत्साही नही थे। भारत सरकार ऐसे लोगो से जिन्हे मेयो ने डिज॒रायली को अपते एक 
पत्र में भारतीय शिकायतवाज' कहा है, डरती थी। इन शिकायतवाजों मे 'अतिवादी थे 
जिनकी भारत सरकार के प्रतिकूल सभी प्रस्तावों का समर्थन करने की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति थी । संसद का हस्तक्षेप ऐसा लगता है कि एक मुसीबत तो थी ही, 
साथ ही इससे साम्राज्य के सरक्षकों के मस्तिष्क मे असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न 
होती थी । 


$॥॥ 


अब हम भारत मे चालू व्यवस्था की ओर ध्यान देंगे । उत्तर सेन्‍्य-विद्रीह काल मे गवर्नर 
जनरल की परिपद में वित्त-सदस्य वित्तीय व्यवस्था का कर्णघार था। गवर्नर जनरल 
की कार्यकारिणी परिषद में जेम्स विल्सन के शामिल होने से पहले कोई भी सदस्य 
वित्त-विभाग का कार्यभारी नहीं होता था।उनन्‍नीसवी शताब्दी के छठे दशक में 
प्रचलित व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए रिचर्ड ट॑पिल लिखता है, “उन दिनों मे आज की 
भाति (!880 मे) गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सदस्यों के बीच काम का 
विभाजन वहुत थोड़ा या विलकुल ही नही था। आज की व्यवस्था मे तो भारत सरकार 
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कुछ-दुछ ब्रिटिश मन्रि परियद की भाति ही काम करती है ।***उस समग्र वित्त ये सर- 
कार के किसी एक सदस्य का सवंध ने होकर सभी सदस्यों का सवंध समान रूप से 
था।£ जब जेम्स विल्मन से सर चार्ल्म बुड ने भारत जाफर गवर्नर जनरल की परिषद 
में एक रिक्‍त स्थान ग्रहण करने का आग्रह किया तो उसे विश्वास दिलाया गया था कि 
उसका पद “भारत के बिन्त मंत्री, (यासतर आफ एफ्सचेफर) का होगा ।* द्ासकौय 
रूप से उसका ओहदा गवर्नर जनरल की परियद में 'चौथे साधारण सदस्य का था। 
बह सामान्यतः “वित्तीय-सदस्य' के रूप मे जाना जाता था और उसे नौकरणाही पिरा- 
मिड में 'कानूनी विषयो के सदस्य' तथा “सैनिक मामलों के सदस्य' के साथ णीर्प 
स्थान प्राप्त था। 
कीनिय के निर्देशन भे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में काम के बंटवारे 
के लिए सविभागीय व्यवस्था वा विकास हुआ | ]860 के इंडियन काउंसिल एक्ट की 
धारा 8 के आधार पर गयवनेर जनरल को अपनी परिषद के कार्य संचालन के लिए नियम 
बनाने का अधिकार दिया गया। वित्त सदस्य की नियुवित विशिष्टीकरण और कायों के 
बटबारे की दिशा में कदम था। वित्त सवंधी तकनीकी बारीकियों का विशेषज्ञ होने के 
कारण वित्त सदस्य को परिषद के अन्य सदस्यों की तुतना में अधिक सुविधाजतक 
स्थिति प्राप्त थी । विशेष रूप से उन वित्त सदस्यों (जैगे कि जेम्स विल्सत तथा सेमुअल 
लैग) को जो इग्लैड से भेजे गए थे, सिविल सेवा से पदोन्‍्नत्ति प्राप्त वार वायसराय की 
परिपद का सदस्य बनने वाले लोगो की तुलता में अधिक सम्मान प्राप्त होता था। 870 
में भारत मन्नी आरयाइत ने लिखा था यदि इग्लैड मे कोई अच्छा सार्वजनिक व्यक्ति 
उपलब्ध हो तो इस (वित्त सदस्य के) पद पर उस की नियुक्तित के अनेक लाम हैं। 
सिविल-सेवा का कोई भी व्यक्ति अपनी ही श्रेणी के दूसरे व्यवितयों की ईप्या से बच 
नहीं पाता है, जबकि इग्जैड से जाने वाले व्यक्ित को भारतीय मिविल-सेवा से आने 
बाते व्यवित की तुलना में यूरोपीय तथा भारतवासी दोनो ही लोग, अधिक आदर की 
दृष्टि से देखते है ।'** जेम्स विल्सन को मिली असाधारण सफलता से यह धारणा वन गई 
कि इग्लैड से भेजे जाने वाले व्यक्ति विशेष रूप से यदि उनके पास घिल्सन की भाति 
राजकोप का अनुभव हो तो वे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते है। “गृह अधिकारियों/ 
ते अनुभव किया कि भारतीय वित्त संगठन के लिए “एक ऐसे नए व्यक्ति की आव- 
श्यकता है जो ब्रिटिश राजकोप के दृष्टिफोण से भारतीय-वित्त पर विचार करे: 
तथापि भारत में सिविल-सेवा के सोगो में प्रचलित भत इग्लैंडसे आने वाले 'बाहरी 
व्यकितियो' की वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यो के रूप मे नियुक्तित के विरद्ध 
था। उदाहरण के लिए सर बार्टल फ़ेर का विचार था कि वित्त मंत्रियों के इग्लैंड से 
ज्ञायात करने का प्रयास करना निरर्थक था, 'इसकी लागत की तुलना में ल।भ कम है; 
वयोक़ि जो भी व्यक्ति यहा आता है वह सोचेगा कि रोमन वाणिज्य दूत की भाति उसे 
एक ही वर्ष में या अधिक से अधिक दो-तीन वर्षो में ख्याति प्राप्त करती है और वह 
अपने पूर्वाधिका रियो की नीति का ईमानदारी के साथ पालन करने से ही सतुष्ट नहीं 
होगा ।* बार्टल फ्रेर ने सर चार्ल्स वुड कों तिसा था कि भारत को “वित्त स्बंधी 
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मर्मजञता केः चमत्कारों' के लिए ब्रिठिश सरकार की ओर नही देसना चाहिए। ढेठ 
भारतीय सिविल-सेंता के व्यक्ति की भाति बार्टल फ्रेर कहता है कि भारत सरकार के 
वित्त विभाग के लिए केवल कठोर परिथ्रम, व अधिक उपयोगी चाकरी” और 
'सैकडों छोटी-छोटी वातों मे अच्छे प्रबक”/ की आवश्यकता है ।* यही भारत की 
सिविलियन पार्टी का मत था । 'हिंदू पेट्रिअट' ने, जो प्रबुद्ध भारतीय लोकमत को अभि- 
व्यकतत करता था, सिविलियन पार्टी की प्रतारणा करते हुए कहा, 'हमे वित्त मंत्री के 
पद के लिए वित्त-मंज् की आवश्यकता है, न कि ऐसे “व्यक्ति की जो केवत प्रशासक 
हो और भारतीय सिविल-सेवा से आने वाते व्यवित कितने ही कुझल प्रशासक क्यों न हों 
वे साधारणतया वित्त-मर्मज्ञ नही होते ।'* 'हिंदू पेट्रिअट' ने भारत के वित्त-प्रबध का उत्त र- 
दायित्व सिविल-सेवा से आने वाले व्यक्तियों को सौपने की पुरानी नीति की निंदा की, 
बयोंकि ये व्यक्ति 'नासमक और अप्रगतिशील' रहे है (यथावत) और इस पर नवीन 
ब्रिटिश विचारों का स्वस्थ प्रभाव न होने के कारण के वित्त सवधी कठिन समस्याओं का 
ठीक समाधान खोजने में असमर्य रहे है ।*" कुछ भी हो, वित्तीय मामलों के अंग्रेज 
विश्वेपज्ञों (जैसे एस० लैंग)तथा सार्वजनिक व्यवितियो (जे० विल्सन)+ की सेवाएं प्राप्त 
कर पाना कठिन था, अत वायसराय की परिपद में रिक्त स्थानों की पूर्ति उन सिविल- 
सेवा अधिकारियों से की गई जिन्हे इंग्लेंड (जैसे सर सी० ट्रैवीलियन) तथा भारत (सर 
आरण० टैपिल) में वित्त संबंधी अनुभव प्राप्त था । 

प्रस्तुत अध्ययन की कलाविधि में जिस व्यवस्था का विकास हुआ वह कुछ बातों 
में ब्रिटिश मत्रि परिषद की व्यवस्था की भाति थी। प्रथम भारतीय वित्त सदस्य की 
नियुक्ति की हाउस आफ कामस मे घोषणा करते हुए सर चाल्स बुड ने कहा था कि वित्त- 
संदत्य 'गवरनेर जनरल का अतरंग मित्र नही होगा और वह अफेला ही देश के वित्त के 
लिए उत्तरदाई नही होगा । वह गवर्नर जनरल की परिपद का सदस्प होगा और वह 
वित्त व्विभाग का कार्य सभलिगा, परतु गवर्मर जबरल और उसकी परिषद उसके कार्यो के 
लिए उत्तरदाई होगे वो कि वह उनकी स्वीकृति तथा धहमति के बिना कुछ भी नही कर 
सकता ।* भारत मंत्री ने सपरियद गवनेंर जनरल की अपने प्रेषणों मे वित्त सदस्य की 
स्थिति और उसके उत्तरदायित्वों की सीमाएं सतकंतापूर्वक समझाई। भारत मंत्री ने 
लिखा क्रि परिषद के चौथे साधारण सदस्य का कार्य “आपके समक्ष विचार और निर्णय 
के लिए वित्तीय उपायो के बारे में अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव रखना होगा' * 
श्री विल्सन केवल उन्ही अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे जो परिषद के अन्य सदस्यो की 
प्राप्तहै और आपकी सरकार द्वारा किए गए सभी निश्चयों के लिए आपको ही उत्तरदाई 
ठहराया जाएगा ।?? वित्त विवरण अथवा वित्त सदस्य के बजट भाषण में समृची सर- 
कारी नीति का वर्णन होना चाहिए। भारत मंद्री ने एक अन्य प्रेपण मे लिखा 'यद्यपि 
यह तो असंभव है कि आपकी सरकार को आपकी परिषद के सद्ष्य (वित्त सदस्य) के 
सभी कार्यो के तिए उत्तरदाई ठहराया जाएं, तथापि वित्त-विवरण की प्रमुख बातों में 
सरकारी विचारधारा का विवरण भी अवश्य होना चाहिए, और भारत सरकार वित्त 
सदस्य द्वारा तैयार किए गए विवरणो तथा प्रस्तावों के लिए उत्तरदाई होगी, क्योंकि 
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इन मामलो में वह सरकार के अंग के रूप में ही कार्य करता और वक्तव्य देता हैं! 
“मंत्रि परिषद के नियमों” के अनुसार परिषद के सदस्यों को "मंत्री परिषद की 
गोपनीय वातें प्रकट करने का अधिकार नही था। वे परिषद द्वारा निर्णीत विषयों के 
संबंध मे मतभेदो पर सुलेआम विदार-विनिमय नही कर सकते थे। एक वार सैनिक 
मामलों के सदस्य सर विलियम मैन्सफील्ड को मेयो ने सार्वजनिक रुप से ऐसे बवतव्य 
देने पर गुप्त रूप से फटकारा था जिससे 866-69 के वजट पर परिषद में गंभीर मतभेद 
का पता लग गया था ।४ मैन्सफील्ड इस घात से दुस्ती था कि परिषद के सदस्यों को 
सार्वजनिक रूप से उन बातो का समयंन करना आवश्यक था जिन्हे गुप्त बैठकों में 
वे निश्चित रूप से अस्वीकार करते थे और उनका विरोध करते थे ।/*९ परंतु उसने इस 
सिद्धात को स्वीकार किया कि परिपद में होने वाली वहस को वाहर नही लाना चाहिए 
और उसने उन वित्तीय उपायों का विधान परिपद में समर्थन किया तथा उनके पक्ष में 
मत दिया जिनका कार्यकारी परिपद में उसने विरोध किया था । परिषद में सर्वेसम्मति 
बाछतीय थी और लगभग हमेशा हो भी जाती थी। भारत मंत्री को भेजे जाने वाले 
प्रेषणों पर परिषद के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते थे। यदि कोई सदस्य सहमत नहीं 
होता था तो उसे अपनी विसम्मति-टिप्पणी लिस कर ही संतुष्ट हो जाना पड़ता था। 
इस संदर्भ मे 'कुछ करने की उमंग जिसे वे अपने मत को लिपिबद्ध कराना चाहते थे! 
(जिससे मेयो के धैर्य की परीक्षा हुई) समझी जा सकती है ।”** कार्यवृ्‌त लिखने की 
आदत सैन्य-विद्रोह के पहले से चली आ रही थी। उस समय सरकार के उच्च अधि- 
कारियो के बीच अधिकांश विचार विनिमय कार्यदुत तथा नोट लिख कर होता था 
जौ काले संदूको में धीरे-धीरे घूमते रहते थे और जिनके गभीर अनुशीलन के साथ-साथ 
उन पर टिप्पणी होती थी जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता था।** एक बार 
भारत मंत्री नोथंकोट ते यह प्रस्ताव रखा था कि परिषद में मतभेद से उत्पन्न समस्याओं 
का निराकरण करने के लिए परिपद वी तुलना मे गवर्नर जनरल की शक्तिया,बढ़ा दी 
जानी चाहिए। नोर्थकोट ने गवर्नर जनरल जान लारेंस को अपने एक व्यक्तिगत पत्र 
में लिखा था कि “गवर्नर जनरल को अधिक स्वतंत्र स्थिति प्रदान करने की मेरे गन में 
बडी अभिलापा है और मैं चाहता हूं कि वह अपनी परिषद के सदस्यों को मनोनीत करे 
तथा जब उपयुक्त समझे उनके मत की अवहेलना भी कर सके और प्रेषणों पर उसी के 
हस्ताक्षर हो (नकि संपूर्ण परिपद के) ।' ४" तंथापि नोर्थकोट को अपना यह विचार 
छोडना पडा, क्योकि उसे पता लगा कि हाउस आफ कामस मे प्रचलित मत इस पक्ष में 
नही था कि गवर्नर जनरल को ये शक्तियां दी जाए।2 


ग्राः 


853 के एवट (6 तथा 7 विक्ट० सी० 95) के अतर्गेत विधान परिषद अपना 
कार्य इस प्रकार करती थी जो ऊपरी तौर से किसी भी ससदीय संस्था की कार्य- 
विधियों से मिलता-जुलता था ।£ न केवल सभी विषयो पर विधान परिषद के सदस्यो 
को मत देने का अधिकार था, वल्कि विधान परिषद के कार्य वितरण जनसाधारण के 
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सामने पेश किए जाते थे और उन्हे प्रकाशित भी किया जाता था। गवर्मर जनरल और 
उसकी कार्यकारी परिषद को सैन्य विद्रोह द्वारा उत्पन्न वित्तीय संकट पर नियंत्रण पाने 
के लिए जो कराधान संबंधी विविध उपाय करने पडे थे उन्हे विधान परिषद के सामने 
रखना पड़ा था। विधान परिषद के ]859-60 के कार्य विवरण से स्पष्ट है कि जब इस 
वर्ष में आय कर संबंधी विविध प्रस्तावों पर बहस हुई तो विधान परिषद के अनुभवी 
सरकारी सदस्य इस स्थिति में थे कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की आलोचना 
कर सर्क और उन्हें प्रभावित भी कर सकें ॥% विधान परिषद के सामने पहला बजट 
8 फरवरी, 960 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था । वार्टेल फ्रेर के अनुसार 
इस बात ने, और 'कराघान की आवश्यकता ने' “उसके कार्य विवरण की ओर लोगों 
का ध्यान आकपित किया था ।5! विधान परिषद की भूमिका के विषय में भिन्‍न-भिन्‍न 
मत है। सर चार्ल्स वुड का मत था कि विधान परिषद ने वह भूमिका अपना ली थी जो 
” उसको सौंपी नही गई थी । वह सावंजनिक बहस के लिए एक मंच वन रही थी और वह 
कार्यकारिणी के कार्यों की जांच करने के लिए वहुत इच्छुक थी (: उसके विरोधियों का 
मत था कि विधान परिपद उपयोगी कार्य कर रही थी। उदाहरण के लिए सर बार्टल 
फ्रेर मे बुड को लिखा था 'लार्ड डलहौजी ने परिषद को विचार विमर्श सभा का रूप 
दिया था और 857 के सर्न्य विद्रोह ने उसके लिए नए कर लगाना आवश्यक कर 
दिया। परिणामत. भारत सरकार के लिए पहले से अधिक कठिनाई हो गई है, परंतु 
परिणाम कुछ भी हो, मेरा विचार यह है कि अब पीछे हटना असंभव है और अब मु 
कानून बनने से पहले होने वाले इस प्रकार के विचार विमश्श के बिना करों के बढाने में 
भारी खतरा दिखाई देता है।* तथापि, सर चार्ल्स बुड ने स्पष्ट किया कि विधान- 
परिषद (853 के एक्ट के अनुसार) में भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नही है। उसके 
ही शब्दों में, 'मैं इस संभावना से कि भारतीय प्रजा (शासितों) के लिए भारत में बसने 
बाले अंग्रेज (यथावत ) कानून बनाएंगे, निश्चित नही हूं **? 

86! के इंडियन काउंसिल एक्ट (24 व 25 विक्ट० सी० 67) के द्वारा 
विधान-परिपद की शर्तियों में परिवर्तन हुआ । परिषद में ग्रे सरकारी प्रति- 
निधित्व की व्यवस्था की गई और यद्यपि इस विषय मे वैधानिक व्यवस्था तो नहीं 
की गई थी, तथापि हाउस आफ कामस में यह आश्वासन दिया गया था कि गैर सरकारी 
सदस्यों मे भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा ।* कोई भी नया उपाय जो सरकारी 
राजस्व या ऋण को प्रभावित करता था उसके लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आव- 
इ्यक होती थी (धारा 9) । धकनीकी तौर पर विधान परिषद में बजट पर बहस नही 
हो सकती थी क्योकि परिषद की शक्तिया केवल विधि निर्माण तक ही सीमित थी 
(निस्संदेह विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्तावों पर विचार हो सकता 
था) । फिर भी 86] से 872 की अवधि मे प्रति वर्ष वित्त सबंधी वक्तव्य विधान- 
परिषद में दिए गए, क्योकि हर वर्ष नए वित्त संबंधी विधान की आवश्यकता होती 
थी। अतः नवीन कराधान-विधेयको के पेश होने के समय परिपद में वित्त के पुनविल्यो- 
कलन या बजट पर ववृतव्य और थोड़े से विचार विमर्श के लिए अवसर मिल जाता 
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था। जब किसी नए वित्तीय विधान की आवश्यकता नहीं होती थी (जैसे 873-76 को 
अवधि में) तो परिषद मे वित्त सवंधी वव्तव्य के स्थान पर सरकार भारत के गयट में 
वित्त-विवरण प्रकाशित करती थी। 892 के इंडियन काउसिल एवट (55 व 56 विक्ट ० 
सी० 4) पास होने तक विधान परिषद को वाधिक वित्त विवरण पर बहस करने तथा 
उसके संबंध मे प्रश्न करने का अधिकार नही था ।* 
भारतीय जनता के एकमात्र मुखर और सुलभे हुए विचारों वाले झिक्षित मध्यम 
वर्ग की शोर से ऐसी व्यवस्था की मांग की गई जिसमे विधान परिषद के माध्यम से लोक 
वित्त के ऊपर कुछ तो सार्वजनिक नियंत्रण हो। जैसा कि हम आगे देखेंगे, प्रमुस 'स्वदेशी/ 
अखबार तथा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थाएं तत्कालीन व्यचस्था से बहुत 
असंतुष्ट थी। "" सर चाल्से ट्रैवीलियन के शब्दों में यह व्यवस्था 'लोकप्रिय विधान सभा 
के वाह्मय रूप एवं कार्यविधियों की बनावटी नकल' माव थी और इसमें भारतीय जनता 
का वास्तविक प्रतिनिधित्व नही था ।१! तथापि भारत सरकार संतुप्ट थी कि तत्कालीन 
व्यवस्था कुशल प्रशासन की दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त थी । ]867 मे भारत मंत्री, 
मे सपरिपद्‌ गवरनंर जनरल को लिखा था 'जो व्यवस्था वाधिक बजट (परिषद में) पेश 
करते समय से धीरे-धीरे कायम हो गई है वह सामान्य बुद्धि, सुविधा तथा देश की परि- 
स्थितियों पर आधारित है ।/** विधान परिपद से, जिसके सदस्यों में अनुभवी अफसर, 
गैर अफसर, यूरोपीय व्यापारी और भारतीय मभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले 
कुछ मनोनीत सदस्य होते थे, आग्रह किया जाता था कि उसके पास भेजे गए प्रस्ताव 
सरकार की जिम्मेदारी पर, और उसके द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर कि झापूतियाँ 
वास्तव में आवश्यक ही थी, अपेक्षाकृत अल्प विचार विमर्श के बाद ही स्वीकार कर लिए 
जाए। सरकार का विचार था कि तत्कालीन परिस्थितियों में विधाई संस्था की स्वीकृति 
प्राप्त करने की यह्‌ सबसे कुशल रीति थी। भारत सरकार को “इसमे प्राय: भारी 
अमुविधा हो सकती थी, यदि बजट प्रणाली मे आवश्यक वित्तीय व्यवस्था संबंधी कानून 
कार्ये-संचालन के नियमो के अंतर्गत कर दिया जाता ।' भारत जैसे बड़े देश में सरकारी 
कामों मे कुछ देरी श्रनिवार्य थी । परंतु यदि सामान्य विधिकरण के लिए निर्धारित सभी 
नियमों के पालन को राजस्व-विधान के निर्माण के लिए भी आवश्यक कर दिया जाता है 
तो और अधिक विलंब ग्रावश्यक हो जाएगा और नए करो से वित्तीय साधनों का संग्रह 
कुछ भद्दीनो के लिए स्थगित हो जाएगा जिसके परिणाम वापिक बजट प्रणाली के लिए 
वास्तव में घातक होगे ।/*९ 'स्वदेशी' समाचार पत्र तथा समुदाय (इस संबंध में) राज- 
नींतिक अधिकारों की वात करते थे, जबकि नौकरशाही के दिमाग के लिए यह केवल 
प्रशासनिक सुविधा का प्रश्न था। 


ग 


]843 मे स्थापित वित्त विभाग का सर्वोच्च अधिकारी प्रारंभ मे भारत सरकार का 
मुख्य वित्त सचिव चीफ फाइनेंगियल सेक्रेटरी होता था। प्रारंभ से इस विभाग को 
अधिकांश कार्य व्यय नियंत्रण से संबंधित था जबकि राजस्व संग्रह शाखा मे बहुत सारे 
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वित्तीय क्रिया कलाप का प्रभारी गृह विभाग थां। सितवर, 859 मे सर चारल्स वुड ने 
गुप्त रूप से गवर्नर जनरल फो प्रचलित व्यवस्था पर अपना असंतोष व्यक्त किया था। 
उसने लिखा था, “राजस्व संवंधी कार्य जैसे, करों का निर्धारण तथा संग्रह, जहा तक 
भारत सरकार द्वारा संपन्‍न एवं नियत्रित होता है, एक सचिव (गृह सचिव) द्वारा किया 
जाता है और वही संबंधित बातों को गवर्नर जनरल के सामने रखता है, जबकि वित्त- 
विभाग जिसके पास सारे राजस्व की प्राप्ति के वाद उसके नियंत्रण तथा दिशा निर्धारण 
का उत्तरदायित्व है, एक अन्य सचिव (वित्त सचिव) के द्वारा संचालित होता है और 
यही सचिव विभागीय वातों को ग्रवर्नंर जनरल के सामने रखता है ।* भारत मंत्नी का 
मत था कि यह प्रणाली इंग्लैंड में प्रचलित बैसी ही प्रणाली से कम कुशल थी जो इस 
सिद्धात पर आधारित थी कि साधनों को भी जुटाना उसी विभाग का उत्तरदायित्व है 
जो व्यय पर नियक्षण रखता है। !859 के अंत में जब जेम्स विल्सन ने वित्त विभाग 
संभाला तो उस समय कनिंग व उसकी परिषद और भारत मंत्री गृह तथा वित्त विभागों" 
करे एक में मिलाने की योजना पर विचार विमर्श कर रहे थे । कैनिंग द्वारा अपनी परिषद 
में प्रारंभ की गई “विभाग प्रणाली” (पोर्टफोलियो सिस्टम) के कारण स्वाभाविक रूप से 
कार्यों का अधिक व्यवस्थित बंटवारा और वित्त संबंधी कार्य का विल्सन के विभाग में 
केंद्रीयकरण हो गया । मार्च, 86! मे स्टाम्प तथा सीमा शुल्क से संवधित सभी कार्य गृह 
विभाग से वित्त विभाग को दे दिए गए ।९ अल्प समय को छोड़ कर (मां, 862 से 
अक्तूबर, 863 तक जब प्रग्मासनिक सुविधा के कारण इन शाखाओं पर गृह सचिव का 
सियंत्रण बना रहने दिया गया था) राजस्व की इन जझ्याखाओं पर वित्त विभाग का 
नियंत्रण था ११ अवतुब र, 863 में राजस्व की नमक, अफीम तथा आबकारी शाखाएं 
भी गृह विभाग से लेकर वित्त विभाग को सौंप दी गईं ९" अस्तु, चाह्स वुड का यह्‌ 
उद्देश्य बहुत सीमा तक पूरा हो गया कि आय का निर्धारण, संग्रह तथा व्यय एक ही 
विभाग के नियंत्रण में होना चाहिए ! 
वित्त विभाग ने अन्य विभागों पर व्यय के सवध में कठोर नियंत्रण रखा | उत्तर 
सैम्य विद्रोह काल मे सेना में से छटनी के समय सैन्य विभाग का व्यय सैन्य वित्त आयोग 
(जून, 859 में नियुक्त) के निरीक्षण में था, ?? जिसे बाद मे सैन्य वित्त विभाग (जून, 
860) में बदल दिया गया और अंत में समाप्त ही कर दिया गया (अप्रैल 864) | 
इसने सेना में कमी करने का उपयोगी कार्य किया था परंतु सैन्य विभाग मे लेखा परीक्षण 
एवं नियंत्रण का एक पृथक और स्वतंत्न विभाग रखना साथंक नही था ।?! सैन्य विभाग 
के अकाउंटेंट जनरल को जो कंट्रोलर जनरल आफ मिलिटरी ऐक्सपैडीचर कहलाता 
था, सन्‍्य वित्त विभाग का कार्य सौंपा गया ।*£ सेना पर व्यय के प्राककलन की 
तैथारी का निरीक्षण कंट्रोलर जनरल करता था। ये प्रावकलन अंत में वित्त विभाग 
के सामने रखे जाते थे। स्थाई रूप से प्राधिकृत व्यय मे कोई हस्तक्षेप नहीं किया 
जाता था, कितु अस्थाई आकस्मिक व्ययो की काफी छानबीन की जाती थी और वर्ष 
विशेष मे सैन्य विभाग द्वारा व्यय के प्रावकलन पूर्व अनुमति के बिना नहीं बढ़ाए जा 
सकते थे ४ गूह्‌ विभाग में न्यायिक, विधाई, पुलिस, राजस्व, नौसेना, शिक्षा, गिरजाघरो 
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संबंधी, डाक तथा अन्य शाखाओ द्वारा व्यय को संवीक्षा वित्त विभाग द्वारा की 
जाती थी ।” प्रशासन की इन सभी और अन्य ज्ञाज्ाओं मे वेतन क्रमों मे संशोधन तथा 
नए पदो के सृजन के लिए सभी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने होते थे और इस विभाग 
से होकर ये प्रस्ताव भारत मन्नी के पास पहुचते थे ।7* लोक निर्माण विभाग में जिसकी 
स्थापना डलहौजी ने 854 में की थी, वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था विशेष रूप से 
विस्तृत थी ( यदि सिंचाई एवं लोक निर्माण कार्यों मे एक निश्चित राशि से अधिक व्यय 
आवश्यक होताथा तो उसके लिए प्रेसीडेंसी लोक निर्माण विभागों को केंद्रीय लोक 
निर्माण एव वित्त विभागों के पास भेजे गए बजट प्रावकलनो के आधार पर पूर्व अनुमति 
प्राप्त कर लेना आवश्यक होता था। फ्लोरेंस नाइटेंगल के प्रयत्नो के परिणामस्वरूप 
अधिकारियों में 'स्थच्छता संबधी चेतना” आने से उन्नीसवी दाताब्दी के छठे दशक में 
सैनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर जो सैनिक निर्माण कायें श्रारंभ हुआ 
था, उस पर वित्त विभाग का नियत्नण था। केवल रेलो के निर्माण मे वित्त विभाग का, 
नियंत्रण ढीला था और रेल कंपनियों के साथ संयुक्त परामश्श की प्रणाली के द्वारा व्यय 
में कमी करने के उसके प्रयत्न असफल रहे "6 लोक निर्माण, गृह और सैन्य विभागों के 
अतिरिक्त इस संबंध में जिस विभाग का उल्लेख किया जाना चाहिए, बहु राजस्व, कृषि 
एवं वाणिज्य विभाग हैं। इस विभाग की स्थापना जून, 87] मे क्रषि को प्रोत्साहन देने, 
खतिज संपत्ति के दोहन, तथा 'ओद्योगिक ज्ञान के प्रसारण' के लिए की गई थी।” माल- 
गुजारी सर्वक्षण वंदोबस्त, कृषि एव व्यापार सबधी आंकड़ो, वन आदि से सवधितत कार्य 
इस विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए। 872 के बाद राजस्व विभाग की कुछ शाखाएं 
भी इस विभाग को दे दी गई । 
वित्त विभाग को विविध व कठोर कार्यों के कुशलतापुर्वेक सपादन के लिए योग्य 
तथा समर्थ कर्मचारियों की आवश्यकता थी। ये सहज ही उपलब्ध नही थे । 857 मे सेवा 
में एक पृथक वित्तीय शाखा बनाई गई । इस शासा में वे ही अनुबंधित (कावेनेटेड)अफ- 
सरनियुकत किए गए जो एक परीक्षा पास कर सके जिसके विषय थे, वहीखाता, राज- 
कोप का प्रबंध, तथा भारतीय राजरव प्रणाली के सिद्धोत। मई, 862 मे वित्त विभाग 
की सेवा के लिए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक परिवीदक्ष्यमाण (प्रोवेशनर) 
अफसरों का बर्गे बनाया गया । इसी समय वित्तीय मामलों के सदस्य एस० लैंग ने घोषित 
किया कि अनुवधित अफसरो तथा गैर अनुवंधित अफसरों में आगे कोई भेद नही किया 
जाएगा और पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर होगी ।* 
भारत में त्ततण अफनरों को प्रशिक्षण देने की योजना असफल रही और भारत 
मंत्री से यह आग्रह किया गया कि वह स्विविल सेवा आयोगों की सहायता से भारतीय 
वित्त सेवा में नियुवित के लिए वहींखाते के काम में प्रवीण युवकों वी इंग्लैंड में भर्ती 
करे भारत मंत्री को भारत जाने के लिए उत्सुक पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त और अनुभवी 
लोगों की भर्ती मे घाठिनाई हुई । अतः उसने गवनं र जनरल से अनुरोध किया कि वह 
भारत में हो इस कार्य के लिए योग्य व्यक्तियों की सोज करे ।"" ब्रिटिश राजकोप के एक 
अफसर श्री फोस्टर वित्त विभाग वेः सलाहब्गर बन%र एक विश्येप मिशन पर भारत 
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आए थे । उनके अनुसार ब्रिटिश राजकोप द्वारा दिए जाने वाले ऊंचे पारिश्रमिक के 
कारण इग्लैड में सबसे अधिक योग्य व्यक्ति लोक सेवा मे चले जाते थे और भारत में 
नीचे वेतनमान पर्याप्त रूप से आकर्षक नही थे । “अनुभव से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक 
वेतन नीचा निर्धारित करने से होने वाली बचत के दोप ये हैं कि केवल व्यापारियों के 
दफ्तरों में अस्वीकृत और सरकारी पेंशन के अलावा दूसरे प्रकार से जीविकोपार्जन मे 
अयोग्य व्यक्तियों के वर्गों को ही राज्य के वित्तीय व्यवसाय के संपादन का उत्तरदायित्व 
दे दिया गया है।” परंतु चाल्स ट्रैवीलियन (जो इंग्लैंड मे प्रसिद्ध ट्रैवीलियन नोर्थ॑- 
कोट सुधारों के समय से सिविल सेवा मे भर्ती के विषय पर विश्वेपज्ञ माना जाता था) 
वेतनमान में संशोधन करने के लिए अनिच्छुक था, क्योकि सरकार की वित्तीय स्थिति 
सदैव ही घाटे के पास रहती थी और ऐसी स्थिति में सरकार के लिए वित्त विभाग में 
खचं बढ़ा पाना संभव नही था [52 


वित्त विभाग में सुधार करने के लिए यह भी सुझाव दिया गया था कि भारी संख्या 
में अनुवधित अफसरों की नियुकिति की जानी चाहिए ।* ]862 से वित्त विभाग में वित्त 
सचिव तथा अकाउंटेंट जनरण केवल दो ही अनुबंधित अफसर थे अतः जिम्मेदारी के 
अनेक पद गैर अनुवंधित अफसरों को दिए गए। वित्त विभाग में थोडे ही अनुबंधित 
अफसर आना चाहते थे क्योकि दूसरे विभागो बी तुलना में इस विभाग मे पदोन्नति 
भौर अधिक पारिश्रमिक के अवस्तर कम ही थे ।+ ]865 मे वित्त सचिव ने झपने विचार 
प्रकट करते हुए कहा कि विभाग की अकुशलता का एक कारण यह है कि कचे पदों पर 
गैर अनुवधित अफसर है 'जिमकी आयु कुछ नया सीख सकने की दृष्टि से अधिक है! 
और जो मातह॒ती में दीघंकाल तक कार्य करने से “दूसरों पर सही प्रभाव डाल सकने 
की दृष्टि से अतृपयुक्‍त हो गए हैं ।'** सर चार्ल्स ट्रेवीलियन ने इस मत पर आपत्ति की। 
उसने स्पष्ट किया कि 862 से पहले जब विभाग में कई अनुबंधित कर्मचारी थे तो कार्य- 
कुशलता का स्तर ऊंचा नही था । उसका विचार था कि गैर भनुवधित अफसरों को 
शिक्षा दी जा सकती है और वे अनुवंधित अफसरों से इस दृष्टि से।भिन्न है कि प्रायः 
वित्त विभाग में ही बने रहते है जहा उनकी पदोन्‍्नति की संभावना अन्य स्थानों से 
अधिक है। कुछ भी हो, सरकार के लिए वित्त विभाग में भारी संख्या में अनुवंधित 
अफसरों की नियुक्ति कर पाना संभव नही था ।१* 


वित्त विभाग में अकुशलता के मुख्य कारण यह थे कि अधीनस्थ कर्मचारी वर्म 
की शिक्षा अपर्याप्त थी और उनका पारिश्रमिक कम था और सिविल सेवा के अफसरों 
के पास यथवि शिक्षा तो काफी अच्छी थी तथापि वे विशेष रूप से वित्त प्रबंध के लिए 
प्रशिक्षित नही ये । जिस प्रकार के कर्मचारी ब्रिटिश राजकोष के पास थे वैसे व्यक्तियों 
को आकपित करने के लिए पदोन्‍नति की सभावनाएं वित्त विभाग में नही थी। इंग्लैंड 
से बिल्सन के आने के दस वर्ष बाद 869 मे भी यह अनुभव किया जाता था कि विभाग 
“'कमंचारियों की दृष्टि से अशकत' है ।* सैन्य अथवा प्रशासनिक सेवाओ के समान कुशल 
वित्तीय सेवा के विकास की प्रक्तिया बहुत घीमी थी । 
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प्र 


सैन्य विद्रोह के बाद संस्थागत नव प्रवर्तेनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बजट प्रणाली 
थी। 860-6 के वित्तीय वर्ष तक का साम्राज्यिक आय-व्यय का वाधपिक बजट न 
होने के कारण वित्तीय वर्ष में अलग-अलग समयो पर तैयार किए जाने वाले “प्रत्याशित 
प्रावकलनों' 'खाका प्रावकलनो' तथा “नियमित प्रावकलनों' की जटिल पद्धति के द्वारा 
विविध व्ययों तथा भावी आवश्यकताओं का पता लगाना होता था ।* वित्तीय व प्रारंभ 
होने से ढाई माह पहले प्रत्याशित प्रावकलन स्थानीय लेखाकारों द्वारा सर्वोच्च सरकार 
के पास जाते थे। इन प्राककलनों मे तुलना की दृष्टि से समानांतर कालमों में पिछले 
दो वर्षों की प्राप्तियां श्रौर खर्चे दिए रहते थे । वित्तीय चर्प के चार माह बीत जाने पर 
'खाका प्रावकलन' तब तक के संशोधनों सहित स्थानीय लेखाकारों द्वारा भेजने 
होते थे। तीन माह और बीत जाने पर “नियमित प्रावकलन' भेजे जाते थे। इनमें पहले 
छः महीनों की वाधिक प्राप्तिया और व्यय, जो उस समय तक भालूम होते थे, और 
वित्तीय वर्ष के शेप भाग के लिए प्रावककलन दिखाएं जाते थे। प्रत्येक प्रेसीडेंसी अथवा 
प्रात मे स्थानीय लेखाकार प्रत्येक असे निक, सैनिक, लोक निर्माण, आदि विभागों के व्यय 
अधिकारियों से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के विषय में मासिक या साप्ताहिक 
विवरणी प्राप्त करता था । प्रत्याशित, खाका तथा नियमित प्राककलनों के अतिरिक्त 
भारत सरकार के पास स्थानीय लेखाकारों से रोकड़ शेष की मासिक विवरणियाँ भी 
आती थी। घन राशि के आवंटन के लिए भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा 
प्रावकलित या वास्तविक प्राप्तियो तथा व्ययों की तुलना कर (विभिन्‍न विभागों की) 
आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता था। वास्तविक व्यय का लेखा परीक्षण 
विभाग द्वारा व्यापक लेखा परीक्षण किया जाता था। व्यय प्रायः दो भागो मे विभकक्‍त 
किए जाते थे, स्थिर व्यय (जैसे, लोक ऋण पर ब्याज, असैनिक अव्यवस्था एवं वेतन, 
सेना पर व्यय आदि) तथा अस्थिर व्यय जिनमें परिवर्तन होते रहते थे (जैसे, स्टोर की 
लागत, बदूटा, आकस्मिक व्यय, आदि) । यह नियम था कि किसी भी विभाग के द्वारा 
बिना विशिष्ट मंजूरी के कोई भी स्थिर व्यय नहीं किया जा सकता। परिवर्ती व्यय 
सामान्य रूप से प्रमाणित नियमो के अनुसार अथवा विशिष्ट मंजूरी के द्वारा ही किए 
जा सकते थे । विभागीय अफसरों के लिए अनुमानो भे स्वीकृत कुल राशियों के भीतर 
ही व्यय करना होता था। इस सीमा के भीतर भी उन्हे, अभाव की स्थिति में भी, 
विश्विप्ट अनुदान को किसी अन्य बात पर व्यय करने के लिए बहुत थोड़ी स्वतंत्रता दी 
गई थी ।* 
जेम्स विल्सन को अपने आपको इस जटिल तथ अनोखी वित्तीय व्यवस्था से 
अवगत कराना पड़ा । विल्सन ने बेजहाट को लिसा था कि “भारत का वित्त विभाग एक 
विशाल यंत्र है और इसके सामने इंग्लैंड का अर्थ-विभाग जदिलता, विविधता, तथा 
कार्य व्यापार के बिंदुओ में दूरी की दृष्टि से कुछ भी नही है।?" इस जटिल यंत्र का 
वैज्ञानिक पुनगेंठत उसवा प्रधान बगये था । 7 अप्रैल, 860 को भारत सरकार ने बजट 
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पद्धति अपनाने का निश्चय किया था। इससे पहले 8 फरवरी, 860 को जैम्स विल्सन 
मे विधान परिषद में प्रारंभिक प्रावकलन के आधार पर बजट विवरण पेश किया। विल्सन 
को इस प्रकार भारत में बजट प्रणाली का प्रवतंक माना जा सकता है। तथापि मई, 
]859 में सर चाल्स टद्रैवीलियन ने भारत के लिए बजट प्रणाली की एक योजना तैयार 
कर विल्सन से पहले ही इस दिज्ञा मे पहल की थी ।१ 

7 अप्रैल, 860 के प्रस्ताव में यथासंभव इंग्लैंड जैसी प्रणाली के प्रवर्तन की 
सिफारिश की गई थी। इस प्रणाली का सक्षेप मे निम्नलिखित झब्दो मे वर्णन किया गया 
था, 'प्रत्येक शासकीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले सर्वोच्च सरफार को आगामी वर्ष में 
साम्राज्य की प्रत्याशित आय और प्रस्तावित व्यय के सतर्कतापूर्वक तैयार किए गए 
प्रावकलनों की आवश्यकता होगी । विभिन्‍न लक्ष्यो पर उनकी निष्पत्ति के लिए आवश्यक 
साधनों और स्रोतों के सदर्भ में विचार कर; प्रस्तावित व्ययो की पिछले वर्षों के व्ययों 
से तुलना कर; विभिन्‍न कार्यपालक सरकारो एवं विभागाघ्यक्षों की सिफारिशों पर 
विचार कर सर्वोच्च सरकार सेवा की प्रत्येक शाखा और प्रत्येक शाखा की विविध 
मदों के लिए निश्चित राशियो का आवंटन करेगी । विभिन्‍न कार्यंपालक सरकारों तथा 
विभागों पर उपर्युक्‍तत विनियोग अधिनियम के आधार पर स्वीकृत धनराशियों के उचित 
उपयोग का उत्त रदायित्व होगा ।/४ 

प्रस्ताव में इस प्रकार की प्रणाली के वर्तमान पद्धति की तुलना मे लाभ स्पष्ट किए 
गए ये । सबंप्र थम, इस प्रणाली में आगामी वर्ष मे प्रत्याशित आय तथा होने वाले व्यय 
के पूरे पुनविलोकन की व्यवस्था थी । “वर्ष प्रारम्भ होने से पहले ही जब पुतविलोकन 
होता है तो यह पूर्वशान का पुन॑विलोकन होता है न कि अनुभव का क्योंकि पुनविलोकन 
अधिकारी उन योजनाओं का निर्णायक होता है जो अभी पूरी होकर तथ्य नही बन सकी 
है ।' द्वितीय, नई प्रणाली मे व्ययो का समम-समय पर सवीक्षण होगा, और प्रत्याशित 
व्यय राशि की तुलना में इस प्रकार के व्यय के लिए साधन ओर स्रोत की व्यवस्था की 
रीतियों पर विचार किया जाएगा । इस प्रकार भविष्य की आय और व्यय में अपेक्षा- 
कृत अच्छा सतुलन आ सकेगा । इसके अलावा, नई प्रणाली के द्वारा व्यवस्थित लेखा 
परीक्षण तथा लेखा प्रणाली की आधारशिला रखी गई । प्रत्येक कार्यपालक सरकार तथा 
प्रत्येक विभाग के नाम साम्राज्यिक बजट द्वारा स्वीकृत राशि जमा कर दी जाएगी और 
उछ्के आधार पर सर्वोच्ष्च सरकार के वित्त विभाण हरा वास्तव में दी गई राशि नाम में 
डाल दी जाएगी । व्यय विशिष्ट स्वीकृतियों मे अधिक नहीं होगा । अस्तु, इस व्यवस्था के 
द्वारा सामान्यत, 'आथिक कार्य कुशलता मे वृद्धि अर्थात किफायत होगी ।१8 

चूंकि नई प्रणाली को एक साथ लागू कर सकना सभव नही था, अतः यह निश्चय 
किया गया कि इसे 860-6] के वित्तीय वर्ष मे आंशिक रूप से लागू किया जाए (जबकि 
कुछ समय के लिए वर्तमान संगठन तथा रीतियो को बनाए रखा जाए) जिससे 86-62 
के वित्तीय वर्ष तक यह पूरी तरह व्यवहार में लाई जा सके | बजद प्रणाली से संबद्ध 
अनेक वित्तीय सुधार (उदाहरणार्थ, केन्द्रीय रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, साम्राज्यिक लेखा 
परीक्षण विभाग का पुनर्गेठन, प्रत्याशित, रूपरेखीय, तथा नियमित अनुमानो के फार्मों के 
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स्थान पर बजट फार्मो के प्रयोग के लिए इनको तैयार करना)?! विल्सन के जीवन काल में 
पूरे नही हो सके । बजट प्रणाली के कुशल कार्यात्वयन के लिए आधारभूत प्रशास- 
निक संरचना तैयार करने का कार्य लैग तथा ट्रैंवीलियन पर पड़ा जो विल्सन 
के उत्तराधिकारी थे । 
इंग्लैंड की लेखा पद्धति तथा लेखा परीक्षण प्रणाली को भारतीय परिस्थितियों 
के अनुकूल बताकर उन्हे यहां पर लागू करने की एक विस्तृत योजना तैयार करने के 
लिए एक समिति नियुक्त की गई। इसके सदस्य थे ई० ड्ुमंड (भारत का अकाउरेंट 
जनरल), सी० एंच० लशिगटन (भारत सरकार का वित्त सचिव), और रिचर्ड टैपिल 
(सिविल सेवा से इसे विल्सन के निजी सचिव के रूप में काम करने का अनुभव होने के 
कारण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था)” समिति ने सिफारिश की कि वित्त 
संबंधी कार्य दो विभागों मे बाठे जाने चाहिए--प्रथम, लेखा तथा लेखा परीक्षण विभाग 
जिसमे दो भिन्‍न वर्ग के अफसर होने चाहिए। इनमे एक वर्ग का कार्य केवल व्ययों का 
निरीक्षण और दूसरे का केवल लेखे का निरीक्षण करना होना चाहिए ।अकाउंटेंट जनरल 
आफ इडिया ही आडिटर जनरल भी होना चाहिए और इस प्रकार वित्तीय सेवा के दोनों 
पक्षों में एकता स्थापित हो जाएगी ।१९ 860 की बजट समिति द्वारा विनियोग लेखां , 
परीक्षण की रीति संबंधी एक आधारभूत महत्त्व का सुधार किया गया । भारत में 860 
से पहले की प्रणाली मे प्रधान दोष यह था कि वर्ष विश्लेप के प्रत्येक सेवा वे लिए विशिष्ट 
स्वीकृतियों के बजट प्रावकलल नहीं होते थे। विल्सन ने पुरानी प्रणाली के स्थान पर 
बजट प्रणाली को प्रारंभ कर, जिसका उद्घाटन 8 फरवरी, 860 के वजट वक्तव्य के 
साथ हुआ था, उपयुवत दोष को दूर कर दिया। परंतु प्रत्याशित व्यय विवरण (अर्थात्‌ 
बजद) के साथ-साथ वास्तविक व्यय की प्राककलित व्यय से तुलना कर सकने के लिए 
भी व्यवस्था विकसित करनी थी जिससे वास्तविक व्यय प्रावकलन से अधिक न होने पाए 
और सेवा की प्रत्येक शाखा को आवंटित राशि किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में न 
लाई जाए। व्यय की माहवार प्रगति (सेवा की अलग-अलग शाखाओं में और समग्र 
प्रशासन में) पता लगा सकने के लिए इंग्लैंड की व्यवस्था की रूपरेखा के आधार पर 
बिनियोग लेखा परीक्षण प्रारभ किया गया ।”” वजट समिति के सुझावों को भारत सर- 
कार ने स्वीकार कर लिया और उन्हें लागू किया। नई प्रणाली में अकाउंटेंट एंड आडि- 
टर जनरल आफ इंडिया के पास मातहत लेखाकारों तथा लेखा परीक्षकों से सेवा की 
प्रत्येक मद पर होने वाले व्यय का मासिक सारांश आता था जो अंतिम विनियोग लेखा 
परीक्षण के वाद समस्त भारत में व्यय पर मासिक रिपोर्ट के रूप में वित्त विभाग के 
पास भेजा जाता था ।* हु 
बजट समिति का प्रस्ताव था कि धवराशि के विशिष्ट विनियोग का क्षेत्र () 
सेवा के वर्गों, (2) वर्ग विशेष में प्रत्येक विभाग द्वारा व्यय की मदों, तथा (3) प्रत्येक 
विभाग में प्रत्येक अनुभाग द्वारा व्यय की मदों तक विस्तृत होगा । भारत मंत्री ने सेवा 
की प्रत्येक शाखा द्वारा व्यय की विस्तार के साथ दी गई मदों तक विनियोग विस्तार के 
ओऔचित्य के प्रति संदेह प्रकट किया। उसका विचार था कि व्यय की छोटी मदो के ऊपर 
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घनराशि के व्यय के बारे में कुछ स्वतंत्रता दी जा सकती है ।”” भारत मंत्री की सलाह के 
अनुसार ही विशिष्ट विनियोग उपयुक्त पहली दो श्रेणियों (सेवा की शाखाओं और 
प्रत्येक वर्ग के विभाग की व्यय की म्दें) तक ही सीमित रखा गया ओर उसे और अधिक 
विस्तृत मदो मे नहीं तोड़ा गया 7?" बजट समिति द्वारा तैयार किए गए बजट तथा 
अनुमानो के फार्म इस सिद्धात के अनुरूप थे ९७ 
एक अन्य समस्या पर जी प्रकट रूप से कम महत्व की थी, हमारे इस अध्यमन 
के काल में काफी ध्यान दिया गया । समस्या यह थी कि वित्तीय वर्ष कब प्रारभ होता 
चाहिए.? 865 तक वित्तीय वर्ष | मई से प्रारंभ होता था !?” अधिकारी इस बात से 
अवगत ये कि भारत में यह भावना वन गई थी किचूकि भारतीय लेखे प्राय, ससद के 
सन्नात में पेश किए जाते हैं इसलिए किसी भी सदत में 'इस महान साम्राज्य के मामलों 
पर इनके महत्व के अनुरूप लोगों कौ दिलचस्पी नही बन पाती ।?% अत, यह वांछनीय 
समभा गया कि वित्तीय वर्ष पहले प्रारभ कर दिया जाए जिससे भारतीय लेखे संसद के 
स्तन के शुरू मे ही पेश हो सकें । भारतीय लेखा जाच आयोग (7 सितंबर, 864) की 
सिफारिशों के अनुसार 866-67 से वित्तीय वर्ष ! अप्रैल से प्रारम होने लगा १९४ 
वित्तीय बर्ष और भी पहले, यदि सभव हो सके तो | जनवरी से, प्रारंभ करने के प्रस्तावों 
पर विचार विमर्श किया गया?" परंतु यह भारत मे फसल काटने के समय (जो राजस्व 
संग्रह से संबंधित थे) की दृष्टि से असुविधाजनक था ।70९ 
विल्सन तथा बजट समिति के प्रयत्नों से वापिक बजट प्रणाली बिना किसी 
अड़चत के प्रारभ की जा सकी। तथापि बजट स्वीकृतियों की सीमा में ही व्ययों को 
रखना और भविष्य में ब्ययो के लिए सही प्रावकलन तैयार करना कहिन कार्य थे । 
प्रारभ मे लेखा परीक्षकों तथा लेखाकारों द्वारा तैयार किए गए स्थानीय प्राककलनों और 
वास्तविक व्ययी में भारी अंतर पाएं गए ।१" अधीनस्थ सरकारें बहुधा अपनी भावी 
आवश्यवाताओं के बारे में प्रावकलन समय पर नही भेजती थी, अतः भारत सरकार के 
वित्त वभाग द्वारा तैयार किए गए प्रावकलन कुछ-कुछ अटकलबाजी जैसे ही होते थे ९ 
प्रावकलन से अधिक खर्च को हतोत्साहित किया जाता था और सामान्यतः आवटित 
राशि से अधिक व्यय नही होता था ॥१" शझाम्राज्य की वित्तीय स्थिति और लोक सेवा 
की न्‍्यायोचित आवश्यकताओं को देखते हुए! जो वजठ आबंटन किए जाते थे उनके ऊपर' 
धनराशि की स्वीकृति के लिए सामान्यतः कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जाता 
था ॥'९ बजट में स्वीकृत अनुदान यदि वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक व्यय नही हो पाते 
थे तो उन्हे निश्चय ही समाप्त मान लिया जाता था ए 
864 मे भारतीय लेखा जांच आयोग द्वारा लेखा पद्धति में कुछ छोटी-मोटी 
बातों में सुधार किए गए । आयोग के सदस्य थे फास्टर तथा व्हिफन । इनमें पहला अश्नि- 
स्टेंट पे मास्टर जनरल तथा दुसरा इंग्लैंड के युद्ध विभाग का डिपुटी अकाउंटेंट जनरल 
था। भारत मे पुरानी लेखा पद्धति “बहीखाते की वाणिज्यिक पद्धति! पर आधारित थी 
और 'इसका उद्देश्य वाणिज्यिक अथ्थे में सरकार की लाभ-हानि पता करना था ।सभ्इस 
प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से सर चाल्स ट्रैवीलियन ने भारत मन्नो से कुछ अंग्रेज 
/॑ 
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अफसरों की सेवाओं को प्राप्त करने का आग्रह किया। ग्लेड्स्टन तथा सर जा ल्युइस 
से परामर्श कर ट्रैवोलियन ने फास्टर तथा व्हिफिन को घुना 7१% फास्टर त्तया व्हिफित 
ने अपने मुआयने (864-65) में भारतीय लेखाओं को ब्रिटिश रूपरेखा के आधार पर 
सुधारने के अनेक सुझाव दिए। वित्तीय प्रशासन सबंधी छोटी-मोटी बातों के विषय में 
उनके सुझावों से वित्त विभाग की कुशलता में सुधार हुआ ॥7 

हमारे सिहावलोकन की अवधि में बजट प्रणाली के प्रारंभ तथा लेखा परोक्षण 
एवं लेखा प्रणाली को नया रूप देने से नवीन वित्तीय प्रणाली का आधार तैयार हो गया। 
और, कोई कारण नही है कि भेयो द्वारा नई प्रणाली के संस्थापकों की प्रशंसा के 
प्रति असहमति प्रकट की जाए। मेयो ने कहा था : 'हमारी वित्त व्यवस्था का उत्तर- 
दायित्व जिन लोगों पर डाला गया था वे बहुत विपम स्थिति में एक श्रेष्ठ व समर्थ 
प्रणाली को यद्यपि वह काफी जटिल थी, अपनाने के कठिन कायें में संलग्न थे। उन्हें 
बिना किसी बुनियाद से वित्त प्रशासन की प्रणाली विकसित करनी थी ।”!”? ऐसी परि- 
स्थितियों में ऊहें कमाल की सफलता प्राप्त हुई। 


जा 


प्रस्तुत अध्ययन के लिए निर्धारित कार्य में केंद्रीय या सर्वोच्च सरकार तथा स्थानीय 
या अधीनस्थ सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों में क्रातिकारी परिवर्तन हुए। 858 
से 86] तक वित्तीय नियंत्रण की प्रवृति केंद्रीकरण की दिशा में थी। 862 तथा 
868 के मध्य वित्त के विकेंद्रीक रण के विचार को काफी स्वीकृति मिली और इस संबंध 
में कई योजनाएं तैयार की गईं यद्यपि इन योजनाओं में से कोई भी पूरी तरह संतोप- 
जनक न थी। तृतीय अवस्था में 869 से 872 तक वित्त के विकेंद्रीकरण को योजना 
मेयो द्वारा तैयार कर लागू की गई। इस कार्य में जान स्ट्रेची ने उसकी योग्यतापूवंक 
सहायता की | 
सैन्य विद्वीहू के समय सर्वोच्च सरकार की तुलना में स्थानीय सरकारों (बंबई 
तथा मद्रास प्रेसीडेंसी की गवनेरी भी शामिल है) की मातहती की स्थिति स्पष्ट थी। 
संसद के विधान द्वारा 'स्थानीय” अथवा प्रातीय सरकारों को बिना सपरिपद गवर्नर 
जनरल की पूर्व स्वीकृति के नए पद बनाने अथवा वेतन या उपदान (ग्रेच्युटी) देने का 
अधिकार नही था ।/४ यह सिद्धाव बना हुआ था कि सर्वोच्च सरकार की पूर्व स्वीकृति 
के बिना स्थाई कर्मचारियों की संख्या, उनके पदों अयवा वेतनमानों में परिवर्तन नहीं 
किए जा सकते थे ।४7 तथापि जब विल्सन भारत आया तो उसने पाया कि 'सर्वोच्चि 
और अधीनस्थ सरकारों में सुनिश्चित एवं स्पष्ट संबंध नही हैं और जघीनस्थ सरकारें 
अपने अधिकारों के अतिक्रमण का और सर्वोच्च सरकार अपने अधिकारों को बनाए रखने 
का प्रयत्न करती है जिससे वित्तीय प्रशासन में काफी जटिलता हूँ 7९ स्थानीय और 
सर्वोच्च सरकारो के दीच संबंध असंतोषजनक थे क्योकि सर्वोच्च सरकार यो व्यय 
संबंधी छोटी से छोटी बात पर नियंत्रण रखने का अधिकार था। पर्र॑तु, चूकि बजट 
प्रणाली नही थी और सेपा परीक्षण तथा लेखा पद्धति कमजोर थी, अतः सपरिषद 
॥॒ 
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गवर्नर जनरल के लिए प्रभावी ढंग से वित्तीय नियंत्रण की श्क्तित का प्रयोग कर पाना 
संमव नहीं था। प्रांतीय सरकारों की वित्तीय शवितियों का विस्तार तथा सीमाएं भी ठीक 
से परिभाषित नहीं थी । अस्तु, भारत सरकार पर ऐसे कार्य का भार था जिसे करने के 
लिए उसके पास साधन नहीं थे और स्थानीय सरकारों को जिनके पास कोई वित्तीय 
उत्तरदायित्व नहीं था, अपव्यय रोक कर बचत करने के लिए कोई प्रेरणा नही थी । 

जेम्स विल्सन का उद्देश्य सर्वोच्च सरकार के वित्तीय नियंत्रण को प्रभावपूर्ण 
बनाना था। वजट प्रणाली से, जिसका 860 के प्रारंभ में उद्घाटन हुआ था, विशिष्ट 
स्वीकृतियों (सेवा की प्रत्येक शासा ओर प्रत्येक शाखा की हर छोटी से छोटी मदों के 
लिए) की व्यवस्था हो गई और यह भी निश्चित हो गया कि स्थानीय सरकारें सपरिषद 
गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के धिना निर्धारित राशि से अधिक व्यय नही करेंगी । 
इस सिद्धांत को बजट समिति ने अधिक विस्तार के साथ प्रतिपादित किया। विनियोग 
लेखा परीक्षण की रीति तथा नवीन लेखा पद्धति ने व्यय के ऊपर सर्वोच्च सरकार का 
नियंत्रण अधिक दृढ़ कर दिया। जिस नियम के अंतर्गत स्थानीय सरकारें वेतन क्रम में 
परिवतंन तथा स्थाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकती थी उस पर पुन- 
विचार किया गया, लेकिन विभाग के भीतर ही व्ययों के वितरण में मामूली परिवर्तन 
कर सकने की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई कि जब भी ऐसा किया जाए तो सर्वोच्च 
सरकार को इस संबंध में तत्काल सूचना दी जाए ॥!!” 86] में इंडियन काउंसिल एक्ट 
द्वारा बंबई तथा मद्रास सरकारों को विधि निर्माण का वह अधिकार पुनः मिल गया जो 
उनसे 833 के चार्ट र एक्ट द्वारा छीन लिया गया था । परंतु प्रातीय विधान परिषदों को 
गवर्नेर जनरल की बिना पूर्व स्वीकृति के भारत के लोक ऋण, सीमा शुल्क, सर्वोच्च 
सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य कर, करेंसी, बिल, नोट आदि की प्रभावित करने 
बाले कानून या अधिनियम बनाने अथवा उने पर विचार करने का अधिकार नहीं दिया 
गया था ॥१ः९ इस प्रकार 860-6 में विल्म॒न द्वारा बवाए गए वित्तीय तंत्र से सज्जित 
होकर भारत सरकार अधीनस्थ सरकारों को वित्तीय दृष्टि से नियंत्रित करने लगी। 
भारत सरकार प्रकट रूप से वित्तीय केंद्रीकरण की नीति से प्रतिबद्ध नहीं थी। परंतु 
वित्तीय नियंत्रण की कड़ाई को अधीनस्थ सरकारों ने इसी रूप मे लिया, जिन्हें संभवत: 
पहली बार दृढ़ एवं कुशल केंद्रीय नियंत्रण की कठोरता का अनुभव हुआ था। जेम्स 
विल्सन की ख्याति “केंद्रीकरण के प्रतिपादक' के रूप में ही थी 777 

मद्रास का गवर्नर सर चाल्में ट्रैवीलियन केंद्रीकदरण की नीति का कड़ा विरोधी 
था। ट्रैंवीलियन का विचार था कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अत्यधिक कैंद्रीकरण 
अवाछनोीय है। 853 मे भारतीय राज्य क्षेत्रों पर बनी प्रवर समिति के सामने अपने 
साक्ष्य में ट्रैवीलियन ने वित्तीय मामलों मे, केंद्रीय सरकार के सामान्य पर्यवेक्षण अधीन, 
प्रेसीडेंसियों को उचित स्वतत्रता एवं आत्म निर्णय का अधिकार देने के पक्ष में तर्क दिए 
थे। 859 में यद्यपि उसने स्वीकार किया कि प्रांतीय सरकारें बजट आबंटन से अधिक 
व्यय नही कर सकतीं, तथापि उसने एक बार पुत्र. इन सरकारो को आत्मनिर्णय का 
थोड़ा सा अधिकार देने की आवश्यकता पर जोर दिया। वह हर छोटी बड़ी मद के लिए 
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विशिष्ट स्वीकृति का विरोधी था जिसके कारण अधीनस्थ सरकारों को 'अपमानजनक 
अनिवायंता का सामना करना होता था, क्योंकि उन्हे जब भी कोई नया व्यय, वह कितना 
ही मगण्य क्यों न हो, करना होता था, तभी एक अलग आवेदन पत्र कलकत्ता भेजना 
होता था 7? 

2 मई, 860 के अपने नोट में भारतीय रेवेन्यू प्रणाली की विविधताओं और 
एक ही केंद्र से दुर-दूर के प्रदेशों पर शासन कर सकने की कठिनाई को स्पष्ट करते हुए 
उसने अपने मत का सार इस प्रकार भ्रस्तुत किया: 'यह एकीकरण ने होकर असंगत 
कार्यो का अध्यवस्थित ढेर मात्र हैं। यह सिर मे रवतसंकुलता की और अन्य अंगों में 
पक्षाघात जैसी स्थिति है ।7? 

ये एतराज प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किए गए थे । ट्रैवीलियन ने इससे 
आगे बढ़कर संवैधानिक पहलू का भी उल्लेख किया था। उससे प्रइन उठाया कि 'क्या 
प्रेसीडेंट (अर्थात सपरिषद गवनंर जनरव) के लिए स्थानीय सरकारों से बिना कोई 
सलाह मशविरा किए हुए ही कोई प्रस्ताव अचानक प्रख्यापित कर ब्रिटिश भारत के 
सविधान में मूलभूत परिवर्तन करना, जैसा कि अभी हुआ है, उचित है ?' जिस समय 
तक भारत मंत्री ने प्रत्येक प्रेसीडेसी मे विधान परिषद के निर्माण और अपना काये करने 
के बारे में उसे स्वतंत्रता देने के विषय में सरकार के इरादे की घोषणा की तव तक 
विल्सन ने थोड़ा सा केंद्रीकरण कर दिया था जिससे प्रातीय सरकारों की केंद्रीय सरकार 
पर निर्भरता बढनी स्वाभाविक थी। इसका कारण यह है कि वित्तीय केंद्रीकरण का 
अथे होता है कि सभी प्रभावकारी सत्ता केंद्रीय सरकार के हाथ मे है । ट्रैव्वीलियन के ही 
शब्दो मे . 'चूंकि सरकार के सभी तत्वों मे वित्त, सवसे अधिक सबल है, इसलिए अस्य 

सभी तत्त्वो का इसमे आत्मसात हो जाना और इसके ही अनुरूप ढल जाना स्वाभाविक 
है **ऐंग्लो इडियन सरकारो के गठन के महत्वपूर्ण प्रश्न को वित्त प्रबंध की भहत्वहीन 
घटना मानकर चुपचाप नही निपटाया जाना चाहिए ४ 

सर चार््स ट्रैवीलियन द्वारा उठाए गए प्रश्न यय्पि महत्वपूर्ण ये तथापि उसने 
अपने पक्ष के समर्थन मे जिस प्रकार से तक॑ दिए तथा गोपनीय सरकारी कागजात प्रका- 
शित किए, और उसके विद्रोह! से जो उत्पात घुरू हो गया उनसे उसकी भूल सिद्ध हों 
गई । उसके द्वारा उठाए पए अ्रद्न को सकीर्ण ईव्या की अभिव्यक्षित सम लिया ग्रया। 
गवर्नर जनरल ने “वर्गीय सिद्धांतों एवं दावो' को अस्वीकार कर दिया। लार्ड कैनिंग 
जेम्स विल्सन के साथ संपूर्ण रूप से सहमत था। उसने विल्सन को लिखा, 'भारत मे समस्त 
वित्त को एक ही केंद्रीय नियंत्रण में लाने के लिए आप जो कुछ भी कहते है, मैं उससे 
पूर्णदया सहमत हूं ।7£* उसका पवका इरादा था जिसे स्पष्ट करते हुए उसमे एक अन्य 
पत्न मे विल्सन को लिखा था कि “मैं यह तो नही कहूंगा कि मैं भूलो से पूर्ण रूप से मुवत 
हो सकूंगा, परंतु में विवाद को यथासाध्य रोकने का प्रयत्न कहूगा।?* सर चाल्स बुड 
ने दूँ वीलियन के कार्यों की ओर, विश्ेषकर, सरकारी कार्यवृत्त के प्रकाशन को “पूर्ण रूप 
से विद्रोही' कार्य वतलाकर, निंदा की १४ ट्रैवीलियन को इंग्लैंड वापस बुला लिए जाने 
पर यह विवाद कुछ समय के लिए समाप्त हो गया । 
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86। में वित्तीय विकेंद्रीकरण की एक योजना सेमुअल लेंग द्वारा, जो गवर्नर 

जनरल की परिषद मे वित्त सदस्य के पद पर विल्सन का उत्तराधिकारी था, तैयार की गई 
थी। साम्राज्य के प्रत्येक भाग मे लोक निर्माण के क्षेत्र में काये और लोक निर्माण कार्यो 
पर व्यय संबंधी छोटी-छोटी बातों में केंद्र हारा अत्यधिक हस्तक्षेप को समाप्त करने की 
बांछतीयता काफी अनुभव की गई। भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग से संबंधित 
सचिव ने 'देश मे वित्त के प्रांतीयकरण' की सिफारिश की थी और लैग ने प्रातीय सर- 
कारों को भेजे गए गोपनीय परिपत्र में इस उद्देश्य के लिए अपनी योजना की रूपरेखा 
भेजी थी |! लैग ने स्पष्ट किया कि लोक निर्माण कार्यों के विकास के अतिरिक्त भी 
विकेंद्रीकरण के लाभ होगे। प्रातीय सरकारों को अपने नियत्नण की मदों में वचत करने 
के लिए प्रेरणा मिलेगी और इससे 'स्थानीय स्वावलंवन की भावना को प्रोत्साहन 
मिलेगा । 860-6व के नियमित प्राक्कलनों से मार्च, 86] तक स्पष्ट हो गया कि भारत 
सरकार अपनी आय से 6 करोड रुपये अधिक व्यय कर रही थी |” इसका एक ही समा- 
धान था कि नमक कर में तत्काल वृद्धि की जाए और प्रांतीय सरकारों को लोक निर्माण 
के लिए दिए जाने वाले अनुदानो में कमी की जाए। इस कमी से लोक निर्माण कार्यों के 
विकास में काफी वाघा आनी थी । अत., स्थानीय कराधान के लिए कुछ विपय प्रांतीय 
सरकारो को दे देने का प्रस्ताव रखा गूया जिससे स्थानीय लोक निर्माण कार्यो के लिए 
क्षेंद्रीय अनुदानों मे कुछ कभी हो तो उसे पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर कुछ आय 
प्राप्त की जा सके। इस प्रकार लैग के प्रस्ताव के मुख्य प्रयोजनो में एक प्रयोजन यह भी 
था कि सर्वोच्च सरकार के वित्त पर लोक निर्माण के भारी खर्चो में कमी करके भार को 
थोड़ा हल्का किया जाए और इस भार के एक अंश को प्रांतीय सरकारो पर डाल द्विया 
जाए। यद्यपि प्रातीय सरकारों को नए प्रांतीय करों से धन सग्रह की योजनाएं तैयार 
करने मे बहुत कठिनाइयां हुईं फिर भी लग की योजना के प्रति उनकी प्रतिक्रिया प्रतिकूल 
नही थी ।!!९ परंतु योजना को तत्काल लागू नहीं किया गया। भारत सरकार ने उस 
समय तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया जब तक कि 86 के इंडियत काउसिल एक्ट 
के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदो की स्थापना न हो। 862-63 में व्यय पर आय का 
भाधिवय .8 करीड़ रुपये था। अगले वर्ष थोडा सा हो आधिक्य रहा। इसलिए थोड़े 
समय के लिए कुछ खर्चों को प्रांतीय सरकारों पर डालने के उपाय को स्थगित कर दिया 
गया । 

866 में वित्त सदस्य डब्ल्यू० एन> मैसी ने इस योजना को पुनर्जीवित किया । 
866-67 में भारत सरकार का व्यय उसकी आय से 2.5 करोड़ रुपये अधिक था। 
अगले दो वर्षों मे लगभग !.6 करोड़ रुपये और 4.4 करोड़ रुपये के घाटे थे । इस संकट 
में भारत सरकार ने एक बार पुनः विकेंद्रीकरण योजना को पुनर्जीवित किया जिससे 
प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च सरकार के साथ वित्तीय भार को उठाने में भागीदार रह सके । 
दो योजनाएं तैयार की गईं। प्रथम योजना डब्ल्यू० एन० मैसी ने तैयार की थी जिसमें 
प्रस्ताव रखा गया था कि प्रांतीय सरकारों पर कुछ व्ययों की मदों का उत्तरदायित्व डाला 
जाएगा ५ जो तब तक साम्राज्यिक आय से किए जाते थे) और इसके लिए वे स्थानीय 
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करों के द्वारा आय की व्यवस्था करेंगी और इस संवंध मे उन्हे पुर्ण स्वतंत्रता रहेगी। 
दूसरी योजना 867 में कर्नेंल आार० स्ट्रेची द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित थी। 
इसमें न केवल कुछ व्यय की मदो बल्कि कुछ आय की मदों के भी हस्तांतरण का प्रस्ताव 
रखा गया था। 
पहली योजना व्यय की कुछ मदों, उदाहरणार्य : शिक्षा, पुलिस, जेल, लोक | 
निर्माण से बचने का उपाय मात थी और इस प्रकार इसका उद्देश्य साम्राज्यिक व्यय 
में .2 करोड रुपये की कमी करना था ।भ बंगाल के लेपिटनेंट गवर्नर सर सेसिल वीडन 
ने स्पष्ट किया कि जहा स्थानीय सुधार करने के लिए स्थानीय कराधान वांछनीय*है 
वहा साम्राज्यिक वित्त पर भार में कमी लाने के लिए स्थानीय कराधान स्थानीय 
सरकारों के बीच लोकप्रिय होने की संभावना नही है ।?*/ बंबई से सर बार्टेल फ्रेर ने 
अपने सामान्य स्पष्टवादी ढंग से मेसी को लिखा कि वह इस शर्ते पर व्यय की मददों के 
हस्तातरण के लिए सहमत होगा फि आय की मदों का भी हस्तातरण हो) उसके ही 
शब्दों मे : 'परंतु उस समय वात दूसरी होगी जब उत्तरदायित्व का हस्तातरण इस प्रकार 
बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए न केवल साम्राज्यिक कराधान के किसी भी अंश का 
हस्तांतरण किए बिना कर दिया जाएं, वरन यह भी आदेश हो कि घनराशि जो अब तक 
स्थानीय कार्यों के लिए उपयोग में आती थी, उसका प्रयोग अब साम्राज्यिक उद्देश्यों के 
लिए किया जाए |»! वद्दचमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ई० ड्ुमंड तथा मद्गास के 
गवर्नर डब्हयू टी० डेनिसन का कहना था कि मैसी योजना में विना भारत की स्थिति 
पर विचार किए हुए ही इंग्लैंड की स्थानीय वित्त प्रणाली को अपना तिया गया है॥?/ 
पंजाब तथा मध्य प्रात की सरकारो को छोड़ कर सभी स्थानीय सरकारें उन सभी व्ययो 
के लिए, जो अब तक साम्राज्यिक आय से किए जाते थे, स्थानीय कर लगाने के लिए 
अनिच्छुक थी। सपरिषद गवर्नर जनरल ने भारत मंत्री के सामने यह स्वीकार किया 
कि 'यदि अधिक कड़ा छाब्द प्रयोग न किया जाए' तो व्ययों को पूरा करने के लिए 
आवश्यक साधनों के हस्तांतरण के बिना खर्चों के हस्तांतरण पर 'लगभग सर्वत्र हिज- 
किचाहट है ।!** अतः मैसी की योजना को वापस ले लिया गया और अगले वर्ष सरकार 
मे एक नई योजना प्रस्तुत की । 
दूसरी योजना लोक निर्माण विभाग से संबद्ध कर्नल आए स्ट्रेची ने तैयार की थी। 
मैसी ने विकेंद्रीकरण को योजना केवल साम्राज्यिक सरकार के भार को थोड़ा कम करने 
के उद्देश्य से तैयार की थी |! स्ट्रैची ने बिना इस बात का ध्यान दिए हुए ही कि भारत 
सरकार साम्राज्यिक आय से अपने खर्चों को पूरा कर सकेगी या नही, विकेद्रीकरण की 
वांछनीयता के कारणो को स्पष्ट किया। (क) प्रांतीय और सर्वोच्च सरकारो के मध्य 
तत्कालीन वित्तीय सबंध प्रात्रीय सरकारों के लिए “दृतोत्साहित करने वाले” है। 'लोक 
आय का वितरण विकृत होकर छीना-फपटी जैसी चीज बन जाता है जिम्मे जिसकी 
लाठी उसकी भैस वाली बात होती है और ओऔचित्य की ओर ध्यान नही दिया 
जाता ।!# स्थानीय सरकारें साम्राज्यिक आय में से यथासंभव अधिक अश पाने के 
लिए शोर मचाती हैं, साम्राज्यिक आय बढ़ाने में उनकी कोई दिलचस्पों नहीं होती ओर 
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प्रांतीय स्तर पर मितव्ययता बरतने के लिए कोई प्रेरणा नही होती। वित्त के विकेंद्री- ' 
करण से उनमे कुछ जिम्मेदारी की भावना आएगी क्योकि उन पर ही कुछ विश्विष्ट खर्चो 
के लिए साधनों की व्यवस्था वरने का उत्तरदायित्व होगा। (ख) प्रातीय तथा 
सर्वोच्च सरकारों के मध्य सद्भावपूर्ण संबंधों के लिए थोडा सा विकेंद्रीकरण वाछनीय 
था। प्रांतीय सरकारों द्वारा किए जाने वाले छोटे-बड़े व्ययों में सर्वोच्च सरकार द्वारा 
लगातार हस्तक्षेप तथा इस हस्तक्षेप के प्रद्दि स्थानीय सरकारों की अप्रसन्नता से दोनो 
के बीच ऋगड़ा होता था ।7* यह सबसे अधिक लोक निर्माण विभाग में होता था जिसमे 
स्ट्रेची काम करता था ।?*” (ग) अंत मे स्ट्रैची ने “उन हितों के विस्तार में होने वाले 
असाधारण परिवर्तनो की ओर” ध्यान आकषित किया 'जिनसे पिछले 0-5 वर्षों मे 
भारत सरकार का संपर्क रहा था ।” सरकार के कार्य क्षेत्र मे विस्तार तथा आय और 
व्यय में भारी वृद्धि से केंद्रीय नियंत्रण की पुरानी व्यवस्था अप्रचलित हो गई। 
स्टूँची ने लिखा है कि 'मुझे कल्पना करनी चाहिए कि केंद्रीय अधिकारी की 
वित्तीय स्थिति सामान्य रूप से सयुक्त राज्य की केंद्रीय सरकार की भांति मात्नाओं को 
आत्मसात करने की होनी चाहिए, परंतु निस्संदेह उसके पास पृथक स्थानीय प्रशासन के 
वित्त के ऊपर सामान्य ढंग के निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार भी होना 
चाहिए |? स्ट्रैची का प्रस्ताव था कि प्रारंभ मे व्यय की कुछ मद्दें (विधि एवं ्याय, 
पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, लेखन सामग्री तथा मुद्रण) तथा साम्राज्यिक आय के कुछ 
स्रोत प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किए जा सकते है ।!४ प्रातीय सरकारें इन 
हस्तांतरित खर्चो को पूरा करने के लिए स्वयं ही उत्तरदाई होगी। इस उद्देश्य के लिए 
स्थानीय कर लगा कर अतिरिक्त आय की जा सकती है। यह आशा की गई थी कि 
भविष्य में खर्चो की हस्तांतरित मदो से बढने वाले व्यय को आय की हस्तांतरित मदो 
और अतिरिक्त स्थानीय करों से पूरा किया जा सकेगा। मंसी ने स्पष्ट किया कि हस्तां- 
तरित व्यय तथा आय की.राशियां लगभग समान हैं ।!!* योजना की इस विशेषता के 
कारण प्रांतीय सरकारों ने इस पर अपनी सहमति दे दी जबकि मैसी की पहली योजना 
(आय के एक अंश के हस्तातरण के बिना ही खर्चों का हस्तातरण) के विषय में वे 
उत्साहित नही थे। मद्रास सरकार को छोड़कर सभी स्थानीय सरकारों ने विकेंद्रीकरण 
योजना का स्वागत किया ४! ऐसा लग रहा था कि विकेंद्रीकरण की वहुचचित योजना 
शीघ्र ही लागू कर दी जाएगी । 
परंतु गवनंर जनरल, उसकी परिंपद के सेना संबंधी मामलो के सदस्य, मद्रास के 
गवर्नर तथा कुछ अन्य अधिकारियों ने विकेंद्रीकरण योजना का कडा विरोध क्रिया। 
उनके एतराजों का सार चार श्रेणियों में रखा जा सकता है : (क) इस वात की आशंका 
थी कि विकेंद्रीकरण के द्वारा भारत सरक्कार का नियंत्रण शिथिल हो जाएगा। यह 
नियंत्रण चाहे 'कष्टप्रद' हो क्यों न हो आवश्यक था । मेजर जनरल सर एम० एम० 
ड्यूरेंड का विश्वास था कि वर्तमान प्रणाली कितनी ही अरुचिकर क्‍यों न हो 'विघटन' 
से श्रेष्ठ है! (ख) एक अन्य एतराज यह था कि इस योजना को अपना लेने से * 
भारतीय पंजी निवेशो मे ब्रिटिश पूंजीपतियों के विश्वास में कमी हो जाएगी। साम्राज्य 
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के विकास के लिए फिर ब्रिटिश पूजी नहीं मिल सफेगी।?!* मद्गास के गवर्नर लाई 
सैपियर आव मकिस्दून ने स्पप्ट झिया फि इंग्लैंड के मुद्रा बाजार मे [भारत की) सर्वोच्च 
सरवार की सास की मान्ना करीब-करीब वही है जो फ्रांस या संयुक्त राज्य अमरीका की 
है।' वित्त के 'संघीयकरण' की स्थिति मे मह सास जोसिम में पड सकती है ।/९ (ग) 
इस बात की आशंका थी कि प्रांतीय सरकारें साम्राज्यिक हिंतों की उपेक्षा करें। /मसंपूर्ण 
साम्राज्य के वित्तीय स्रोतों का प्रवंध करने वाली और प्रांतीय रेवेन्यू बोड द्वारा अच्छे परि- 
कलन से कही ऊंचे कानून से अनुप्राणित' केंद्रीय सरकार द्वारा कठोर नियश्रण की आव* 
'श्यकता थी !० लारेंस ने विकेंद्रीकरण के परिणामों का अंधवारपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया 
था। "प्रत्येक स्पादीय सरझार तथा प्रशासन डेढ चावल की सिचडी अलग-अलग पकाने 
लगेगी और हर वर्ष इनकी प्रणालियों में अंतर वढ़ता जाएगा ।”/" यदि सर्वोच्च सरकार 
अपने वित्तीय नियक्षण को छोड़ देती है तो उसे अन्यत्र भी अपने नियत्रण को छोड़ता 
पड़ेगा। लगभग प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय जब व्यवहार में लागू किया जाता है तो 
उसदेः वित्तीय उलभाब होते है और यदि स्थानीय रारकारो को इसके लिए स्वीकृति लेना 
आवश्यवः न हो तो वे इन मामलो के केंद्रीय सरकार के पास ही नही भेजेंगे। (घ) अंत 
में, योजना के आलोचकों का कहना था विः भारत की तत्कालीन राजनीतिक प्रणाली में 
वित्त का सधीयकरण संयुक्त राज्य अमरीका की संघीय वित्त व्यवस्था से पूर्णतया भिन्‍न 
था। संयुक्त राज्य अमरीका की भाति भारत में तोकतंत्रीय प्रतिनिधि संस्थाएं नही थी ' 
जो प्रांतीय सरकारो पर नियंत्रण रख सकती (!१ करदाताओ को इसमें अधिक अंतर 
नही पडता था कि कर केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते है। 
जैसा कि मद्रास के बोर्ड आफ रेवेन्यू ने अथंपूर्ण ढग से कहा कि यह मान लेना गलत 
होगा। कि किसी भी कर को “माम्राज्यिक' के स्थान पर 'स्थानीय' कह देने मात्र से वह 
लोगो की दृष्टि में कर नही रहेगा अथवा उसमे स्वीकृति अथवा आरोपण में सुविधा का 
कोई विशेष गुण उत्पन्त हो जाएगा ।? 
इन आधारों पर वित्त विकेंद्रीकरण की योजना अस्वीकृत कर दी गई। मद्रास 
के गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की परिषद के सेना संवधी मामलो के संदस्य के विचारों 
की उपेक्षा नही की जा सकी । यद्यपि स्थानीय सरकारों त्था परिषद सदस्यों का बहुमेत 
इस योजना के पक्ष में था, तथापि गवर्नर जनरल ने स्ट्रेंची तथा मंसी द्वारा बनाई गई 
योजना लागू न करने का निश्चय कर लिया। गवर्नेर जनरल लारेंस (जो संभवत: सैन्य 
विद्रोह के अनुभव से बहुत प्रभावित था) थोड़े से भी विकेद्रीकरण को मान कर केंद्रीय 
सत्ता को दुर्वल करने के लिए अनिच्छुक था । जब तक 870 में मेयो ने इस प्रइन को 
फिर नहीं उठाया, तव तक इस दिशा में कुछ भी नही हुआ। 

870 में भेयो ने सर एस० फिट्जेराल्ड को लिखा था : 'मुके आश्या हैं कि अब 
वित्त के विकेंद्रीकरण की भयानक निदा समाप्त हो जाएगी ।7भ वह नए प्रयोग के प्रति 
अरुचि ही थी । मेयो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति से पूर्णतया प्रतिबद्ध था लेकिन उसते 
'स्थानीय वित्त! शब्द को अधिक पसंद किया क्योकि उसका विचार था कि “विकेंद्री- 
करण शब्द से नियंत्रण मे शिथिलता की ध्वनि है। अपने स्थानीय वित्त संबधी उपाय 
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लागू कर देने के वाद उसने 87] मे लिखा कि 'हम यह नही मानते कि हमने वित्त का 
विकेंद्रीकरण किया है अथवा कुझल नियंत्रण का लेझ मात्र भी परित्याय किया 
है *-] 752 
अपने आगमन के कुछ ही महीनो में मेयो को समभ मे आ गया कि विशुद्ध रूप 
से स्थानीय मामलों मे भी सर्वोच्चि सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक है (+* दूसरी मोर 
प्रांतीय सरकारों ने, और विशेष रूप से बबई सरकार ने, “नियत्रण के विरुद्ध काफी 
अध्यं' और 'संघर्ष का शोचनीय झुकाव” दिखाए-।!* प्रातीय सरकारों के अधिकारी 
“इंग्लैंड में रहने वाले अपने मित्रो को पत्र लिखते थे तथा बलबी में खीक दिखाते और 
बड़बडाते ये ।!४% प्रांतीय सरकारों और सर्वोच्च सरकार में अच्छे संबध नही थे । ऐसी 
स्थिति में मेयो ने 'टकराव को कम करने और आपसी भावनाओ मे सुधार करने', 
प्रांतीय सरकारों को अधिक उत्त रदायित्व देने तथा पत्र व्यवहार मे कमी करने के लिए' 
एक योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस की ।** 
भैयो का विश्वास था कि इस प्रकार की योजना राजकोपीय दुष्दि से लाभ- 
दायक होगी । प्रांतीय अधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि 'लोगों की बढती हुई आब- 
श्यकताओं के लिए किस अकार व्यवस्था अधिक सुविधापूर्वक होगी ।7# भैयो ने न॑पियर 
के नाम एक पत्र में वित्तीय हस्तांतरण पर सहमति के लिए उसे राजी करने के लिए 
लिखा : 'यह सभी को दिखाई देता है कि हमारी वढी हुई आवश्यकताओं के लिए करा- 
धान में वृद्धि होनी चाहिए, और अच्छा यही होगा कि यह बढी हुई स्थानीय स्वतंत्रता 
एवं उत्तरदायित्व के साथ स्थानीय अंशदान के रूप मे प्राप्त हो, न कि साम्राज्यिक अंध- 
दान के रूप में' ।१४ इसके अलावा स्थानीय वित्त प्रणाली से मितव्ययता बढ़ेंगी। मेयो 
का इरादा था कि स्थानीय सरकारों के लिए अपने बजटो का प्रकृशन ठया बापिद 
वित्तीय विवरणो को सर्वोच्च सरकार के साथ-साथ प्रांतीय विधान परियद (बढ़ाकर 
इस प्रकार की परिषद का निर्माण हो गया था) के पास भेजना अनिदार्थ इर दिया 
जाए ॥?* भेयो ने फिट्जेराल्ड को लिखा 'मेरा विचार है कि स्थानीय वडटों के प्रचार 
और लोगों मे इस भावना के जागरण से कि वे अपनी ही घनराध्ि व्यय कर रे हैं, फेस 
नियत्नण की स्थापना होगी जो गवनेर जनरल द्वारा रखे जाने वासे दिमद्रथ्म की बपेक्षा 
अधिक कड़ा होगा ।/* सड़कों, छोटी इमारतों व जेलो के निर्माय, छिसा, पुलिस आदि 
व्यय की शाखाओ में अपव्यय हो रहा था और इसे स्थानीय सरकार रे अ्लाबों कोई 
अन्य सत्ता कुशलतापूर्वक नियंत्रित नही कर सकती थी ! 
राजनीतिक कारणो से भी स्थानीय वित्त की प्रदादी संकैद्ित प्रणाली की 
अपेक्षो श्रेष्ठ थी । मैयो के शब्दों में 'हमे इस देख की सरकार मैं यहाँ के निवाशियों को 
अपना सहयोगी बना लेना चाहिए । हमने इसडी बहुत उपे्ा की 2००] यह समय की 
बात हो सकती है। जिस तरह अन्य देझो में स्थानीय धासन की संस्वाओं का उददग्त कौ 
विकास सामान्यतः स्वशासन की थक्ितियों के विकास में ढूंढ जा सकता है, कि भा ड 
हमे प्रशासन में सर्वेश्वंप्ठ सहायता यहां के मूव निदामियों मे ही मिलेगी"ए इतर हर 
जो भी शक्तियां हस्तांतरित की जा सकती हैँ वे इमें स्थानीय अधिकारियों 
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होगी और उन्हे उनके जिलो के प्रवध के विषय में आदेश देने होंगे***।7९ मेयो 'स्वदेशी 
स्वशासी पालिक संस्थाओ”९ का निर्माण करना और 'स्थानीय वित्त के प्रबंध में 
भारतीयों को “अधिक हिस्सा' देना चाहता था ।*? स्थानीय शासन की नई रूपरेखा 
तैयार करने मे समय लगना था, अतः तत्काल साम्राज्यिक विधान परिषद में जिस 
प्रकार बजट प्रस्तुत किया जाता था ठीक उसी प्रकार प्रातीय विधान परिषदों (जहां पर 
भी ये थी) में वापिक विवरणो के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था की जा सवती थी ।४* 
मौलिकता की दृष्टि से ये विचार असाधारण नही ये  विकेद्रीक रण के लाभों पर 
लैग, स्ट्रेची, मैसी तथा कुछ अस्य लोगों ने भी प्रकाश डाला था परंतु जहा मेयो को 
सफलता मिली वहां अन्य लोग असफल रहे। मेंयो को मालूम था कि सुधार के रास्ते में 
'प्रांतीय ईर्ष्या तथा संकीर्ण विचारधारा” बाधक हैं 7४ उसने सरकार के सभी सर्वोच्चि 
अधिकारियों तथा अन्य महत्वपूर्ण अफसरों को अपने पक्ष में करने में वहुत सावधादी से 
काम लिया। बहू काफी पत्र लिखता था और उसके निरंतर समभामै-बुभाने और दबाव 
डालने से सारा विरोध अंतत. समाप्त हो गया । इसके द्वारा तार्ड नै वियर आव मकिस्ट्रन, 
सर फिटजेराल्ड, सर डब्ल्यू ० म्योर, सर बी० फ्रोर, डब्ल्यू० आवु/थनाट के साथ किए 
गए पत्र व्यवहार मे अधिकाश, जिससे कुछ उद्धरण ऊपर दिए गए है, विकेंद्रीकरण के 
प्रश्न से ही संबंधित थे । 
भेयो को अपनी परिषद के वित्त सदस्य सर आर० टैपिल से अधिक सहायता 
नही मिली । दे पिल ने 868 में एक योजना तैयार की थी जिसमें उसने राज्य सरकार 
के छोटे-छोटे मामलों के बारे में सर्वोच्च सरकार के नियंत्रण को ढीला करने का 
प्रस्ताव रखा था और मद्रास तथा बंबई की सरकारों को बहुत थीड़ी स्वतत्रता देनी 
चाही थी ॥९९ मेयो ने आरमगाइल को बतलाया था कि टैंपिल की योजना के द्वारा 
वास्तव में नाम भर का परिवर्तन होना था न कि यथार्थ ।?% भ्ेयो टैपिल के सुझावों के 
आधार पर कार्य नही करना चाहता था और उसने इस मामले को कुछ समय के लिए 
स्थग्रित हो जाने दिया । 870 में मेयो ने अपनी योजना तैयार की और परिषद में टैपिल 
द्वारा कड़ें विरोध के वावजूद यह योजना, छोटे-मोदे सशोधनों के बाद, स्वीकार कर ली 
गई । ड 
भैयो की योजना को, जिसकी रूपरेखा उसने जून, 870 के अपने कार्य॑वृत्त मे 
दी थी, वित्त सचिव ने प्रातीय सरकारों को अगस्त, 870 में भेजे गए अपने परिपत्र में 
विस्तार के साथ स्पष्ट किया था। इसे !4 दिसम्बर, !870 के सपरिषद गवर्नर जनरल 
के प्रस्ताव द्वारा अंतिम रूप देकर स्वीकार किया गया 77% योजना की प्रमुख विश्येपताएं 
निम्नलिसित थी : प्रशासन के कुछ विभाग प्रातीय सरबंगरी को ह॒स्तातरित कर दिए गए 
ये विभाग थे : जेल, पुलिस, रजिस्ट्रीकरण, शिक्षा, चिकित्सा सेबाएं (चिकित्सा प्रति- 
घ्ठानो को छोडकर ) मुद्रण, सड़क, अरसेनिक भवन, तथा प्रकीर्ण सावंजनिक सुधार । इन 
सभी विधयों मर व्यय पूरा करने के लिए आ्रतोय सरकारों की आय के सोत थे : (क) 
इन मदो से विभागीय प्राप्तियां, (स) इन श्रातीय सेवाओं के लिए बापिक साम्राज्यिक 
आय से स्थाई रूप से दिए जाने वाले निश्चित एक मुश्त राशियों मे अनुदान, (ग) और 
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यदि कमी पड़े तो स्थानीय कराधान ॥77" साम्राज्यिक बजट मे प्रांतीय सेवाओं के नाम से 
दिखाए जाने वाले आवंटन प्रांतीय सरकारों के अधिकार में होगे और इनकी राक्षियां 
निश्चित होंगी और उनमे कोई प्रिवर्तत नही हो सकेगा । प्रातीय सरकारों पर कुछ शर्तें 
सगाई गई थी। ऐसी कुछ झर्तों का उद्दे श्य था कि अपव्यय या घमराशि के अनुचित व्यय 
को रोकने की दृष्टि से लेखाओं तथा प्रावकलनों की जाच और उनके प्रकाशन की निश्चित 
व्यवस्था । प्रांतीय सरकारो के लिए अपने वापिक प्राक्कलनों तथा लेखाओ को प्रांतीय 
गजटों में प्रकाशित करना और जिस प्रकार साम्राज्यिक वजठ विधान परिपद में पेश किया 
जाता था उसी भ्रकार प्रांतीय विधान परियदों (जहा पर ये सस्थाए थी) में साम्रोज्यिक 
बजट जैसा एक वित्त विवरण पेश करना आवश्यक था। प्रातीय सरकारों से यह भी 
अपेक्षा की गई कि वे भारत सरकार को वाधिक लेखे व प्रावकलन भेजेंगी। एक अन्य 
प्रकार की शर्तों के द्वारा सर्वोच्च सरकार के हाथ मे सामान्य वित्तीय नियंत्रण का अधि- 
कार सुरक्षित रखा गया। ऐसे सभी मामलों मे, जिनका संबंध किसी भी श्रेणी मे आने 
बाले अफसरों के वेतनमानों में परिवर्तन, 250 रुपये से अधिक वेतन के पदों के सृजन, 
अवबाश तथा भत्ते संवधी साम्राज्यिक सेवा के नियमों में परिवर्तन तथा सार्वजनिक 
खजाने मे मुद्रा के निवेश से होता था, सर्वोच्च सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक 
था। सपरिषद गवर्नर जनरल ने भारत सरकार की सामान्य चीति से विचलन (प्रांतीय 
सरकारो का) अथवा हर्तों के उल्लंघन को समाप्त फरने के लिए हस्तातरित विषयों के 
प्रशासन और हस्तांतरित धनराशियों के संवितरण में हस्तक्षेप कर सकने का अधिकार 
अपने पास रखा। प्रातीय सरकारो ने इस व्यवस्था के बारे मे अपनी स्वीकृतियां दे दी 
यद्यपि इस वास्तविकता के कारण कि साम्राज्यिक आय से भाबंटन छीटे थे और स्थाई 
रूप से निश्चित थे, उन्हे इसके संबंध मे कुछ संदेह बने रहे ।!77 
बिकेंद्रित वित्त की योजना 87-72 के वित्तीय वर्ष से व्यवहार में आ गई। 
अगले कुछ वर्षों के अनुभव से मेयो द्वारा तँयार की गई योजना के दोष प्रकट हो गए। 
प्रांतीय सरकारो को हस्तांतरित खर्ची को पूरा करने के लिए निश्चित राणियां आवंटित 
हुई थी । जैसे ही हस्तांतरित विभागों (विशेष रूप से शिक्षा, सडकों, पुलिस, तथा सादवे- 
जनिक सुधार) के ख्चों मे वृद्धि हुई, प्रातीय सरकारों के लिए व्ययो को पूरा कर पाता 
अधिकाधिक कठिन हो गया। अतः विकेंद्रीकरण द्वारा केंद्रीय सरकार के लिए अपने व्यय 
में तो कमी कर पाना सभव हुआ, परंतु इससे स्थानीय सरकारों पर स्थानीय करों से 
अतिरिक्त आय प्राप्त करने का कठिन कार्य आ गया। मेयो का विश्वास था कि यदि 
लोग यह देख सकेंगे कि अतिरिवत कराधान केवल उन्ही के लाभ के लिए किया जा रहा 
है तो उनके 'एतराज कम होने लगेंगे |! तथापि प्रातीय सरकारों को ऐसे करो के स्तोत 
तलाश करने मे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा जिनसे खजाने को पर्याप्त आय 
होती। लोकभत करो की संख्या बढाने के विरुद्ध था। आरगाइल ने ठीक ही कहा था कि 
स्थानीय करो के साम्राज्यिक करो से अधिक लोकप्रिय होने की संभावना उस समय तक 
नही थी जब तक दोनो ही प्रकार के कर 'सरकार द्वारा लोगो की भावनाओं और उनके 
विचारों को समझे बिना लगाए जाए।”* ऐसा प्रत्तीत होता है कि 87-72 में 
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प्रस्तावित स्थानीय करों : जैसे वबई नगर मे चुगी तथा गृह कर, बंगाल मे मालगुजारी 
पर सडक और शिक्षा उपकर (सेस) तथा पश्चिमोत्तर प्रात मे विविध स्थानीय करो के 
विरुद्ध लोकमत की कड़ी प्रतिक्रिया हुई ।7 
भारत सरकार की कुल आय के दसवें भाग से भी कम आय प्रांतीय सरकारों को 
दी गई। केंद्रीय और स्थानीय आयो में उचित अनुपात बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था 
नहीं की गई। प्रातीय सरकारों के मध्य धनराशि के वितरण में अनौचित्य से बहुत ईर्ष्या 
थे मनोमालिन्य था। जब मद्रास के गवर्नर नैपियर ने इस संबंध में शिकायत की तो मेयो 
में लिखा . 'यदि इस प्रइन को मद्रास की ओर से उठाया गया है तो आपको निश्चय ही 
भारत में एक भो ऐसा प्रात नहीं मिलेगा जो, अपने विचार से, अधिक घनराशि के लिए 
उतना ही अच्छा पक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ न हो जितना कि मद्रास द्वारा किया गया है। 
सभी प्रांत पूर्णतया सतुप्ट होकर अपने-अपने ढंग से यह दिला सकेंगे कि अन्य प्रांतो को 
बहुत अधिक धन दिया जा रहा है ।!१४ यह सत्य था परंतु, साथ ही, यह भी यथार्थ था 
कि विभिन्‍न प्रातों को आवंटन का वितरण पुराने लिखित प्रमाणों के आधार पर किया 
गया था न कि यतंमान अथवा भविष्य की आवश्यक्ताओं के आधार पर। 
इसके अलावा, ध्रांतीय सरकारों को प्रशासन की वे शाखाएं : ज॑से सामान्य 
प्रशासन, मालगुजारी तथा उत्पाद घुल्क : नही दी गई जिनमे उनकी प्राथमिक रूप से 
दिलचस्पी थी। 'उनकी अपनी बर्तेमान आय मे पर्याप्त वृद्धि करने में कोई दिलचस्पी 
नही थी, क्योकि इस ब्‌द्धि से केवल भारत सरकार का ही लाभ होना था ।!!१९ प्र चार्ल्स 
द्रेवीलियन का विचार था कि मेयो योजना के प्रति यह निर्णायक आपत्ति थी। उसका 
कहना था कि स्थानीय सरकारो के कार्य दृढ़ता के साथ परिभाषित नही किए जा सके । 
परंतु भारत सरकार के पास साम्राज्यिक हिंतों को प्रभावित करने वाले बुछ कार्य थे। 
जिवका संबंध सेना, वदेशिक संबंध, लोक ऋण, डाक सेवा, आदि विभागों से था। इन 
कार्यों का ठीक प्रसार से सीमांकन होना चाहिए था और इनमें वापिक विनियोजन को 
राद्मि निर्धारित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार शेप कार्य और आय या दोप भाग 
प्रातीय सारवारों के लिए बच रहता ।7? 
भैयो ते मान लिया था एि वित्त के विस्रेद्वीकरण द्वारा स्वशासन मे प्रशिक्षण की 
व्यवस्था होगी और प्रातीय एवं स्थानीय संस्थाओं में यूरोपीय लोगों के संपर्क में आकर 
भारतीयों को स्वशासतव की दिका मिलेगी । भारत मंत्री की यह धारणा थी कि सरवार * 
स्थानीय समुदायों पी और में जो भी कदम उठाएगी उन पर स्थानीय लोगों वी सामान्य 
रूप में सहमति प्राप्त कर लेगी ।४९ वास्तव में 87]-72 के उपायो वा अर्थ आय और 
स्यय की बुछ मद्दों बा प्रातीय सरकारों कये हस्तावरण मात्र था। विवद्रीकरण वे साथ 
संगरपरातिशाओं तथा स्थानीय बोर्डों (सोहल योर्डों) के साध्यम से वास्तविक स्थानीय 
स्वशासन वी स्यवस्था नहीं हुई । 87] तक चेगशपालिकाओं से निर्वाथित तत्व नही ये । 
स्थानीय निकायों में सरबारी सदस्य बड़ी संख्या में होते दे ॥0* मर घास डुँदीलियन ने 
मपच्ट विया था मि याग्तरिक विर्ट्री रण अंत में - बतिनिधि प्रणाली” का रुप से मे 
है। जय या उद्देग्त प्रा हो दवा हो सो देश को दिला कोई हानि बहुनार हुए घासरों 
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तथा शिक्षकों को चले जाने देवा चाहिए।?*” इन शब्दों की दबी प्रतिध्वनि दवी हुई 
आवाज में भारतीयों के प्रतिनिधि संगठन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा पेश किए 
गए स्मरण पत्र में सुनाई पड़ती हैं ।!*! स्मरण पत्र दाताओं का विचार था कि 'प्रत्येक 
प्रांत को एक संपूर्ण राज्य माना जाना चाहिए! और 'लोगो को प्रशासन में यथासंभव 
स्थावहारिक हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए ।' कुछ साम्राज्यिक ख्चों 
जैसे सेना; लोक ऋण तथा गृह खर्चों को पूरा कर लेने के वाद शेप आय प्रांतीय सरकारों के 
लिए छोड़ दी जानी चाहिए और केंद्रीय सरकार को केवल सामान्य निरीक्षण अपने पास 
रखना चाहिए। परतु ऐंग्लो इडियन तथा स्वदेशी समाचार पत्रों ने अधिक विकेंद्रीकरण 
“के लिए हो-हल्ला मचाया ॥?5* ऐसा अनुभव किया गया कि मेयो योजना सही दिद्या मे 
उठाया गया कदम है, परतु वह बहुत प्रगतिशील न थी। वह संघीकृत वित्त प्रणाली की 
दिश्ला मै प्रति की एक अवस्था मात्न थी । प्रतिनिधि प्रणाली जिसकी चर्चा ट्रैवीलियन मे 
की थी, साम्राज्य के अधिकांश प्रशासकों की दृष्टि से एक दूरस्थ सभावना थी। 
साम्राज्यवाद के मध्याहन काल में ट्रैवी लियन जैसा व्यवित एक हल्की छाया मात्र था। 
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दूसरी औपनिवेशिक सरकारों पर इस प्रकार का कोई नियत्रण नही था । भारत मद्दी ने स्पष्द 
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अज्ञानता के बारे मे देखें, मेयो से नोथेकोट के नाम पत्र, 3 मार्च, 87[, सेयो कागजात, बंडल 
48 सख्या 6] 
2, "हि पद्रिअट' (3] अयस्त, 868) ने टिप्पणी को थी कि भारतीय वित्त के विषय में बहस 
अरहमनमात्र' थी; 868 के वित्त विवरण पर बहम के समर्य समद के 630) सदस्यों में केवल 
30 उपस्थितथे'। इग्लिशमैन' (3 अगस्त, 870) ने घोषणा की कि चूकि भारतीय वित्त ते 
संबंधित प्रश्नों वी समद में उपेक्षा होती है, अत भारत का शांसत्र बद्दी से घलाया जाता 
चाहिए । यह नारा क्रि 'मारत का शासन भारत से ही होना चाहिए संदेव लोवप्रिय रहा है 
(फ्रेंड आफ इंडिया + ] मिल्वर, 862) ॥ 
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देखें सव्यसाची भट्टाचायय 'लेस्से फेअरे इन इंडिया, दि इंडियन इकानामिक एंड सोशल 
हिस्द्री रिव्यू' जिल्द ]] सब्या [, जनवरी, ]965, पृ० [-22+ 

देखें, आगे अध्याय 3 ॥ हर 

वही । 

मेयो से एस० नोयकोट को, [6 नववर, 870, मेयो कागजात, वडल 4[, सख्या 3[5॥ 
धुर्वोक्त स्थल, भूतपूर्व ऐंग्लो इडियन अपने नौकरों को 'कोई है” कहकर आवाज देते थे । 

मेयो ने आरगाइल को ]8 जनवरी, ]87], मेयो कागजात, बडल 42, सख्या 24 | 

मेयो से पस० नोयेकोट को, ]6 नववर, 870, मेयो कागजात, वडल 4[, सख्या 3]5 ॥ 
आर० टैपिल से ओ० टी० वर्नी को 25 जुलाई, 87] मेयो कागजात, बडल 6] (सख्या नहीं 
दी है) । प्रवर समिति में भारत सरकार के सदस्यो और कमंचारियो से पूछे गए अश्नो की भाषा 
“उद्धत व आपत्तिजनक थी श्री एफ० (फोसट) के तथाकथित प्रश्न वास्तव मे प्रश्न न होकर 
भारत सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार थे ।' 

आरंगाइल से मेथो करो, [6 दिसवर, ]870) मेयो कागजात, वडल 48, सख्या 34 । 

भेयों से बी० डिजरायली को, 9 मई ]87], मेयो कागजात, बडल 49, सख्या 0 । 

रिघर्ड टैपिल, 'मैन एड ईवेंट्स आफ माई टाइम इन इडिया', (लंदन, 892) १० [87 

जे० विल्मन से एलिजा विल्सन को, 2] जुलाई, 859 ओर जे० बिल्सन से लार्ड कैतिंग को, 
25 अगस्त, ]859, ई० वैरिंगटन, पूर्वोदृत जिल्‍द [], पृ० ]8]॥ 

ए० बी० रुद्रा, (दि वायसराय एड गवर्नर जनरल आफ इडिया' (ओ० यू० पी०, 940) 
पृ० 64-65 । 

आरगाइल के अनुसार यह ग्लैंड्स्टन और सर चाल्स वुड (लाई हैलीफाक्स) का भी मतथा । 
आरगाइल से मेयो को, ] अक्तूबर, ]870, मेयो कागजात, बडल 48, सख्या 26 4 

आरगाइल से मेयों को | नववर, 87[, मेयो कागजात, बडल 49, सख्या 9॥ 

बी० फ्रेर से लार्ड कैनिग को, ] जून, [86] । माटिन्यू, पूर्वोंदृत, [, पृ० 326-27। मेयों 
का भी यही मत था . 'मेरे विचार में इस्लेंड से भेजे जाने वाले सदस्यो (एक को छोड़कर) को 
कोई विश्वेष सफलता नहीं मिली ।' मेयो से आरगाइल को, 4 जुलाई, 870, मेयो कागजात, 
बडल 40, सख्या 202 ॥ 

बी० फ्रेर से सो० वुद को, 23 नवबर, 860, मा्टिन्यू, प्रूरवोद्ठृत, [, पु० 3]3 ॥ 

“हिंदू पेट्रिअट', [6 फरवरी, [868, सपादकीय का शोप॑क था "नया वित्त मत्री ।” 

'यूवोक्त स्थल', 872 मे “हिंदू पेट्रिअट' ने सुझाव दिया था कि किसी हिंदू को वित्तीय मामलों 
का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए । 'यदि आप चाहें तो लोगो के स्वभाव, उनके जीवन के 
ढग तथा उनके पूर्वाग्रहों के विषय मे पूर्ण जानकारी से अनुपयुकत, असह्य व अनुत्पादक करो की 
सभावना को रोका जा सकेगा ।' “हिंदू पेट्रिअट' ]6 दिसबर, 872॥ 

आरगाइल से मेयो को, | नववर 87], मेयो कागजात, बडल 49, सख्या ]9 । 

'हाउस आफ कामस' में सी० बुड का भाषण, 9 अगस्त, 859 । 'फाइनैशियल स्टेटमेट्स 
रिलिटिंग दु इंडिया" रिप्रिटेड फ्राम हसाइ'स पालियामेटरी ड्बिट्स', पृ० 28] । है 
भारत मत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 96, 30 सितवर, [859। 
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ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


कु 
भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 83, 8 जून, 862 ! 
मेयो से सर डब्ल्यू० मैंतफिल्ड को, | मार्च, [869, मेयो कागजात, बडल 34, सख्या 89। 
वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, [868 । पृथक राजस्व सख्या 32, डब्ल्यू० आर० मेन्सफिल्ड दारा 
मेमो ०, 28 अगस्त, [868 । 
वित्त का्मविवरण, अप्रैल, 868, लेखा शाजा सख्या 82, डब्ल्यू० आर० मैंसफील्ड द्वारा मेमो० 
5 अप्रैल, 868। 
मेयों से आरगाइल को, 9 जनवरी, 87], मेयो कागजात, वडल 42, सछ्या 3 । 
देखें, सपरादकीय, शोरषक (दि काउसित्र विकम्स ए कैबिनेट फ्रेंड थाफ़ इंडिया), ] अगस्त, !867 । 
एस० नोयंकोट टु जे० लारेंस, 9 जनवरी, 868, लारेंस कागजात, भारत मत्री से पत्र, 
जिल्‍्द 9, संख्या ]॥ 
एस० नोथंकोट दु जे० लारेंस, 9 फरवरी, ]868, लारेंस कायजात, भारत मत्नी से पत्र, 
जिल्द 9, सख्या 5 । 
सर कोर्ट इल्बर्ट, (दि गवनंसेट आफ इंडिया, (लदव, 922), पृ० 90-:92।॥ 
देखें आगे अध्याय 3। गा 
बादल फेर से सर सी० वुड को [0 अप्रैल, 86] | मा्टिन्यू, 'ूर्वीद्धृत [, पृ० 336॥ 
सर सी० बुड से बी० फ्रेर को 9 जून, 86] और 8 फरवरी, 86] । मार्टिन्यू द्वारा उद्धृत, 
पूर्वोद्धत, (, पृ० 330-36 । विधाव परिषद मे मैसूर के राजकुमारों को अनुदान के विषय में 
हुई आलोचना से सरकार को लज्जापूर्ण उलभन का सामता करना पड़ा था | विधान परिषद 
कार्यविवरण (पुरानी सीरीज) जिल्द ५], ]860, पृ० 343-]402 4 
बी० फ्रेर से सी० वुड को ]0 अप्रेल, 86, माटित्यू, पूर्वोद्धृत, [, 336 ॥ 
सो० बुड से बी० फ्रेर को ]7 अगस्त, 86, मा्टिन्यू, पूर्वोंद्त, [, 343 । 
“विधि निर्माण के लिए गवर्नर जतरल को परिषद में सदस्यों को भ्स्या को बढाया गया । सख्या 
कम से कम छः और अधिक से अधिक बारह हो सकती थी ओर इनकी तियुक्तित गवर्नर जनरल 
द्वारा दो बर्षे के लिए को जाती थी | इन अतिरिक्त सदस्यों मे कम से कम आगे गैर सरकारी 
अफसर अर्थात ऐसे व्यवित होते थे जो राज्य की सैनिक अथवा सिविल सेवा मे ने हो | सी० 
इल्ब्ट, पूर्वोदृत, पृ० [00 4 
मी० इल्बर्टे, पूर्वोद्धृत, पू० 07 ॥ 
देखें 'लोकमत' से सवधित अध्याय “हिंद पेट्रिअट! 5 प्ितबद, [860, 6 मार्च, 868, 6 
अप्रैल, 868, 2! फरवरी, 870, ]] जुलाई, 870, 0 अप्रेल, 87] । 'सोम प्रकाश 
9 भाषघें, 868 । आर० एन० पी० (बंगाल) 868, पृ० 07/ 'जामे जमशेद', 5 
फरवरी, 869, ]0 मां, 869 ॥ आर० एन० पी० बबई (]869) प्‌ृ० 94 2334। 
वित्त कार्यविवरण जुलाई, [860, सख्या 26 । सचिव, ब्रिटिश इंडिया एसोशिएसन से सचिव, 
बयाल सरवार को 3 फरवरी, 868 / “वही, सख्या 35 । ब्रिटिश इंडिया एसोशिएशन से 
भारत मत्ती को थाचित्रा, | फरवरी, 868 ॥ 
सी० ई्ैवीलियन द्वारा मेमो०, 20 मार्च, [860, पी० पी ० एच० मी० ]860, जिल्द 49, पृ० 


वित्तीय नियंत्रण प्रणाली ॥2 


62. 


63. 
64. 
65. 


66, 


67. 


68, 


69. 


70. 
था. 
72. 
63. 
74 
75. 
76. 
7. 
48. 


79. 


80. 


]2। यह घ्यात रखना चाहिए कि ड्रैवीलियन इडियन काउसिल एक्ट प्रारित होने से पहले 
की स्थिति के विषय में कह रहा है । 

वित्त कार्यविवरण ]867 । राजस्व सख्या 2|, भारत सरकार से भारत मत्री को 20 अप्रैल, 
[867 । 

पूर्वोक्त स्थल । 

भारत मत्नी से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण संब्या 96, 30 सितबर ]859॥ 

भ्रारत सरकार से भारत भत्ती को, वित्त प्रेषण 26 नववर, ]859, भारत मद्री से भारत सरकार 
को वित्त सख्या 33, 24 फरवरी, 860 

गृह कार्यविवरण * सार्वजनिक || मां, 86], संख्या 55 | भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव 
]] मा, 86॥ 

गृह क्रा्यंविवरण सावंजनिक ) मार्च, 862 सब्या 7। भारत सरकार द्वारा पस्ताव |] 
मार्च, 86]॥ 

गृह कार्यविवरण . सावेजनिक 6 नवंबर, ]863 सख्या |4--इसके द्वारा मार्च, [862 के आदेश 
को रह किया गया और ग्रृह विभाग के सचिव को आदेश दिया गया कि वह 'स्टाम्प/ और 
सीमा शुल्क” शाखाओं को अपने नियत्रण मे सें । 

पूर्वोक्त स्थल । मितबर, ]864 तक कुछ प्रातो पंजाब, अवध, मध्य प्रात और ब्रिटिश बर्मा 
मे ये परिवर्तन नही हुए । डाकधर, तारघर और मालगुजारी पहले की भाति गृह विभाग के 
नियक्नण में बने रहे । 

भारत मत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या |, 8 जनवरी ]863, भारत सरकार से भारत 
मत्ती को, सैन्य विभाग प्रेषण सदया 32, 9 मार्च, 864। 

भारत मद्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या |56, 30 जून, [864 + 

भारत मत्री से भारत सरकार की, वित्त संब्या 6], 30 जून, 865। 

गृह कार्यविवरण सार्वजनिक, दिसवर, 867 सख्या 78 सचिव, सैन्य विभाग, एच डब्ल्यू० 
नोरमन 20 सितबर, 867। 

गृह कार्यविवरण सार्वजनिक, दिसबर, ]867, सच्या 60 | ई० सी० बेले, सचिव, गृह विभाग । 
भारत मत्ती से भारत सरकार की, वित्त सख्या 96, 5 अप्रैल, 865 ॥ 

गृह कार्यकिवरण सावंजनिक, दिसतवर, 857 सख्या 62 । कनेल सी० एच० डिकिस, सचिव, 

लोक निर्माण विभाग का नोट 2! नवबर, 867 ! 

मेयो से आरगाइल को, 6 अप्रैल, 870, भेयो कागजात, बडल 39, सख्या [00 । छोक वही 
22 जुलाई, 870, मेयो कागजात बडल 40, संब्या 208 ॥ 

वित्त कार्यविवरण अप्रेल, 865, व्यय सख्या 8] । ई० एच० लशिगटन, सचिव, वित्त विभाय 
का नोट, ]8 फरवरी, [865, फ्रेंड आफ इंडिया, 5 मई, 862॥4 

भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त सख्या 55, 20 मार्च, ।865 । 862-65 की अवधि 
में वित्त विभाग में केवल एक कर्मचारी की परिवीक्षा पर नियुक्तित हुई । वित्त कायविवरण 
अप्रैल, ]865, व्यय सख्या 8 । सचिव, विभाग का नोद ]8 फरवरी, [865 ।॥ 

भारत मद्वी से भारत सरकार को, वित्त सख्या [4], 6 जून, 865 । 


22 ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार, 


8]. वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 865, व्यय संख्या 82 ! ई० एच० फास्टर का नोट, 20 फरवरी, 
865। 

82, एडबवर्ड हा,जेज. 'सर चार्स्स ट्रेवीलियन एड सिविल सविस रीफाम्स' [853-55? (दि इग्लिण 
हिस्शरिकल रिव्यू', जिल्द , 5१9, १949 खड | पृ० 53, बड़ ]] पृ० 206 । वित्त 
कार्यविवरण अप्रैल, 865, व्यय सख्या 83, सी० ई० द्वैदीलियन द्वारा मेमो ०, 23 फरवरी, 
865| 

83. बही, संदया 8], ई० एच० लक्षिगटन, सचिव, वित्त विभाग का नोट, [865। 

84. पूर्वोक्त स्थल । 

85. पू्वोकत स्थल । 

86. वित्त ग्गंविवरण, अग्रेल, 865, व्यय सख्या 83, सी० ई० ट्रैबीलियन द्वारा मेमो, 23 फरवरी, 
4865॥ 

87 मेयो से बी० फ्रेर को, 6 दिसबर ]869, मेयो कागजात, चडल 27, सच्या 345, मेयों से 
आरगाइल को 2 अक्तूबर, )869, मेयो कागजात, बडल 37, सख्या 265॥ 

88 वित्त कायविवरण, ]7 अगस्त, [860, लेखा शाखा सख्या 93 (ए)। 

89 प्रूवक्‍्ति स्थल । 

90. जे० बिल्मन से डच्ल्यू० बेजहाट को, ]9 जुलाई, 860, डब्ल्यू० बेजहांट द्वारा उद्धृत, 'लिटरेरी 
स्टडीज' (लद॒न, ]879), जिल्द [, पृ० 40] । सैन्य विद्रोह द्वारा पुरानी प्रणाली की वित्तीय 
दु्बंलताएं प्रवट हो गई थी। सैन्य विद्रोह ने 'यह भी स्पष्ट कर दिया कि एक अभिज्ञ एवं दूर- 
दर्शी पद्धति और भविष्य में व्यय के . विशेष रूप से भैन्य विभाग से सवधित विश्वसनीय 
प्रावकलनो के निर्भाण में अधिक प्रगत्ति नही हुई थी'*“फलत. उनमे (]860 से पहले के प्रावकतनों 
भें) उप्त स्थिति में जब कि व्यय की दर मे निरतर परिवर्तन हो रहे थे, सदेव ही घुटिया रहती 
थी। सैन्य विद्रोह द्वारा उत्पन्न गड़बडी में ये शुटिया ओर अधिक बढ़ गईं । 

9]. वित्त कार्यविवरण दिसवर, 860, मद्रास के गवनेर सी० ई० द्रेवीलियन का मेमो०, )2 मई, 
]860 अपने 25 मई, 859 तथा ]3 जुलाई, 859 के भेमो७ मे द्रैवीलियन ने सुझाव 
दिया था कि ब्रिटिश बजट प्रणाली भारतीय वित्त सगठन में अपनाई जानी चाहिए; ब्रिटिश 
वित्त विभाग में अपने लंबे अनुभव के वारण ट्रेवीलियन को वित्मन की भाति वहा की विंत 
प्रणाली से परिचित था । 

92, वित्त कार्यविवरण, 4 मई, 860, संध्या ]3 । वित्त विभाग में भारत सरकार का भ्रस्ताव, ' 
पं अप्रैल 860। ह 

93. बह्ी। 

94, वही, वित्त कार्यविदरण, 4 मई, ]860, सख्या ]4, अकाउटेंट जनरल से वित्त विभाग के 
सचिव के नाम स्मरण पत । श् 

95. वित्त का्यंविवरण, ]] मई, [860; संख्या 26 | भारत सरवार द्वारा प्रस्ताव, || मई, 
]860। 

96. वित्त शायंविवरण, 8 अगस्त, 860, संख्या 93 (०) । बज समिति की रिपोर्ट 
30 जुनाई, 860 
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भ्रप 
98. 


99. 
00. 


0. 


]02, 
03. 
॥04. 
05. 


06. 


पूर्वोक्त स्थल । 

वही । वित्त विभाग में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, !8 अगस्त, 860 | सपूर्ण भारत में लेखा 
परीक्षक प्रारभिक विस्तृत लेखा परीक्षण गौर आडिटर जनरल अतिम विनियोग लेखा परीक्षण 
करेंगे, स्थानीय लेखाकारों पर लेखाओ के मिलात और समायोजन का उत्तरदायित्व होने के साथ- 
साथ आइडिटर जनरल को अतिम सेखा परीक्षण के लिए विविध विवरण भेजने की जिम्मेदारी 
होगी । सिविल लेखा परीक्षक अपनी अपनी स्थानीय सरकारों के वेतनाधिकारी (पे मास्टर) 
भरी होगे और विभिन्‍न टाजकोपो को आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए घन के हस्तांतरण 
का नियमन करेंगे । प्रत्येक वेतताधिकारी वित्त विभाग के प्रति और प्रत्येक सवितरक अधिकारी 
अथवा विभाग वेतन अधिकारी के प्रति उत्तरदाई होता था । 

भारत मत्ती से भारत सरकार को, वित्त सब्या 40, ]4 घितवर, 860॥ 

भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त 208, अक्तूबर, ]860; भारत मत्नी से भारत सरकार 
को, वित्त 52, 8 अप्रैल, 86[॥ 

वित्त कार्यविवरण, 4 नववर [860। बजट समिति कौ रिपोर्ट (छठी), 27 अक्तूबर, 
]860 । वित्त विभाग भें भारत सरकार का भ्रस्ताव, 5 नवबर, ]860। यद्यपि भारतोय 
लेखाओ के लिए प्राककलत फार्मों के परिवर्तत किए गए, तथापि भारत मत्री के विरोध के कारण 
लेखे जिस रूप मे पेश किए जाते थे, उसमे अधिक परिवर्तेत नहीं किए जा सके। भारत मत्ती 
व्ययों के वर्गीकरण को ययासंभव पुराने ही रूप में बनाए रखना चाहता था जिससे कि पिछले 
वर्षों के आंकडो की तुलना हो सके । भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त संख्या ]7!, 
25 सितबर, 86] । भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सथ्या 68, 8 मई, 862 और 
वित्त सध्या 3], 25 फरवरी, ]863 । गवरनमेट आफ इडिया एक्ट ]858 के अतर्गंत सपरिषद 
गवरनेर जनरल के लिए भारत मन्नी के पास लेखा भेजना आवश्यक था। ]860 से इस लेखा 
के अलावा सपरिषद गवनेर जनरल भारत मत्नी के पास नियमित रूप से अपने प्रेषण में उन 
उपकरणों को स्पष्ट करता था जिनकी वजह से राजस्व और व्यय की अनुमति और वास्तविक 
राशियों मे अतर होता था । यह समद के सामने पेश किए जाने वाले लिखा संबंधी विवरणों की 
भाति प्रकाशित नही किया जाता था। भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त सब्या 80, 
4 अप्रैल, ।860 + 

एक विचारधारा के अनुसार यह सुविधाजनक था वयोकि अग्रैल'के अत मे दक्षिण पश्चिम मानसून 
के भाते ही नो परिवहन का मौसम समाप्त हो जाता था । 

भारत सरकार से भारत मद्वी को, वित्त सब्या 223, 27 सितबर, 870॥ 

वही, 89, 9 अप्रैल, 866 

वही, 54, 25 जूत, 868; भारत मत्री से भारत सरकार को, वित्त संख्या 43, 4 
जून, 869, भारत मत्री से भारत सरकार को, वित्त सब्या 87, 29 मार्च, 870। 
आरगाइल जब वित्तीय वर्ष को “प्राकृतिक वर्ष के अनुरूप” बनाने की दात करता है तो सभवत' 
वह फसल काटने के समय के आधार पर निर्धारित होने वाले दर्ष की ओर सकेत करता है । 
आरगाइल से मेयो को, 9 अगस्त, 870, मेयो कागजात, बडल 48, संख्या 23 | 


07 वित्त कार्यविवरण जून, 7865॥ सेखा शाखा सब्या 83 । वित्त विभाग, भारत सरकार ,से 
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आडिटर एड अकाउटेंट जबरल आफ इद्दिया तथा स्थानीय लेखाकारों के नाम परिपत्र, 9 जून, 
865॥ 
वित्त कायंविवरण, जनवरी, [869 । लेखा शाखा सब्या ]4, ई० एच० ल्िगटन, सचिव, 
वित्त विभाग से सभी अधीनस्थ सरकारों के महालेखाकारों को, 2] अवतृबर, 869 | यदि 
भारत सरकार को किसी स्थानीय सरकार के वजट प्राककलन, जिस वर्ष के लिए बजट तैयार, 
किया जाना होता था, उसमे पिछले वर्ष की ! जनवरी तक प्राप्त नही होते थे तो भारत 
सरकार का वित्त विभाग स्वय उस स्थानोय सरकार के वजट प्रावकलत तैयार करता था । 
स्थानीय महालेघाकार वजट आवटन से विचलन को रोरुते थे और इसके विपय में उच्चतम 
सरकार को सूचना देते थे । वित्त दार्यवित्रण, मई, ]869, लेखा शाझा, सख्या 55 सचिव, 
वित्त विभाग, भारत सरकार से महालेखाकार को, 25 मई, 869। 
वित्त कार्यविवरण, मई, 869, पृथक राजस्व सख्या 34, गवर्तव-जतरल आफ इंडिया से सभी 
स्थानीय सरकारों के प्रघानों को, 3 मई, 869 4 
वित्त कार्यविवरण, मई, [863, सख्या 5 । सचिव, वित्त विभाग से भारत सरकार के आडिठर 
जनरल को, 6 मई, 863 | 
वित्त कायंविवरण, भप्रेल [868, लेखा शाखा 26, कंप्पट्रोलर जनरल आफ अकाउद्स द्वारा 
पत्रक, 25 भा्च, 867 । 
वित्त कार्यंविवरण, मार्च, 863. प्रकीर्ण सख्या | सी० ई० ट्रैदीलियन द्वारा मेमो०, ]] फरवरी, 
]863, भारत सरकार से भारत मत्ी को वित्त सब्या 32, 4 मार्च, [863 । भारत भत्नी से 
भारत सरकार को, वित्त सब्या 3], 25 जुलाई, [863 ॥ 
वित्त कार्यविवरण, मई, 865, लेखां शाखा सख्या []3, वित्त विभाग में भारत सरकार द्वारा 
प्रस्ताव, 20 घ्ितवर, [865 । वित्त कायंबिवरण, जून, 865। ध्यय सख्या 2464 एम० 
एच० फास्टर से सचिव, वित्त विभाग को, 27 मई, 865। 866 मे रेल विभाय मे लेखा 
परीक्षण की नई व्यवस्था प्रारभ की ग्रई।वयाल, वबई तथा भद्गास मे रेल विभाग के लेया 
परीक्षण के लिए तीत रायल इजीनियर अफ़मर तथा कुछ मातहत कर्मचारी नियुक्त किए गए। 
अतिम लेखा परीक्षण कुंद्रिय लोक निर्माण एवं वित्त विभाग द्वारा कियां जाता था । भारत 
सरकार से भारत मत्री को, वित्त सख्या 2]5, 28 सितंबर, [866 । रेल विभाग के लेख के 
सवध में विनियोजन लेखा परीक्षण का प्रारम [867 मे हुआ था । भारत सरकार से भारत 
मत्री को, वित्त सख्या 9, 8 जतवरी 867 । मेयो को रेले विभाग में लेखा परीक्षण का सुधार 
करने कौ दिशा मे अपने प्रयत्नो में सफलता नहीं मिली | भारत सरकार से भारत मतन्नी को 
वित्त सब्या 75, 29 अग्रेल, 87! ॥ 
मेयौ से बार्टल फर को, 6 दिसवर, 869, मेयो कागजात, वडल 37, सख्या 345 । 
3 व 4 बिल [9, कप 85, अनुच्छेद 59 । 
]804 का विनियम, अनुच्छेद 23 ॥ 
जे० विल्सन से डब्ल्यू० वेजहाट को, 9 जुलाई, ]860॥ बैरिगटन, पूर्वोद्रव, प्र, पृ० 303 | 
वित्त कायंविवरण, 8 मई, [864, सब्या 7; 23 जुलाई, 86[, सब्बा 758, गृह का्य॑- 
विवरण, 30, 862, सार्वजनिक (बी) सथ्या 2[]-]3॥ 
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आड़ आफ इटिया' 2 मई, 86] + 

दिए दायविषरण, दिसंबर, ]860, पृ० 3089, सर मो ० ई० ईयवोलियन द्वारा मेमो०, |3 
शुपाई, ]8593 

विश दाय॑विदरच, दिमवर, |860, सेथा शाया सप्या, सर गी० ई० ट्रैयोतियत का मेमोर, 
]2 मई, 860 । 

पूतरोतत रुप । 

बजिय से जे» दित्सन को, 23 मरप्रेत, 860, बैरिगटन, पूर्वोद्धृत, शिल्द [[, पृ० 263 4 
जुनिंए से बे० विस्मत को, 24 शुसाई, ]860), बेरिगटन, पूर्वोृदृत', शिल्‍्द |, पृ० 30 
भारा मई से मारत सरगार हो, विश सस्या 74, 0 मई, 860 + 

दिए बायंविश्रण, 6 मार्ष, 86], सेया शाया सदया 98-204+ 

वित्त बायंविवरण, ]6 मां, 86, सेया शागा सदश 97, सी० एघ० सशिगटन, सचिर 
दिल विभाग, भारत सरदार से सचिव, शमास गरवार गो, ]6 मार्च, 86] । 

पी० एन० बनर्जी, 'प्राविशियल पाइनेंस इस इटिया', (संदत, ॥929) पृ० 23-27 + इस 
पुस्तक में जे8 एन० फिलसे ढारा एरकरित प्रसेयो, 'हिस्द्रों आफ प्राविशियल अरेंजमेट्स', 
(रसरत्ता, 887) से उददरध एहिए गए हैं । 

विस बायरिस्तण, अशूबर, 867, लेया शाया रा्या 22 । श्म््यू० एन० मंसी से गवरनेर, 
लेफ्टिनेंट गदरतें रो और घोफ़ गमिश्तरों वो 2। फरवरी, 866+ 

यही सेया शाया संख्या 22, सो० बीडन से डम्ल्यू० एन० मेंगी को, 8 मार्च, 867 4 

वही बो० फ्रेर, बबई वा गवर्नर, मेमो० दिनाँक ]5 नवबर, 866॥ 

बढ़ी ६० इुमह, पश्चिमोत्तर प्रॉठ का लेपिटनेंट गयनेर से शम्ल्यू० एन० मैसी को 8 मार्च, 
866 ! हस्ल्यू० दी० डेनिसन, मद्रास का गवर्नर, का सेमी» 23 मार्ष, 866॥ 

भारत सरवार मे भारत मत्री को, वित्त सध्या 209, !9 सितवर, 867 ! 

डम्ल्यू० एन० मैंसो मे जान सारेंस को, ]0 फरवरी, 866, ठीक वही, ]2 फरवरी, 866। 
सारेंस कागजात, परिषद के सदस्यों से पत्र, जिल्द 2, ]866, सब्या 8 और 8 (ए)। 

वित्त बार्यविवरण, अशूबर, [867, सेया शाया राष्या 23, कनेल आर० स्ट्रेची का मोट, 
7 अगस्त, 867 | 

इस प्रकार के मदभेदों वा एफ उदाहरण बबई के गवनेर बी ० फ्रेर और गवर्र जनरल की 
परिषद के सदस्य सी० ड्रैवीलियन के बीच बवई में लोक निर्माण से सदधित व्यय पर झगड़ा 
था । उस समय भारत मत्री सी० बुड ने टिप्पणी करते हुए लिखा था कि "मेरा विचार है कि 
भारत भरकार का वित्त पर कठोर "सामान्य! नियन्नण होता चाहिए' परतु उसे हर कही छोटे- 
छोटे कार्यों में अपने आपको नहीं उलझा लेना चाहिए । सो० वुड से जे० लारेंत को, 87 अक्तूबर, 
864 । लारेंस कागजात, भारत मद्नी से पत्र, जिल्द |, संख्या 56 । तथापि तत्कालीन कानूनी 
प्रतिवधों के होते हुए उच्चतम सरकार का निरतर हस्तक्षेप आवश्यक था। 

गृह कार्यविवरण, दिसवर, |867 सार्वजनिक राख्या 62, कर्नल सी० एच० डिकिंस, सचिव, 
लोऊ निर्माण विभाग का नोट, 2, नववर, !867 । नियमानुसार स्थानीय सरकार को व्यय 
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की छाटी से छोटी मद के लिए सपरिषद गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति लेनी होती थी । ये 
नियम बजट और लैखा परोक्षण की नई प्रणाली लागू करने से पहले वनाए गए थे और नियत्रण 
की दृष्टि से आवश्यक ये, परतु कालातर में वे कटक बढ गए । 

]40. वित्त कायेविवरण, अक्तूबर, 867, लेखा शाखा 23, कर्मेल जार० स्ट्रैची का नोट, !7 
अगस्त, 867॥ 

44] राजस्व से प्रातीय सरकारो को हस्तातरित किया जाने वाला भाग था, मात्गुजारो का सोलहवा 
हिस्मा, जाय कर से प्राप्ति का चौथा हिस्सा, ओर लाइसेंस कर का चौथा हिस्सा | स्ट्रेंची 
योजना के अनुस्तार स्थानीय सरंकारो को हस्तातरित खर्चों की राशि 76 लाख पौंड और 
हस्तातरित राजस्व की राशि 88 लाख पौड थी । इस भ्रकार स्थानीय लोक निर्माण कार्यों के 
लिए लगभग ]2 लाख पोंड बच रहते थे । 

]42 वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, 867, लेखा शाखा सख्या 26, डब्ल्यू० एन० मैसी द्वारा मेमो० 
7 अगस्त, 867॥ 

]43. वित्त कार्यविवरण, अप्रंल, 868, लेखा शाखा सख्या 36 । चीफ कमिश्नर मध्य प्रात के सचिव 
से भारत सरकार के दित्त विभाग के सचिव को, 22 अक्तूबर, 867 | वही सब्या 39, 
पश्चिमोत्तर प्रात के लेपिटनेंट गवर्नर का कार्यवृत्त "भारत सरकार को सप्रेषित दिनाक 2] 
नवबर ,867 । 'बही' सब्या 40, 44 व 45 । ब्रिठिश वर्मा, अवध और पजाव की सरकारों 
से पत्न । अधिकाश स्थानीय सरकारो का विचार था कि योजना ठीक थी, परतु अधिक आगे 
नही जाती थी । 

]44 वित्त कार्यविवरण, अक्तूबर, 867, लेखा शाखा सख्या 74, एच० एम० ड्यूरेंड 7 अक्तूबर, 
867। 

45, पू्वोक्‍त स्थल । 

]46. वित्त का्यविवरण, अप्रैल, 868, लेखा शाखा सख्या 48, फोर्ट सेंट जा्ज के अध्यक्ष का मेमो०, 
5 फरवरी, 868 । 

47. प्रूत्रोक्त स्थल । 

]48. वित्त कार्यंविवरण, अक्तूबर, [867, लेखा शाखा सख्या 73, गवर्नर जनरल द्वारा मेमो,० 27 
सितबर, 4867 । 

]49. वित्त कार्यविवरण, अवतूबर, लेखा शाखा सख्या 73, गवर्र जनरल द्वारा मेमो०, 27 सिंदवर, 
4867 / 

]50. वित्त का्यविवरण, अप्रैल, 868, लेखा शाखा राद्या 48, बोर्ड आफ रेवेन्यू के सचिव से फोर्ट 
सेंट जाजज की सरकार के मुख्य सचिव को, 27 जनवरी, 868॥ 

!5]. मेयों गे एछ० फिट्जेराल्ड को, 20 अगस्त, 4870, मेयो कागजात, वडल 40, सद्या 239 ॥ 

52. भेयो से डब्ल्यू० आदुंधनाट को, |5 मार्च, 87], मेयो कागजात, बडल 42, सब्या 68। 

53. वही, 3 सितंबर, 868, मेयो कायजात, बंडल 33, संख्या 6॥ 

$4. मेयों से आरगाइल को, 3] जनवरी, 869, मेयो कागजात, वडल 34, स्रस्या 23॥ 

55, भेयों से बो० फेर शो, 6 फरवरी, ]869, मेपों कागजात, बड़ल 37, सख्या 345॥ 
56. भेयों से सर एुग० फिट्जेराल्ड को, [6 नझवर, 869, भेयो कागजात, बडठ 37, सख्या 33॥ 


वित्तीय नियंद्षण प्रणाली वश 


57. जित्त कार्यविवरण, जनवरी, [87, लेखा शाखा सख्या 22, गवनेर जनरल का मेमो०, 23 जून, 
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भेयों से लार्डर नेषियर आफ मकिस्ट्रन को, 3 मार्चे, [870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 
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बित्त कार्यविवरण, जनवरी, ]87], लेखा शाखा सख्या 22, मवर्तर जनरल का मेमो०, 23 
जून,']870 4 
मैयो से एप० फिट्जेराल्ड को, 5 जनवरी, 870 को, भेयो कायजात, बडल 42, सख्या 0 | 
भैप्रों से एच० ड्यूरेंड को, 29 अप्रैल, |870, भेयो कागजात, बडल 39, संल्या [07॥ 

पूर्वोक्‍्त स्थल । 

मैयो से सर डब्ल्यू ० म्योर को, 2 सितबर, 870, मेयो कागजात, वडल 40, सख्या 255 | 
पूरवॉक्त स्थल । 

भैयो से आरगाइल को, |0 अप्रैल, ।87], मेयो कागजात, वडेल 43, सख्या 9] | 

टैपिल ने सुझाव दिया था (7 नववर, 868 का कायंवृत्त ) कि मद्रास और बवई की सश्कारो 
को साम्राण्यिक खर्चों के प्रति अशदान को वचाकर इनके अधिकार क्षेत्र मे आने पाले बाकी 
राजस्व और व्यपो के सदघ मे स्वतत्नता दी जा सकती है । प्रतिष्ठानो के ऊपर कंद्रीय नियत्षण 
शिथिल किया जाना या, परतु ऊचे वेतनों और सामान्य वेतनमानों के सबध में 'नियत्षण” रहना 
था | वास्तव में योजना का उद्देश्य यही था कि प्रेसीडेसी सरकारों को राजस्व का छठा भाग 
दिया जाय (भारत सरकार के सामान्य नियत्रण के साथ) और कुल राजस्व के छ; सभान 
हिस्सों में से पराच पर भारत सरकार का पूर्ण नियत्नण रहे । 

मयों से आरथाइल को/ ] फरवरी, ]869, मेयो कागजात, वडल 34, सख्या 24 । 

वही, 9 अगस्त, 870, मेयो कागजात, वडल 40, सख्या 237। 

वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 87, लेखा शाखा सख्या 22, ग्र्तर जनरल्ल का मेमो० (23जून, 
870) । वही, सब्या 25 और थागे । आर० चैपमैल, सचिव, वित्त विभाग से स्थानीय 
सरकारों को पढ़, [7 अगस्त, |870 वही, सख्या 48, गवर्नर जनरल इस काउसिल द्वारा 
प्रस्ताव, |4 दिसवर, 870 | घही, सब्या 49, भारत सरकार से भारत मत्ती को, वित्त 
सख्या 265, 4 दिसवर, ]870  योजवा तैयार करने मे देपिल और जान स्ट्रेची (रिचर्ड 
स्ट्रैची का भाई) की भूमिकाए महत्वपूर्ण थी। वही सख्या 20, टैपिल का मेमो०, 23 जून, 
870; वही सख्या 2!, जे० स्ट्रंची का मेमो ०, |5 जुलाई, 870 4 

प्रारंभ में मेयो ने सुझाव दिया था ९ (मेमो०, 23 जून, 870) कि हस्तातरिक विभागों 
का खर्च पूरा करने के लिए उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व श्रातीय सरकारो को हम्तातरित कर 
दिया जाना धाहिए, परतु बाद मे यह्‌ विचार छोड़ दिया गया | 87]-72 के दाद प्रादीय सेवाओ 
के लिए केंद्रीय वजट से एक मुश्त दिया जाने वाला अवुदान 46,88,7]] पौंड था। प्रातीय 
सरकारों में इनका विभाजन इस श्रकार था : बगाल, ],68,592 पौंड;बवई, 8,80,075 
पोंड; भद्गास, 7,39,488 पड; पजाव, 5,6,22] पोंड; पश्चिमोत्तर श्रात, 6,40,792 
पौंड, वर्मा, 275,332 पॉड; मध्य प्रात, 2,6],263 पोंड; अवध, 2,06,948 पोंड।+ 
विभिन्‍न प्रातो मे पिछते वित्तीय वर्ष अर्थात 870-7] मे इन्ही सेवाओ पर व्यय के आधार पर 
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ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


आवंटन का अनुपात निर्धारित हुआ था । 87]-72 मे इन सेवाओं के लिए कुल आवंटन 
पिछले वर्ष मे व्यय को तुलना मे कम था। इस प्रकार साम्राज्यिक राजस्व में 3,30,800 पौंड 
की अचत कर ज्ञी गई थी । वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 87], लेखा शाजा संख्या 48, भारत 
सरकार का प्रस्ताव, 4 दिसंवर, 87] । 
मद्रास, बबई और पश्चिमोत्तर प्रात कौ सरकारो ने अधिक घनराशि के आवटन की आवश्यकता 
और भविष्य में बढने वाले ख्चों को पूरा करते के लिए राजस्व कुछ निरंतर बढती आय देते 
वाले स्रोतों के हस्तांतरण की वाछनीयता के सवध में आग्रह किया | वित्त 
कार्यविवरण जनवरी, ]87], लेखा शाखा सख्या 37, सचिद, फोर्ट सेंट जाजें सरकार से 
सचिव, वित्त विभाग को, 27 सितवर, 870; वही, सस्या 40, बबई के गवर्नर का मेयो, 
| अवतूवर, 870, वही, सख्या 33, सचिव, एन० डब्स्यू० पी० सरकार से सचिद, वित्त 
विभाग को 5 सिर्तबर, ]870। वही, संख्या 43, पजाब के लेपिटनेंठ गवर्नर के मेमो ०, 22 
नवबर, ]870 और 0 जून, 870 । फिर भी कुल मिलाकर योजना का प्रातीय सरकारों ने 
हादिक स्वागत किया ॥ 
भेयो से नेपियर आफ मकिस्ट्रन को 4 जनवरी, ]870, मेयो कागजात, बडल 42, सख्या 7॥ 
आरगाइल से मेयो को, 3 भार्च, 87], भेयो कागजात, वडल 49, संख्या 5 
चूकि हमारा विपय प्रातीय वित्त अध्ययन नही है इसलिए हमारे लिए स्थानीय करो के इतिहास 
में जाना आवश्यक नहीं है । चुगी शुहक (मेयो से जे० स्ट्रेची को 20 नवबर, 870, मेयों 
कागजात, बडल 4(, सब्या 32।) और गृह कर (देखें “इडियन इकानामिस्ट', 2[ मितबर, 
]87]) बबई में अलोकप्रिय थे । 'टाइस आफ इंडिया” सपादक के नाम जे० एल० मिल का पत्न, 
'इंडियन इकानामिस्ट” 2]) अक्तूबर 87, १० 63 में उद्धृत) बहुत दिलचस्प है, मिल का 
विचार था कि जहा गृह कर पूर्ण रूप से न्‍्यायोचिंत था, वहा जनसाधारण के उपभोग की 
बस्तुओ पर चुगी शुल्क आपत्तिजनक था, “मैं यह तो नहीं कहता कि भारत जैसे देश मे जहा 
उन करो को लगा पाना कठिन है जिनके लोग आदी नही हैं, वित्तीय. आवश्यकता के सभय भी 
इन्हें न्‍्थायोचित नही ठहराया जा सकता, परतु मेरा यह्‌ विश्चित मत है कि यह परम सकेट की 
स्थिति मे ही किया जाना चाहिए । मालगुजारी पर शिक्षा और सडक उपकर (सेस) को राजस्व 
के स्थाई बदोबस्त की व्यवस्था का उल्लघत माना गया था (सड़क उपकर विधेयक के विषय 
मे देखे, "हिंदू वेद्रिअट', 5 जून, |2 जून और ]9 जूत, 87], शिक्षा तथा सड़क उपकर ' 
लगाकर जमीदा रो पर किए जाने वाले अन्याय के लिए देखें, वही, 23 जनवरी, 87 ॥ 
6 फरवरी, 87], 0 जुलाई, 87]) । सरकारी मद के अनुसार सडक उपकर के रूप मे 
जमीदारों पर वही भार डाला गया था जिससे वे [793 से बचते भरा रहे थे । (देखें सर जी० 
कपल, 'मिमोरीज आफ माई इंडियन कंरियर' लद॒न 893, जिल्द [[, पृ० 20] । पश्चिमोत्तर 
प्रात के विषय मे देखें, वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 87, सख्या 47, एुन० डब्ल्यू० पी० की 
स्थानीय कराधान समिति की रिपोर्ट, [2 नवबर, 870॥ 
भेयो से नेषियर को, 4 जनवरी, 87, मेयो कागजात, वडल 42, सख्या 7 ॥ 
डब्ल्यू० एस० मेयर, 'मेसोरेंडस आन दि फाइनेशियल पावर्से आफ दि गवर्नमेट आक इडिया एड 
प्राविशियल गवर्नेमेट्स, फार दि रायल कमीशन आन डिसेंट्रलाइजेशन' (शिमला, 907), 


428 


]7. 


॥7% 
73. 
74 


75. 
76 


ब्रिटिश राज के वित्तीय आघार 


आबटन का अनुपात निर्धारित हुआ था। [87]-72 में इन सेवाओं के लिए कुल आवंटन 
पिछले वर्ष में व्यय की तुलना मे कम था । इस प्रकार साम्राज्यिक राजस्व मे 3,30,800 पौंड 
की बचत कर ली गई थी । वित्त कार्यविवरण, जनवरी, ]87], लेखा शाखा सख्या 48, भारत 
सरकार का प्रस्ताव, ]4 दिसवर, ]87] । 
मद्रास, बबई और पश्चिमोत्तर प्रात की सरकारो ने अधिक धनराशि के आबटन कौ आवश्यकता 
और भविष्य मे बढने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व कुछ निरतर वढती आय देने 
वाले स्रोतों के हस्तांतरण को वाछनीयता के सबंध में आग्रह किया । वित्त 
कार्यविवरण जनवरी, ]87], लेखा शाखा सख्या 37, सचिव, फोर्ट सेंट जा्जें सरकार से 
सचिव, वित्त विभाग को, 27 सितवर, ]870; वही, सख्या 40, बबई के गवर्नर का मेयो, 
] अक्तूबर, [870, वही, सख्या 33, सचिव, एन० डब्ल्यू० पी० सरकार से सचिव, वित्त 
विभाग को ]5 सितवर, 870 | वही, सब्या 43, पजाब के लेफ्टिवेंट गवर्नर के मेमो ०, 22 
नववर, ]870 और 0 जून, 870 । फिर भी कुल मिलाकर योजना का प्रातीय सरकारों ने 
हादिक स्वागत किया । 
गेयो से नेषियर आफ मकिस्ट्रन को 4 जनवरी, 870, मेयो कागजात, घडल 42, सख्या 7॥ 
आरगाइल से मेयो को, 3 मार्च, [87[, मेयो कागजात, वडल 49, सख्या 5 । 
चूकि हमारा विषय प्रातोय वित्त अध्ययन नही है इसलिए हमारे लिए स्थानीय करो के इतिहास 
में जाता आवश्यक नहीं है ! चुगी शुल्क (मेयो से जे० स्ट्रेची को 20 नववर, 870, मेयों 
कागजात, वडल 4], सब्या 32[) और गृह कर (देखें 'इडियन इकानामिस्ट', 2! सितबर, 
87] ) बबई में अलोकप्रिय थे । 'टाइस आफ इडिया' सपादक के नाम जें० एम० मिल का पत्न, 
“इंडियन इकानामिस्ट' 2]) अक्तूबर 87], १० 63 में उद्ध0) बहुत दिलचस्प है; मिल का 
विचार था कि जहा भृह कर पूर्ण रूप से स्थायोचित था, वहा जनतसाधारण के उपभोग की 
वस्तुओं पर चुगी शुल्क आपत्तिजनक था, “मैं यह तो नहीं कहता कि भारत जैसे देश मे जहा 
उन करो को लगा पाता कठिन है जिनके लोग आदी नहीं हैं, वित्तीय आवश्यकता के समय भी 
इन्हे न्यायोचित नद्हीं ठहराया जा सकता, परतु मेरा यह निश्चित मत है कि यह परम सकट की 
स्थिति मे ही क्या जाना चाहिए । मालगयुजारी पर शिक्षा और सड़क उपकर (सेस) को राजस्व 
के स्थाई बदोबस्त की व्यवस्था का उल्लघन माना गया था (सडक उपकर विधेयक के विषय 
में देखें, 'हिंद पेद्रिअट', 5 जून, ।2 जूत और !9 जून, 87], शिक्षा तथा सडक उपकर 
लगाकर जमीदा रो पर किए जाने वाले अस्याथ के लिए देखें, वही, 23 जनवरी, 87] ! 
6 फरवरी, 87, 0 जुत्ताई, 87) ) सरकारी मत के अनुसार सडक उपकर के रूप मे 
जमीदारो पर वही भार डाला गया था जिससे वे !793 से बचते प्रा रहे थे । (देखें सर जी० 
फंपदेल, 'मेमोरीज आफ माई इंडियन करियर' लदन ]893, जिल्द [, पृ० 2]0] । पश्चिमोत्तर 
प्रात के विषय मे देखें, वित्त का्यंविवरण, जतवरी, ]87], सख्या 47, एन० डब्ल्यू० पी० वी 
झपानीय कराघात समिति की रिपोर्ट, [2 नदवर, 870| 
मैयो से नेपियर को, 4 जनवरी, ]87], मेयो कागजात, वडल 42, सख्या 7 
डब्ल्यू० एग० मेयर, 'मेमोरेंडम आन दि फाइनेंशियल पावर्म आफ दि गव्नमेट आफ इंडिया एड 
प्रादिशियल गवर्नमेद्स, फार दि रायल कमोशन आन डिसेंट्रलाइजेशन' (शिमला, ]907)+ 
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व्यय की भदों मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मद सेना थी जिस पर उन्‍नीसवी शताब्दी के 
सातवें दशक में भारत सरकार के कुल व्यय का लगभग एक तिहाई होता या । सैन्य विद्रोह 
के बाद दो वर्षों मे भारत मे सेना मे भारी वृद्धि हुई और सेना पर व्यय में भी समानु- 
परातिक वृद्धि हुई। सातवे दशक में प्रतिरक्षा व्यय मे कटौती और घटौती के कुछ छिटपुट 
प्रयत्न किए गए, परंतु सैन्य विद्रोह के अनुभव से (शासकों को) ऐसा मानसिक आधात 
पहुंचा था कि नौकरशाही के भीतर से ही सेना में छंटनी के विचार का कडा विरोध 
हुआ। लोक निर्माण कार्यो पर होनेवाला व्यय (कुल व्यय का लगभग ]5 प्रतिशत) अंशतः 
साधारण निर्माण कार्यो पर होता था जो वर्ष में होने वाली आय से पूरा किया जाता था 
और अंशतः असाधारण निर्माण कार्यो पर होता था जिसके लिए वित्त की व्यवस्था ऋणषों 
से की जाती थी !! सिविल प्रशासन के खर्च वजट में विभिन्‍न शीर्ष॑कों मे वर्गक्षित शीर्षक थे। 
सर्वप्रथम, बजट तथा लेखों में सामान्य प्रशासन नामक शीर्पक व्यय रहता था जिसके अत- 
गंत गवर्नर जनरल, उसकी कार्यक्रारिणी एवं विधान परिपद के सदस्यों, गव्न रो, लेफिट- 
नेंट गवर्नरों तथा चीफ कमिश्नरों, भारत सरकार के सचिवो, लेखा, व लेखा परीक्षण 
तथा करेंसी आदि विभागों के अधिकारियों के वेतन आते थे ! इस शीर्षक पर होने वाला 
व्यय कुल व्यय्य का 2 से 4 प्रतिशत तक होता था । द्वितीय में न्याय प्रशासन का व्यय था 
जिसमे न्यायालयों अथवा न्याय विभाग, जेल इत्यादि पर होने वाला खर्च सम्मिलित होता 
- था। इसे विधि एव न्याय नामक शीर्षक में दिखाया जाता था (कुल व्यय का लगभग 5 
प्रतिशत) । तृतीय में सभी राजस्व सग्रह के माध्यमों जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्फ 
तथा वन संरक्षण विभाग, बगाल तथा मालवा की अफीम एजेंसियां, नमक शुल्क लगाने 
के लिए अतर्देशीय सीमा घुल्क कर्मचारी, दस्तावेजो के पजीकरण तथा स्टाम्प की विक्री 
के लिए कर्मचारी, आय कर निर्धारण तथा संग्रह के लिए समय-समय पर भर्ती किए जाने 
वाले कर्म चारीगण पर होने वाले स्थापन खर्च आते थे जिन्हे एक में समूहबद्ध कर राजस्व 
संग्रह पर व्यय नामक शीपंकः में दिखाया जाता था ।? इस शीर्षक के अंतर्गत व्यय में काफी 
कमीवेशी होती रहती थी, परंतु सामान्यतः यह कुल व्यय का !7 से 20 प्रतिशत तक 
रहता था। नागरिक प्रशासन संबंधी इन व्ययों के अलावा सेवा निवृत्ति तथा अनुकपा 
भत्तों (जो सरकार के यू रोपीय तया भारतीय कर्मचारियों को दिए जाते थे ) और अब- 
काथ भक्तों तया अनुपस्यिति भत्तो पर जो (भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को 
दिए जाते थे ) छठे दशक के एक सामान्य वर्ष में कुल व्यय का एक तिहाई से भी अधिक 
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व्यय होता था ।* व्यय की अन्य मदों मे एक महत्वपूर्ण मद था राजनीतिक एजेसिया | 
इसके अतर्गत विविध प्रकार के व्यय आते थे जैसे देशी रियासतो में राजनीतिक एजेंसियो 
तथा रेजिडेंसियों के अनुरक्षण पर व्यय, सीमात प्रदेशों में सेना रखने का व्यय, फारस 
तथा काबुल में वाणिज्यिक दूतावास पर यर्च, अदन में सैनिक अड्डा रखने की लागत 
(जिसमे ब्रिटिश सरवार भी हाथ बटाती थी ), सीमात प्रदेशों मे जनजातियों के सरदारों 
को दी जाने वाली आथिक सहायता या रिश्वत, आदि। ब्याज प्रभार के अंतर्गत ईस्ट 
इडिया कंपनी के शेयर धारकों को या जाने वाला लाभाश सम्मिलित कर लेते पर इस 
मद का प्रभार कुल व्यय का लगभग ॥0 प्रतिशत होता था। उन्‍नीसवी शताब्दी में नौकर- 
शाही की विधिष्द धब्दावली में गृह खर्च (होम चार्जेज) का अर्थ वास्तव में विदेशी खर्च 

अर्थात इंग्लैंड में स्टलिंग में किए जाने वाले यर्च से होता था | इस मद के अंतर्गत इग्लेंड 
में लिए गए ऋणों पर ब्याज, भारत के लिए स्टोर का व्यय, भारत स्थिति ब्रिटिश सेना 
की सेवाओं के लिए गृह खर्चे, सेना के भारत, आने और इस्लेंड वापस लौटने पर परिपहन 

व्यय, सेना के अधिकारियों की पेंशन तथा वाधिकी प्रभार और गारटी शुदा रेल कपनियों 

को दिए जाने वाले ब्याज आते थे। जब्र हम उत्तर सैन्य विद्रोह काल में नीति संबंधी 

मामलों पर विचार करते है तो स्थिति के स्वरूप के बारे मे इन मोटे-मोटे तथ्यों को ध्यान 

में रखना उपयोगी होगा । 


तु 


उन्‍्नीसवी शताब्दी के सातवें दशक में सेना पर खर्चो का कुल व्यय के साथ औसत 
अनुपात 30 से 35 प्रतिशत तक था। अतः व्यय की मदो में सबसे बडी मंद सेना थी। 
इंग्लैंड _की साम्राज्यवादी योजना में भारतीय सेना की भूमिका बहुत महृत्वपूर्ण थी । 
सेना पर व्यय संबंधी नीति केवल भारत की प्रतिरक्षा संबधी आवश्यकताओं के आधार 
",पर निर्धारित नही की गई थी ) क्या प्रतिरक्षा पर भारी व्यय उचित था ? क्‍या भारत 
सरकार की ब्रिटिश सरकार के साथ सेना संवधी व्यवस्था भारत के राजस्व तथा संपत्ति 
को यहा से ले जाने का माध्यम थी ? हम इन प्रश्नो का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। 
सैन्य विद्रोह से स्वभावतः सेना पर भारत सरकार के व्यय में भारी वृद्धि हो 
गई। यह व्यय .49 करोड रुपये (856-57) से बढ कर 5 57 करोड रुपये (857- 
58) हो गया। वृद्धि को यह प्रवृत्ति 858-59 (2] करोड रुपये) तथा 859-60 
(29.9 करोड़ रुपये) मे जारी रही । एक वार जब सेना तथा पुलिस में स्थानीय भर्ती 
तथा सैन्य दलो को इंग्लैंड से भारत भेजने का कार्य शुरू हो गया तो उसे अकस्मात रोक 
पाना सभव नही रहा ।* भारत आने वाले सनिको की कुल संख्या 859-60 में सर्वाधिक 
रही। 857 में यूरोपीय सेना का भारतीय सेना के साथ अनुपात  : 6 था जो 858-60 
में बढ़कर लगभग :2 हो गया। ब्रिटेन में भारतीय सेना संवधी खर्च (मिलिटरी होम 
चार्चेज ) 3:40,000 पौड 856-57) से बढकर 8 लाख 20 हजार पौड (860-6) 
हो गया। सैन्य विद्रोह के बाद नीति के तौर पर सेना में यूरोपीय नस्ल के सैनिकों की 
संख्या मे वृद्धि की गई। ग्रोलदाज फौज में जहा पहले मुझ्य रूप से हिंदुस्तानी ही हुआ 
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करते थे वहा अब इसमें केवल यूरोपीय नस्ल के सैनिकों को ही रखा गया । सैनिकों की 
संख्या मे वृद्धि के साथ ही हिंदुस्तानी सैनिकों की तुलना मे यूरोपीय सैनिकों पर अधिक 
खर्च होने के कारण प्रति सेनिक व्यय की दर में बहुत भारी वृद्धि होने लगी । 859 में 
भारत मंत्री ने गवरर जनरल से सेना संबंधी व्यय पर सतकंतापूर्वक ध्यान रखने का 
आग्रह किया, साथ ही सेना व्यवस्था तथा सैन्य भंडारों की आपूर्ति मे कृषणता न करने 
के लिए भी कहा ।* उसने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की 
सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने वे. लिए ऋण प्रणाली जारी रखने की मीति काफी 
असंतीपजनक है ।* सपरिषद गवनेर जनरल ने वादा किया कि मौजूदा भारी युद्ध व्यय में 
जैसे ही और जिस निरापद सीमा तक कमी कर सकना संभव हुआ” वहां तक इसमें 
कटौती कर दी जाएगी। परंतु उसी समय कटौती करना असंभव था ।* भारत मंत्री का 
विचार था कि चूंकि शाति पुनः स्थापित हो गई है, अत: हिंदुस्तानी सैन्य टुकड़ियों की 
समाप्त किया जा सकता है ।* उसमे यह भी सुझाव दिया कि हाल मे भर्ती हुए पुलिस दल 
को बे कार्य सौपे जा सकते है जो पहले हिंदुस्तानी सैन्य टुकड़ियो के पास थे और उनकी 
सख्या में तेजी के साथ कमी की जानी चाहिए ।!९ इसके साथ-साथ उसंगे यह भी सुझाव 
दिया कि बैरको में पड़े कुछ अन्य रेजिमेट यथाशीघ्र ब्रिटेन लौटा दिए जाने चाहिए।”! 
भारत मंत्री भारत में पुनः वित्तीय संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से खर्चो में कमी 
करने के लिए उत्सुक था। उसने भारत सरकार को लिखा, जिस असाधारण संकट से 
आप (भारत सरकार) अभी हाल में गुजर चुके है उसके लिए प्रत्येक छूट दी जानी 
चाहिए, और इस देश (भारत) को वित्त की आपूर्ति का निश्चित स्रोत समझ कर इसकी 
ओर देखने की मनोवृत्ति को काफी जोरदार ढंग से नापसंद भी नही किया जा सकता ।7* 
भारत मंत्री के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर संन्‍्य व्यय में कमी प्रारंभ 
हुई। सैन्य वित्त आयोग ने जिसका अध्यक्ष कर्नल बालफोर था, 859 में सेना पर व्यय 
में काटछाट प्रारभ की। सैन्य भंडारो पर व्यय में कमी के लिए उसके द्वारा की गईं, 
सिफारिशो से सेना रसद विभाग की खर्चो मे कमी आई ।? द्वितीय, हिंदुस्तोनी फौज की 
सझया 2,3,000 (859-60) से घटाकर ),84,000 (860-67) कर दी गई |7 
भारत मंत्री ने हिंदुस्तानी सेना में कमी करने के लिए आग्रह झिया। उसने लिया 
हिंदुस्तानी सेना में कमी करके ही बड़ी संझपा में यूरोपीय सनिकों के लिए साधनों की 
व्यवस्था हो सकेगी ।१* अत: हिंदुस्तानी सिपाहियों की संख्या मे भारी कमी की गई और 
862-63 में उनकी संख्या ,27,000 रह गईं। यह स्वीकार किया गया कि भारत में 
यूरोपीय सैनिकों को सैन्य विद्रोह से पहले के उनके परंपरागत अनुपात से अधिक अनुपात 
में रना एक राजनीतिक आवश्यकता थी, तथापि भारत मंत्री की इच्छा थी कि उनकी 
संझया उससे अधिक नही होनी चाहिए जितनी हमारे उपनिवेशों की पूर्ण सुरक्षा के लिए 
अत्यत आवश्यक है।* सर सी० बुड व्यय में कटौती की प्रगति से ग॒तुप्ट नही था।!? 
वास्तव में भारत सरकार ने व्यावहारिक वटौती की अपेक्षा अधिक की आशा दिलाई 
थी, परंनु व्यय में कटौती की प्रक्रिया घीमी रही ।/* इसके अलावा सेना सवंधी लेस वी 
अव्यवस्या के कारण अनेक व्यय के खर्चे अप्रकट बने रहे ।१ तथापि 862-63 तक 
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यूरोपीय सैनिकों की संख्या घटाकर 76,000 कर दी गई। तात्पय यह कि पांच वर्षो 
(858-59 से 862-63 तक) में इनकी संख्या में लगभग 3 000 की कमी हुई। 
कटौती के विविध उपायो से सेना पर व्यय, जो सैन्य विद्रोह के समय असाधारण 
रूप से बढ़ गया था, कम हो गया । 858-60 मे सेना पर व्यय 20.9 करोड़ रुपए था। 
863-64 तक यह घटाकर 4.5 करोड़ रुपये कर दिया गया । इसका श्रेय सर सी० वुड 
ओर सैन्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कर्नल वालफोर को था जिसने बिना किसी समझौते 
की भावमा के साथ व्यय में कमी करने का अलोकप्रिय कायें अपने ऊपर ले लिया ।* 
सैन्य वित्त आयोग (नियुक्ति जून, ।859 विकसित होकर हर दृष्टि से एक विभाग वन 
गला (जुलाई, 860) । अप्रैल 824 में इसे समाप्त कर दिया गया और सैन्य व्यय पर 
मियमित नियत्रण सँनय व्यय के कंद्रोलर जनरल को सौप दिया गया ॥7 
864-65 से 870-7] की अवधि में सेना पर व्यय लगभग 6 करोड़ रुपए 
के आस-पास स्थिर रहा । वायसराय पद पर लारेंस के कार्यकाल में सेना पर होने वाले 
व्यय मे वृद्धि की थोड़ी सी प्रवृत्ति दिखाई दी | लारेंस ने सेना का व्यय कम रख पाने में 
कठिताई अनुभव की ।7 सैन्य व्यय में वृद्धि आशिक रूप से भूटान युद्ध के खर्चो और 
आंधिक रूप से कीमतों और मजदूरियो मे सामान्य वृद्धि के कारण हुई ।/* भारत सरकार 
एक उभय संकट में फसी हुई थी। भारत मंत्री क्रेबबोर्न ने इसे थोड़ी सेना अथवा अधिक 
कर के वीच चुनाव करने की समस्या कहा है ।** लारेंस सेना पर व्यय में कमी करने के 
लिए उत्सुक था, परंतु वुड को जैसी आशका थी, परिपद के सैन्य सदस्थों ने मितव्ययता 
के उपायो का विरीव किया ।* कुशलता के नाम पर उन्होंने लारेंस के सामते ऐसे 
उपायों की सिफारिश रसी जिनसे खर्चो में वृद्धि ही ९ 
जनवरी, 869 में भारत मंत्री ने गवर्नर जनरल का ध्यान पिछले पांच वर्षो मे 
सैन्य ब्यय मे वृद्धि की ओर दिखाते हुए एक लंबा पत्र लिखा। पन्न में बतलाया गया था 
कि यूरोपिय सेना के प्रति व्यक्त खर्च में काफी वृद्धि हो गई है, सेना के रसद विभाग 
में विशेष कमी नहीं हुई है, रिसासे में ख्च तथा कर्मचारियों (स्टाफ) नियुक्तिमों तथा 
संगठन पर व्यय भार मे वृद्धि हो गई है और आशा के विपरीत पुलिस की नई व्यवस्था 
से सेना पर व्यय मे कमी नहीं हो सकी ।*7 मेयो ने कटौती का काये अपने ऊपर ले लिया । 
उतने सेडहस्ट॑ को लिखा था कि सैन्य खर्चो को 2 (करोड़ रुपये तक कम कर पाना 
संभव है । वास्तव में यह वालफोर की भी सिफारिश थी यद्यपि कटौती सबंधी उसकी 
सभी सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू नही की जा सकती थी ।75 
भैयो ने देखा कि भारत मे सेना मे आराम की नौकरी करने वाले अफसर, 
निरीक्षण अधिकारी जिनके पास या तो निरीक्षण के लिए बहुत थोड़ा या बिलकुल ही 
काम नही था, और कतंव्यपरायण अफसर जिनके पास कोई भी काम नहीं था, बडी 
संख्या में है।* मेयो ने अनुभव किया कि सैन्य विद्वीह के समय से राजनीतिक वातावरण 
में काफी परिवतेंग हो गया हैं। उसने आरग्राइल को लिखा कि, "मुझे संदेह है कि इंडिया 
आफिस में भारत के सैन्य मामतो के क्षेत्र मे होने वाले असाधारण परिवर्तन पर पर्याष्त 
ध्यान नही दिया गया है**सुमंगठित पुलिस और जिल्नी ब्रिटिश सेना इस समय भारत 
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में है ठीक उतनी ही सेना दक्षिण भारत केलि ए चाहिए ।२० किंतु राजनीतिक खतरा खास 
तौर से दक्षिण में नही था इसलिए हिंदुस्तानी सेमा की कोई आवश्यकता नही थी । बैरक 
निर्माण रसद विभाग इत्यादि पर व्यय्र में कटौती के लिए समस्त लाछन मेयो को 
मिला।* वह सैन्य खर्चो को कम कर पाने में सफल हो गया। परंतु जब उसमे सैनिकों 
की सझ्या मे कमी करने का प्रस्ताव रखा तो उसे अनेक दिशाओं से कड़े विरोध का सामता 
करना पड़ा ।* 
मेयो ने 20 रेजिमेट कम करने का ऋँतिकारी प्रस्ताव रखा । कटौती मुख्य रूप 
से मद्रास प्रेसीडेंसी की सेना में की गई | उसके कुछ परामशंदाताओ (जैसे ड्यूरेंड 
मैसफील्ड) का मत था कि मद्रास ही मे कुछ और रेजिमेटें खत्म की जा सकती है।*? 
मेयो का विचार था कि मद्रास की सेना कमजोर और अनुशासन की दृध्टि से ठीक नहीं 
थी ।* मद्रास प्रेसीडेंसी मे रखी जाने वाली सेवा उसकी आवश्यकताओ के मुताबिक 
पूर्णतया अनुपातहीन थी** और उसे समाप्त कर देना अधिक उपयुक्त था क्योंकि ,उसकी 
ब्रिटिश शासन की दृष्टि से विशेष उपयोगिता नही थी ।१९ उसने इस बात का खंडन किया 
कि मद्रास की सेना के प्रति बंगाल में कोई द्वंप भावना है।? कर दाताओं पर भार डांस 
कर वहा ऐसी सेता रखना अन्यायपूर्ण था जिसकी कोई उपयोगिता नही थी १४ 
आरगाइल की इच्छा थी कि सैन्य विभाग की प्रशासनिक शाखाओं, सामान्य 
कर्मचारी वर्ग, रिसाला, रसद विभाग इत्यादि के व्यय में कटौती की जाएं,?*, परंतु वह 
सैनिकों की संख्या में कमी नही करना चाहता था ।*% सेना में कमी करने के प्रस्ताव का 
अनेक अप्रत्याशित दिशाओं से विरोध हुआ। मेयो ने वार्टल फ्रेर को लिखा 'मैं मानता हूं 
कि मुझे इस बात पर हंसी आती है कि उन सभी क्षेत्र मे, जहा व्यय में कमी करने के 
लिए सबसे अधिक होहल्ला था, वहां इस सबंध में जो कुछ किया गया है उसकी छोटी-छोटी 
बाती की आलोचना की मनोव॒ति दिखाई देती है।?', मुझे यह सुनकर कुछ-कुछ निराशा 
हुई है कि “कुछ लोग जो मितव्ययता की माग जोरदार शब्दों मे कर रहे थे और 
अनावश्यक खर्चो की निदा कर रहे थे कटौतियों के बाद असहमति में सिर हिलाते है और 
कोई अन्य प्रस्ताव न रसते हुए भी उसके लिए जल्दबाजी, निर्देयतापूर्ण “अनावश्यक 
आदि शब्दो का प्रयोग करते हैं ।?? मंगडला के लार्ड नेपियर ने कटौती के प्रस्तावों का 
विरोध किया था। मेयो ने आरगाइल की क्षोभ वेसाथ लिखा कि “लाई नेपियर समझता 
है कि यह उसका कर्तव्य है कि वह उन सभी प्रस्तावों का विरोध करे जिनसे घन के 
अपव्यय में कमी की जा सकती है “*॥* भेयो यह जानकर बहुत चिंढ़ा कि नेषियर ने 
लंदन स्थित इंडिया काउसिल के सदस्यों और आरगाइल को बुछ कागजात भेजे थे। 
खूला विवाद टालने के लिए मेयो ने कागजी युद्ध नही चलाया और नेपियर अपनी अति- 
कतंव्यनिष्ठा का लाभ उठा रहा था ।* मैयो ने आरगाइल को शिकायत की कि सेनाध्यक्ष 
के साध उसके संबंध अच्छे नही थे । सेनाध्यक्ष अ्सहयोग करता था और कटौती संवधी 
निर्णय को रोके रहने वैः उद्देश्य से संबंधित कागजात को सीन माह तक अपने पास रखे 
रहा ।' अंततोगत्वा मामला यहा तक बढ़ गया कि गवनेर जनरल की परिषद की बैठकों 
में सेनाध्यक्ष की अनुपस्थिति से हो बार-बार के विस्फोट झक सके [# सेना के हितो के 
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प्रतिनिधि सर एच० एम० डूपूरेंड ने प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप मे प्रस्ताव रखा कि 
असैनिक व्यग्र में कमी की जानी चाहिए ।!* यह प्रस्ताव निस्संदेह गवर्नर जनरल द्वारा 
अस्वीकार कर दिया गया। गवर्नर जनरल ने स्पष्ट किया कि सैन्य व्यय वजट में सबसे 
बडी मद था ।* भेयो चाहता था कि सेनाध्यक्ष को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया जाना 
चाहिए कि वित्त संबंधी मामलो मे उसे न केवल भारत सरकार की अपितु राज्य की 
अपेक्षाओं के भी अधीन रहना है।/* 
सैन्य व्यय में कमी के विरोध मे सेनाध्यक्ष अकेला नही था। स्वयं आरगाइल भी 
प्रस्तावित कटौती पर अपनी स्वीकृति देने के पक्ष मे नही था ।*” कैब्रिज का ड्यूक काफी 
चिंतित था कि कहीं कठौती से सेना की कार्यक्षमता में बाधा न पडे ।४१ इंडिया काउसिल 
के लगभग सभी सदस्य सेना की संख्या मे कमी करने के विरुद्ध थे । सैन्य विद्रोह के बाद 
काफी कटौती संभव थी परंतु आरगाइल तथा उसकी परिषद के सदस्यों के विचार से 
और अधिक कटौती न तो सुरक्षित थी और न वांछनीय ही ।/१ आरगाइल मे फरवरी, 
87 में मेयों को सूचना दी कि चूंकि इडिया काउंसिल गवर्नर जनरल के प्रस्ताव का 
विरोध करती है इसलिए इस मामले पर मंत्री परिपद में विचार किया जाएगा ।*? मनी 
परिषद ने मेयो के विरुद्व निर्भय दिया और तदानुसार आरगाइल ने सेना मे कटौती से 
संबंधित भारत सरकार के प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृत नही दी |? 
इस घटना की व्याख्या हमने कुछ विस्तार के साथ की है क्योकि इससे सैन्य व्यय 
में कटौती के बीच आने वाली मुख्य वाधाए**“विशेष रूप से गवनेर जनरल की परिषद में 
सैन्य अधिकारियों. का दबाव** स्पप्ट हो जाती है । मेयो को आशंका थी कि उसकी 
कटौती योजना रह कर दी जाएगी। उसने 870 में बड़ी कटुता के साथ आरगाइल को 
लिखा, स्वार्थ को पराजित कर सकना कठिन है। काफी अधिक पाने वाले अयौग्य व्यक्तियों 
को हमेशा ही बहुत सारे समर्थक मिल जाते है। लोक सेवा गौण है...और सदस्य खुलकर 
व्यय में ऐसी कमी का जो उचित होते के साथ-साथ सहज हो संभव है, समर्थन करने के 
स्थान पर जनता पर भार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं ।* जैसा कि हम ऊपर देख चुके 
है कि मेयो इस बात का कायल था कि वित्तीय मामलों में सेनाध्यक्ष को गवर्नर जनरल 
तथा उसकी परिभाषा के मातहत रखा जाना चाहिए [ इस संवंध में आरगाइल ने अपना 
मत मेंयो को लिखे एक वैयक्तिक पत्र (जिस पर गोपनीय शब्द लिखा था ) में व्यक्त 
किया था, “मेरी आशका है कि आपका उद्देश्य परिपद में उस विशिष्ट प्रभाव को समाप्त 
करना हैं जो अनावश्यक सैन्य व्यय के पक्ष मे है । आपका विचार है कि यह प्रभाव 
सेनाध्यक्ष मे केंद्रित है ६" परंतु आरगाइल का विचार था कि भारत में सेनाध्यक्ष का 
स्थान, 'युद्ध मंत्ती को नही दिया जा सकता था क्योकि यदि सेनाध्यक्ष सेना संबंधी किसी 
भी कार्यवाही का विरोध करता है तो बाघा डालने की उसकी शक्ति मंभवत परिषद के 
बाहर भी अधिक नही तो उतनी प्रवल तो होगी ही जितनी कि परिपद के भीतर है ।'४ 
आरपगाइल ने आगे कहा कि' चूंकि भारत मे प्विटिश सेना पर व्यय सदैव ही सर्वाधिक 
रहना है, अत. हमें इससे विशेष रूप से संबंधित सैन्य अधिकारियों को अपने साथ रखने 
की सर्वोत्तम रीति का ध्यान रखना चाहिए।'४ + 
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सैन्य व्यय मे कटोती संवधी 869-7] के विवाद से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
है कि संन्य अधिकारी जो सत्ता मे थे (विशेष रूप से जो गवर्नर जनरल की परिपद के 
सदस्य थे) मितव्ययता संबधी उपायों मे वाधा डाल रहे थे। साथ ही यह भी लगता है 
कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भारत मे सेना मे कमी करने के बारे में बहुत सतर्क 
थे। (यह लारेंस जिसने ब्रिटिश सरकार द्वारा बाधा डालने की नीति के विपय में 
शिकायत की थी) का अनुभव था और यही अनुभव भेयो (जिसे इंडिया आफिस से 
भारी कटौती के प्रस्ताव पर अनिच्छा के साथ मामूली समर्थन मिला था) का भी था।* 
यह स्वाभाविक ही था क्योंकि भारतीय सेना की शक्त के प्रश्न पर सदैव ही इंग्लैंड के 
ध्यापक साम्राज्यिक हितो के संदर्भ में विचार होता था ।४ 


॥॥ ६ 


भारतीय तथा ब्रिटिश सरकारो के मध्य वित्तीय लेन-देन ब्रिटिंग सरकार पर 
भारत सरकार की निर्भरता, ब्रिटिश सरकार को किए जानेवाले भुगतान, भारत मे रखी 
जाने वाली ब्रिटिश सेना की जो लागत भारतीय करदाता को चुकानी पड़ती थी उसके 
अध्ययन से हमारे द्वारा उठाएं गए दूसरे प्रश्त का उत्तर मिल सकेगा । प्रश्न है--तया 
भारत ब्रिटिश सरकार के साथ तत्कालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटेन के व्यापक 
साम्राज्यिक हितों के लिए अपनी जेव से भुगतान कर रहा था ? 

ब्रिटिश सरकार के सेना विभाग तथा इडिया आफिस के बीच हुए एक समझौते 
के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी इग्लेड नरेश की सेनाओं की सेवाओं के लिए 
भुगतान करती थी । सैन्य विद्रोह के वर्ष तक इग्लैड मे भर्ती, प्रशिक्षण, डिपो व्यवस्था 
तथा बैरक आवास पर होने वाले खर्च क्रमश. भारतीय और ब्रिटिश सगठनो में सैनिको 
की संख्या और उनको दिए गए वेतन इत्यादि के अनुपात में बांटे जाते थे ।** सैन्य 
विद्रोह के समय भारत स्थित ब्रिटिश सेनाओ के खर्च सहसा बढ गए। ब्रिटेन से और 
अधिक आने वाली सेना पर व्यय भारत सरकार की आय से किया गया । इस प्रकार 
भेजी गई सेना जिस समय से इंग्लैंड से चली तब से उसका पूरा खर्च भारत सरकार से 
लिया गया। भौरत में स्थानीय सेवा के लिए एक पृथक यूरोपीय सेना रखने का भारत 
सरकार का अधिकार 860 में निरस्त कर दिया गया । ]86] के सेना समामेलन 
अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार की सेना में स्थानीय यूरोपीय सेवाओं का विलय 
क्र दिया गया | इसका परिणाम हुआ कि भारत स्थित ब्रिटिश सेनाओं के खर्चो के 
लिए सेना विभाग को किए जाने वाले भुगतानों मे स्थाई रूप से वृद्धि हो गई। 

इन खर्चों का, जिन्हें नियमित खर्च (अर्थात भारत स्थित इंग्लैंड क्री सेना का 
चालू यर्च ) कहा जाता था, सर ए० टुलाक समिति द्वारा पुनविलोकन किया गया जो 
इंडिया आफिस, सेना विभाग तथा खजाने (वित्त विभाग) के बीच लेखा संबंधी मामते 
तथ करने के लिए नियुक्त की गई थी ॥ इस समिति की सिफारिश के अनुसार एक 
अतरिम व्यवस्था पर सहमति हो गई जिसके अंतर्गत भारत सरकार को सभी प्रकार के 
ब्रति ,000 सैनिकों एवं अधिकारियों पर 0,000 पीड वापिक देना था। तात्पयं यह है 
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कि प्रति व्यक्ति वाप्रिक दर 0 पौड निर्धारित हुई। यह राशि 2 महीनों की उपस्थिति 
मामावली की औसत संख्या पर चुकाई जानी थी। इस भुगतान में भर्ती, और वस्त्र, 
शस्त्र, अन्य साज-सामान, तथा परिवहन की लागत को छोडकर सेना के भारत आने के 
समय तक उसके भरण-पोषण का खर्च सम्मिलित था ।7 सर सी० बुड़ का विचार था 
कि ये खर्च अत्यधिक थे ।* परंतु प्रारंभ में अतरिम रूप से की गई व्यवस्था को समय- 
सम पर बढाया जाता रहा और वह व्यवहार में, 86-62 से 869-70 तक बनी रही । 
सेना विभाग इस समझौते से सतुष्ट न था ! नए रंगरूट सैनिकों के भारत आने 
के लिए पोतारोहण तक की लागत तथा डिपो खर्चों मे वृद्धि हो गई थी और सेना विभाग 
का दावा था कि प्रति व्यक्ति !0 पौड की दर से भुगतान भारत आने वाले सेनिकों के 
ऊपर किए जाने वाले व्यय के लिए पर्याप्त नही था) सेना विभाग ने माग की कि समझौते 
का आधार 0 रुपए प्रति व्यक्ति की कामचलाऊ औसत दर न होकर वास्तविक व्यय 
होना चाहिए। 869 मे सीकोंव समिति नियुक्त हुई जिसका काम समस्या की जांच कर 
प्रति व्यक्ति दर मे सशोधन करना था ।* नई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित दरें तय 
हुई : 36 पौड 3 शिलिंग ] पैस अश्वारोही सेना (रिसाला); 63 पौड 8 शिलिंग 5 
पैस पैदल सेना, 78 पौड 4 शिलिंग 8 पैस शाही घुड़सवार गोलंदाज सेना, 
59 पौड 2 शिलिग 0 पंस शाही गोलंदाज सेता, आरोहित; तथा 58 पौड 9 शिलिग 
3 पैस शाही गोलंदाज सेना के लिए । 
इंडिया आफिस का तक था किभ्रचलित व्यवस्था बहुत खर्चीली है और वास्तविक 
खर्चा में और अधिक वृद्धि करना भारत के साथ अन्याय होगा । !86। के सेना समामेलन 
अधिनियम का उल्लेख करते हुए भारत मत्री आरगाइल के ड्यूक ने लिखा, "भारत 
में स्थानीय यूरोपीय सेना का समापन साम्राज्यिक नीति के विचार से आवश्यक उपाय 
था, परतु यह संदेहास्पद है कि यदि यह पूरी तरह मालूम होता कि इसका भारत सरकार 
पर कितना अधिक अतिरिक्त भार पड़ेगा तो क्याज्यह उपाय सहज ही कर सकना संभव 
होवा।* भर्ती और प्रशिक्षण की प्रणाली अनावश्यक रूप से अपव्यथी थी और गृह डिपो में 
आवश्यकता से अधिक कर्मचारी थे। आरगाइल ने इसे न तो 'नीतिकुशलता' और न ही 
'स्यायपूर्ण” माना कि भारत की आय पर रगरूटों की पूर्ति के लिए संगठन की लागत को 
थोप दिया जाएं। यह संगठत भारत की आवश्यकता या उसकी आशिक क्षमता की अपेक्षा 
कही बड़ा था। है 
ब्रिटिश सेना मंत्री कार्डबेल का दावा था कि भारत सरकार पर डाले गए वास्त- 
विक खर्च अन्याय पूर्ण न होकर बहुत मामूली थे। सेना विभाग ने तक दिया कि इंग्लैंड 
की सेना रिजवं के रूप में कार्य करती है जिससे भारत सरकार आपात्कालीन स्थिति भें 
कुमक मगा सकती है। रिजवं सेना के रहने कारण भारत सरकार के लिए अपनी सेना मे 
कमी कर पाना संभव हुआ है। कार्डवेल के मतानुसार, 'इन उपलब्ध रिजव॑ सेनाओं का 
अनुरक्षण ब्रिटिश सरकार की आय के वास्तविक व्यय में एक महत्वपूर्ण मंद था 
जिसके पुनर्भूगवान का उत्तरदायित्व भारतीय राजस्व का है..." अत नए रंगरूट 
भर्ती करने के तंत्न की लागत और रिजवं में रहने वाले प्रशिक्षित सैनिकों के सर्चो 
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का आनुपातिक [भाग देना भारत की जिम्मेदारी था।? 
कार्डवैल के पत्र के उत्तर में भारत का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया 
गया ।९४ सेना परिपक्ष विभाग का दावा था कि भारत सरकार इग्लैंड मे ब्रिटिश सेना में 
ही एक रिजर्व सेना तैयार रखती है जिसे भारत की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया 
जा सकता है। इस सिद्धात के आधार पर प्रत्येक ब्रिटिश प्रतिष्ठान अथवा संस्था, चाहै 
वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो यदि उससे भारत सरकार का व्यापारिक या रोजगार 
की दृष्टि से संवध है तो उसकी लागत का एक भाग भारत पर थोपा जा सकता है। 
अमलियत यह है कि इग्लैंड ने भारतीय सेनाओ को ही अपना रिजर्व समझा था। 'यह 
कहना अधिक ठीक है कि साम्राज्यिक सरकार भारत मे वहा के राजस्व के बल पर 
अपनी सेना का उतना बडा भाग रखती है जो उसके बिचार से वहा पर अपना साम्राज्य 
बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सेना के इस भाग को साम्राज्यिक उद्देश्यों की पूत्ति के 
लिए स्वभावत: रिजर्ब॑ के रूप में लिया जाता है! यूरोपीय रेजिमेट सा म्राज्यिक युद्धों मे 
भाग लेने के लिए समान रूप से भारत की प्रतिरक्षा सेना से अलग कर दिए गए है '* 
और भारत की हिंदुस्तानी सेना का भी अनेक बार भारत के बाहर ऐसे युद्धों के लिए, 
जिनसे भारत का कोई संबंध नही था, प्रयोग किया गया है, जब कि इसके अनुरक्षण में 
साम्राज्यिक सरकार का कोई योगदान नही था।' केवल असाधारण सैन्य विद्रोह के 
मामले से, सेना विभाग के तक में कुछ सत्याभास होता था, परतु उस समय ब्रिटिश सेना 
के खर्च का भार भारतीय करदाताओ ने उठाया था। सेना विभाग क॑ अनुसार इंग्लेड में 
भर्ती और प्रशिक्षण की लागत अधिक हो गई थी । परंतु लागत मे यह वृद्धि एक कृत्रिम 
खर्चे की प्रणाली के कारण हुई थी जिसके आधार पर ऐसे व्ययो को भी सम्मिलित कर 
लिया गया था जिनका प्रशिक्षण की लागत से कोई सर्वंध नही था और जो पूर्ण रुप से 
इग्लैड की गृह रक्षक सेना के सगठन से संबंधित थे। इन ब्ययी का भारत की आवश्कताओ 
से भी कोई संबंध नही था। भारत सरकार ने आरगाइल के पास भेजे गए अपनी प्रतिवेदन 
में यही बात रखी थी ।९ 
गृह ख्चों के अतगंत आने वाली मदो मे सैन्य खर्च प्रमुख थे । विभिन्‍न मर्दे 
निम्नलिखित थी * भारत स्थित ब्रिटिश सेना के लिए ब्रिटिश सरकार को दी जाने वाली 
राशिया; सेना के यातायात पर खर्च, शस्त्रीकर व्यय; इंग्लैंड मे भर्ती पर व्यय तथा 
डिपो खर्चे, एडिस्कोब स्थिति सैनिक कालेज के लिए प्रभार, अफसरों को छूट्टी और 
सेवा निवृत्ति वेतन तथा पेंशन ९ 
अब तक हम सेना के नियमित खर्चो पर विचार विमर्श करते रहे हैं । गैर 
मियमित खर्चे अर्थात सेवा निवृत्ति के वाद सँनिको को दी जाने वाली पेंगन भारतीय 
सैन्य वजट की एक बडी मद थी ।?! 823 से पहले भारत स्थिति ब्रिटिश सेनाओ के 
लिए गैर तियमित खर्चो के निमित्त सेना विभाग को कोई भुगतान नही किया जाता धा। 
]823 के बाद कोर्ट आव डायरेक्टर्स ने गैर नियमित खर्चो के निमित 60,000 पौंड की 
स्थिर राशि वापिक देने के लिए अपनी सहमति दे दी। 858 मे इस समझौते में सशोधन 
करने के लिए सेना विभाग की ओर से माग की गई क्योंकि 823 की तुलना में भारत 


व्यय की प्रवृत्तियां हि 39 


स्थित शाही सेना बढ़ गई थी ।7* ]859 में गैर नियमित खर्चो का अनुमान करने के लिए 
नियुक्त की गई समिति ने निर्णय किया कि भारत स्थित 30,000 सेना के लिए 
2,000,000 पौड वाधिक दिए जाना चाहिए ।” समिति के इंडिया आफिस से संबंधित 
सदस्यों मे इस अनुमान को अत्यधिक समझकर अपनी असहमति प्रकट की । एक अन्य 
समिति नियुक्त की गई और उसने सिफारिश की (3 जनवरी, 86] ) कि सभी प्रकार 
के फौजियों के लिए गैर नियमित खर्चों के निमित्त प्रति ,000 व्यक्तियो पर 3,500 पौंड 
बाधिक का भुगतान होना चाहिए। यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया और मार्च, 86] 
से पहले एक वर्ष के लिए, ओर फिर बाद में पाच वर्ष के लिए, व्यवहार में आ गया।?* 
प्रारंभ में इसे अस्थाई व्यवस्था के रूप में रखने का इरादा था। सीकोंब समिति की 
सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा सेना विभाग को दिए जाने वाले गैर्र नियमित सर्चो 
का अपेक्षाकृत अधिक सही अनुमान 870 में लागू किया गया। अप्रैल, 870 से गैर 
नियमित खर्चो का अनुमान एक नए सिद्धांत के आधार पर होने लगा। यह सिद्धात था 
' «स्वीकृत पेंशनो की राशि पता लगाकर उसमे से भारतीय हिस्से का पूजीकरण करना 
(जीवनाकिक सारणियों के आधार पर) । यह प्रणाली 883 तक प्रचलन में रही । 
कुल सैन्य व्यय को गलग-अलग कर देखने पर स्पष्ट होता है कि समस्त व्यय का 
पाचवा भाग इंस्लैड में नियमित, गैर नियमित मदो तथा युद्ध सामग्री पर हुआ। इसका 
काफी बड़ा अनुपात प्रशासनिक कर्मचारियों तथा संगठन (रसद व्यवस्था, वैरको, 
चिकित्सा इत्यादि) पर व्यय किया गया; सामग्री पर होने वाला व्यय काफी बड़ा था; 
और इंग्लैंड मे गेर नियमित खर्च सरदेव ही भारत मे इस प्रकार के खर्चो से अधिक रहते थे । 
भारतीय लेख मे व्यय की मदों मे नौसेना का उल्लेख नही रहता था, क्यों कि 862 
के बाद से भारत की अपनी नौसेना नही थी । ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसेना को 862 मे 
शाही भारतीय समुद्री वेड़े (रायल इडियन मेरीन ) नामक गैर लड़ाकू दल में परिवर्तित 
कर दी गई। इस पर भारतीय सागर में सेना के यातायात, प्रकाश स्तभ, समुद्री सर्वेक्षण 
इत्यादि का उत्तरदायित्व था। भारतीय लेखे में समुद्री खर्च अलग से दिखाए जाते थे। 
यह व्यय प्रति वर्ष आधे से एक करोड़ तक रहता था। सामान्‍य समुद्री प्रतिरक्षा का कार्य 
शाही नौसेना को सौप दिया गया था। इस सेवा के लिए 862 से 869 तक नौसेना 
विभाग को कोई भुगतान नही किया गया, परंतु 869 के बाद इस उद्देश्य के लिए रखे 
जाने वाले छ' जलपोती के खर्चो को पूरा करने के लिए 70,000 पौंड वापिक दिए गए। 
भारतीय प्रयोजन! पद को व्यापक अथ्थं में लिखा गया और वस्तुतः शाही नौसेना के 
पोत हिंद महासागर में ब्रिटिश व्यापार की रक्षा करते थे। गवर्नर जनरल लारेंस ने 
868 में अपने एक कार्यवृत्त मे लिखा था कि यदि इंग्लैंड भारत को समुद्र में संरक्षण प्रदान 
करता है तो इसके पीछे उसको स्वार्थ दृष्टि है। उसके शब्दों मे : 'मैं समझता हू कि यह 
ऐसा कार्य है जिसे वह वाणिज्य से मिलने दाले वापिक लाभ के ददले जो दसियों लाख 
के होते हैं,... (और ) अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए करता है।”?* भेयो ने नौ- 
सँनिक सहायता के लिए थोपे जाने वाले प्रभार के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए बार- 
गाइल को लिखा घा, 'आश्या है आप हमें साम्राज्यिक सरकार को प्रति वर्ष 70,000 पौंड 
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का भुगतान करने के लिए बाध्य नही करेंगे*** सच जिसे हम सभी समझते है यह है कि इस 
विपय मे हमे पूरी तरह 'समाप्त' कर दिया गया है और यह एक घोर घुटेरेपन का 
कार्य है।7* 
भारत की सीमा के बाहर भारतीय सेना का प्रयोग विरले नहीं होता था! 
गवर्नमेट आव इंडिया एक्ट !858 के अंतगंत संसद की स्त्रीकृति के बिना भारत सरकार 
की आय, देश की सीमा के बाहर, विदेशी आक्रमण को रोकने के अलावा किसी अन्य 
सैनिक कार्यवाही के खर्ची को पूरा करने के लिए नही की जा सकती थी ।?” इससे भारत 
के हितों की थोडी रक्षा हुई ॥ भारत की सीमा के बाहर सैनिक कार्यवाही के फलस्वरूप 
असाधारण खर्चा (जंसे अफसरो व से निको को दिए जाने वाले सामान्य वेतन तथा भत्तों 
के अतिरिक्त प्रभार) का भार ब्विटिश राजकोप मे उठाया। भारत सरकार इस सिद्धात 
से पूर्णतया संतुष्ट नही थी। जब भी इंग्लैंड से भारत को सैनिक दस्ते भेजे जाते ये तो 
इन सैनिक दस्तो का समस्त वेतन और असाधारण खच भारत को उप्त समय से देने 
पडते थे जब से वे प्रिटिश समुद्र तट छोडते थे । परंतु सामान्यत. भारत के बाहर फौजी 
कार्यवाही के क्षेत्र मे भारतीय सेना से सामान्य खर्चो (जैसे, वेतन तथा भत्तो) का भुग- 
तान ब्रिटिश राजकोप से नही किया जाता था। विदेशी युद्धों में प्रयोग किए जाने वलि 
भारतीय सँनिक दस्तो के सामान्य खर्चों का भुगतान ब्रिटिश राजकोप से न करने का 
कोई औचित्य नही था । 872 में इडिया आफिस से संबद्ध सेवा सचिव ने लिखा था 'यह 
निश्चित है कि ये सभी युद्ध साम्राज्यिक सरकार द्वारा थोपे गए थे और इन सभी के 
निर्धारक तत्व थे, ब्रिटिश वाणिज्यिक हित, ब्रिटिश व्यापारियों की शिकायत, ब्रिटिश 
नरेश की प्रतिष्ठा, इत्यादि ।'?* भारतीय सेना का प्रयोग चीन मे 842 तथा 859-60 
मे, क्रीमिया में 855 में, ईरान में [856-57 मे, न्यूजीलैंड मे 860 मे, तथा अवीसी निया 
में 867 मे किया गया था । 878 में जब भारतीय सेना माल्टा भेजी गई तो यह पैरोडी 
बन गई : 'युद्ध नही हम करना चाहे, स्वयं न रणक्षेत्र मे जाएं; पर साम्राज्यवाद जब 
बाध्य करे तो हिंदू सैनिक वहा पढाएं १ 
]867 का अबीसी निया युद्ध, जिसके कारण एक छोटा सा वितीय सकट उत्पन्न 
हो गया था, एक अच्छा उदाहरण था ।*" अवीसी निया में भारतीय सेना के असाधारण 
खर्चों का भुगतान तो ब्रिठेन ने किया, परंतु सामान्य खर्च भारत ने ही किए। इस विपय 
पर गवर्मर जनरल लारेंस ने एक कमाल का कार्यवृत्त लिखा : 'इस युद्ध मे भारत का कोई 
प्रत्यक्ष हिंत न था ।'**निस्प्देह इस निर्णय के समर्थन में पिछले उदाहरणों का उल्लेख 
किया जा सकता है परतु वास्तविक प्रश्त यह है कि क्या ये उदाहरण न्याय अथवा 
औचित्य पर आधारित हैं ? क्या इंग्लैंड जब अपनी सेना भारत भेजता है तो वह इसी 
सिद्धांत कि आधार पर कार्य करता है ? भारत ने केवल भारत स्थित ब्रिटिश सेना को 
खर्च देता है, अपितु सैनिको की भर्ती और उन्हे कार्यक्षम रखने के लिए उनके भरण- 
पोषण पर आने वाले व्यय का भी भुगतान करता है। ब्रिटिश सेना के भारत और इग्लेड 
के बीच आने जाने का खर्च भी भारत देता है/*'--न्यदि दुसरे देशो में सैन्य कार्यवाही 
में संलग्व मारतीय सेना के सामान्य खर्चे भारत से लेने का मिद्धात नहीं बदला जाता 
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'तो भारत के तोग यह सोच सकते है कि इग्लैड के लिए एक सिद्धांत और भारत के लिए 
दुसरा सिद्धात अपनाया गया है और ये दोनो ही सिद्धात भारत के प्रतिकूल है।* इस 
प्रकार की भत्सना भारतीय राष्ट्रवादियो तक के लेखों में विरले ही मिलिगी। लारेस की 
भाति मेैयो भी इस बारे मे भारतीयों के मन में उठने वाले विचारों के विषय मे चितित 
था। उसने लिखा, 'इससे यहा पर असतोष उत्पन्न होगा जिसे शात कर पाना कठित 
होगा और यह बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है | 

867 में माक्विस आव सेलिसवरी ने कहा था कि भारत को “पूर्वी समुद्र मे 
इग्लैंड की बैरक” नही समझा जाना चाहिए ।# इतना सब होने पर भी व्यवहार मे 
भारत स्थित सेना को रिजर्व सेना ही समझा जाता था। ब्रिटिश सेना भारत में रखी 
जाती थी और उसका खर्च भारत को देना होता था। सर चाल्प डिल्के के अनुसार 
"भारत सरकार के साथ की गई व्यवस्था के आधार पर इग्लैंड के लिए भारतीय खर्चे 
पर उन 70,000 ब्रिटिश सैनिको को रख पाना संभव था जो साम्राज्य पर सकट के समय 
उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकते थे ।** इस प्रकार भारत सरकार से सेना का खर्चे 
लिया जा सकता था और साथ ही सरकार ससद द्वारा बनाए गए कानूनों के विधिक प्रति- 
बंधो तथा वित्तीय प्रतिबध्ों से मुक्त थी ।7 अत" भारत के सैन्य वित्त के प्रश्मों पर 
निर्णय केवल भारतीय हिंतों की ध्यान मे रखकर नही किए जाते थे। भारत की तात्का- 
लिक स्थिति और आवश्यकताओ से अलग 'सामास्य बात्ती' को भी ध्यान में रखा जाता 
था।४ [874 में हाउस आव कामन्स की भारतीय वित्त से संबंधित प्रवर समिति को 
“आभास हुआ *'कि कही-कही जो खर्चे इग्लैंड को करने चाहिए थे वे भारत के ऊपर 
थोप दिए गए है। तथापि इस समिति को अतेक साक्षियों ने आश्वासन दिलाया है कि 
ब्रिटिश सरकार के ब्रिभिन्‍न विभागों मे यह भावना आम तौर पर व्याप्त है कि भारत 
पर कोई भी खर्चे अनुचित ढग से नही लादा जाना चाहिए ॥/7* इग्लैंड के शासक भारत 
के साथ हर मामले में अन्याय नही करते थे, परतु जैसा गवर्नेर जनरल लारेंस का कहना 
था, 'इंग्लेड मे करदाताओं पर भार हलका करने के लिए उनके मन में एक स्वभाविक 
पूवंग्रह” था ।** वे अपने साम्राज्य के लिए खतरा उत्पनी किए विना सैन्य व्यय में कमी 
फरना चाहते थे और सेना की भर्ती तथा उसके वित्त के बारे में ईंस सिद्धात को सही 
मानते थे कि भारत के हित इंग्लैंड के व्यापक साम्राज्यिक हितों के सामने गौण है । 


या 
भारत में रेलों का विकास भारत में राज्य द्वारा सहायता प्राप्त उद्यम का दिलचस्प 
उदाहरण है। 849 में निर्धारित सविद्य की शर्तों के अंतर्गत भारत सरकार ने 
रेल कपनियों को भूमि दी जिसके लिए कोई मूल्य नही देता पड़ा ।?” सरकार ने 
समादत्त पूजी (पेड अप कैपिटल ) पर 99 दर्षो ठक एक न्यूनतम ब्याज जो प्रायः 5 
प्रतिशत था, देने की गारंदी दी । कार्य संचालन, अनुरक्ष ग, तया आरक्षित निधि के लिए 
राशि निकाल सेने के बाद वचे हुए आधिक्य को पहले चालू 5 प्रतिशत ब्याज प्रभार 
चुकाने में लगाया जाना था (जिससे भारत सरकार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो 
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सके) | शेप राशि भारत सरकार (अग्रिम रूप में पहले दिए गए प्रत्याभूत (गारंटी 
शुदा व्याज के पुनर्भुगतान के रूप मे ) ओर रेल कपनी के बीच वाटी जानी थी । जब भारत 
सरकार को उसके अग्निम का पूरा भुगतान हो जाए तो पूरा लाभ रेल कंपनी को ही 
जाना था। प्रत्येक रेल कंपनी को रेलवे लाइन तथा कारखाने सरकार को समर्पित कर 
लगाई गई पूजी के बदले मे पूरी क्षतिपूत्ति पाने का अधिकार था। कोई भी कपनी 99 
वर्ष के पद्ठे की अवधि समाप्त होने से पहले ही इस अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। 
99 वर्ष का पट्टा समाप्त हो जाने के बाद रेल्ें और उनके कारखाने स्वाभाविक ढंग से 
सरकार की संपत्ति वन जाएंगे। सरकार को हस्तांतरण के संबंध मे उपर्युक्त अंतिम दो 
शर्तें परस्पर सयत नही थी। कोई भी कंपनी संविदा के लाभ, जिम्मे प्रत्याभूत ब्याज भी 
सम्मिलित घा, 98 वर्षो तक उठा सकती थी । उसके वाद वह 99 वर्ष पूरे होने से पहले, 
जवकि नियमानुसार सरकार का रेलवे सपत्ति पर (बिना क्षतिपूर्ति के) स्व्राभाविक ढंग 
से अधिकार हो जाना था, रेलवे लाइन सरकार को समपित कर पूरी क्षतिपूर्ति का दावा 
कर सकती थी। सक्षेप मे, सविदा के द्वारा रेल कंपनियों को 5 प्रतिशत प्रत्याभूत 
(गारंटी शुदा ) साथ-साथ “अलाभकर शिश्वु को राज्य के पास संभालने के लिए छोड 
देने! और अपना हाथ खीच लेने की स्वतंत्रता मिली हुई थी १ 
यह बहुत ठीक कहा गया है कि यह सार्वजनिक जोखिम के आधार पर निजी 
उद्यम का एक उदाहरण था। भारत मन्नी आरगाइल के ड्यूक ने मेयो को लिखा कि 
अत्याभूत (गारंटी झुदा ) कपनिया निजी उद्यम का प्रतिनिधित्व नही करती ।* ये 
कपनिया केवल वित्तीय साधन जुटाने और खर्च करने वाली संस्थाएं मात्र थी जबकि 
सारा का सारा उद्यम संबधी जोखिम राज्य को उठाना था। 'यह महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड 
में अहस्तक्षेपी नीति का गढ मेनचेस्टर के उद्योगपति तथा ससद सदस्य भारत भे रेलो के 
हामीदार (अंडरराइटर) के रूप मे सरकारी हस्तक्षेप के प्रमुख समर्थको में थे ।४१ 
ऊपर से सच लगने वाला यह तक भी दिया जा सकता है कि प्रत्याभूत (गारंटी 
शुदा) सविदाओ की शर्तें यद्यपि अनुकूल नही थी, तथापि भारतीय अधिकारियों के 
सामने एकमात्र रास्ता यही था| डैनवर्स , चैजनी, तथा स्ट्रैंची का मत यही था ।१ उनका 
कहना था संयुक्त स्टौक कपनियों के काम में तगाने से रेतों के लिए लगातार पूजी की 
प्राप्ति तथा उसका उपयोग निश्चित था। यदि भारत सरकार स्वय पूजी जुढाने 
का कार्य करती तो विशेष रूप से उत्तर सेन्‍्य विद्रोह काल में आथिक संकट के समय 
यह बहुत सभव था कि इस धवराशि का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर 
लिया जाता और रेलों के विक्रास में बाधा पड़ती। इसके अलावा पूंजी निवेश की दृष्टि 
से भारत नया क्षेत्र था और पूजी निवेशकों की यह्‌ प्रत्याशा स्वाभाविक थी कि सरकार 
ब्याज की कुछ ऊंची दर की गारंटी दे और उसके भुगतान का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले।” 
उन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध मे भारत आने वाली ब्रिटिश पूजी मे रेलो का अश 
महत्वपूर्ण था। अनुमान है कि 854 से 869 तक भारत में 5 करोड़ पौड की ब्रिटिश 
पूजी का निवेश हुआ | इसमे से लगभग आधी पूजी रेलो मे लगाई गई। 858 से 869 
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तक 7,0,0,000 पौड भारतीय रेलों पर व्यय किए गए ।१* इस प्रकार गारंटी प्रणाली 
निस्संदेह पूंजी को आकर्पित करते में सफल हुई। 
पर॑तु गारंटी प्रणाली के स्पष्टदोपों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। 
(क) 5 प्रतिशत प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) ब्याज सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्युरिटीज) 
पर ब्याज से । प्रतिशत अधिक था, भर्थात यदि भारत सरकार चाहती तो नीची ब्याज 
की दर पर ऋण ले सकती थी | इग्लैंड भेजें गए ब्याज से गृह ख्चों की राशि बढ गई 
और जैसे-जैसे एक के बाद दूसरे वर्ष रेलों मे लगाई गई पूजी में वृद्धि हुई वेसे-वंसे 
प्रत्याभूत (गारठी शुदा) ब्याज के रूप मे व्यय की राशि बढ़ती गई। भारत सरकार की 
इस स्थिति से उत्पन्न चिता को कम करने के लिए भारत मंत्री मे स्पष्ट किया कि 'इस 
ब्याज का स्वरूप निस्सदेह अन्य सभी से भिन्‍न है क्योंकि अंततोगत्वा इसका सरकार को 
भुगतान मिलना ही है !/* जैसे ही रेलों का विकास कार्य पूरा हो जाएगा, यातायात से शुद्ध 
प्राप्ति बढ़ जाएगी और भारतीय राजस्व पर इस प्रभार में कमी हो जाएगी । तथापि 
पुनर्भुगतान का समय बहुत दूर था और प्रत्याभूत ब्याज प्रभार का वोझ काफी था। 
(ख) गारंटी शुदा सविदाओ के एक अन्य दोष के कारण भारत सरकार को 
भारी हानि हुई । सविदाओं में व्यवस्था थी कि रेलवे कपनियों द्वारा जुदाई गई पूजी 
बंक आव इंग्लेड मे भारत सरकार के गृह विभाग के खाते मे जमा की जाएगी और 
कंपनियों के अभिकर्ता (ऐजेंट) भारत सरकार के खजाने से । शि० !0 पंस प्रति रपए 
की स्थिर दर से रुपया ले सकेंगे । परत्तु हमारे इस सर्वेक्षण की अवधि में भारत सरकार 
तथा इंडियन आफिस फै बीच लेखाओ का समायोजन 2 शि० प्रति रुपये की दर से होता 
था। इस प्रकार रेलबे कपनियो द्वारा भारतीय खजानों से निकाले जाने वाले ुपयो पर 
2 पैस प्रति रुपये के हिसाव से हानि हुई ।” लेखे की इस हाति को वितिमय द्वारा हानि 
के रूप मे दिखाया गया ।१? 862-72 के दशक में इस हानि का औसत ,42,000 पौड 
वापिक था ।!० ]86] में भारत मन्नी से गवर्नर जन रल ने आग्रह किया कि जब तक यह 
आपत्तिजनक धारा हटाई नही जाती त्तव तक सविदाओं का न तो नवीकरण किया जाए 
और न ही नई सविदाए की जाएं ।!० 
भारत सरकार का तक था कि विनिमय द्वारा हानि के रूप मे प्रभार का बोझ 
चालू वर्ष के राजस्व पर नही डाला जाना चाहिए । वायसराय की परिषद का वित्त सदस्य 
सैद्घोतिक अधार पर भारत की आय मे से विनिमय द्वारा होने वाली हानि के भुगतान के 
विरोध में था ।!० परतु भारत मंत्री सर सी० बुड ने जोर डाला कि यह प्रभार चालू 
राजस्व से ही निवगता जाना चाहिए ।!० बिना अधिकार के इस मद को 86-62 के 
बजट से निकाल देने के लिए लैग को कड़ी डाट-फठकार पड़ी। 'विनिमय द्वारा हानि' के 
रूप में प्रतिवर्ष आय की भारी हानि होती रही प्रत्या भूत (गारंटी शुदा) व्याज तथा 
'विनिमय द्वारा हानि' के अतिरिक्त भारत सरकार को रेलवे लाइनो के लिए भूमि तया 
निरीक्षण का यर्च भी चुकाना पड़ा । 
(ग) सविदा के अनुसार भारत में रेल कपनियों द्वारा किए गए व्यय का लेखा- 
परीक्षण संथुक्त रुप से रेखवे अधिवारियों और सरकारी अफसरों द्वारा हीना चाहिए 
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था। इस पुनविलोकन की व्यवस्था सरकार के हितो की रक्षा की दृष्टि से की गई थी। 
परंतु भारत मत्री बुड़ ने भारत सरकार को आदेश दिया कि लेया परीक्षण करते समय 
“रेलवे कपतियों के साथ आप उस उदार भावना के साथ व्यवहार करें जो इतने बढ़े काम 
के नियत्रण के लिए आवश्यक है *।!० वास्तव में सरवार रेल फ्पनियों के व्यय की 
नियक्वित कर पाने में बलफल रही। !858 में कैमिग ने और 86] में सर डब्ह्यू० 
डेनिस ने स्पप्ट किया कि (सभवत: रेलवे तथा सरकार के अधिकारियों के थीच उत्तर- 
दायित्व के विभाजन के कारण) रेल कंपतियों के अपव्यय को रोका नही जा सका 7९४72 
में प्रवर समिति के सामने अपने साक्ष्य में लाई ल्ारेंस, सर आर्थर काटन, मेजर चेजनी, 
डब्ल्यू ० एन० मैंसी, विलियम थोनंटन तथा कुछ अन्य लोग इस एक बात पर पूर्ण सहमत 
थे कि भारत से रेखो के निर्माण की लायत असाधारण रूप से अधिक रही है ९९ आर- 
गाइल ने मैयो को लिखा कि “यह स्पष्ट है कि हम 5 प्रतिशत की जो गारंटी करते है इससे 
मितव्ययता की श्रवृत्ति जो निजी उद्यम के लाभो में से एक है, वहुत कुछ समाप्त हो 
जाती है ।?" आरगाइल के ड्यूक ने इस प्रकार रोग का ठीक निदान कर लिया था। 
परंतु रेल संधधी सविदाओ के द्वारा स्थापित 'द्वंघ शासन की असंगत प्रणाली के बारे में 
कुछ भी नही किया जा सका 77० 
(घ) रेल कंपनियों के साथ सरकार के संयंधीं से उत्पन्न एक अन्य समस्या पर 
ध्यान दिया जाना चाहिए। रेली के निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार सामान्यतः 
किसी भी रेल कपनी को उस अवस्था में भी अग्रिम देती रहती थी जब इसके द्वारा यृह- 
खजाने (होम ट्रेजरी) को भुगतान की गई राशि और इसके नाम जमा रकम से भी व्यय 
कही अधिक होता था ! भारत मन्नी का यही आदेश था ।/९ रेलवे कंपनियां बहुधा अपने 
द्वारा जमा की गई राषियों से अधिक रुपया निकाल लेती थी और भारत में सरकारी 
खजानों से हुई प्राप्तियों के बदले इंग्लैंड में तत्काल भुगतान नही कर पाती थी। इससे 
गभीर समस्याएं उत्पन्त हो गई । उदाहरण के लिए, 2860 में भारत सरकार को रेलो 
को दी जाने वाली अग्रिम राशियो मे कमी करनी पडी जिससे कुछ रेलवे लाइनो को 
पूरा करने मे विलक हुआ 77९ चूक्ि रेलवे कंपनियां भारत में उन्हें किए गए भुगतानों 
की राशि की चुकाने मे असमर्थ रही अत. भारत मंत्री ने 30 लाख पौंठ का ऋण जुटाने 
के लिए ससद की अनुमति प्राप्त की (7! फरवरी, 864 में संकट गहरा हो गया और 
भारत सरकार द्वारा भारत मंत्री को चेतावनी दी गई कि सरकार रेल कंपनियों की 
भुगतान पूर्ण रूप से बंद कर सकती है ।777 486 में भारत मंत्री ने ऋण लेने के लिए 
संसद द्वारा पहले ही दी गई अनुमति का लाभ उठाना चाहा । इससे भारत सरकार को 
संकट पर नियत्नण पाने मे सहायता मिली 7! रेलवे कंपनियों के अपने खाते मैं जमा रणशि 
से अधिक रुपया निकालने के व्यवहार क॑ कारण 866-67 में सरकार प्रुनः कठिनाई में 
फंस गईं। भारत में रोकड़-शैप बहुत कम थे और भारत मर्त्री से अनुरोध किया गया कि 
बहू रेल कपनियों पर रकम चुकता करने के लिए और पूजी खाते में उनके नाम राशि 
को बढ़ाने के लिए जोर दे।”? ]866-67 मे रेल वांपनियों को भारत में किए गए भुगतान 
इंग्लैंड में इनसे होने वाली प्राध्तियों से 26,/2,000 पीौंड अधिक थे [7* 
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ये उस तथाकथित गारंटी प्रणाली के प्रमुख दोष थे जिसके अंतर्गत भारतीय रेलो 
का निर्माण हुआ था! इन दोपों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने-जो नीति 
अपनाई उसकी मुख्य बातें थी, (क) अपव्यय रोकने के लिए व्यय पर सरकारी 
नियंत्रण कड़ा किया गया; (से) सरकार ने विना किसी गारुटी के नई कंपनियों के द्वारा 
रेलवे लाइनों का निर्माण कराने का प्रयास किया और प्रचलित कपनियों के साथ पुरानी 
संविदाओं मे संशोधन करने का भी प्रयत्त किया; (ग) इसके अलावा सरकार ने अपने 
आप पूंजी जुटा कर अपने ही प्रवंध मे सरकारी रेलो के निर्माण का निश्चय किया । 

(क) रेलवे कंपनियों द्वारा किए जाने वाले व्यय का लेखा परीक्षण सरकारी 
अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। सर सी० बुड के जैनुसार पुनविलोकन की यह 
प्रक्रिया सरकार एवं अंशधारियों के हित का सबसे अच्छा बचाव है और इसमे अशधारियों 
(शेयर होल्डरों) को तो किसी प्रकार की हानि होती ही नही है।?? जब तक 864 मे 
अन्य छोटे-छोटे सुधारों के साथ लोक निर्माण विभाग के अकाउटेंट जनरल के सुझाव 
पर विनियोजन लेखा परीक्षण को व्यवहार में नहीं लागू किया गया, तव तक यह 
निरीक्षण अधिक प्रभावपूर्ण नही था ॥$ प्रत्येक रेलवे कपनी के कार्यालय से संबद्ध 
सरकारी लेखा परीक्ष क मूल वाउचरों के आधार पर लेखे की जाच करते थे। आय 
ओर व्यय के नियतकालिक लेखे तैयार किए जाते थे और उन्हें सरकार के पास भेजा 
जाता था ।!** आरगाइल ने मेयो को लेखा परीक्ष ण तथा लेखा प्रणाली की कार्यक्षमता 
बढा कर गारंटीशुदा रेलवे लाइनों पर हानि रोकने की राय दी थी।**१87] में भारत 
सरकार ने इस आशा से कि भारत मंत्री की स्वीकृति तो प्राप्त हो ही जाएगी, गारंदी- ' 
शुदा रेलो के लेखे के लिए लेखा परीक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की ।? बाद में इसे 
भारत मंत्री की स्वीकृति मिल्र गई ।!?* 

रेलवे कंपनियों की अपने खातो मे जमा राशियों से अधिक रुपया निकालने की 

प्रवृत्ति के कारण भारत सरकार कभी-कभी कठिन स्थिति मे फंस जाती थी। भारत मे 
रेलवे कंपनियों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों के वापस भुगतान मे शीघ्रता के लिए 
भारत सरकार ने रेल कंपनियों द्वारा किए गए भुगतानों से ऊपर की अग्रिम राशियों पर 
5 प्रतिशत की दर से ब्याज लेने का प्रस्ताव रखा ।!?? भारत मत्री नोर्थकोट ने स्वीकार 
किया कि चूकि संविदाओं मे इस प्रकार की अग्रिम राशियों की कोई व्यवस्था नहीं है ' 
अंत. ब्याज का लेना न्‍्योचित है। इस प्रकार की प्रभार राशि भविष्य मे रेलवे कंपनियों 
से वापस मिलने वाले प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) ब्याज के साथ जोडी जाने की व्यवस्था 
की जाएगी ।!! इसके साथ-साथ रेलवे कंपनियों को भी भारतीय खजानों मे सरकार 
द्वारा अग्रिम राशियां दे देने के वाद बचने वाले उनके रोकड़ शेप पर ब्याज देना निश्चित 
हुआ ॥ 325 
(ख) अत्याभूत (गारंटीशुदा) ब्याज प्रणाली की समस्याओं से बचने के लिए 
भारत सरकार ने गारंटी रहित कुछ छोटी संभरक (फीडर) रेलवे लाइनों का निर्माण 
कराने का प्रयास किया ।!** परंतु यह देखा गया कि 00 पौंड प्रति मील रेदवे लाइन के 
- हिसाब से आथिक सहायता देनी पड़ी और यह सहायता भी पूजी आकपित करने के लिए 
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अपर्याप्त थी!!!” आबिरकार पुराने प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) ब्याज संबंधी सविदाओं 
की भाति ही सुविधाएं देनी पड़ी। तथापि ये नई संविदाएं विशेष रूप से विनिमय 
दरो तथा व्यय पर सरकार के अपेक्षाकृत अच्छे नियंत्रण की दृष्टि से भारतीय हितो के 
अनुकूल थे 77 
प्रत्याभूत (गारटीशुदा ) ब्याज की संविदाओं मे, जो 849 और इसके बाद के 
वर्षों में की गई, 869 में संशोधन किए गए । भारत मंत्नी आरगाइल ने रेलवे कंपनियों से 
एक संशोधित संविदा स्वीकार करने का आग्रह किया जिसके अनुसार भारत सरकार को 
अतिरिक्त शुद्ध लाभ का आधा भाग भविष्प में सदा मिलना था। उप्ते सोचा कि भारत 
सरकार की दृष्टि से यह अच्छा सौदा है अतः बदले में वह रेलवे कंपनियों को दो 
सुविधाएं देने के लिए तैयार हो गया। प्रयम भ्रत्याभूत (गारंटीय्ुदा) व्याज के निभित्त 
भारत सरकार द्वारा दी गई अग्रिम राशियों का पुरा ऋण समाप्त कर दिया जाना था 
और कंपनी को यहू ऋण नहीं चुकाना था। द्वितीय, आरगाइल ने यह भी आश्वासन 
दिया कि सरकार अगले 25 वर्षों में रेलवे लाइनों को नही खरीदेगी । अधिकाश रेलवे 
कपनियों ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया।”** गवनेर जनरल ने इस व्यवस्था पर 
अपनी सरकार का असंतोष व्यक्त करते हुए भारत मंत्री को लिखा ।?* भेयो ने आरगाईल * 
से अपने एक निजी पत्र में शिकायत की, जिसमे उसने सरकारी पत्न ध्यवहार की तुलना 
में अपने विचारों की अपेक्षाकृत अधिक खुले रूप में व्यक्त किया ! उसने लिखा कि रेलवे 
कंपनियों के साथ हाल की व्यवस्था से 'न केवल हमारे करदाताओं पर अनावश्यक एवं 
भारी प्रभार आ जाएगा, बल्कि इससे भारी मात्रा मे, ब्रिटिश पूजी लगभग अनिश्चित 
काल के लिए भारत से बंध जाएगी !// आरगाइल यद्यपि गारंदी प्रणाली के गंभीर 
दोषों से अनभिज्ञ नही था, तथापि उसका विचार था कि गारंटी प्रणाली का आशिक रूप 
से बना रहना न्‍्यायसगत है ।!*” उसे आशा थी कि जब रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य 
पूरा हो जाएगा तो यातामात से आय तथा शुद्ध लाभ में वृद्धि होगी और इस लाभ के 
आधे भाग से भारत सरकार की उस हाति की क्षतिपूर्ति हो सकेगी जो, उसे रेलवे 
कंपनियों को दिए गए अग्निर्मों की वकाया राशि को छोडने'से होगी । 

(भ) गारंटी प्रणाली के बारे में भ्रम दूर हो जाने पर भारत सरकार ने उन्‍्नीसवी 
शताब्दी के छठे दशक के अंतिम वर्षों में सरकारी रेल पथ आरंभ करने का विर्णय 
लिया । इस निर्णय तक पहुंचने में सरकार ने काफी समय लगाया । यह नई दिशा मे 
कार्य था। यह कोई अस्वाभाविक धात नहीं थी क्रि तथाकथित लोककल्याणकारी 
विचारधारा के अग्रुआ लाई लारेस ने इस दिशा में पहला कदम उठाया! लग तथा 
फ्रेर जैसे कुछ लोग थे जो रेलों के विकास के लिए सरकारी माध्यम की बनिस्वत निजी 
माध्यम को पसंद करते थे ।?** पर्रतु लोक निर्माण के बारे में माने गए विशेषज्ञों 
में से अधिकाश जैसे थो्ंटन (इंडिया आफिस में लोक निर्माण विभाग का सर्वोच्च 
अधिकारी ), चेजनी (लोक निर्माण विभाग का अकाउंटेट जनरल), आ० स्ट्रैची (लोक 
लिर्माण विभाग का सचिव ) तथा लाई लारेंस निश्चित रूप से इस मत के थे कि त्तकारी 
रेलपथ गारंटी व्यवस्था के अवगंत निमित रेलपथों से कतई सस्ते- रहेंगे और उनका 
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प्रशासन भी अच्छा रहेगा ।!* तथापि, प्रारंभ में इस विचार का कि 'रेलपथों के निर्माण- 
में सरकार प्रत्यक्ष रूप से भाग ले, विरोध था और लारेंस द्वारा ।867 में दिए गए सुझावों 
पर गृह अधिकारियों की अनुकूल प्रतिक्रिया नही थी ।१** तत्कालीन भारत मंत्री न्ोयंकोट 
प्रचलित व्यवस्था को वदलना नहीं चाहता था यद्यपि उसने स्वीकार किया कि अलाभकारी 
'राजनीतिक' रेलवे लाइनों (अर्थात जो सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक थी) का निर्माण 
राज्य द्वारा किया जाना चाहिए ९४ इसके कुछ समय वाद ही नोर्थंकोट के पद पर आर- 
गाइल और लारेंस के पद पर मेयो आए। सरकारी रेलपथों की योजना को आगे बढ़ाने 
में आरगाइल और मेयो मे प्रतिस्पर्धा थी । आरगाइल ने मेयो को लिखा कि 'इस प्रणाली 
(गारंटी प्रणाली) के विरुद्ध जितने प्रवल मेरे विचार हैं उतने किसी दूसरे के नही है ।” 
कैने सरकार द्वारा सीधा निर्माण करने के प्रश्न को लारेंस द्वारा दिए गए समर्थन से 
बहुत पहले उठाया था'*'।” ४? आरगाइल ने सरकारी रेलपथों की अपनी योजना पर 
मत्रिपरिषद की स्वीकृति ले ली। मेयो भी विश्वास के साथ सरकारी निर्माण का समर्थन 
कर रहा था ।!** (उसने आरगाइल को लिखा ) “यह मान लेने के लिए कोई आधार नही है 
कि भारत सरकार उतना निर्माण कार्य नही कर सकती जिसके लिए पूजी उपलब्ध हो 
सकती है और आय से ब्याज दे सकना सभव है ।!** भारत सरकार ने शासकीय ढंग से 
पुनः सरकार द्वारा निर्माण का प्रश्त उठाया और इस बार उसकी दो रेलवे लाइनों के 
निर्माण से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति मिल गई |!" सरकारी निर्माण के पक्ष में 
आरगाइल ने स्पष्ठ प्रतिवेदद तैयार किया था। (उसके शब्दों मे) 'हम अपनी सीधी 
जमानत पर 4 प्रतिशत पर घन जुटा सकते है जवकि हम कपनियो को 5 प्रतिशत की 
गारंटी देते हैं औौर इसके अलावा हम सभावित अतिरिक्त लाभ पर अपना दावा भी छोड़ 
देते हैँ***मैं देखना चाहता हूं कि बड़ा रेल विभाग बताया जाए, रेलपथो के निर्माण कार्य 
के लिए अलग से ऋण जुटाएं जाएं, कुशल इंजीनियरो के दल के नियंत्रण में सविदा द्वारा 
धन का व्यय किया जाए और संचालको आदि के द्वंघ शासन को, जो केवल वही कार्य 
कर सकता है जो हम अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह करते है, पूर्ण रूप से समाप्त कर 
दिया जाए |”! एक बहुत्त महत्वपूर्ण बात जो आरगाइल मे उठाई वह यह थी कि रेलबे 
कंपनियों द्वारा पूंजी जिस प्रकार जुटाई जाती थी, उससे केवल भ्रिटिश पूजी का ही निवेश 
होता था और भारतीय पूजी लगभग नही मिल पाती थी। (उसके ही शब्दों मे) 'यदि 
हम भारत के मूल निवासियों को अपने ऋणों में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर 
सकें तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सफेगी | मैं इस तथ्य की ओर 
ध्यान आकपित करना चाहूंगा कि हमारे लोक ऋण में इनका भाग अनवरत कम होता 
जा रहा है'**जहां तक रेलपथों के निमित्त लिए जाने वाले ऋणो का प्रश्न है 8 करोड़ 
के निवेश मे हिंदुस्तानियों का भाग 0 लाख से अधिक नही है ।** उसे आशा थी कि 
भारत सरकार द्वारा प्रवरत्तित ऋण की ओर भारतीय पूजी आक्ृष्ट होगी । हाउस आफ 
लाड स में अपने वित्त विवरण मे आरगाइल ने कहा कि सरकारी माध्यम 'घन जुटाने 
और उसके व्यय की कम अपव्ययी रीति है।'!४* आरगाइल को जितना विरोध वास्तव मे 
हुआ उससे कही अधिक विरोध की आशा थी। सरकारी रेलों के निर्माण सवंधी आयोजन 
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की प्रारंभिक अवस्था मे उसने मेयो को इस संबंध में शांत रहने का सुझाव दिया था। 
(उसने लिखा “इस समय इस मामले को बिलकुल गोपनीय रखना ठोक रहेगा, क्योंकि 
इस प्रस्ताव से अनेक हित भयभीत हो उठेंगे ।7/* परतु उसकी कुशल युक्ति तथा एक 
व्यावहारिक उपाय के रूप में इस प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के कारण उसकी योजना सरलता 
से व्यवहार मे आ सकी। अस्तु, अहस्तक्षेपी नीति का परित्याय कर दिया गया । 872 
में भारतीय वित्त के बारे में प्रवर समिति द्वारा जांच के समय कित्ती भी साक्षी नेरेल पर्यों 
के निर्माण में सरकार की सीधी भागीदारी के फायदो के विषय गें शका प्रकट नही की । 

क्षेत्रीय विशेषीकरण, व्यापार की मात्ना मे वृद्धि, उद्यम तथा रोजगार के अवसरो 
में वृद्धि, जनसख्या के स्थानांतरण को प्रोत्साहन, कीमत और मजदूरी पर प्रभाव, इत्यादि 
के रूप में रेलवे के विकास का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा था । विल्सन ने जो (इंडिया 
बोर्ड आफ कंट्रोल के सदस्य के रूप मे तथा बाद में भारत मे वित्त सदस्थ के रूप मे) 
रेलबे के विकास की अक्रिया प्रारंभ करने में सहायक था, घोषणा की कि 'इसके द्वारा जो 
लाभ मिलने चाहिए वे उससे कही अधिक है जो हमने अभी तक अनुभव किए हैं '*४/४ 
जैंसा कि हम देख चुके है कि वित्तीय दृष्टिकोण से थारंटी प्रणाली, जिसके अंतर्गत रेलों 
का तिर्माण हुआ था, भारत सरकार की हानि देने वाला स्रोत थी। परंतु अधिकारी वर्ग 
जैसा कि हम स्पष्ट कर आए है तरकंसंत आशावाद के साथ उस समय की ओर दृष्टि लगाए 
थे, जबकि रेलवे से लाभ की प्राप्ति होने लगेगी । यह आशा की जाती थी कि सरकार 
को लाभकारी रेलपथो से अत्यक्ष और परोक्ष दीनों हो प्रकार के लाभ होगे। फेतबोर्न ने 
जान लारेंस को लिखा था कि 'हर वर्ष इनमें (रेलवे मे) अकारण विलंब हो रहा है। 
इसका प्रभाव यह है कि भविष्य का भारतीय वित्तदाता अप्रत्यक्ष कराधान द्वारा बढी 

हुई आय से, जिसकी ओर खर्च में उत्तरोत्तर एवं अपरिहाये वृद्धि पूरी करने के लिए 

उसकी दृष्टि होनी चाहिए, संक्षिप्त हो रहा है ।?१९ 


वए 


854 तक भारत में पृथक लोक निर्माण विभाग नही था। लोक निर्माण और उसके 
अनुरक्षण के लिए प्रत्येक प्रेस्ीडेंसी में एक सैन्य बोर्ड था जो मिरीक्षण संस्था के 
रूप में कार्य करता था। यह व्यवस्था पर्याप्त थी क्योकि अधिकाश लोक निर्माण पर 
व्यय यद्यपि बहुत थोड़ा होता था, तथापि वह सेन्‍्य निर्माण के लिए किया जाता था। 
854 में डलहौजी के शाशन काल में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुईं। यही 
से प्ररिवर्तेत प्रारंभ हुआ | लोक निर्माण सैन्य बोर्ड के नियंत्रण से निकल जाने प्र सिवित 
निर्माण अर्थात अर्सनिक इमारत, सड़क, बाध, नहर तथा घिचाई निर्माण की ओट 
अधिकाधिक ध्यान दिया गया । 849-50 में लोक निर्माश् के लिए दी जाने वाली राशि 
केवल 60 लाख रुपये थी । 7856-57 में लोकनिर्माण पर व्यय की राशि बढकर 2.25 
करोड़ रुपये हो गई। अतः ईस्ट इडिया कंपनी ने भारत में लगभग अपने सपुर्ण शासन 
काल में लोक निर्माण की उप्रेश्ञा कर अंतिम तीन-चार वर्षों में इस दिशा में आकृत्मिक 
ढंग से भारी कार्य किया ।!? कपनी ने अपने उपनिवेश को ठीक उसी प्रकार समझा जैसे 
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कोई भी पूर्वी मिरंकुश शासक अपनी रियासत को समझता था । कंपनी की दृष्टि में उप- 
निवेश विकसित करने के लिए न होकर शोषण करने के लिए होता था। पूर्वी निरंकुश 
शासक और कंपनी में एकही आशिक अंतर था कि कंपनी रूपी यूरोपीय जमीदार 
अन्यत्रवासी था [5 
सैन्य विद्रोह के समय उत्तरी भारत में रिकार्ड नष्ट हो जाने, प्रशासनिक नित्य- 
क्रम बिगड़ जाने, लेखे त॑यार फरने की ओर अपर्याप्त ध्यान दिए जाने के कारण 857 
और 858 में लोक निर्माण पर होने वाले व्यय का सही अनुमान लगा सकना कठिन है- 
सैन्य विद्रोह के वर्ष और उसके तत्काल बाद की अवधि में असेनिक निर्माण परियोजनाओं 
मे पूजी निवेश मे भारी कमी कर दी गई । सातवे दशक मे लोक निर्माण अनुदान धीरे-धीरे 
860-65 के औसत 4.3 करोड़ रुपये से वढकर दशक के उत्तराद्ध॑ में 6.8 करोड़ रुपये हो 
गया। 867-68 के बाद से लोक निर्माण पर आशिक व्यय ऋणों से (जिन्हें 'असाधारण 
व्यय कहा जाता था) और श्षेप अंश सरकारी आय (जिन्हें 'साधारण व्यय! कहा जाता 
था) से किया जाता था। 87-72 में लोक निर्माण पर प्रति व्यक्त व्यय का काम- 
चलाऊ परिकलन सभव है क्योकि इस वर्ष के लिए जनगणना पर आधारित जनाकिकी 
के कुछ आंकड़े उपलब्ध है। साधारण” लोक निर्माण पर प्रति व्यवित व्यय बंगाल 
(रु० 0.03 ), मद्रास (० 0.06) तथा पश्चिमोत्तर प्रात (० 0.9) में बहुत कम 
था ओर पंजाव (० 0.34) तथा बंबई (रु० 0.53) मे थोडा सा अधिक था [९ 
सरकार की लोक निर्माण नीति के विषय मे राष्ट्रवादी प्रवक्‍ताओं की मुख्य 
शिकायत यह थी कि गैर विकास व्यय मे तो वृद्धि हो रही है और विकास के लिए व्यय 
किया जाने वाला राजस्व या तो स्थिर है या फिर प्रट रहा है। अ्रकार'के राष्ट्रवादी 
अलोचकों ने मोटे और कामचलाऊ ढंग से सड़क, नहर, बाध, एनीकट, बद रगाह इत्यादि 
पर हुए खचे को विकास कार्यों पर व्यय माना है। इसके विपरीत सिविल इमारतें, ज॑से 
अदालती इमारतें, जेल इत्यादि और सेना की दैरके स्पप्टत' एक अलग श्रेणी में आती 
थी | हम आगे राष्ट्रवादी प्रवक्‍ताओं के द्वारा गेर विकास व्यय के प्रावकलनों के आधार 
पर इस की व्याख्या करेंगे | तथापि यह एक दिलचस्प बात है कि वायस राय तथा उसकी 
परिषद को भी इस बारे मे संदेह था। भारत मत्री को अपने एक प्रेषण में सपरिपद 
गवर्मेर जनरल ने लिखा था कि छठे दशक के अंतिम वर्षों में हमारे सेना सबंधी निर्माण 
पर व्यय का अनुपात काफी वढा है और यह व्यय ऐसा है जो राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि में 
प्रत्यक्ष रूप से योग नही देता***।॥5० 
भारत की विस्तृत आवश्यकताओं को देखते हुए सड़क तथा सिंचाई निर्माण के 
लिए साधनों की मपर्याष्तता से एक ही सुझावे मितता था कि राजस्व की कमी को पुरा 
करने के लिए ऋण लिए जाने चाहिए। परंतु उन दिनों सरकार द्वारा ऋण लेने के विरुद् 
काफो पूर्वग्रह था । यह पूर्वेग्रह सावंजनिक और व्यक्तिगत उधार के वीच गलत समानता 
पर आधारित थ।। हेनरी फासद (जो कैब्रिज मे राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर, और 
संसद सदस्य था तथा जिसकी ख्याति भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाले पक्षघर के 
झूप में थी) का कथन विशिष्ट था, “राज्य के साथ-साथ व्यक्ति के लिए भी सबसे बुरी 
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बात यह है कि वह अपने साधनों से अधिक व्यय करे और इस प्रकार अपने ऊपर ऋण का 
भार चढ़ा ले //! विक्दोरिया युग में रूढिवादी राजस्व्रवेत्ताओं का कहना था कि यदि 
सरकार ऋण लेने मे यथासभव कमी नहीं करती तो सरकार के दिवालियापत्र का 
हीवा भयानक रूप से उपस्थित होगा (7 लद॒न मुद्रा याजार में भारत सरकार जिन 
शर्तों पर ऋण ले सकती थी वे अनुकूल थीं और यदि ब्रिटिश सरकपर की गारंटी होती तो 
शर्ते और भी अच्छी हो सकती थी। तक यह दिया गया कि जिस प्रकार किसी भी 
व्यापारिक इकाई अथवा व्यक्ति के लिए बाजार में अपनो साख को प्रभावित किए बिना 
भारी मात्रा में ऋण लेना सभव नही है, उसी तरह सरकार के लिए भी इस प्रकार का 
जोखिम उठाए बिना भारी माता मे ऋण ले सकना संभव नही है। उस समय प्रचलित 
मत यह था कि सरकार को ऋण से यथासंभव वचना चाहिए। यदि ऋण लेवा ही पड़े 
तो उनका केवल 'लाभकारी' सिंचाई निर्माण कार्यो के निमित्त प्रयोग होना चाहिए गिससे 
ब्याज की राशि निकाली जा सके । 
यह दृष्टिकोण 864-65 में भारत सरकार और भारत मंत्नी के बीच हुए पत्र 
व्यवहार से स्पष्ट है। अगस्त, 864 में भारत मत्री ने भारत सरकार से सिचाई-साधनों 
के निर्माण की ओर उससे कही अधिक ध्यान देने का आग्रह किया जितना उत्तर सँन्य- 
विद्रोह काल मे, वित्त के अभाव के कारण संभव हो सका था। भारत मंत्री ने स्पष्ट 
किया कि यदि आवश्यकता पडी तो वह ऋण लेने के लिए भी तैयार रहे।/* भारत 
सरकार ने चार या पांच करोड़ स्टॉलिग का ऋण लेने की योजना अस्तुत की । यह संपूर्ण 
राशि कई वर्षो मे प्राप्त की जानी थी और देश के विभिन्‍न भागों में सिंचाई परियोजनाओं 
के बीच वितरित हीज़ी थी ।!” इस योजना को भारत मंत्री की .स्वीकृति नही मिली 
व्योंकि इसमें प्रस्तावित निर्माण कार्यो पर व्यय के सुनिश्चित प्राककलत नही दिए गए थे और 
वस्तुतः यह सुझाव दिया गया था कि इंग्लैड में भारी मात्रा में ऋण लेकर उन्हें भारत सर- 
कार के हवाले कर दिया जाना चाहिए |? भारत मंत्री ने घोषणा की कि वह सिंचाई के छोटे 
निर्माण कार्यों के लिए जिन पर थोड़ा घन व्यय (30,000 पौड से कम) होना हो, अपनी 
स्वीकृति देने के लिए तत्पर है। अनुभव यह था कि सिंचाई की इन लघु परियोजनाओं 
से व्यय की गई राशि पर अच्छा प्रतिफल मिलता था। परंतु बड़ी परियोजनाएं निन्हें 
पूरा करने में कई वर्ष का समर लगता और जिन पर लागत भी अधिक आती, वित्तीय 
मामलों की पूरी जांच के बिना प्रारंभ नही की जानी थो | इस संबंध में भारत मंत्री नें 
एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत था कि 'पिंचाई के साधनों का 
निर्माण कार्य इस प्रकार से हो कि इनसे इतनी आय तो हो ही जाए जिससे इनके 
निर्माण पर व्यय की गई पूंजी पर दिए जाने वाले ब्याज का भुगतान हो सके । 'भारत की 
वर्तमान वित्तीय अवस्था में इन्ही को ठोक से प्रारंभ किया जा सकता है। भारत मंत्री ने 
(टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत सरकार की यह सोचने में भूल थी कि सिंचाई के साधनों के 
निर्माण के लिए वित्तीय साधन जुटाने की समस्या का सरल समाधान ऋण लेना है। 
ग्ह अधिकारियों को कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक था जैसे ब्याज प्रभार 
बी मात्रा तथा लद॒न मुदा वाजार की अवस्था। एक अनिश्चयात्मक टिप्पणी के साथ 
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अपने प्रेषण को भारत मंत्री ने इस प्रकार समाप्त किया, “मैं यह कहने के लिए बिल्कुल 
तत्पर नही हूं कि इस अपेक्षित व्यय के एक अंग के निमित्त साधनों की व्यवस्था करने के 
लिए और अधिक कर नही लगाए जाने चाहिए। परंतु इस समय यह निर्धारित कर 
सकना हर प्रकार असंभव है कि अंततोगत्वा कितनी राशि ऋण के रूप मे ली जा सकेगी 
अथवा इसकी आवश्यकता कव होगी। मैं निश्चित रूप से न तो यह समझता हूं कि इस 
समय मेरे द्वारा कोई भारी ऋण लिया जाना युक्तिसंगत होगा, और न ही मैं यह घोषणा 
करने के लिए तैयार हूं कि आगे आने वाले वर्षो में मैं ऋण लूंगा***॥/ 
ये उद्धरण सरकार द्वारा ऋण लेने के प्रश्न पर गृह अधिकारियों के अभिश्चि- 
यात्मक तथा आवश्यकता,से अधिक सतक॑ दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के ज़िए दिए गए है। 
865-66 के दु्भिक्ष से, जो उडीसा में बहुत गंभीर था, भारी आकस्मिक आधात पहुंचा । 
“भारत मंत्री क्रेनबोनं ने वयसराय जान लारेंस को लिखा कि “मुझे कोई संदेह नही है 
कि इस दुर्भिक्ष से अधिकांश लोगों की समझ में यह तथ्य आ गया होगा कि इन अधिकाश 
निर्माण कार्यों में विलंब का अर्थ भारी सख्या में लोगों के जीवन और उनकी उत्पादन 
शक्ति की समय-समय १२ हानि है।/!* 'क्रेनवोन ने लारेंस से भारत को सिंचाई की सुविधाएं 
प्रदान करने और लोक “निर्माण विभाग में अपनी “समग्र शक्ति लगा देने” के लिए कहा ! 
सड़क तथा सैन्य निर्माण के मुकावले सिंचाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि 
इनमें से किसी की भी उतनी अधिक ओर तत्काल आवश्यकता नही है जितनी कि सिंचाई 
की है। सरकार यूरोपीय सेनिकों के लिए बैरको के निर्माण पर भारी धनराशि व्यय कर 
रही थी जबकि सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए घनाभाव था। क्रेनबो्न ने कहा कि "भारी 
संख्या मे लोगों के जीवन की तुलना में अथवा, अधिक से अधिक यदि यह भी मान लिया 
जाएं कि कई वर्षो तक कोई दुर्भिक्ष नही पड़ेगा तो भी, भूमि पर खेती की अत्यावश्यक 
अनिवायंताओ की तुलना में सैनिको के आराम को प्राथमिकता देना अन्यायपूर्ण है ।' 
866 से गृह अधिकारियों के दृष्टिकोण मे स्पष्ठ परिवर्तन दिखाई देता है। चूकि 
पसिचाई का “भारत की प्रमति के लिए भारी महत्व था', अत: अगस्त, 866 में भारत मंत्री 
ने उत्पादक निर्माण कार्यो के निमित्त ऋण लेने के लिए तत्परता दिखाई ४ 867-68 में 
भारत सरकार ने लोक निर्माण पर व्यय के लिए ऋण लेने का प्रस्ताव रखा और इस पर 
इंडिया आफिस ने अपनी अविलंब स्वीकृति दे दी ४ क्रेनवोर्न ने समझा कि “विकास का 
परिस्णए कर उचार से बचने के लिए प्रषास' की छुलना में तिचाई के साधनों के तिर्माण 
के लिए ऋण लेना कही अधिक 'सच्ची बचत! है |? 
भारत सरकार ने गृह अधिकारियों के दृष्टिकोण मे परिवर्तत का आभास पाकर 
प्रस्ताव रखा कि भविष्य में सिंचाई के साधनों के निर्माण पर समस्त व्यय ऋणों से पूरा 
किया जाना चाहिए। भारत सरकार का प्रस्ताव था कि पुनरुत्पादी सिंचाई परियोजनाओं 
पर होने वाला व्यय चालू आय-व्यय वाले वजट मे नही दिखाया जाएगा ।- चूकि ये खर्च 
ऋण लेकर किए जाएंगे, अतः इन्हे पूंजीगत खर्चो के रूप में लिया जाएगा और केवल 
ब्याज की बजटे में दिखाया जाएगा। इसके अलावा सैनिको के लिए बैरक, जेल, सडक 
इत्यादि विशिष्ट लोक निर्माण कार्यो पर भारी व्यय को असाधारण प्रभार के नाम से 
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दिखाया जाएगा जिसका एक अंग राजस्व से और दूसरा ऋषों से पूरा किया जाएगा ४ 
भारत मंत्री इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सका | उसका विचार 
था कि सिचाई के साथनो के निर्माण पर होने वाले व्यय को आय-व्यय लेसे से हटाकर 
ऋण में दिखाना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा । उसने भारत मरकार को आदेश दिया कि वह 
सिंचाई के साथनों के निर्माण पर होने_वाले व्यय को अपने वाधिक वित्तीय तलपठ (दैर्तेंस 
शीट) में ट्रंक सड़कों, सेनिको के लिए बैरकों इत्यादि पर “असाघारण' प्रभारों के साथ ही 
“असाधारण प्रभार के रूप में दिखाए ।!४ बाद में एक महत्वपूर्ण विषय पर क्रेनवोर्न का 
यह निर्णय उसके उत्तराधिकारी नोथंकोट के द्वारा बदल दिया गया । नोयकीट का मत: 
था कि 'सामान्यत: उन निर्माण कार्यो को छोड़कर जिनके प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी सिद्ध 
हो सकते की आशा हो, सभी निर्माण कार्य 'साधारण' माने जाने चाहिए । तात्पय॑ यह कि 
ये अपनी लागत पर ब्याज के बाद लाभ देने में समय होने चाहिए -*-। चूंकि सैनिक बैरक 
सड़क, बांध और जेल लाभकारी श्रेणी मे नही रखी जा सकती अत: ये सभी 'असाधारण' 
लोक निर्माण की श्रेणी से अलग कर दिए गए। इन निर्माण कार्यों (सैन्य निर्माण, सड़क, 
जेल इत्यादि) पर व्यय वापिक आय से ही करना आवश्यक कर दिया गया। केवल 
सिंचाई के साधनों का निर्माण ऋण लेकर किया जा सकता था और इसे बजट में 
असाधारण लोक निर्माण के रूप में दिखाना था [7१६ 
अतः, अंत में यह निर्णय हुआ कि (क) 'असाधारण निर्माण कार्य” नामक श्रेणी में 
आने वाले 'पुनरुत्पादी! अथवा लामकारी सिंचाई के साधनो के निर्माण के लिए सरकार 
ऋण ले सकती है; (ख) और “साधारण निर्माण” नामक थेणी में आने वाले अलाभकारी 
निर्माण जैसे, सेन्‍्य निर्माण, सड़क, जेल, वाधों इत्यादि के लिए सरकार सामान्यतः 
ऋण नही ले सकती है। अलाभकारी निर्माण के निमित्त लिए जाने वाले ऋणों का एक- 
मात्र उदाहरण 867-68 का सैनिक बैरकों के निर्माण के लिए लिया गया 0 लाख पौंड 
का ऋण था ।?4+ 
867 में लोक निर्माण विभाग की नवीन स्थापित सिंचाई शास्रा के सर्वोच्च 
* अधिकारी के रूप में कर्नेल रिचड्ड स्ट्रेची की नियुक्तित हुई ।१*६ उसके अनुरोध पर 869 
में भारत मंत्री के पास भारत सरकार ने अगले वर्षों में कम से कम 30 करोड़ रुपये के 
प्रस्तावित व्यय की एक योजना भेजी | यह संपूर्ण राशि ऋणों के द्वारा जुटाई जानी थी 
और सिंचाई के साधनों के निर्माण पर व्यय की जानी थी।!९ यह वस्तुतः सामान्य 
प्रावकलत था क्योंकि गवर्नर जनरल भेयो अपनी सरकार को भारी ब्याज प्रभार से 
लज्जास्पद उलझन में नही डालना चाहता था ।!* भारत मंत्री ने मेयो को सतरक किया 
कि वह लागत और लाभप्रदता के आंकड़ो के बिना बहुत बड़े पँमाने पर निर्माण प्रारंभ 
ने करें 765 आरगादल नई सिंचाई परियोजनाओं में वाघा उपस्थित नहीं करना चाहता 
था, परंतु वह यह अवश्य चाहता था कि भारत सरकार तुलनात्मक रूप से कम धर्चीति 
और लाभकारी निर्माण कार्य करे ।/*? उसने मेयो को साधारण लोक विर्माण पर व्यय 
में कमी करने की राय दी, क्योंकि असाधारण निर्माण पर व्यय मे वृद्धि हो रही थी 7० 
सरहगर ने इस नीति का पासन किया यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि सावारण 
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लोक निर्माण पर व्यय का कुल व्यय के साथ अनुपात जो 868-69 में 2.3 प्रतिशत था, 
869-70 में 0 प्रतिशत, !870-7 में 8.2 प्रतिशत और-87-72 में केवल 5.3 प्रतिशत 
रह गया 

लोक निर्माण विभाग में अपव्यय के कारण साधनों का अभाव बढ़ गया । 'दि 
फ्रैड आफ इंडिया' में इस विभाग की तुलना ऐसे सड़े हुए नगर से की थी जो किसी प्रकार 
सुधार से बच गया था । हिंदुस्तानियों द्वारा निकाले जाने वाले देशी भाषाओं के समाचार 
पत्नों की शिकायत थी कि भारत सरकार और करदाताओं को अपने घन का उचित 
प्रतिफल नही मिल पा रहा है। आक्षेप यह था कि लोक निर्माण की घनराशि का बड़ा 
भाग अपव्यय के कारण नष्ट हो रहा है ।!” नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार, ठेकों के विवरण 
मे भ्रप्टता तथा यूरोपीय इंजीनियरों द्वारा लापरवाही के साथ निरीक्षण के आरोप थे ।!7* 
]87] में जब ईस्ट इंडिया वित्त प्रवर समिति मे अपनी जाच प्रारंभ की तो समिति का 
ध्यान इस समस्या की ओर आकपित करने के लिए बंबई एसोसिएशन की ओर से प्रति- 
बेदन दिए गए ।!** सातवें दशक की समाप्ति के आसपास अपव्यय रोकने के लिए जोर- 
दार प्रयत्व किए गए। धन की अधिक वरवादी बिना पर्याप्त सर्वेक्षण तथा बिना आकड़े 
एकत्र किए ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर देने से होती थी ।!?* सितम्बर, 869 में एक 
प्रस्ताव भें सपरिपद गदनेर जनरल ने चिता के साथ उल्लेख किया कि बिना स्वीकृति के 
अनियमित व्यय बढ गया है। सरकार ने अफसरो को आदेश दिया कि वे प्राककलनों की 
स्वीकृति के बिना अथवा पहले विनियोजन का प्रवंध किए बिना निर्माण कायें प्रारंभ न 
करें ॥४३ 

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में स्थापन खर्च इग्लैड की वनिस्वत चार-पाच 
गुना था। ऐसा मुख्यतः असैनिक निर्माण कार्यों के लिए ऊंचे वेतन पाने वाले सेना के 
अफसरों की नियुवित तथा निरीक्षणात्कक कार्यों के लिए, जिन्हें मातहृत कर्मचारी भी 
कर सकते थे, यूरोपीय लोगों की नियुक्ति के कारण था ।”" उन्‍नीसवी शताब्दी के 
सातवें दशक में एक औसत वर्ष का स्थापन खर्चे लोक निर्माण (साधारण) पर कुल व्यय 
के 0 प्रतिशत से अधिक था। 

सैन्य विद्रोह के वर्ष से 859-60 तक सैन्य निर्माण पर व्यय जो वैसे भी अधिक 
रहता था, असाधारण रूप से अधिक था । 860 से 865 तक औसत वापिक व्यय लग- 
भग 0.72 करोड़ रुपये था जो अपेक्षाकृत कम था। दशक के उत्तराद्धे में सैन्य निर्माण 
पर औसत वाधिक व्यय .59 करोड़ रुपये था। इस व्यय में आंशिक बूद्धि तो संपूर्ण 
भारत में सामरिक महत्व के स्थानों पर सेना की बैरकों के निर्माण से संबंधित योजना 
के कार्यान्वयन के कारण थी। सेना के स्वास्थ्य से संबंधित शाही आयोग की सिफारिश 
पर भारत सरकार ने [865 मे यूरोपीय सैनिकों के लिए नई वै रकों का निर्माण करने का 
निश्चय किया। * सैन्य विद्रोह के वाद भारतीय सेना मे मारी अनुपात में यूरोपीय से निकों 
को रखने के निर्णय (हिंदुस्तानी सैनिको के द्वारा एक दूसरे विद्रोह के विर्द् रक्षोपाय 
की दृष्टि से) के फलस्वकूप उतके लिए नई बैरकों का निर्माण आवश्यक हो गया । उस 
समय सफाई की घुन के करण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य रक्षा का स्तर ऊचा हो गया था 
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प्रश्न यह था कि 'वया विशिष्ट एवं अस्थाई कराधान किया जाना चाहिए **“अथवा भार 
अगली पीढियों के साथ बांदा जाना चाहिए । दूसरा तरीका अपेक्षाकृत अच्छा था क्योंकि 
कंवल सैन्य निर्माण से ही बजट में घाटा रहता था।** 
भारत सरकार ने एक अन्य सुझाव दिया। प्रस्ताव यह था कि सेना के लिए 
वैरक सहित सभी लोक निर्माण पर भारी व्यय को लेखे मे 'असाधारण' प्रभार के नाम 
से दिसाया जाए ओर इन्हें पूजीगत प्रभार माना जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि 
असाधारण प्रभार को वापिक आय-व्यय विवरण में सम्मिलित नही किया जाता चाहिए 
और इन्हें रोकड़ शेप के विवरण में अलग से ऋण के रूप मे दिलाया जाता चाहिए ।! 
867 में आखिरकार भारत मंत्री को 0 लाख पौंड का ऋण प्राप्त करने के 
लिए राजी किप्रा गया । परंतु भारत सरकार के इस प्रस्ताव पर कि अगले दो वर्षों में 
भी इतनी ही राशि के भोर ऋण लिए जाएं, फ्रेनवोनें ने अपनी सरकार की ओर से कोई 
वचन नही दिया ।!५ भारत मंत्री, क्रेनयोने 'असाघारण प्रभार' को चालू लेखे से हटाकर 
ऋण में रखने के लिए भी सहमत हो गया । उसने यह भी मान लिया कि सेना के लिए 
बैरकों के निर्माण पर खर्च 'असाधारण प्रभार" की श्रेणी में रखा जाना चाहिए ।!8$ 
तथापि बाद में इन दोनो ही निर्णयों में थोड़ा सा संशोधन किया गया । इंडिया 
आफिस में क्रेनवोन के उत्तराधिकारी नोथंकोट ने आदेश दिया कि सैस्य निर्माण कार्यों 
पर खर्च असाधारण!” प्रभार की श्रेणी से निकाल दिए जाने चाहिए। केवल सिंचाई के 
साधनों के निर्माण को चालू लेखे से हटाकर ऋण मे रखना होगा। उसका मत्त था कि 
प्रत्येक वपे की आय से लोक निर्माण के लिए धन की व्यवस्था मे अनुचित रूप से कमी 
करके बैरकों तथा अन्य अलाभकर निर्माण कार्यों पर व्यय को अलग करने का उद्देश्य 
भारत सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे मे गलत धारणाओ को प्रोत्साहम - 
देना था १ अतः भारत सरकार ने सैन्य निर्माण कार्यो (सड़क, बाध इत्यादि) पर 
खर्चों को 'असाधारण प्रभार! की श्रेणी से साधारण प्रभार! (अर्थात वे खर्च जो चालू आय 
से किए जाने चाहिए ) की श्रेणी में रख दिया ।९" इसके अलावा भारत मंत्री के आदेश 
पर वित्त सदस्य डब्ल्यू ० एन० मैसी ने भारत सरकार की ओर से घोषणा की कि वेरकों 
के निर्माण के लिए व्यय चालू आय से किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए और 
अधिक ऋण नही लिए जाएंगे । | 
गवरनेर जनरल की परिपद के अनेक सदस्यों ने जिनमें सेना संबंधी मामलों का 
सदस्य और सेनाध्वक्ष भी ये, नीति में उलटाव का विरोध किया। सर डब्ल्यू० आर० 
मैंसफील्ड ने कहा कि अधिकारी समय के विपरीत चल रहे हैं क्योकि यदि सैन्य निर्माण 
पर व्यय ऋण से न करके चालू आय से किया जाना है तो विकास पर व्यय मे कमी 
करनी होगी। ऋण लेने के विषय में इंकार करके सरकार अप्रचलित नीति को पुनः 
अपना रही थी जिसका अर्थ निर्माण का मे विलंब था ।/ सेेजर जनरल एच० एम० 
ड्यूरेंड मे स्पप्ट किया कि नोर्थेकोट के 'घोर पश्चयामी' निर्णय ने सरकार को अलोकप्रिय 
व्यवसाय कर की जिसे लाइसेंस अथवा सर्टिफिकेद कर कहा जाता था, बनाएं रखने के 
लिए बाध्य किया । भारत सरकार ब्रिटिश पूंजी के स्वतंत्र एवं स्वस्थ प्रवाह को रोक 
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और सुख साधनों के बारे में आशाएं काफो बढ़ गई थीं। परंतु आधुनिक आधार पर सैना 
के लिए इमारतों का निर्माण करना और उन्हें बनाए रखना बहुत खर्चीला था। गृह 
अधिकारियों की ओर से तर्क दिद्या गया था कि “इन उपायों को करने के लिए यदि सेना 
के कल्याण की स्वाभाविक इच्छा पर्याप्त कारण न हो तो भी यूरोपीम सेमिको की काय- 
क्षमता की अवस्था मे वृद्धि से सरकार को जो आथिक लाभ होगा उससे इस बढ़े हुए फरचे 
की अच्छी तरह युक्तिसंगत सिद्ध किया जा सकता है ।** इन बैरकों के निर्माण की लागत 
का मूल प्राककलन ] करोड़ पौड था।?श वाद में प्रावकलन से संशोधन करके लागत 
बढाकर ] करोड़ ।3 लाख 0 हजार पौड कर दी गई। महू संपूर्ण व्यय पांच वर्षो 
(865-66 से 869-70) में किया जाना था ।*० यह उठ सरकार पर काफ़ी भार था 
जिसके लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए प्राय: साधन जुद्ध पाना 
कठिन होता था। सितबर, 868 मे सपरिषद गवर्नर जनरल ने भारत मंत्री को लिखा, 
“यदि सैन्य निर्माण पर व्यय को निकाल दिया जाए तो अन्य साधारण लोक निर्माण जैसे 
सड़क, संचार साधन, सार्वेजनिक इमारत इत्यादि पर व्यय मे वृद्धि होने के स्थात पर 
उसमे भारी कभी हुई है और वित्तीय कठिनाइयों के कारण हमें इन पर व्यय में कठौती 
करनी पड़ी है*** (7 भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि व्यय की इस प्रवृत्ति से देश 
के सासान्य विकास में कोई योगदान नही मिला है ।!? इस तथ्य ने सरकार को आली- 
चना का काफी शिकार बना दिया। भारतीय समाचार पत्रों ने इस संबंध मे शिकायत 
की कि यूरोपीय स॑तिकों को आराम तथा विन्ासिता की सुविधाएं देने के लिए भारी 
धनराशि व्यय की जाती है जबकि लोकोपयोगी निर्माण के लिए धन का अभाव बनाए 
रखा जाता है । 5 
सरकार की आय का अपेक्षाकृत बड़ा अनुपात विकास कार्यो जैसे सड़क, नहर 
तम्ना लोकोपयोगी निर्माण पर लगाया जाना संभव हो सके, इस दृष्टि से सुझाव दिया 
गया कि संन्‍य निर्माण पर व्यय को ऋण लेकर पूरा किया जाएं। यह प्रश्न कि कया 
सैनिक बैरकों के निर्माण, के लिए सरकार को ऋण लेना चाहिए, भंभीर विवाद का विषय 
बन गया ! 
जनवरी, 865 में भारत सरकार ने भारत मंत्री को एक गोपनीय पत्र में सिखा 
कि असनिक लोक निर्माण, तथा पुराने अमेनिक एवं सेन्‍्य निर्माणों की देखभाल तथा 
मरम्मत और रेलों पर व्यय के ऊपर सैनिक बैरकों के निर्माण पर अतिरिक्‍त व्यय का भार 
असह्य है। कराधान में वृद्धि किए विना चालू आय से इन सब के लिए व्यवस्था कर 
दाना असंभव है। परंतु कराधात में वृद्धि से लोगो की संपरनता एवं संतुष्टि में बाघ 
है ।/४ और. वर्तमान पीढी पर इन तिर्माण कार्यों का संपरर्ण भार डाल देना अन्यायपूर्ण हैः 
जो भावी पीढ़ियों के लिए भी थे । 
आरत सरकार ते अनेक बार यह सुझाव दिया कि भारत मंत्री को ऋण तेना 
चाहिए और सेना के लिए बरकों को लागत का एक अश ऋण से और शेप चालू आय 
से पूरा करना चाहिए (१ 865-66 में तीन वार भारत मंत्री से सँन्‍्य निर्माण के लिए 
लगातार चीन वर्षों तक बापिक ऋण द्वारा 30 लाख पौंड जुदाने या अनुरीध डिया गया। 
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प्रइन यह था कि 'क्या विशिष्ट एवं अस्थाई कराधान किया जाना चाहिए ***मथवा भार 
अगली पीढ़ियों के साथ बांठा जाना चाहिए । दूसरा तरीका अपेक्षाकृत अच्छा था क्योंकि 
केवल सैन्य निर्माण से ही बजट में घाटा रहता था ।6 
भारत सरकार ने एक अन्य सुझाव दिया । प्रस्ताव यह था कि सेना के लिए 
बैरक सहित सभी लोक निर्माण पर भारी व्यय को लेखे में 'असाधारण' प्रभार के नाम 
से दिखाया जाए और इन्हें पूजीगत प्रभार माना जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि 
असाधारण प्रभार को वाधिक आय-व्यय विवरण मे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए 
और इन्हें रोकड़ शेष के विवरण में अलग से ऋण के रूप मे दिलाया जाना चाहिए 76 
867 में आसिरकार भारत मंत्री को 0 लाख पौंड का ऋण प्राप्त करने के 
लिए राजी किप्रा गया। परंतु भारत सरकार के इस प्रस्ताव पर कि अगले दो वर्षों में 
भी इतनी ही राशि के ओर 'ऋण लिए जाएं, क्रेनबोन ने अपनी सरकार की ओर से कोई 
वचन नही दिया ।!# भारत मंत्री, क्रेनवो् 'असाधारण प्रभार! को चालू लेखे से हटाकर 
ऋण में रखने के लिए भी सहमत हो गया। उसने यह भी मान लिया कि सेना के लिए 
बैरकों के निर्माण पर यर्च असाधारण प्रभार! की श्रेणो मे रखा जाना चाहिए ।88 
तथापि बाद में इन दोनों ही निर्णयों में थोड़ा सा संशोधन किया गया। इंडिया 
आफिस में क्रेनवो्न के उत्तराधिकारी नोयबेकोट ने आदेश दिया कि सैन्य निर्माण कार्यो 
पर खर्च 'असाधारण' प्रभार की श्रेणी से निकाल दिए जाने चाहिए। केवल सिचाई के 
साधनों के निर्माण को चॉलू लेसे से हटाकर ऋण मे रखना होगा। उसका मत था कि 
प्रत्येक वर्ष की आय से लोक निर्माण के लिए घन की व्यवस्था में अनुचित रूप से कमी 
करके बैरको तथा अन्य अलाभकर निर्माण कार्यों पर व्यय को अलग करने का उद्देश्य 
भारत सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में गलत धारणाओं को प्रोत्साहन - 
देना था ।!११ अत. भारत सरकार ने सैन्य निर्माण कार्यो (सडक, वांघ इत्यादि) पर 
खर्चों को “असाधारण प्रभार' की श्रेणी से 'ताघारण प्रभार! (अर्थात वे खर्च जो चालू आय 
से किए जाने चाहिए) की श्रेणी में रख दिया १" इसके अलावा भारत मंत्री के आदेश 
पर वित्त सदस्य डब्ल्यू० एन० मेंसी ने भारत सरकार की ओर से घोषणा की कि बैरकों 
के निर्माण के लिए व्यय चालू आय से किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए और 
अधिक ऋण नही लिए जाएंगे । ५ 
गवर्नर जनरल की परिषद के अनेक सदस्यों ने जिनमे सेना संबंधी मामलों का 
सदस्य और सेनाध्वक्ष भी ये, नीति में उचठाव का विरोध किया। सर डब्ल्यू ० आर० 
मैंसफील्ड ने कहा कि अधिकारी समय के विपरीत चल रहे हैं क्योंकि यदि सैन्य निर्माण 
पर ब्यय ऋण से न करके चालू आय से किया जाना है तो विकास पर व्यय में कमी 
करनी होगी । ऋण लेने के विषय मे इंकार करके सरकार अभ्रचलित नीति को पुनः 
अपना रही थी जिसका अ्थे निर्माण कार्य मे विलंब था !श सेजर जनरल एच० एम० 
ड्यूरेंड ने स्पप्ट किया कि नोर्थंकोट के 'घोर पश्चगामी' निर्णय ने सरकार को अलोकप्रिय 
व्यवसाय कर की जिसे लाइसेंस अथवा सदिफिकेट कर कहा जाता था, बनाए रखने के 
लिए वाध्य किया। भारत सरकार ब्रिटिश पूंजी के स्वतंत्र एवं स्वस्थ प्रवाह को रोक 


डा 
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ओर सुख साधनों के थारे में आशाएं काफी बढ़ गई थीं । परंतु आधुनिक आधार पर र 
के लिए इमारतों का निर्माण करना और उन्हें ववाए रखना बहुत जीता था। 
अधिकारियों की ओर से तके दिया गया था कि 'इन उपायों को करने के लिए यदि से- 
के कल्याण की स्वाभाविक इच्छा पर्याप्त कारण न हो तो भी यूरोपीय सैनिकों की कार्य 
क्षमता की अवस्था में वृद्धि से सरकार को जो आधिक लाभ होगा उससे इस बढ़े हुए खर्चे” 
को अच्छी तरह युक्तिसगत सिद्ध किया जा सकता है ।??* इन बैरकों के निर्माण की लागत 
का मूल प्रावकलन 3 करोड़ पौंड था।?? बाद में प्रावकलन में संशोधन करके लागत 
बढाकर ! करोड़ 3 लाख 0 हजार पौंड कर दी गई। यह संपूर्ण व्यय पांच वर्षो 
( ६865-66 से 869-70) में किया जाना था ।!*" यह उस सरकार पर काफी भार था 
जिसके लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए प्रायः साधव जुटा '4 
कठिन होता था | सितबर, 868 में सपरिपद गवर्नर जनरल ने भारत मंत्री क। लि७ 
"यदि सैन्य निर्माण पर व्यय को निकाल दिया जाए तो अन्य साधारण लोक निर्माण ५- 
सडक, संचार साधन, सार्वजनिक इमारत इत्यादि पर व्यय में वृद्धि होने के स्थान 
उसमें भारी कमी हुई है और वित्तीय कठिनाइयों के कारण हमें इन पर व्यय में ५ 
करनी पडी है***।' भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि व्यय की इस प्रवृर्धि 

के सामान्य विकास में कोई योगदान नही मिला है 7४ इस तथ्य ने कष९क।९ 

चना का काफी शिकार बना दिया। भारतीय समाचार पर 

की कि यूरोपीय सैनिकों को आराम तथा विलासिता य॑ 

धनराशि व्यय की जाती है जबकि लोकोपयोगी निर्माण* 

रखा जाता है 
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अनुपस्थिति भत्ते सम्मिलित थे। जिस अवेधि का हमसे अध्ययन किया है उसमें असैनिक 
खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही थी। इसका एक कारण जिसका हम पहले भी कई बार 
उल्लेख कर चुके हैं, भारत मे कीमत और मजदूरी में सामान्य वृद्धि थी। दूसरा कारण 
प्रशासन में सुधार की मांग था। 'आधुनिक धारणाओं के अनुरूप महान सश्य प्रशासन के 
'सभी उपकरणों” की व्यवस्था करनी थी ।7* अतः एक ओर तो नए विभाग खोले गए, 
पुरामे स्थापनों का विस्तार किया गया,'सेवा की शाखाओं का पुनर्गठन एवं विकास किया 
गया और दूसरी ओर पुराने बेतनमानों मे संशोधन किए गए, अफसरों (विशेष रूप से 
यूरोपीय अफसरों) की सुविधाएं बढा दी गई और कीमत तथा मजदूरी मे वृद्धि के 
कारण अनेक नए यर्चे किए गए । 
हिंदुस्तानी न्यायाधीशों तथा न्यायालयों में काम करने वाले मातह॒त हिंदुस्तानी 

अधिकारियों को बहुत थोडा वेतन मिलता था । औसत बेतन 250 रुपये वापिक से कम 
था और सदसे अधिक वेतन पाते वाले अफ़सरो को केवल 800 रुपए प्रति वर्ष मिलता 
था। लारेंस के वायसराय काल में पहले बंगाल प्रेसीडेसी मे और फिर अन्य प्रातों मे 
न्यायिक सेवा में वेतनो में मंशोधन हुआ । यह जान स्ट्रैंची की सहायता से (जिसने मामले 
की जांच कर बेतनों मे वृद्धि की सिफारिश की थी) लारेस द्वारा किए जाने वाले विविध 
उपायों में से एक था ।!% गैर अनुवंधित न्यायिक सैवाओ के वेतनों में वृद्धि से सभी गैर 
अनुवंधित कर्मचारियों के वेतनों मे उसी प्रकार के संशोधन करने पड़े । समाचार पत्रों मे 
इस प्रकार खबर थी कि मुद्रां की ऋष शवित में तेजी से कमी होने के कारण गैर अनुव धित 
कर्मचारियों को भारी कप्ठ झेलना पड़ रहा है?» गैर अनुवंधित अफसरों ने सरकार 
को यह बताते हुए याचिका (अर्जी) भेजी कि योग्य व्यक्तियों को आकवपित करने की 
दृष्टि से वेतनमान तथा पे शन कम है, विशेष रूप से उस समय जबकि भारत मे लाभप्रद 
रोजगार के विविध क्षेत्र खुल रहे हैं।”? सरकार इस बात से पूरी तरह, परिचित थी 
कि वेतन का प्रश्न 'मजदूरी वाजार की वास्तविकताओं” के संदर्भ के विना कैवल 

पुर्वोदाहरणो के आधार पर तय नहीं हो सकता |” इस बात पर ध्यान दिया गया था 

कि अनेक योग्य अफसर सरकारी नौकरी छोडकर वाणिज्यिक फर्मो तथा-बैकों मे जा रहे 

थे १० यथार्थ में, 863 से बंबई सरकार 200 रुपये से कम पाने वाले अफसरों को 

खाद्यान्न भत्ता' दे रही थी । जिसे आजकल महंगाई भत्ता कहा जाता है, संभवतः यह 

उसका सबसे पहला उदाहरण है।““ 865 से 867 तक लगातार कई संशोधमो के 

द्वारा देश के लगभग सभी भागों में सिविल मातह॒त कर्मचारियों के बेतनों मे वृद्धि हो 

गई १0 

गेर अनुवधित सिविल सेवाओं मे भारी संख्या में यूरोपीय तथा यूरेशियाई लोग 

लगे हुए थे। ये पेंशन तथा अवकाश भत्ता मागते थे ज़िससे सरकार का खर्च बहुत हो 

जाता था ० भारत मंत्री गैर अनुबधित सेवा के विकास को जिसमे सभी ऊचे पदों को 

अंग्रेजों ने हुधिया लिया (था)” रोकना चाहता था। 868 के एक सर्वेक्षण के अनुसार 

(सिविल प्रशासन मे ) सरकारी पदों पर 00 रुपग्रे से अधिक पाने वाले भारतीयों की संख्या 

केवल 4,039 थी । इनमे से अधिकांश (3,898) को 500 रुपए अथवा उससे कम मिलता 
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है उस समय ऐसा करती है जब ब्रिटिश 
कर भारत की सामान्य प्रगति को रोकती है'* को | खोज में है १४ 
पूंजी सुरक्षित एवं लाभकारी निवेश के अवसर की; स्ट्रेची और डब्ल्यू० एन० मंसी ने 
गवर्नर जनरल लारेंस, गृह सदस्य रत फफिया । लारेस का विचार था कि ऋष 
नोथंकोट के निर्णय का समर्थन करने का प्रयास | है ।!० जान स्ट्रैची इस मत से सहमत 
लेने के लिए वाध्य होना निस्संदेह बड़ी वुरी वात लिए सरकार उसी अवस्था में ऋण ले 
था। अलाभकारी निर्माणों जैसे बैरक इत्यादि केय पूरा कर पाना असभव हो अस्यथा 
सकती थी जब चालू बर्ष की आय से इन पर बट इयूरेड तथा मैंसफील्ड ने विसम्मति 
नही ।/४ यह विचारधारा अंत में स्वीकार की गई “अनुसार वे उसी सरकार के सदस्य 
टिप्पणी लिखी, परहु मंत्नि एरिपद के सिद्धावों इैरोध प्रकट नही कर सकते ये /!म 
होने के नाते भारत की जनता के सामने अपना वि सैन्य निर्माण पर व्यय जहा तक सभव 
संक्षेप मे, भारत सरकार की नीति थी कि से अधिक ऋण न लिया जाए जिसके 
हो चालू वर्ष की आय से ही किया जाए और जगा ऋण, चालू वर्ष की आय से ही इन 
बिना काम चला पाना संभव न हो। 867-58 था ॥ नोर्थकोट क्रेनबोर्न की भांति इस 
खर्चो को पूरा करने के सिद्धांत से थोड़ा विचलन (कि वह भारत सरकार को लाभकारी 
नियम को ढीला करने के लिए तत्पर नही था क्यों दे पाने में समर्थ रहेगे) के अलावा 
सिंचाई निर्माण कार्यों (जों लगाई गई पूजी पर ब्य॑ देने के लिए अनिच्छुक था। अतः, 
किसी अन्य वात के लिए ऋण लेने की अनुमतिके लिए पूर्ण रूप से चालू वर्ष की आय 
868-69 से सरकार सैन्य निर्माण पर व्यय करने | 868 के प्रेपण में स्पष्ट किया है कि 
पर ही निर्भर रही। जैसा कि भारत सरकार ने | कर तथा आय कर के रूप में विभिर्त 
इस स्थिति के कारण उसे लाइसेंस कर, सर्टिफिकेटडा था । इसी प्रेषण मे परिपद गवर्नर 
प्रकार के प्रत्यक्ष कर लगाने के लिए विवश होना प्‌ “ऊपर से देखने पर यह लग सकता हैं 
जनरल ने असामान्य स्पष्टता के साथ लिखा था, भी उतना ही कर रहे हैं जितना पहते 
कि हम देश में सामान्य विकास करने के लिए अब *छ वर्धो में सेना पर व्यय का अनुपात 
कभी कर रहे थे। परंतु वास्तव मे**“हाल के कु बढाने मे प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं 
बहुत वढ गया है। यह व्यय राष्ट्र की संपत्ति को 


«० ॥ १96 
है] ५ 


+ 
४ दिखाई जाने वाली प्रमुख मदो का 
इस अध्याय के प्रारंभ मे लेखे के व्यय पक्षे मे [खर्च भारत सरकार के कुल व्यय के 
पुनरीक्षण करते , हुए हमने देखा था कि सेना परगभग 5 प्रतिशत थे। तात्पयं यह है 
लगभग एक तिहाई और लोक निर्माण पर व्यय ले लरथा। सिविल प्रशासन पर व्यय भी 
कि लगभग आधा व्यय सेना और लोक निर्माण पुवधित तथा गैर अनुवधित सरकारी 
कुल व्यय का एक तिहाई था। इस श्रेणी मे मरंह खर्चे, विधि एवं न्याय! के अत्गंत 
अफसरो के वेतन तथा स्थापना खर्चे, राजस्व संग्रगो मे राजनीतिक एजेंसियों 





मेयो के यर्च , 
लि रि ५ 382 4 न 

आने वाले व्यय; भारतीय रियासतों तथा दूसरे देशरफसनों को मिलने बाते अवकाश एव 

सेवा निवृत्ति तथा अनुकंपा भत्तें; और यूरोपीय ३ 
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अनप्यिति भत्ते सम्मिलित थे । हि अवधि का हमगे अध्ययन किया है उसमें असैनिक 
उचों से लगातार बह हो रही थी इसका एक वगरण जिसका हम पहले भी कई वार 
और मजदूरी में सामान्य बुद्धि थी । दूसरा कारण 

उल्तेष बार चुके है, भारत मे वो परुनिक घारणाओं के अनुरूप महान सभ्य प्रशासन के 
नी उप कया ह् कम का ल्मी भी //** अतः एक ओर तो नए विभाग खोले गए, 
पुराने स्थापनी का विस्तार किया गे +>सेवा की शाखाओं का पुनर्गठन एवं विकास किया 
(तो में संशोधन किए गए, अफसरों (विशेष रूप से 


गा कम दा न गई ए सर कण शर्त शॉट 


कारण अनेक नए पर्चे किए गए । 
हिंदुस्तानी न्यायाधीशों तथा 
अधिकारियो को बहुत थोडा वेतन * 
था और सबसे अधिक वेतन पाने चींले 
था। लारंस के बायमराय काल में ५ 
न्‍्याथिक सेवा में वेतनों मे सशोधने हू रण 
की जाच कर बेतनों मे वृद्धि की सिंफा 
उपायो में से एक था ।/** गैर अनुव ६, 
अनुबधित कमंचारियों के वेतनों में उरे 


न्यायालयों में काम करने चाले मातहृत हिंदुस्तानी 
लता था । औसत बेतन 250 रुपये वापिक से कम 
अफसरों को केवल ]800 रुपए प्रति वर्ष मिलता 
हले बंगाल भ्रेसीडेंसी में और फिर अन्य प्रांतों में 
जान स्ट्रेंची की सहायता से (जिसने मामले 
को थी) लारेंस द्वारा किए जाने, वाले विविध 
तर न्यायिक सेवाओं के वेतनो में वृद्धि से सभी गैर 
प्री प्रकार के संशोधन करने पड़े । समाचार पत्रों में 
॥वित में तेजी से कमी होने के कारण गैर अनुबंधित 
का त्या 84, है।'** भैर अनुवंधित अफसरों ने सरकार 
को यह बताते हुए याचिका (अर्जी) मिजी कि योग्य व्यक्तियों को आकपषित करने की 
दाद अललमान तथा पेन कम है, कक रूप से उस समय जबकि भारत में लाभप्रद 
रोजगार के दिविंध तेज सन रहे हैं सरकार इस वात से पूरी तरह परिचित थी 
कि बेतस का प्रइन 'मजदुरी बाज (की वस्तबिकताओं के संदर्भ के बिना केवल 
पूर्वोदाहरणो के आधार पर तय नहीं हो सकता ।ए इस वात पर घ्यान दिया गया था 
फिअमेफ पोग्य भडत र सरफारी तोयाते छोड़कर वाणिज्यिक फर्मो तथा वंकों भे जा रहे 
(6 बना में। (63 से बबई [कार 200 रुपये से कम पाने वाले अफसरों को 
वलप्यएल पत्ता दे रह की ३ ऐडिऐे जिकल महंगाई भत्ता कहा जाता है, संभवतः यह 
उप्तका सबसे पहला उदाहरण है ०0१ [565 से ]867 तक लगातार कई मंशोधनों के 
वर दा के कम मी गर्म बिल मातह॒त कर्मचारियों के वेतनो में बुद्धि हो 
238 ४ चित चिब् मे भारी संझया मे यूरोपीय तथा य्रेशियाई लोग 
गैर अनुवधित सिविल सेवाओं, मांगते थे जिससे सरकार का जर्च बहुत हो 


लगे हुए भरे त्तः काश ६ रो 
जाता या दा (रत मर्द, 4३२ आव त॒ सेवा के विकास को जिसमें सभी ऊचे पदों को 

चाहता था। 868 के एक सर्वेक्षण के अनुसार 
अग्रेजो से हथिया लिया (था)]* तकर्ना. ह्‌ 


॥ तन 


ब्रिडिश राज के वित्तीय आधार 





कं संपूर्ण भारत में केवल 5 व्यक्ति ऐसे पदों पर थे जिनका वेतन ,000 रुपए 
अथवा अधिक था ।९९ इन आँकडों से एक हद तक भारत मे नए शिक्षित मध्यम वर्ग का 
सरकार की रोजगार संवंधी नीति के प्रति रोप स्पष्ट हो जाता है। सरकार की रोजगार 
संबंधी नीति के आलोचक यह स्पष्ट करके कि ब्रिटिश प्रशासको की नियुक्ति राज्य के 
लिए अत्यधिक महंगी पड रही थी, अपने मामले को अधिक पुष्ट बना रहे थे। सिविल 
अवकाश एवं अनुपस्थिति भत्ते नामक व्यय की मद केवल उन ब्रिटिश अर्निक 
अधिकारियों के कारण थी जिन्हे ऐसा कहा जाता था कि उष्ण कटिवंधीय जलवायु में 
कुछ समय तक नौकरी कर लेने के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए इंग्लैड जाने की आवश्यकता 
पड़ती थी। 863-64 में अवकाश भत्ते पर व्यय की राशि 72,000 पौंड थी जो कुछ 
समय मे दुगुनी हो गई और दस वर्षो में ।0 लाख पौड के लगभग बढ़ गई । 

सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर सेवा निवृत्ति एवं अनुकपा भत्ते पाने 
वालों में, संख्या की दृष्टि से, भारतीयों की प्रधानता थी, परंतु अधिकाश धनराशि 
यूरोपीय लोगों की मिल रही थी। पेंशन निस्संदेह सेवा काल मे वेतनमानों के अनु- 
पात में दी जा रही थी। इस मद के अंतर्गत एक दशक (863-64 से 872-73 तक ) 
में 5 लाख की वृद्धि असाधारण नहीं थी। संभवतः वृद्धि की मात्रा और भी अधिक 
रही होती यदि इंग्लैंड में अधि”... गैर नियपग्नितश “बिक व्यय में वृद्धि की 
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कठिन था जो उससे अपनी पेंशन में वृद्धि की माग कर रहे थे ।//*, « 

समय-समय पर नागरिक व्यय में कमी करने के प्रयत्न किए गए,। कैनिंय के 
वायसराय काल में एक नागरिक (सिविल) वित्त आयोग, जिसका अध्यक्ष आर० टैपिल 
था, नियुक्त किया गया। एक काफी लंबी और विस्तृत जांच (जुलाई, 860 से मार्च, 
862 तक) के बाद आयोग ने व्यय की विविध मदों में कटौती की सिफारिश की जिससे 
लगभग ] करोड 20 लाख रुपये की बचत हो सकती थी। सभी कटौतियां सरकार को 
मंजूर नही थी परंतु लगभग | करोड रुपये कीं कटौती तो सभव थी ही ।?* अफसर वर्ग 
के बीच कटौती संवधी उपाय अधिक लोकप्रिय नही थे ॥2९ 869-70 में मेयो ने नाग- 
रिक खर्चों को कम करने का एक और प्रयत्न किया । उसने अनुभव किया कि 'किसी भी 
सार्वजनिक व्यक्ति के लिए सबसे अप्रिय कार्य जो हो सकता है वह है अपव्यय के विरुद्ध 
अभियान और 'स्वार्थो" अनावश्यक पदों तथा सामान्य रूप से वेकार व्यक्तियों पर 
प्रहार /!? अफसर वर्ग ने मितव्ययिता के उपायों का विरोध किया। सरकारी मत था 
कि यदि सरकार “ब्रिटिश शासन के प्रत्ति कतंव्यों तथा शासन की आवश्यकताओं' की 
ओर ध्यान देती है तो नागरिक खर्चों में वृद्धि होना अपरिहाय है ।2/6 

भारत सरकार के भारत और इंग्लैंड मे ब्याज प्रभार कुल व्यय के 0 प्रतिशत 
से अधिक थे । ये खर्च विभिन्‍न प्रकार के ऋणों की वजह से थे। मोटे तौर पर ऋणों को 
तीन श्रेणियों मे विभकत किया जा सकता था : (क) स्थायी ऋण, (ख) चल अथवा 
अस्थाई ऋण; तथा (ग) अनिधिवद्ध ऋण। अस्थाई ऋणों की श्रेणी में जनता को 
निर्गेत राजकोष पत्र (ट्रेजरी विल) अथवा कागजी मुद्रा रिजर्व आते थे। नियमानुसार 
राजकोप पत्र ] वर्ष से कम अवधि के लिए होते थे, परंतु कभी-कभी इनका समय-समय 
पर नवीकरण होता था और कभी राजकोप पत्रो के धारकों को यह विकल्प होता था 
कि वे यदि चाहे तो उन्हें दुसरे शेयरों में बदल लें ॥ इस प्रकार अस्थाई ऋण का स्थाई 
ऋण मे परिवर्तत हो जाता था ।7१ विल्सन ने ऐसे ऋणों को, जिनका भुगतान अल्प और 
अनिश्चित समय पर करना पड़ सकता था, अंतिम रीति के प्रयोग द्वारा अधिक स्थाई 
स्वरूप के ऋणों में वदल लिया ९ डाकघर नकदी पत्न तथा अनैतिक एवं सैनिक सेवा 
विधियों के निक्षेप अनिधिवद्ध ऋण थे। अनिधिवद्ध ऋण और राजकोप पत्नों के रूप में 
ऋण बहुत अधिक नहीं थे। अत. यहा पर हम मुख्य रूप से स्थाई ऋण पर ही विचार 
करेंगे। 

लेखओं में स्थाई ऋण सामान्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता था; 

()साधारण ऋण अथवा अनुत्पादक ऋण, तथा (2) उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋणों 

में सिंचाई, रेल तथा अन्य लोक निर्माण ऋण सम्मिलित किए जाते थे । ये इसलिए उत्पादक 
ऋण कहलाते थे क्योंकि यह्‌ आशा की जाती थी कि इन पर किए गए पूजी निवेश से 
आय (जल उपकर, रेल से प्राप्तियां इत्यादि) प्राप्त होमी जिसका प्रयोग उधार लेकर 
निवेश की गई पूजी पर ब्याज चुकाने के लिए किया जा सकेगा। 'साधारण ऋण! की 
श्रेणी में ईस्ट इंडिया कंपनी से विरासत में मिले दायित्व तथा उत्तर सैन्य विद्रोह काल 
में संचित अन्य ऋण थे । 
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कठिन था जो उससे अपनी पेशन में वृद्धि की माग कर रहे थे ।*, « 

समय-समय पर नागरिक व्यय मे कमी करने के प्रयत्न किए गए। कैनिंग के 
वायसराय काल में एक नागरिक (सिविल) वित्त आयोग, जिसका अध्यक्ष आर० टेपिल 
था, नियुक्त किया गया। एक काफी लंबी और विस्तृत जांच (जुलाई, 860 से मारे, 
]862 तक) के बाद आयोग ने व्यय की विविध मदों मे कटौती की सिफारिश की जिससे 
लगभग | करोड 20 लाख रुपये की वचत द्वो सकती थी। सभी कटौतियां सरकार को 
मंजूर नही थी परंतु लगभग । करोड रुपये कीं कटौती तो संभव थी ही ।* अफसर वर्य 
के बीच कटौती संबंधी उपाय अधिक लोकप्रिय नहीं थे।/९ 869-70 में भेयो मे नाग- 
रिक ख्चों को कम करने का एक और प्रयत्न किया। उसने अनुभव किया कि 'किसी भी 
सार्वजनिक व्यक्ति के लिए सबसे अप्रिय कार्य जो हो सकता है वह है अपव्यय के विरुद्ध 
अभियान और 'स्वार्थो" अनावश्यक पदों तथा सामान्य रूप से वेकार व्यक्तियों पर 
प्रहार ।/!? अफसर वग्ग ने मितव्ययिता के उपायो का विरोध किया। सरकारी मत था 
कि यदि सरकार “ब्रिटिश शासन के प्रति कर्तव्यों तथा शासन की आवश्यकताओ' की 
ओर ध्यान देती है तो नागरिक खर्चों में वृद्धि होना अपरिहार्य है ।7% 

भारत सरकार के भारत ओर इंग्लैंड में ब्याज प्रभार कुल व्यय के 0 प्रतिशत 
से अधिक थे। ये खर्च विभिन्‍न प्रकार के ऋणों की वजह से थे। मोटे तौर पर ऋणों को 
तीन श्रेणियों मे विभकत किया जा सकता था: (क) स्थायी ऋण, (ख) चल अथवा 
अस्थाई ऋण; तथा (ग) अनिधिवद्ध ऋण। अस्थाई ऋणों की श्रेणी में जनता को 
निगगेत राजकोप पत्र (ट्रेजगी विल) अथवा कागजी मुद्रा रिजर्व आते थे। नियमानुसार 
राजकोप पत्र | बष से कम अवधि के लिए होते थे, परंतु कभी-कभी इनका समय-समय 
पर नवीकरण होता था और कभी राजकोप पत्रों के धारकों को यह विकल्प होता था 
कि वे यदि चाहें तो उन्हे दूसरे शेयरो में वदल लें। इस प्रकार अस्थाई ऋण का स्थाई 
ऋण में परिवर्तत हो जाता था 7१ विल्सन ने ऐसे ऋणों को, जिनका भुगतान अल्प और 
अनिश्चित समय पर करना पड़ सकता था, अंतिम रीति के प्रयोग द्वारा अधिक स्थाई 
स्वरूप के ऋणो में बदल लिया ॥% डाकघर नकदी पत्र तथा अनेतिक एवं से निक सेवा 
निधियों के निक्षेप अनिधिवद्ध ऋण ये। अनिधिवद्ध ऋण और राजकोप पत्नों के रूप मे 
ऋण वहुत अधिक नहीं थे। अत. यहा पर हम मुख्य रूप से स्थाई ऋण पर ही विचार 
करेगे। 

लेखओं मे स्थाई ऋण सामान्यतः दो श्रेणियों मे विभक्त किया जाता था: 
(॥ ) साधारण ऋण अथवा अनुत्यादक ऋण, तथा (2) उत्पादक ऋण | उत्पादक ऋणों 
में सिचाई, रेल तथा अन्य लोक निर्माण ऋण सम्मिलित किए जाते थे । ये इसलिए उत्पादक 
ऋण कहलाते थे क्योकि यह आशा की जाती थी कि इन पर किए गए पूजो निवेश से 
आय (जल उपकर, रेल से प्राप्तिया इत्यादि) प्राप्त होगी जिसका प्रयोग उधार लेकर 
निवेश की गई पूजी पर ब्याज चुकाने के लिए किया जा सकेगा। 'साधारण ऋण!' की 
श्रेणी में ईस्ट इंडिया कपनी से विरासत में मिले दायित्व तथा उत्तर सैन्य विद्रोह काल 
में सचित जन्य ऋण थे । 
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कठिन था जो उससे अपनी पेंशन में वृद्धि की माग कर रहे थे [7*, « * 

समय-समय पर नागरिक व्यय में कमी करने के प्रयत्न किए गए। कैनिंग के 
वायसराय काल में एक नागरिक (सिविल) वित्त आयोग, जिसका अध्यक्ष आर० टैपिल 
था, नियुक्त किया गया। एक काफी लंबी और विस्तृत जांच (जुलाई, 860 से मार्च, 
]862 तक) के बाद आयोग से व्यय की विविध सदों मे कटौती की सिफारिश की जिससे 
लगभग ] करोड 20 लाख रुपये की बचत हो सकती थी। सभी कटोतिया सरकार को 
मंजूर नही थी परंतु लगभग | करोड रुपये की कटोती तो सभव थी ही ।* अफसर वर्ग 
के बीच कटौती संबंधी उपाय अधिक लोकप्रिय नही थे।”* 869-70 में भेयो मे नाग- 
ररिक खर्चों को कम करते का एक और प्रयत्न किया। उसने अनुभव किया कि 'किसी भी 
सार्वेजनिक व्यविति के लिए सबसे अप्रिय कार्प जो हो सकता है वह है अपव्यय के विरुद्ध 
अभियान और 'स्वार्थो" अनावश्यक पदों तथा सामान्य रूप से वेकार व्यक्तियों पर 
प्रहार ।!!? अफसर वर्ग ने मितव्ययिता के उपायो का विरोध किया। सरकारी मत था 
कि यदि सरकार 'ब्रिटिश शासन के प्रति कतंव्यों तथा शासन की आवश्यकताओ' की 
ओर ध्यान देती है तो नागरिक खर्चो में वृद्धि होना अपरिहाय है 8 

भारत सरकार के भारत ओर इंग्लैंड में व्याज प्रभार कुल व्यय के 0 प्रतिशत 
से अधिक थे। ये खर्च विभिन्‍न प्रकार के ऋणों की वजह से थे। मोटे तौर पर ऋणों को 
तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता था : (क) स्थायी ऋण, (ख) चल अथवा 
अस्थाई ऋण; तथा (ग) अनिधिवद्ध ऋण। अस्थाई ऋणों की श्रेणी मे जनता को 
निर्मत राजकोष पत्र (ट्रेजरी बिल) अथवा कांगजी मुद्रा रिजवं आते थे। नियमानुसार 
राजकोप पत्र ) वर्ष से कम अवधि के लिए होते थे, परंतु कभी-कभी इनका समय-समय 
पर नवीकरण होता था और कभी राजकोय पत्रो के धारकों को यह विकल्प होता था 
कि वे यदि चाहे तो उन्हे दुसरे शेयरों में वदल लें॥ इस प्रकार अस्थाई ऋण का स्थाई 
ऋण में परिवर्तन हो जाता था ।/* विल्सन ने ऐसे ऋणों को, जिनका भुगतान अल्प गौर 
अनिश्चित समय पर करना पड़ सकता था, अंतिम रीति के प्रयोग द्वारा अधिक स्थाई 
स्वरूप के ऋणों में बदल लिया |" डाकघर नकदी पत्न तथा अरनैतिक एवं सैनिक सेवा 
निधियों के निक्षेप अतिधिवद्ध ऋण ये। अनिधिवद्ध ऋण और राजकोप पत्ों के रूप में 
ऋण बहुत अधिक नहीं थे। अत: यहा पर हम मुख्य रूप से स्थाई ऋण पर ही विचार 
करेंगे। 

लेखओं में थाई ऋण सामान्यतः दो श्रेणियों में विभकत किया जाता था: 

(।) साधारण ऋण अथवा अनुत्पादक ऋण, तथा (2) उत्पादक ऋण | उत्पादक ऋणों 

में सिंचाई, रेल तथा अन्य लोक निर्माण ऋण सम्मिलित किए जाते थे । ये इसलिए उत्पादक 
ऋण कहलाते थे वयोकि यहू आशा की जाती थी कि इन पर किए गए पूंजी निवेश से 
आय (जल उपकर, रेल से प्राप्तियां इत्यादि) प्राप्त होगी जिसका प्रयोग उघार लेकर 
निवेश की गई पूंजी पर ब्याज चुकाने के लिए किया जा सकेगा। 'साधारण ऋण' की 
श्रेणी में ईस्ट इंडिया कंपनी से विरासत में मिले दायित्व तथा उत्तर सैन्य विद्रोह काल 
मे सचित अन्य ऋण थे । 
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था और संपूर्ण भारत में केवल 5 व्यक्त ऐसे पदों पर थे जिनका वेतन 000 सपए 
अथवा अधिक था ।*०* इन आंकड़ों से एक हद तक भारत में नए शिक्षित मध्यम वर्ग का 
सरकार की रोजगार संबंधी नीति के प्रति रोप स्पष्ट हो जाता है। सरकार की रोजगार 
सर्वधी नीति के आलोचक यह स्पष्ट करके कि ब्रिटिश प्रशासकों की नियुक्ति राज्य के 
लिए अत्यधिक महंगी पड रही थी, अपने मामले को अधिक पुष्ट वना रहे थे। सिवित 
अवकाश एवं अनुपस्थिति भत्ते नामक व्यय की मंद केवल उन ब्रिटिश अगैगिक 
अधिकारियों के कारण थी जिन्हें ऐसा कहा जाता था कि उष्ण कटिवंधीय जलवायु मे 
कुछ समय तक नौकरी कर लेने के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए इंग्लैंड जाने की आवश्यकता 
पड़ती थी। 863-64 में अवकाश भत्ते पर व्यय की राशि 72,000 पॉड थी जो ठुछ 
समय मे दुगुनी हो गई और दस वर्षों में 0 लाख पौंड के लगभग बढ गई । ५ 
सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर सेवा निवृत्ति एवं अनुकपा भत्ते पते 
वालों में, संख्या की दृष्टि से, भारतीयों की प्रधानता थी, परंतु अधिकांश धनराशि 
यूरोपीय लोगो को मिल रही थी। पेंशन निस्सदेह सेवा काल में वेतनमानों के अनु- 
पात में दी जा रही थी । इस मद के अंतर्गत एक दशक (863-64 से 872-73 तक) 
में 5 लाख की वृद्धि असाधारण नहीं थी। संभवतः वृद्धि की मात्रा और भी अधिक 
रही होती यदि इंग्लैंड में अधिकारियों ने गैर नियमित असैमिक व्यय में वृद्धि की 
प्रवृत्ति का प्रबल विरोध न किया होता । 868 में अनुबंधित सरकारी अफसरों ने तीन 
प्रेसीडेंसियों में एक आंदोलन प्रारंभ किया। भारत मंत्री को स्मरणपत्त भेजे गए जिनमें 
पेंशन बढ़ाने की मांस की गई ।१'” इन स्मरणपत्रों में प्रस्तावित परिवर्सनों का अर्थ था 
कि 78,000 पौंड से ,53,000 पौड तक प्रा वर्ष अतिरिक्त व्यय किया जाए। भार 
सरकार ने जो इस आदोलन को समाप्त करना चाहती थी पेंशन भत्तो में वृद्धिकी 
सिफारिश की (० परंतु भारत मंत्री ने, जिसे अपनी परिपद का समयंत आ्प्त था इस 
सबंध मैं व्यय में वृद्धि के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी। भत्तों में वृद्धि के लिए कोई 
आधार नही था। *० उसने भारत सरकार को लिखा कि 'साम्राज्य में और संभवतः विख 
में कोई भी सैवा ऐसी नहीं है जिसके साथ इतनी उदारता दिखाई जा रही हो ।'/* भारत 
मंत्री ने केवल एक रियायत दी कि सरकारी सेवा में जिन अनुबंधित अफसरो ने 25 वर्ष 
परे कर लिए ये और जो भारत में 2। वर्ष रह चुके थे, उन्हे सेवा से निवृत्त होते पर के 
से कम ,000 पोड वापिक पेंशन देते की व्यवस्था की गई! मेयो को लिखे गए 440 
निजी पत्रों में आरगाइल ने सिविल सेवा के अफसरों द्वारा अपनी सुविधाएं तथा बैग 
बड़वाने के लिए किए गए आदोलन पर अप्रसन्तता प्रकट की ४ आरगाइल 280 
स्वार्थी अयोजनों की स्पष्ट रूप में निंदा की जिनके कारण भारत सरकार को अनुर्वेधित 
यूरोपीय अफसरो को अनेक सर्चीली सुविधाएं देनी पड़ी । उसने मेयो को लिसा 'वायधूराय 
सेनाध्यक्ष तथा विधि-सदस्य के अलावा सरकार (अर्थात गवर्नर जनरल की हम 
का प्रत्येक सदस्य सिविल सेवा का अफसर है। ये सभी इस समस्या में व्यक्तिगत हुये वक 
दिलचस्पी रखते हैं (४२ इन सरकारी अफमरों में समूह भावना का असर होना स्वामाविक 
था और गवर्नर जनरल के लिए संपूर्ण भारत में उन अपने अफसरों का विरोध कर पाता 


हे 
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कठिन था जो उससे अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे 777, , पु 
समय-समय पर नागरिक व्यय में कमी करने के प्रयत्न किए गए। कैनिंग के 
वायसराय काल मे एक नागरिक (सिविल) वित्त आयोग, जिसका अध्यक्ष आर० टैपिल 
था, नियुक्त किया गया। एक काफी लबी और विस्तृत जांच (जुलाई, 860 से मार्च, 
]862 तक) के बाद आयोग मे व्यय की विविध सदों में कटौती की सिफारिश की जिससे 
लगभग ] करोड 20 लास रुपये की बचत हो सकती थी। सभी कटौतियां सरकार को 
मजूर नही थी परंतु लगभग करोड़ रुपये की कटोती तो संभव थी ही ।?* अफसर वर्ग 
के बीच कटौती संबंधी उपाय अधिक लोकप्रिय नही थे ।* ]869-70 में मेयो ने नाग- 
रिक खर्चों को क॑म करने का एक और प्रयत्न किया । उसने अनुभव किया कि 'किसी भी 
सार्वजनिक व्यक्ति के लिए सबसे अप्रिय कार्य जो हो सकता है वह है अपव्यय के विरुद्ध 
अभियान और 'स्वार्थोन अनावश्यक पदों तथा सामान्य रूप से वेकार व्यक्तियों पर 
प्रहार ।!!? अफसर वर्ग ने सितव्ययिता के उपायों का विरोध किया। सरकारी मत था 
कि यदि सरकार “ब्रिटिश शासन के प्रति कतंव्यों तथा शासन की आवश्यकताओ' की 
ओर ध्यान देती है तो नागरिक खर्चों मे वृद्धि होना अपरिहार्य है ।!!९ 
भारत सरकार के भारत और इंग्लैंड मे ब्याज प्रभार कुल व्यय के 0 प्रतिशत 
से अधिक थे ! ये ख्च॑ विभिन्न प्रकार के ऋणों की वजह से थे। मोटे तौर पर ऋणों को 
तीन श्रेणियो में विभक्त किया जा सकता था: (क) स्थायी ऋण, (ख) चल अथवा 
अस्थाई ऋण; तथा (ग) अनिधिवद्ध ऋण। अस्थाई ऋणों की श्रेणी में जनता को 
निगंत राजकोप पत्र (ट्रेजरी विल) अथवा कागजी मुद्रा रिजवं आते थे। नियमानुसार 
राजकोप पत्र ] वर्ष से कम अवधि के लिए होते थे, परंतु कभी-कभी इनका समय-समय 
पर नवीकरण होता था और कभी राजकोप पत्रों के धारकों को यह विकल्प होता था 
कि वे यदि चाहें तो उन्हें दूसरे शेयरों मे बदल लें। इस प्रकार अस्थाई ऋण का स्थाई 
ऋण में परिवर्तन हो जाता था ।!* विल्सन ने ऐसे ऋणो को, जिनका भुगतान अल्प और 
अनिश्वित समय पर करना पड़ सकता था, अतिम रीति के प्रयोग द्वारा अधिक स्थाई 
स्वरूप के ऋणों मे बदल लिया |?" डाकधर नकदी पत्न तथा अनैतिक एवं सेनिक सेवा 
निधियों के निक्षेप अनिधिवद्ध ऋण ये। अनिधिवद्ध ऋण और राजकोप पत्रों के रूप में 
ऋण बहुत अधिक नहीं ये। अत गहां पर हम मुख्य रूप से स्थाई ऋण पर ही विचार 
करेंगे। 
लेखओं में स्थाई ऋण सामान्यतः दो श्रेणियों मे विभक्त किया जाता था: 
( )साधारण ऋण अथवा अनुत्पादक ऋण, तथा (2) उत्पादक ऋण । उत्पादक ऋणो 
में सिचाई, रेल तथा अन्य लोक निर्माण ऋण सम्मिलित किए जाते थे । ये इसलिए उत्पादक 
ऋण कहलाते थे क्योंकि यह आशा की जाती थी कि इन पर किए गए पूजी निवेश से 
बाय (जल उपकर, रेल से प्राप्तियां इत्यादि ) प्राप्त होगी जिसका प्रयोग उधार लेकर 
निवेश की गई पूजी पर ब्याज चुकाने के लिए किया जा सकेगा। 'साधारण ऋण' की 
श्रेणी मे ईस्ट इंडिया कंपनी से विरासत में मिले दायित्व तथा उत्तर सैन्य विद्रोह काल 
में संचित अन्य ऋण थे । 
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856 में भारत का साधारण ऋण' 4 करोड़ 92 ताय पींट था । 858 के 'हट 
फार दि बटर सबवनमेट आफ इंडिया की घारा 42.के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के पूजा 
शेयर और कंपनी के क्षेत्रीय व दुसरे ऋणों के साथ-साथ इग्लैंड के समी बंधपत्न (बाढ) 
ऋण पत्र तथा अन्य ऋणों पर लाभाश भारत सरकार के राजस्व पर भार ये । सैस्- 
विद्रोह काल में और उसके तत्यात बाद दस क्रण में बड़ी तेजी के साथ यूद्धि हुई । सरकार 
का इंग्लैंड और भारत में कुल मिलाकर ऋण 5 करोड 94 लाया पौंड (857) से मढ 
कर 9 करोड 8] लाय पींड (860) हो गया ।* 

बिल्सन के आने के समय तक भारत सरकार सेस्य विद्रोह के कारण सेता ०५ 
यर्चों से उत्पन्न वित्तीय सकट का सामना करने के लिए कोई वित्तीय तीति नहीं सोज 
पाई थी। विल्सन द्वारा प्रारभ किए गए सुधारों का पूरा अगर होने तक सरकार वो 
अनेक बार ऋण लेना पडा। 86-62 तक ऋण की राशि बढ़कर 0 करोड 75 ताख 
पौड हो गई। 863-64 मे चाल्स ट्रैबीसियन के प्रयत्नों से यहू प्रवृत्ति दकी। अप्रैल, 864 
में भारत सरकार ने भारत मंत्री के पास ऋण का विवरण भेजकर बतलाया कि पिछते 
दो वर्षों मे ऋण में 90 लाख पौंड करी कमी हुई और यह मुख्यतः रोकड़ शेष में से हुई। 
इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कपनी के कुछ वंधपत्र (बाड) (2,56/000 पौंड) चुका दिए गए, 
इंस्ट इंडिया कपनी की प्रतिभूति पर लिए गए ऋण वापस कर दिए गए (5 लाख पौंड) 
और लगभग 55 लाय पौंड के ऋण पत्नी की भी चुकौती हो गई । भारत में रोकड़ देष 
और बेकार भूमि की बिक्री से मिली धतराशि से !] लाय पौड की सरकारी प्रतिभूतिया 
खरीदी गई थी। तंजोर ऋण, काश्मीर के राजा से लिए गए ऋण तथा अन्य अनेक 
दायित्व चुका दिए गए ।!!! इसके अलाबा, ऋण साते की भदों की जांच पड़ताल की गई 
और विविध न्यासनिधिया, सैनिक-असेनिक कर्मचारियों की जमा निधियां तथा भारत 
सरकार के पास जमा की गई स्थानीय निधिया विशिष्ट सा्वेजनिक निधियों से पृषक कर 
दी गईं (१४ इस प्रकार ऋण कस और सुव्यवस्थित अनुपात में कर लिया गया। 865- 

66 तक ऋण 9 करोड 80 लाख पौड के लगभग स्थिर बना रहा | इस बर्ष के बाद यह 
बढ़ता गया और 87-62 में इसकी राशि असाधारण रूप से अधिक होकर [2 करोड़ 
7 पौड़ हो गई मेयो की सरकार इस प्रवृत्ति से बहुत चितित थी और उसने साधारण 
खचे चालू आम से करने और उधार से बचने का दृढ़ निश्चय क्रिया ।?* रिचर्ड टैपिल 
जिस समय इंग्लैंड में टिका हुआ था, उस समय वह प्रधान मंत्री ग्लेड्स्टन के सप्क मे 
आया जिसने टैंपिल को ऋण प्रबंध के आधुनिक सिद्धातों के विषय में परामश दिया। 
उसकी ही सलाह पर टैंपिल ने ऋण के एक भाग पर ब्याज मे कमी कर दी । शेयर 
धारियों के सामने विकल्प रखा कि वे या तो अपना मूलधन वापस ले लें या ब्याज की 
नीची दर स्वीकार करें ४ पुराने 5 वर्षीय ऋण पत्रों को सममूल्य पर भुगतान से ढुछ 
अन्य नद्रणों का परिशोधन हो गया ।* टैपिल द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज पर लिए गए कणों 
को 4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋणीं मे सफलतापूर्वक बदलने से यह सकेत मिला कि सरकार 
की साख “धीरे-धीरे उस विंदु पर पहुंच रही थी जहां पर वह्‌ 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलने 
वाले ऋणों पर भरोसा कर सकती थ्री ।+** बाद में सरकार 5 श्रतिशत ब्याज पर लिए 
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गए और भी ऋणों को 4 प्रतिशत व्याज वाले ऋणों में बदल पाने मे सफल हुईं। तथापि: 
पुराने ऋणों का परिशोधन सरलता से नही हो सकता | मेयो ओर उसकी सरकार जो भी 
कुछ कर सकी वह यह था कि वे अनियंत्रणीय बड़े ऋण के सचय को जिसे मेयो सबसे 
बड़ा भारतीय खतरा' कहता था रोकने का प्रयास कर सके ।77 

अधिकारियों के परिकलन मे ब्याज प्रभार का बड़ा बोझ था। वे लोक निर्माण 
कार्यों में पूजी निवेश से मिल सकने वाणे उत्पादक परिणामों का पूरी तरह महत्व समझ 
ही नही सके। लोक ऋणों और निजी ऋणों के बीच झूठे सादृश्य पर आधारित पूर्व ग्रह 
तथा 'सरकार के दिवालियां हो-जाने' का भय विकास के लिए भारी मात्ता में ऋण लेने 
में बाधाएं थी ।:४* तथापि एक विचारधारा थी जो सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए सरकार 
हारा ऋण लेने का समर्थन करती थी । सर आर्थर कादन ते 854 में लिखा था 'बृहत 
लोक निर्माण के लिए चालू आय से धन की कभी भी व्यवस्था नही हो सकती। निर्माण 
कार्य के लिए तब तक प्रतीक्षा करना जव तक कि आय में वृद्धि हो वस्तुतः गाड़ी को धोड़े 
के आगे जोतना है-*“लोक निर्माण कार्य के अलावा किसी अन्य प्रकार से आय में वृद्धि 
नही हो सकती ।/*४ भारत मे लोकमत सरकार द्वारा लोक निर्माण के विकास के लिए 
ऋण लेने के पक्ष में था। 'टाइम्स आफ इंडिया' ने लिखा कि ऋण के विरुद्ध पूर्वग्रह भारतीय 
वित्त के विनाश का कारण है ।:*९ 'इंडियन इकानामिस्ट' ने जोरदार ढंग से कहा था लोक 
निर्माण पर व्यय जितना अभी है, उसका तीन ग्रुना हीना चाहिए और इस व्यय की 
व्यवस्था अल्पकालीन ऋण लेकर की जानी चाहिए | कुछ हिंदुस्तानियों के देशी भाषा 
में निकलने वाले समाचार पत्रों ने भी यही शोर मचाया।? 87] में हाउस आफ कामंस » 
के पास भेजे गए अपने स्मरण पत्र में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने माग की कि इस बात 
पर पुनविचार होना चाहिए कि 'ऐसे देश में जिसके साधन तो सपस्व है परंतु पूजी का 
अत्यंत्त अभाव है, लोक निर्माण की लागत क्या अब भी चालू आय से चुकाई जानी चाहिए 
अथवा इसकी ऋण तथा निक्षेप निधि (सिकिग फंड) की उपयुक्‍त प्रणाली द्वारा व्यवस्था " 
की जानी चाहिए. ../?*३ ]870 में बंबई चेंबसे आफ कामसे ने वायसराय को अपनी यह 
इच्छा प्रकट करते हुए लिखा कि 'स्थाई स्वरूप के लोक निर्माण के लिए व्यय की व्यवस्था 
राजस्व पर भारितव्य और निश्चित तिथियों पर शोधनीय, अल्पकालीन ऋणों से की जा 
सकती है ...।*+ हो ० बी० जेफ्रीज ने अपने पैफलेट 'नेशनल क्रेडिट एंड पब्लिक बक्से 
में 'राष्ट्रीय साख के मुक्त एवं युक्तिसंगत प्रयोग! का सुझाव दिया,'क्योकि चालू आय 
से लोक निर्माण का खर्च निकालने से वास्तव में नया निर्माण कार्य एक तरह से निषिद्ध 
हो जाता है...।'7** प्रथम भारतीय आ्िक पत्निका के संस्थापक राबर्ट नाइट ने लोक 
ऋण के विरुद्ध पूर्व ग्रह को दूर करने का भरसक प्रयास किया ! उसका तर्क था कि भारत 
सरकार को किसी भी ऐसे जमीदार को भांति, जिसके पास सुधार के लायक भू संपत्ति 
है, ऋण लेकर देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए! इसी से आय मे वृद्धि होगी जो 
व्यय के ओचित्य को सिद्ध करेगी [735 

अस्तु, लोक निर्माण के विकास के लिए ऋण लेने के पक्ष मे काफी बड़ा लोकमत 
था। फिर भी सरकार की नीति उधार से यथासंभव बचने की थी। जब भी ऋण लेने के 


+ 
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पक्ष में निर्णय लिया जाता था तो भारत सरकार पर भारत मंत्री द्वारा अनेक शर्तें लगाई 
जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि ऋण लेकर जुटाई गई धनराशि का प्रयोग केवत 
लाभकारी निर्माण के लिए होना चाहिए । यह तके इस गलत सादृश्य पर आधारित 
था कि जिस प्रकार एक निजी व्यावसायिक इकाई उस समय तक ऋण नहीं ले सकती 
जेब तक कि पूंजी निवेश उत्पादक न हो (अर्थात्‌ लगाई गई पूंजी पर ब्याज का भुगतान 
और ऋण परिशोवन संभव हो) सरकार को भी लाभकारी उद्देश्यों के अतिरिवत किसी 
अन्य बात के लिए ऋण नही लेना चाहिए (2? 
यह बात मान ली जानी चाहिए कि बड़े पैमाने पर उधार लेने के विरुद्ध कुछ 
सबल तर्क थे ) भारत सरकार स्वदेश में ही ऋण लेने के स्थान पर विदेशी ऋषदाताओं 
से ऋण ले रही थी । विदेश में लिए गए ऋणों पर ब्याज का भार बहुत अधिक था। इस 
प्रकार के उधार की प्रवृत्ति निस्प॑देह घरेलू उधार से भिन्‍न होती है जिसमे देश के भीतर 
ही ऋणदाताओं को ब्याज का भुगतान किया जाता है । आरगाइल ने मेयो को हिंदुप्तानी 
पूंजीपतियीं के पास पहुंचने” का उपदेश दिया। उसके शब्दों में, 'भारतीय लोक ऋषण में 
भारत के भूल निवासियों की दिलचस्पी बढ़ाना मैं बड़े भारी राजनीतिक महत्व की 
मामला समझता हूं: **।“४ लारेंस को भी चार्ल्य बुड ने यही सलाह दी थी ।* परंतु 
भारत सरकार ने लदन मुद्रा वाजार से ऋण लेना जारी रखा। मेयो ने एक कारण 
बताया कि सरकारी ऋणो मे पैसे देने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या कम व्यों है। उसने 
भारत मंत्री को लिखा 'हमे यहां पर अभी ऋण नहीं मिल सकता । हिंदुस्तानी साहुकार 
अच्छी प्रतिभूति पर अपनी मुद्रा के बदले में 70,85 अथवा 8 प्रतिशत ब्याज की आशी 
करता है और यह्‌ उसे मिलता भी है'*“अतः, अभी काफी वर्षों तक हमें केवल 4 प्रतिशत 
ब्याज देकर 'यूरोप से ही ऋण लेना चाहिए ।?/" इस वध में जिन अन्य कारणों का 
उल्लेख किया गया था वे थे: 'भारतीय ऋणों के लिए यूरोपीय पू्जीपतियों में बढ़ती हुई 
प्रतिस्पर्धा, हिंदुस्तानी पूजीपतियों की 'भूमि पाने के लिए बढती हुई लालसा' ( विश्वेष 
रूप से बंगाल में) तथा पुराने सामती वर्गों का पतन जिनके वास पहले निवेश्य धनराशि 
रहती थी और जो अब घनहीन हो गए थे ।?!! भारत सरकार के अनुसार 'इसका प्रश्त ही 
नही उठता कि हम यूरोपियनों को जो शर्तें देते हैं उनसे हर तरह की बेहतर, शर्ते देकर 
भी देशी पूजी निवेशकों को श्रोत्साहिंत कर सके। मुद्रा बाजार की स्थिति पर (जो 
मौसम तथा कृषि की स्थिति पर निर्भर होती थी) भारत सरकार समय-समय पर भारत 
में ऋण लेती थी |?! परंतु भारत सरकार का बार-बार यही कहता था कि कुल मिलाकर | 
लंदन मुद्रा बाजार में सुविधा के साथ ऋण लिए जा सकते थे।! 867 में भारत है 
सिंचाई निर्माण के लिए एक घनराशि जुटाने के उद्देश्य से भारत की सघु बचतों के तग्रह 
के लिए एक मनोर॑जक योजना सामने आई। बंवई सरकार ने 40-50 रुपयो वी छोदी- 
छोटी राशियों मे ऋण लेने का प्रस्ताव रखा । इसमें शर्ते यह थी कि घतराशियां जिले के 
खजानों मे जमा की जाएंगी । यह कहा गया कि “इस योजना का उद्देश्य सरकारी ऋषणों 
के लाभ कृपकों तथा दूसरे वर्गों तक, जो वचतो को या तो संचित किए रहते हैं या बढत 
खराब प्रतिभूतियों के आधार पर इन्हें निजी ऋषियो को दे देते है, पहुंचावा है।इस 
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प्रस्ताव को भारत मंत्री ने अस्वीकार कर दिया जिसे बहुत्त छोटी-छोटी राषियों में लिए 
जाने वाले ऋणों के प्रवध मे औपचारिक कठिनाइया दियाई दी। इस प्रकार इस अकल्प- 
नाशील ढंग से लोक निर्माण के विकास के लिए निष्क्रिय लघु बचतों के प्रयोग की एक 
अच्छी योजना का गला घोंट डाला । 


संदर्भ 


. देखें अनुच्छेद [५ आगे । 

2. प्रत्यक्ष करों के निर्धारक और सप्रहकर्त्ता अस्थाई होते थे और इनको नियुक्ति उसी समय होती 
थी जबकि इनकी आवश्यकता पड़ती थी । 

3, देखें परिशिष्ट। पु 

4, भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त संध्या 44, 29 जूत, 860, ठोक वही वित्त संद्या 
58, 9 अप्रैल, 862, सशोधित प्राक्कलन जून, 860 | 

5, भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 6, 9 जनवरी, 859। 

6. भारत मत्ती से भारत सरकार को, वित्त सख्या 9, 3], जनवरी, 859॥ _ 

4. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सब्या 28, 22 फरवरी, ]859 + 

8. भारत सरवार से भारत मत्नी को, वित्त सख्या 57, 23 अप्रैल, 859 

9. भारत ्त्नी से भारत सरकार को, वित्त सब्या 57, 5 जून, ]859॥ 

]0 भारत मत्ती से भारत सरकार को, सँन्‍्य प्रेषण सख्या 352, 7 अक्तूबर 8594 

], भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संब्या 75, 8 अगस्त, ]859 ॥ 

[2. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 23, 6 मार्च, 869 

]3, [वित्त का्यविवरण अक्तूबर, [86] सख्या 97, सैन्य वित्त विभाग से भारत सरकार के वित्त 
सचिव को, 22 अगस्त, [86[ । वित्त कार्येविवरण, अगस्त, 86], लेखा शाखा सख्या ] 
सैन्य वित्त विभाग से भारत सरकार के वित्त सचिव को, |5 जून, [86! । वित्त कार्यविवरण, 
सितवर, 86]'" लेखा शाखा सख्या 68 ॥ भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव [9 सितबर, 86] । 

]4, देखें परिशिष्ट । 

5. भारत मत्ती से भारत सरकार को, वित्त सख्या 36, 22 अगस्त, 860 | वित्त कार्यविवरण, 
अक्तूबर, ]86], लेखा शाखा सब्या ]93, सैन्य वित्त विभाग से वित्त सचिव को, 8 अक्तूबर, 
१86] ड़ 

6. भारत मत्नी से भारत सरकार को, वित्त सब्या 36, 22 अगस्त, ।8604 

7. भारत मत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या 53, 8 अप्रैल, 86; ठीक वही वित्त संख्या 
85, ।7 मई, 86 । 

, 58. भारत मरकार से भारत मत्ती को, वित्त सव्या 209 ए, 2 दिसवर, 86] | 
]9. बी० फ्रेर से सी० बुड को, 3 मई, 860 माटिन्यू, ,पुर्वोद्धृत, जिल्द त, पृ० 300 'यदि यह 
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युरी बात नही है तो कम से कम हास्थाए्पद तो है ही हि सैन्य और पुतिय आयोगों के बोच ऐसे 
दर्स्तों का भेद युला जिनके विषय मे पहले कियो को मालूम नहीं था और किर्हें राजनोतिड 
अथवा न्यायिक घर्चों की उिसो मद के अनर्गत छियाया गया था ।' बी० फ्रेर से जी० बतक वो, 
8 मई, 86], वही पृ० 34॥ 

फ्रंड झाफ इंडिया', ]7 अप्रैल, 862 

भारत सरकार से भारत मत्ती को सैन्य प्रेषण संख्या 32, 9 मार्च, !864। भारत मत्री 
का विचार था कि वित्त विभाग के बाहर सैन्य वित्त विभाग का होना असंयत था। भारत मंत्रों 
से भारत सरकार को, वित्त स्या ], 8 जनवरों, 863 । गौ० ई० ट्रैवोसियन ने वित्त विभाग 
में वित्तीय निमयेत्रण के केंद्रीयकरण को वाछनीयता वो स्वीग्यार कर लिया था। वित्त बार्य- 
विवरण, फरवरी, [864, प्रकोर्ण सब्या |4, सो० ई० ट्रैँवीलियन का मेमो० ]8 मई, 863। 
देखें परिशिष्ट । 

भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त सम्या 66, अग्रेल, |865 । 

ऋरेनवोर्न से जे० लारेंस को, 8 फरवरी, |867, सारेंस कागजात, भारत मत्री से पत्र, गिल्द 
]9, संख्या 7। 


सौ० युद्द से जै० लारेंस को, 9 दिसवर, 864, लारेंस कागजात, भारत मत्ती से पत्र, जिल्द | 
संध्या 674 


जे० लारेंस से फरेनबोर्त फो, 0 प्रितवर, ]866, सारेंस कागजात, जे० लारेंस मे भारत मत्री 
को पक्ष, जिल्‍्द, [[[, सब्या 34 + | 

भारत मत्नी से भारत सरकार को, वित्त सख्या 52, 26 जनवरी, [869 | 

मेम्ो से ला्ड सैडहर्स्ट को, 28 मई, 87 । मेयो कागजात, बढल ४3, सख्या"[7 | 

मेयो से आरगाइल को, 7 अक्तूबर, ]869, मेयो कागजात, बडल 37, सख्या 285 ॥ 

मेयो से आरगाइल को, ]5 मार्च, 870, मेयो कायजात, वर्डल 35, सब्या 77॥ 

ग्यो से डब्ल्यू० आवृथनाद को, 0 जववरी, ]870, मेयो कागजात, बडल 35, सब्या !74 
मेंयो से बी० फ्रेर को, !! जनवरी, ]869, मेयो कायजात, बडल 32, सख्या ]5 ॥ 

मग्रो से डब्ल्यू० ए० आर्थुधनाट को 5 दिसबर, 869 मेयो कागजात, बड़ल 37, संध्या 
342॥ न 

मेयो से आरयाइल को, 7 दिसवर, ]869, के पत्ष मे सलस्त गृह विभाग के अवर सचिव की 
मेसो ७, मेगो कागजात, बंडल 37, सख्या 346 । हु हु 

मेयो से डब्ल्यू० आवबुंधनाट को, !4 फरवरो, 870, मेयो कागजात, बेडल 35, सख्या 62! 
बही। 

मेयो से आरगाइल को, 20 मई, 870, मेयो कागजात, वडल 39, सूख्या 32॥ 

मेयी से डब्ल्यू० आर्बूधवाट को, 4 फरवरो, ]870, मेयो कागजात, बडल 35, त्ब्या 62॥ 
ए-भारत मन्नी से भारत सरकार को, वित्त सख्या 72, 6 माचचें, 87] । 

बी-आरंग्राइल से मेयो को, 9 दिसवर, 870, मेयो कायजात, वडल 48, सख्या 33 । 

सी-मेयो से वी० फ्रेंर को, 74 जनवरो, 869, मेदो कागजात, चइल 35, सख्या 45॥ 

मेयो से आरगाइल को, [7 जनवरी, [870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 20॥ 
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मैयो से आरगाइल को, [0 अप्रैल, [87], मयोी कागजात, बंडल 43, संख्या 9] । 

मेयो से आरगाइल को, है मई, 87], वंडल 43, सध्या 97 । आरगाइल का विचार था कि 
नैपियर द्वारा लदन के साथ सीधा पत्र व्यवहार आपत्तिजनक नहीं था। आरगाइल से मेयो 
को, 9 जून, 87], मेयो कागजात, बंडल 49, सख्या ,!3 । 

मेयो से आरगाइल को, 4 अस्तूबर, 870, मेयो कागजात, वंडल 4, सख्या 282॥ 

मेयो से आरगाइल को, 30 नवंबर, [869, मेयो कागजात, बडल 37, सख्या 3354 

वित्त कार्यविवरण, नववर, 869, लेखा शाखा सख्या 45 । एच० एम० ड्यूरेंड का मेमो ०, 3 
सितंबर, 869॥ 

वही संख्या 48, गवर्नर जनरल का मेमो०, 4 अक्तूबर, [869 

मेयो से आरगाइल को, 30 नववर, !869, मेयो कागजात, बडल 37, सब्या 335॥ 
आरगाइल से मेयो को, !0 फरवरी, !87!, मेयो कागजात, वडल 49, संख्या 3] । 

मेयो। से ड्यूक आफ फद्िज को, 22 मार्च, १870, मेपो काणजात, बंडल 35, सख्या 82+ 
मेयो ने यह पत्र ड्यूक आफ केब्रिज के 4 फरवरी, ]870 के नोट के उत्तर में लिखा था। 
आरगाइल से मेयो को, [0 फरवरी,,87], मेयो कागजात, बडल 49, सल्या 3 । 

आरगाइल से मेयो को, ] मार्च, |87], मेयो कायजात, बडल 49, सख्या 4। 

आरगाइल से मेयो को, 3 मार्च, 87, मेयो कागजात, बडल 49, सख्या 5। 

मेयो से आरगाइल को, [7 जनवरी, ]870, मेयो कायजात, बडल 35, सब्या 20 
आरगाइल से मेयो को, (गोपनीय), 26 अक्तूबर, [869, मेयो काथजात, बडल 47 | 

बही। है 

वहीं । 

पी० पी० एच० सी० 873, जिल्द 2, पत्रक 354, 4752, 4757, भारतीय वित्त के सबध 
में प्रवर समिति के सामने जे० लारेंस का साक्ष्य । 

मेयो ने दरअसल आरगाइल पर अपनी बात से मुकरते का आरोप लगाया था, मेयो से आरगाइल 
को, 0 अर्रेल, 87, मेयो कागजात, वडल 43, सद्या 9, ठीक वही, 9 जनवरी, 87, 
बंडल 42, संख्या 3 । 

आरगाइल से मेयो को, 4 सवबर, | 869, मेयो कागजात, वडल 47 । 'जहा तक आपके सेना 
मे कमी करने के प्रस्ताव का सवध् है, उससे जो प्रश्व उठते हैं उतका सबंध भारत से ही न 
होकर पूरे साज़ाज्य से है 'मैं केवल यही बताना चाहता हू कि 'इन प्रश्नों का समाधान भारत 
की तत्कालीन आवश्यकताओ के ही संदर्भ मे नहीं हो सकता ।' 

पी० पी० एच० सो ० 896, जिल्द 6, सी० 8259, प० 285-308 । भारत में लोक व्यय 
से सबधित शाही आयोग को रिपोर्ट का परिश्िप्ट । 824 में इडिया आफिस, वार आफिस 


तथा ट्रेजरी के बीच भुगतान के सिद्धातो का निर्धारण ]824 मे हो यया था ओर वे 860 
तक प्रचलन मे रहे । 


एक्ट 23 व 24, विक्ट सी० 00॥ के 
एवट 24 वे 25, विक्ट० सी० 74 | ईस्ट इंडिया कपनी के सेनिको ने जिटिश सरकार की सेवा 


है में स्थानातरण का श्रवल प्रतिरोध किया था । इसे श्वेत सैन्य विद्रोह कहा गया है । देखें पी० 
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पी० एच० सी० 860, जिल्द 5], पद्धक 69, 96], 69]]] , 

62. भारत मत्री से भारत सरकार को वित्त सल्या 90, 3] मई, ]86] । इस पत्च में समभोते वी 
शर्तें पृर्णहप से स्पृष्ट की गई हैं । 

63. पी० पी० एच० सी ]896, जिलद 6 पत्चक 8259, पृ० 2974 

64. पी० पी० एच० सी० ]874, जिल्‍्द है, पत्रक 329, पृ० 226-27 । भारतीय वित्त के संवध 
में प्रवर समिति की चौथी रिपोर्ट का परिशिष्ट | सीकोव समिति ने सिफारिश की थी (पिपोर्ट 
दिनाक ]] मार्च, 869, 24 नदुंवर, 869, 28 फरवरी, 870 और 2 अप्रैल, 872) 
कि भारत सरकार को अधिक मात्रा मे खर्चों का भुगतान करना चाहिए, क्योकि ब्रिटिश सरकार 
को डिपो खर्चो और सैनिको को भर्ती से लेकर उनके पोदारोहण तक की लागत की अधिरता 
के कारण कुछ हानि हो रही है । परंतु इन सिफारिशो को तत्काल लागू सही किया गया। इंडिया 
आफिम ने प्रस्तावित नई दरो का विरोध प्रकट किया | बही पृ० 230-43 । 

65. सैन्य सचिव, इंडिया आफिस की ओर से जें० पी० टाम से अवर सचिव, वार आफिस को ह 
सितवर, 87] । पी० पी० एच० एल० 874, जिल्‍्द 8, पत्रक 329, पृ० 245। 

66. सी० फैवैल, वार आफिस से उप भारत मत्री, 4 अप्रैल, वही पृ० 248 । 

67. चही। 

68, टी० दी० पीय्, सैन्य सचिव, इडिया आफिस से अवर सचिव, वार आफिस को, 9 अगस्त, 
872 | बही १० 249-53 । 

69. भारत सरकार ने भारत मत्ी को, सैन्य प्रेषण सख्या 94, 5 मई, 873 मे स्पष्ट किया कि 

सैमिको की भर्ती के लिए खर्चो का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भुगतान (859 मे समाप्त होने 

वाले दस वर्षों मे सभी प्रकार की सेना के लिए औसत ]9 पॉड ]4 शि० 0; पैस था) उससे 

बहुत कम था जो 873 मे युद्ध मद्वी द्वारा वसूल किया गया (अध्वारोही सेना के लिए 36 

परौंड )3 शि० ]] पैस, पैदल सेना के लिए 63 पौंड 8 शि० 5 पैस; शाही अश्वारोही 

गोलदाज सेना के,लिए 78 पॉंड ]4 शि० 8 पेख; शाही गोलंदाज सेना के लिए 58 पोंड 9 शि* 

» 3प्ैस)। 

प0. भारत भत्नी से भारत सरकार को, वित्त सख्या [0, 0 जुनाई, 860+ 

7, देखें पी० पी० एच० सी० 896, जिल्द 6, सी० 8259, पृ० 3044 

42. पी० पी० एच० सी० ]862 जिल्द 6, पत्रक ]65, १० 483 और आगे । 

43. दुत्लाक समिति ([859) ने 2 लाख पोंड की सिफारिश की थी । इसमे सेवामुक्त सैनिको को 
देंशन के लिए | ला 60 हजार पौंड, घायल अफसरो को पेंशन के लिए 2,374 पौंड अवकाश 
प्राप्त अफसरों को पूरे वेतत अपवा सैन्य भत्तों के लिए 2!,54] पौंड, तथा विधवाओ और 
बच्चो के लिए 5,369 पोंड बी राशिया सम्मिलित थो, वही । 

|4, एडट 25 ढ़ 26, विवट० सौ० 27 । यद्यपि एक्ट मार्च, 867 तक ही लागू था, तथापि स्यद- 
हार में समझोते के अनुसार मार्च, [870 तक कार्य होता रहा । 

45, वित्त कार्यविवरण फरवरी, ]868, लेखा शाखा संख्या 57। गवर्मर जनरल का मेमो० 
20 जनवरी, 868॥ पु 

य6. भेयों से 'आरगाइल को, 6 अप्रैल, 870, मेयो कागजात, वड़ल 39, रांस्या 300 
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एक्ट 2] व 22 विज्ट० सी० 06, अनुच्छेद 55] 

टी० टी० पियसे, सैन्य सचिव, इडिया आफिस से अवर सचिव, वार आफिस को, 9 अगस्त, 
872, पी० पी० एच० सी० ]874, जिल्द 8, पत्रक 329, १० 249 और आगे । 
'आवसफोर्ड डिवेशनरी जाफ कोटेशस, 943, पृ० 527॥ 

अवीसीनिया अभियान के लिए भारत सरकार ने जो भारी मांत्रा मे अग्रिम राशियाँ प्रदान की 
उमसे उसका रोकड शेष अत्यधिक कम हो गया (भारत सरकार से भारत मत्री को तार, 25 
अगस्त, 867) । भारत मंत्री ने भारत सरकार से अपनी वसूली (ड्राफ्ट) मे कमी कर दी 
(भारत मत्ती से भारत सरकार को, वित्त सब्या 36, 3] अगस्त, 867) । इग्लैंड मे भारत 
मंत्री ने [2 लाख पड का ऋण लिया (भारत मत्ती से भारत सरकार को वित्त 485, 24 नथवर, 
868) । भारत सरकार ने शिकायत की कि 'ऐसे कार्य के लिए जिसका भारत सरकार से 
कोई संवध न हो', एक वर्ष में 70 लाख पौंड देता बहुत कठिन है। (भारत सरकार से भारत 
मंत्री को, वित्त सच्या 332, 2[ दिसवर, !868),। भारत में बहुत सारे ऋण लिए गए 
(भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त 339, 3]*दिसबर, 868) । 

वित्त कार्यविवरण, फरवरी, 868, लेखा शाखा सध्या 57 । गवनेर जनरल का मेमो०, 20 
जनवरी, 868 । 

पूर्वोक्त स्थल । 

भेयो से एच० डूयूरेंड को, 24 अप्रैल, [870 मेयो कागजात, बडल 39, सब्या ]05 । 

'हमाई' तीसरी सीरीज (: >% (? कालम 406, 28 नवबर, आर» रोबिसन द्वारा उद्धृत और 
अन्य, पूर्वोद्धत, पृ० [2 ॥ 

सर सी० डिल्के, 'ग्रेटर ब्रिटेन', (लदन, 869) पृ० 470-74। 

वित्तीय प्रतिबंध ओर म्यूटिनी एक्ट की घाराओ के लिए देखें भारत मत्ती से भारत सरकार को, 
सैन्य प्रषण, सख्या ]08, ]7 मार्च, 862 । 

वही ( 

पी० पी० एच० सी० ]874, जिल्द 8, पत्रक 329, पृ० ५। 

वित्त कार्येविवरण, फरवरी, 868, लेखा शाखा सख्या 57, गवर्नेंर जनरल का मेमो०, 20 
जनवरी, 868 । 

4 नवबर, 859 के, भारत भत्ती द्वारा प्रेषण (रेल विभाग पत्र स्ख्या [09) मे रेल विभाग 
की सविदा की शर्तों को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है । इसकी एक अच्छी रूपरेखा लोक 
निर्माण विभाग के महालेख़ाकार जाज॑ चेजनी को पुस्तक 'इडियन पालिटी” (लदन, 868) मे 
मिलती है। ईस्ट इडिया कपनी के डायरेक्टर्स और रेल कंपतियों के बीच [849 तक समझौता 
सबंधी बातचीत के सवध मे देखें डे नियल थोर्नर को पुस्तक “इनवेस्टमेट इन एपायर' (फिला- 
डेल्फिया, 950), पृ० 9-67 । 

डेनियल थोनर, पूर्वोंद्धृत, पृ० [78 

आरगाइल से भेयो को, ]2 फरवरी, ]869, मेयो कागजात, बंडल 47, सख्या 74 
डेनियल थोनर, पूर्वोक्त स्थल । कं 

पी० पी० एच० सी० 872, जिल्द 8, पत्चक 327, पूर्वी भारत के लोक वित्त के सवध मे प्रवर 
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समिति की रिपोर्ट और कार्यविवरण । डेंव्स (]86!-63), चेजनी (2643-46), तया आर* 
स्रँची (6882,6887) के साक्ष्य । आये इसका उल्लेख 'वित्त श्रवर समित्ति' के नाम से विया 
गया है और सबधित॒ पैराग्राफो की सस्याए कोष्ठक में दी गई हैं । 

रेलो में पूजी लगाने वाले निवेशक 'उससे कही अधिक ब्याज वस्नुल्न कर पाने में सफल हुए 
जितना कि उन्हे भारत संरकार को सीधा ऋष देने पर मिल सकता थां, जबकि सुरक्षा ही 
दृष्टि से दोनो मे अतर अति यूक्ष्म था ।” एल० एच० जैबस, 'पूर्वद्धत, पृ० 223॥ 

एल० एच० जैत्स, पूर्वोद्धट, पृ० 225, 2]9 ॥ 

भारत मत्री से भारत सरकार को, वित्त श्रषण सख्या 36, 22 अगस्त, 860॥ 

पो० पी० एच० एल० 872, जिल्द 8, पत्क 327, वित्त प्रवर समिति । स्ट्रैंची (836-4]) 
द्वारा साक्ष्य । जाजें चेजनी, प्रूवोंद्रत, पृ० 336 । निस्संदेह, विनिमेय दर भारत सरकार क्के 


“लिए लाभ का स्रोत बन सकती थी। लद॒न स्थित कपनियों को 'यातायात स्वंधी प्राष्तियों ऐे 


प्रति रुपया 2 पँस का भारत सरकार को लाभ हो सकता था । 


99 «इप्लेंड मे रेल कंपनियों से मिलने वाली राशियो और भारत मे उन्हे इन राशियों के ] शि० 


00. 
0. 
02- 
03 

404. 
१05. 
06. 
07. 


08, 
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440. 


0 पैस प्रति रुपये की दर से पुतनिगम से होने वाली “विनिमय हानि अब तक भोरतोव 
शाजस्व पर प्रभार के रूप मे नही दिखाई गई है, परतु भविष्य में इसे सभी श्रावकलनों औए 
लेखे मे सम्मिलित किया जाता चाहिए ।” भारत मत्री से भारत सरफ़ार को, वित्त प्रेषण सब्या 
67, 26 बग्रैत, 860। प 

देखें परिशिष्ट । 

भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण, सख्या 63, 2 मई, 86] | 

वही । रु ः 

विधान परिषद के कार्यविवरण, 864, जिल्दे व] (नई सीरीज) पृ० 2/9-:204 

भारत मत्ती से भारत सरकार को, वित प्रेषण सब्या 83, 9 जून, 862 / 

भारत मंत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण, सध्या ।09, 4 नववर 859] 

एल० सान्याल, 'डैवलपमेद आफ इडियन रेलवेज', (कलकत्ता, 903) पृ० 64। 

पी० पी० एच० 'सी ]872, जिल्द 8, पत्रक 327 । वित्त सबधी प्रवर समिति, लार्ड लारिंस 
(4589-92), ए काटन (83 ), बेजनी (2622-25) ,डब्त्यू० एत० मेंती (8866-67) 
थोनंदन (78]-82) के साइय । कामकाज खर्च जैसे कि प्रारभिक व्यय बहुत अधिक थे। 
872 में इग्लेड की रेलो मे कामकाज खर्च सकल श्रवृत्तियों के 49 प्रतिशत और भारत मे 54 
प्रतिशत थे | इस्लैंड में लगाई गई पूजी पर शुद्ध आय 4.47 अतिशत और भारत में 3) 
प्रतिशत थी। जै० ए० रेंज 'रेलवेज इन दि यूनाइटेड किंगडम एड इंडिया, 3872/ 'दि इदीयत 
इर्ानामिस्ट', 3] जनवरी, ]874 । 

आरगाइल से मेयो को, [2 फ़रवरी, ]869, मेयो कागजात, बडल 47, सख्या 7 । 

'फ्रैड आफ इंडिया, 28 मई, 863, लेख जिसका शीर्षक “रेलवे एनार्बी है । 

आरत मत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग ग्रेषण सख्या 78, 0 अक्तूबर, ॥860/ 
इसके द्वारा भारत मत्वी के वित्त प्रेषण सख्या |]0, दिनाक ]0 जुलाई, ]860, में दिया गया 
आदेश निरस्त कर दिया गया । पुराने आदेश द्वारा जिस कपनी ने अपने खाते में मधिक रुपया 
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से लिया था उसे भुगतान रोक देने की भारत सरकार को अनुमति दी गई थी । 

वित्त कार्यविवरण, सितबर, ]860, सख्या 42, भारत सरकार द्वारा टिप्पणी, ]3 सितबर, 
860 । 

भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण, सब्या 205, 8 दिसबर, 860॥ 

भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त प्रेपण, सख्या 6, 5 फरवरी, ]86! । 

भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेपण, संख्या 22, 2 फरवरा, 86] । 

भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त प्रेपण, सब्या |99, 3] अगस्त, ]867। 

भारत सरकार से भारत मत्ती को, वित्त प्रेपण, सख्या 58, 8 फरवरी, 867 । 

भारत मत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण, सख्या 09, 4 नवबर, 859 । 

वित्त कार्यविवरण, दिसबर 864, लेखा शाखा, सब्या 546, रेल विभाग के लेखों से सबधित 
लेखा परीक्षण एवं नियत्रण सवधो कार्यविवरण । 

वित्त कार्यविवरण, जून ]869, लेखा शाखा, सख्या 65, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, ]9 जून, 
3869 । 

आरगाइल से मेयो को, 3 अगस्त 869, मेयो कागजात, बडल 47 । 

भारत सरकार से भारत मत़ी को, वित्त प्रेषय सब्या 34, [3 दिसबर, 87]॥ 

भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेपण सब्या 4], 3] जनवरी 872॥ 

भारत सरकार से भारत मद्नी को, वित्त प्रेषण सख्या 74, 8 मार्च, 867 । तुलनीय भारत मत्ती 
से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेपण सख्या 94, 7 नवबर, 860। 
भारत मत्री से भारत सरकार 'को, वित्त, प्रेषण सब्या 25, 24 जून, 867 । 
भारत मंत्री से भारत सरकार को वित्त प्रेषण सब्या 7, 30 अप्रैल, 866 । भारत सरकार से 
भारत मत्ती को, वित्त प्रेषण सख्या ]6, 23 अप्रैल, 868॥ वित्त का्यंविवरण मार्च, 868, 
लेखा शाखा सख्या 35, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 5 मार्च, 868 । 

ईस्ट इंडिया द्रामवे कपनी तथा इडियन ब्राच रेलवे कपनी के लिए देखें एन० सायाल, पूर्वोद्धत, 
पृ० 67। 

भारत मत्री से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेषण सख्या 8, 23 मार्च, 867। 

अवध रेलवे कपनी और कर्नाठक रेलवे कपनी के साथ नई सविदाओं में 2 शिलिगर>०/ रुपया 
विनिमय दर, बीस वर्ष बाद रेलो के राष्ट्रीकरण के राज्य के अधिकार तथा प्राककलनों के 
सरकार द्वारा सूक्ष्म परीक्षण की व्यवस्था की गई थी । भारत मत्ती से भारत सरकार को, रेल 
विभाग प्रेषण सख्या 44, ] जून, 868 ॥ 

ईस्ट इंडिया रेलवे कपनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नही किया । ग्रेट इडिया पेनियुला रेलवे, 
बबई बड़ीदा एड सैंट्रल इडिया रेलवे; मद्गास, बंबई, सिथ, पजाब और दिल्ली रेलवे कपनियों 
ने इसे स्वीकार कर लिया । देखें एन० सायाल, पूर्वोद्धृत, पृू० 67 और आगे । 

भारत सरकार से भारत मत्री को, रेल विभाग प्रेगेण, सख्या 80, 2 अगस्त, [ 870 

भैयो से आरगाइल को, [2 अगस्त, 870, मेयों कागजात, वडल 40, सख्या 229। 

आरगाइल से मेयो को, [7 जनवरी, 870, मेयो कागजात, वंडल 48, सख्या | । 

पी० पी० एच० सी० ]872, जिल्द 8, पत्रक 327, वित्त सबधो प्रवर समिति के सामने एम० 
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लेंगे का साध्य (7526-29) । आरगयाइल लिखता है कि वार्टल फेर ने 'इस बारे मे बहुत सरेह 
प्रकट किया था कि भारत सरकार उतनी तेजी से रेलो का निर्माण कर सकेगी जिस प्रकार कि 
प्रत्याभूत (गारटीशुदा) कपरनियों ने रैलों का विकास किया है।” आरगांइल से मेयो को, 9 
नवबर, ]869 । मेयों कागजात, बडल 47 ॥ फेर जब बबई वा यब्रतर था तो उसने तिजी 
उद्यमकर्ताओं को 'विधिकेतर' सहायता भी प्रदान की । एल० एच० जेडरग, पूर्वोद्ृत, १० 26॥ 

]34 पी० पी० एच० सी० 872, जिल्‍्द 8, पत्चक 327, वित्त सदधी प्रवर , समिति के सामने साधय 
डब्ल्यू० धोनंटन (3032 और आगे), स्ट्रेची (6380-8] ), जी० चेजनी (2623) । 

]35. भारत सरकार से भारत मत्नी को, रेल विभाग प्रेषण सख्या |25, 3 दिसवर, |867, अनुलग 
गवर्नर जनरल लारेंस का मेमो०, दिताक 6 अगस्त, [867। 

]36 भारत मत्ती से भारत सरकार को,रेल विभाग प्रेषण, सख्या 5, 24 जनवरी, 868 । 

]37 आरगाइल से मेयो को, |7 जनवरी, ]870, मेयो कागजात, बडल 48, सप्या ]॥ 

]38 वबही। 

]39 मेयो से आरगाइल को, 2] दिसवर, 868, मेयो कागजात, बडल 37, सदया 363॥ 

40. भारत सरकार से भारत भत्नी को, रेल विभाग प्रेषण संख्या 24, ] मार्च, 869 4 भारत 
मत्नी से भारत सरकार को, रेल विभाग प्रेपण संख्या 42, 5 जुलाई, 869॥ 

4]. आरगाइल से भेयो को, ]2 फरवरी, 869 मेयो कायजात, वडल 47, भस्या 7॥ 

]42 बही। 

43. आरगाइल के ड्यूक का वित्त सवधी बक्तव्य 23 जुलाई, 869। 'फाइने शियल स्टेटमेट्स *" 
रिप्रिंटेड फ्राम हसाडूस पालियामेटरो डिबेंद्स (कलकत्ता, 873), पृ० 80। 

]44, आरगाइल से मेयो को, (2 फरवरी, 869, मेयो कागजात, बडल 47, सद्या 7। 

]45. भारत सरकार से भारत मत्ती को, वित्त प्रेषण सथ्या [44, 29 जून, 860। प्रेषण का सप्ूर्ण 
मसौदा विल्सन ने तैयार किया था| उसने लिखा है "मैं लगभग अज़रेले ही रेल व्यवस्था प्रारभ 
करने में प्रेरक रहा हु ।' जे० विह्सम से लार्ड कंतिंग को, 25 अगस्त, 859 (ई० बी० [[ 
पृ० 8]) । विल्सन का इस सबंध में दावा भ्तिशयोकितपूर्ण है । 

46. क्रेनवोर्न से जे० लारेंस को, 3 नवबर, 866, लारेंस कागजात, भारत म॑त्ती से जे० लारेंस 
को पत्च, जिल्‍द [[], सख्या 39॥ 

47, झट्रेची, 'इडिया इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एड प्रोग्रेस (लंदन, 9]) प० 228-234 | विलियम 
डो थोनेटन, 'पब्लिक बक्से इते इंडिया! (लंदन, !875) । सर,ए० काटत, 'पब्लिक वर्क्स इस 
इंडिया' (लंदन, 854) । 

]48. एल० एच० जैक्स, 'दि माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कैपिदल' (लंदन, |938), पृ० 208 : ईस्ट 

इंडिया कपनी के रोस डी० मैंगल्स के एक वक्तव्य के अनुसार 834 से 848 के बीच कपनी 
ने अपनी 2 करोड पौंड की वापिक्त आय में से केवल 4 लाये 34 हेजार पौंड लोक- 
निर्माण पर व्यय किया (वही, पु० 208) । १858 में भाषण करते हुए जान ब्राइट ने कहा 
था कि अकेले मंनवेस्टर मे वहा के निवासियों के लिए केवल पानी की व्यवस्था पर उससे वही 
अधिक घन व्यय किया गया है जितना कि ईस्ट इटिया कपनी ने 834 से ]858 के दीच 
चौदद वर्षों मे सपूर्ण उपनिवेश में हुए तरह के' ल्रोक निर्माण पर व्यय किया है। (जे० स्ट्रंडी 
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द्वारा उद्धृत, पूर्वोदत, पृ० 233) । 

देखें परिशिप्ट । 

भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 239, !8 स्ितवर, 868॥ 

गइडियन फाइनेंस' (लंदन, !880), पृ० 55॥ 

देखें विवादात्मक पैफलेट, एल० सी० प्रोविन, "इज इडिया सोल्वेंट” (लंदन, 880), तथा 
डब्ल्यू० एम० योववर्न, “इंडिया सोल्वेट' (मद्रास 880)॥ प्रोवित जिसकी दृष्टि प्रोफेसर 
फासट से अधिक साफ थी व्यवित और सरकार के स्थिति विवरणों मे अतर को” देख सका । 
पूर्वोद्धृत, पु० 3 ॥ -> 

भारत मद्वी से भारत सरकार को, सावंजनिक प्रेपण सब्या 39, 8 अगस्त, 864 | 

भारत सरकार से भारत मत्नी को, लोकनिर्माण प्रेपण सख्या 29, 9 मार्च, ।865। भारत 
सरकार से भारत मत्री को, पृथक राजस्व प्रपषक सब्या 33 और [4 दिनाक क्रमश. 7 व 8 
अप्रैल, 865 | 

भारत मद्नी से भारत सरकार को, 30 नवबर, 860, वित्त का्यविवरण, जनवरी, 866, 
व्यय शाप्रा 236॥ 

क्रेनवोने से जे० लारेस को, 3 नवबर, ]866, लारेंस कागजात, भारत मत्ती से जे० लारेंस को 
पत्र, जिल्‍्द वात, संख्या 39 द 

भारत भक्नी से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण संख्या 200, 23 अगस्त, 866।॥ 

भारत सरकार से भारत भत्ती को, वित्त प्रेपण सब्या 2] 0, 2! सितवर, 966। भारत मत्नी 
से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 263, 9 नववर, [866॥ 

क्रेतबोन से जँ० लारेस को, 3 नवबर,866, जे० लारेंस कागजात, भारत मी से जे० लारेंस 
को पत्न, जिल्द [[[, संख्या 39 ॥ 

भारत सरकार से भारत मत्ती को, वित्त प्रषण सस्या 255, 20 दिसवर, 866 । यद्यपि अधि- 
कारी सिंचाई सवधी निर्माण कार्यों की लाभकारी प्रकृति पर जोर देते थे तथापि इनसे कहां 
ठक लाभ होता है यह निर्धारित कर पाना असभव था । उदाहरणायं, क्या सिंचाई, सुविधाओं 
के फलस्वरूप मालगुजारी मे वृद्धि को लोक निर्माण मे पूजी निवेश के लाभ के रूप मे दिखा 
सकना सभव था ? भद्रास में सिंचाई की व्यवस्था होदे से पहले और उसके वाद की मालगुजारी 
के रूप मे प्राप्तियो के अतर को सिंचाई निर्माण कार्यों का लाभ माना गया । अत' मद्रास में 
सिंचाई निर्माण से लाभ की दर ऊची थी। पश्चिमोत्तर प्रात में केवल खेतों की सिंचाई से” 
प्राप्त होने वाली राशि को ही सिंचाई निर्माणों के लाभ के रूप में दिखाया गया था। अत 
लेखे मे सिंचाई से थोडा लाभ दिखाई देता था जबकि सरकार को मालगुजारी के रूप मे लाभ, 
हुआ था। (गृह कार्यविवरण, राजस्व, 28 मई, 870, सख्या ]5 (7) | कल आर स्ट्रैचो 
की रिपोर्ट, दिनाक 2 सितबर, 869)। 857-58 से 862-63 के मध्य मद्रास के कुछ सिंचाई 


+ निर्माणो से पूजी पर 4 प्रतिशत ब्याज चुका देने के बाद 0.3 प्रतिशत से लेकर 29 9 प्रतिशत 


तक शुद्ध लाभ हुआ जबकि कुछ अन्य पर शुद्ध भार 03 प्रतिशत से लेकर 54.3 प्रतिशत तक 
था । परतु कुल मिलाकर विर्माण कार्ये लाभकारो थे। परंतु इसी अवधि मे पश्चिमोत्तर प्रात मे 
काफी हानि हुई (भारत मत्नी से भारत सरकाह को, वित्त प्रेषण 266. 30 नववर, 865 )। 
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]6। भारत मत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 79, 28 फरवरी 867 ! 867-68 के 
बजट में सिंचाई निर्माण पर व्यय को चालू खाते से हटा कर ऋण खाते में दिखाया गया। 
(भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण सब्या 73, 8 मां 867) । भारत सरकार 
ने भारत मत्री का 28 फरवरी ]867 का प्रेषण प्राप्त होने पर वजट विवरण बदल दिय0 
(क) प्विंचाई सबधी निर्माण कार्य पर व्यय को “ऋण' से हटा कर “असाधारण यर्चों' मे डात 
दिया गया, (ख) इंडिया आफिस से आदेश आने पर जेलो के लिए अनुदान 'असाधारण खर्चों' मे 
से घटा दिया गया । लेखा पद्धति में इस प्रकार के परिवर्तनों से भारतोय वित्त संबंधी आकडों 
की तुलता कर पाना वहुत कठिन ही गया है । ५ 

]62, भारत भत्ती से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 220, 4 जून, 867| 

]63 भारत मत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 288, 9 जुलाई, 868। आदेशानूसार 
भारत सरकार ने सेन्य निर्माण, सचार, तटबधन और जेलो पर सभी ख्चों को 'साधारण व्यय 
की श्रेणी मे रखा था अत सपूर्ण बोझ वर्ष विशेष -के राजस्व पर ही पड जाता था। केवल 
सिंचाई और विशिष्ट निधि निर्माण असाधारण व्यय” की श्रेणी में रखे गए थे और इत पर 
व्यय को ऋणो से प्रूरा किया ग्रया था । (भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त ग्रेषण 283, 
2| अक्तूबर, 868, सस्या 03, 23 नवंबर, 868) 3 

64, भारत मत्री से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण संध्या 72, 25 फरवरी 867 

65. वित्त कार्यविवरण, जनवरी 867, व्यय शाखा सब्या 93, लोक निर्माण विभाग में सपरिदद 
गवर्नर जनरल द्वारा प्रस्ताव, 22 जनवरी, 867; संध्या 94, वित्त विभाग मे प्रस्ताव, 
3] जतवरों 867 । 

66. वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 869। लेखा शाखा सख्या 5 । भारत मत्री से भारत सरकार 
को, वित्त प्रेषण सख्या 477, 23 दिसवर, [967 । 

]67. भेयों को आरगाइल से, 6 मार्च, 869, मेयो कायजात' बंडल 34, सब्या 024 

68., मेयो का भी यही मत था । 

]69. यह निर्धारित कर पाना कठिन था कि सिंचाई निर्माण कार्य कहा तक लाभकारी था । देखें पाद 

टिप्पणी सब्या 60॥ 

]70. आरंगाइल के मेयो को पतन, दिनांक 2 फरवरी, [869 (बडल 47, संब्या 7) और। 
]7 जनवरी, 870 (वंडल 48, स्या ) में उसके लोक निर्माण के विषय मे विचार 
मौजूद हैं । ह ग 

]7. 'ंड आफ इडिया/ 0 बकतूवर, 86] | बृत्त श्रवाश', 2 मई, 868 '(आर० एनं० पी० 
बबई, ]868, पृ० 3) । “हिंदू रीफा्सेर,” ] नवबर, 869 (आर० एन० पी० बबई, 869 
पृ० 554) । 'जात प्रकाश,' )5 नववर, [869 (आर० एन० पी० बवई, 869, पृ० 586)। 
वही 22 जून, !868 (आर० एन० पी० बवई, 868/ पृ० ]34,॥ 'आसाम मिंहिए/ 
28 मई, ]873 (आर० एव० पी० बगराल, दिनाक ]4 जून, 873 ) 4 'समवाद पूर्णबद्रोदय, 
8 जुलाई, 868 (आर० एन० पी० बगाल, ]868, पृ० 47) । '्याग दूत, 5 जुलाई, 
]868 ॥ 

]72. 'सोम प्रराश', 23 सवबर, 868 (आर०/एन० पी बगास, !868, पृ० 343), 'हिंदू सिफार्सए, 
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] दिसवर, 869 (आर० एन० पी? बबई, 869, पृ० 604) । 'सडे रिव्यू, 6 मई, 870 
(आर० एन० पी० बबई, 870, पृ० *]34) । 'ज्ञान प्रकाश', 27 जुलाई, [868 (आर० 
एन० पी० बबई, [868, ९० 2]) । 
बंबई एसोसिएशन तया बवरई प्रेसीडेंसी को ओर से प्रतिवेदद (87]) पी० पी० एच० सी० 
]87], जिह्द 8, पत्रक 363, परिशिष्ट पृ० 5]] ॥ 
मेयो से एंच० बार्दल फ्रेर को, 2! अगस्त, 869, मेयो कागजात, बडल 36, संख्या 208 । 
वित्त कार्यविवरण, सितवर, 869। लेखा शाखा 54, भारत मरकार द्वारा प्रस्ताव, लोक- 
निर्माण विभाग, ]] सितंबर 869। 
पो० पी० एचे० सी० ]87], जिल्द 8, पत्रक 363, वित्त सबंधी प्रवर समिति का कार्यविवरण, 
गेड्स का साक्ष्य (9968-7]) । अलेवजेंडर आर० विनी, 'पब्लिक बस इन इडिया * ए लैंटर 
एड्रैस्ड टु दि राइट ओनरेवल डब्ल्यू० ई० ग्लैड्स्टन', 'एम० पी० एड अदर मेंदर्स आफ हर 
मैजेस्टीज गवर्नमेट' (लंदन, ]88]) । बिदी जो भारतीय लोक निर्माण विभाग मे एक कर्मचारी 
था कहता है कि जहा इस्लेंड में सिविल इजीनियोरिय प्रभार तिप्पन्त निर्माण कार्य के मूल्य का 
5 से 6 प्रतिशत तक था, वहा भारत में स्थापन व्यय के रूप में 25 से 30 प्रतिशत तक खर्चे 
किया जाता था । 
भारत सरकार से भारत मत्ती को, लोक निर्माण विभाग प्रेषण सख्या 67, दिनाक 30 जून, 
]865; तथा सद्या 3, दिनाक 6 जनवरी, 865। भारत सरकार से भारत मंत्री को, लोक 
निर्माण विभाग (सैन्य) प्रेपण सख्या 34, दिवाक [7 मार्च, [865, सब्या 52, दिनाक [[ मई, 
]865, तथा सख्या 08, दिनाक 30 अगस्त, 865 | 
भारत मत्ी से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख्या 252, 8 नवबर, ]865॥ 
भारत सरकार से भारत मत्ी को, वित्त प्रेषण सख्या 0, ]2 जनवरी, ]865 (गोपनीय) ।, 
भारत मत्ी से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सच्या 252, 8 नवबर, 865 । इस मद के 
अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रावकलित व्यय निम्नलिखित था हि 

865-66--! 2,70,000 पौंड 

866-67--20,00,000 पौंड 

867-68---28,00,000 पौड 

868-69---28,00,000 पोंड 

869-70--25,00,000 पौंड ग 
भारत सरकार से भारत मद्नी को, वित्त प्रेषण सख्या 239, 8 सितबर, 868॥ 
'दि रास्त गोफ्तार' (बबई) ने ईर्ष्या भाव से लिखा कि यूरोपीय सैनिको की बैरको पर व्यय 
अत्यधिक था ('रास्त ग्रोफ्तार/ 30 अक्तूबर, 870, आर० एव पी० बवई, [870,प० 
525 इसे घोर 'पक्षपात” का उदाहरण बतलाया गया (“रास्त गोपतार, 24 अवतूबर, 869, 
आर० एन० पी० बवई, ]869, पृ० 543 )। 'सोम प्रकाश, 7 नवबर,] 864, आर० एन० पी० 
बंगाल, 4 नववर, ]864 की रिपोर्ट) । 
भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त प्रेषण संब्या 0, [2 जनवरी, [865 (गोपनीय) । 
भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त प्रेषण सच्या 2!0, 2। सितवर, 866। हि 
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85, भारत सरकार से भारत मत्री को, बित प्रेषण सध्यों 258, 20 दिसंबर, [866। 

]86. वही । 

]87 भारत मद्वी से भारत सरकार को, वित्त प्रेषण सख््या 72, 25 फरवरी, 867 

88. भारत मत्री में मारत गरकार को, वित्त प्रेषण राग्या 79, 28 फरवरी, [867 । 

89, भारत मद्रो से भारत यरकार को, वित्त प्रेष्य सय्या 228, 9 जुलाई, 868 । 

90 भारत सरफऊार से भारत मत्री, वित्त प्रषण सब्या 283, 2] अक्यूबर, [868 । तदतुमार 
868-69 के बजट में परिवर्नन क्रिया गया । बजट में मूल प्राववलन के अनुसार 2.4 करोड़ 
रूपये का आधिव्रय था। वास्तव में बजट में उमर बर्ष 4,] करोड रुपये बा घाढ़ा था । भार 
सरकार से भारत मत्री को, वित्त प्रेषण सदया 3[3, 30 नवबर, [868॥ 

]9]. वित्त कार्यविवरण, मार्च, 868, लेया शाखा सथ््या 88, इस्ल्यू० आर० मैंगफील्ड का मेमो०, 
]4 मार्च, 868 4 

]92. (वित्त कार्यविवरण, मार्च, ]858, लेखा शाय्रा 87, सर एच० एम० ड॒यूरेंड का मेमो०, ]3 मार्च, 
868 । और भी, इयूरेंड का 23 मार्च, |868 का मेमो०, पूर्वोक्त स्वल, सख्या 9] । शगी 
रूपरेजा के आधार पर ड्यूरेंड का 7 अगस्त, [868 का मेमो० । वित्त कार्यविवरण मितब७ 
]868, लेखा शाखा सब्या 64 ॥ 

93 वित्त कार्यव्विरण, मार्च, 868, लेखा शाया 89, जे० लारेंस का मेमो०, 8 मार्च, 868 | 

94. वित्त कार्यविवरण, मां, 868, लेया शाखा 90, जे० स्ट्रेंची का मेमो० । 

95, वित्त कार्यविवरण, मा्चे, | 868, लेखा शाखा 88, डब्ल्यू० भार० सैंसफील्ड का मेमो ० 4 मार्च, 
869 । * 

96, भारत सरकार से भारत भत्ती को, वित्त प्रेषण सब्या 239, सितबर, 868 (आर० एन० पी० 
बगाल, 868, पु० 253) । 'मुफीद-ए-आलम', ]5 जुलाई, 87। (एस० वी० एव० 
पश्चिमोत्तर प्रात, 87], पृ० 40]) । 'कुमकोणम एयेनायम/ ]7 जुलाई, 872 (फ्पोर्द 
आन तमिल प्रेस, दिनाक 3] जुलाई, 872) | “हिंदू पेड्रिअट/ ]2 दिखबर, 880 और 2] 
फरवरी, 870 

97 जे० स्ट्रैची, भारतीय लोक विच् से सवधित कुछ प्रश्नों के सवध में स्मरण पत्न । पी० पी? एचे० 
सी० 874, जिल्‍द 47, पत्चक 326, पृ० 245॥ 

99. भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त सब्या 7, 3 जनवरी) 866, दीक वही, वित्त सब्या 
37, 4 फर्रवरी, 866 । गृह कार्येविवरण, 0 फरवरी, 866, सब्या ], 387 । जे रँची 
द्वारा स्मरण पत्र, दिनाक ]0 अगस्त, [865 व 27 सितबर, [865, गदनेर जनरल का 
मेमो०, 7 अक्तुबर, 865; डब्ल्यू० एन० मैसी का मेमो०, 29 दिसबर, 865 भारत 
सरकार से भारत मत्नी को, न्यायिक प्रेषण सब्या 30, 4 जुलाई, 863 । 

99. “इंडियन डेली न्यूज' 27 फरवरी, 866 | उसके अनुसार ६ बर्षों में जीवन निर्वाह के स्तर मे 
सौ प्रतिशत वृद्धि हुई थी । वही ]7 फरवरी, 866 ॥ 

«200, वित्त कार्मविवरण, जनवरो, 865, पेंशन व ग्रेचुटी, सच्या 90॥ भारत सरकार के कुछ मर 
_अनुबधित कर्मेचारियों द्वारा वायसराय के विनम्र स्मरण पत्र, अगस्त, (864 । 
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203. 


205. 


206. 


207. 


208. 


209. 


20. 
2. 


242: 
४ 23, 
24, 


वित्त कार्यविवरण, जनवरी, ]865। व्यय प्रकोर्ण सख्या 45 । सेनाध्यक्ष का मेमो०, 30 नवंबर, 
]864 | 

वित्त कार्यविवरण, जनवरी, 865 । पृथक राजस्व संख्या 309। सचिव, बबई सरकार से 
सचिव, भारत सरकार को, 7 जनवरी, ]865॥ 

जुलाई, 863 में बवई सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ने खाद्यात भत्ते की सिफारिश की थी | 
भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त सख्या 22, 5 फरवरी, 864 (६ यद्यपि,अतिरिक्‍त ध्यय 
अनियमित था, तथापि अस्थाई उपाय के रूप में उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी । भारत 
मंत्री से भारत सरकार को वित्त ]]8, 6 मई, 864 | खाद्यान्न भत्ते 867 तक दिए गए 
जबकि वेतनो मैं स्थाई रूप से वृद्धि की गई थी । वित्त कार्यंविवरण, अप्रैल, 867 । सेखा शाया 
संख्या 09 । भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव 30 अप्रैल, 867 । हे 
भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त सख्या 74, 7 अप्रैल, 865; वित्त सख्या 38, [4 
फरवरी 866, वित्त संख्या 43, 20 फरवरी, ]866, वित्त सख्या ]60, 24 जुलाई, 866, 
वित्त सच्या 96, 26 मार्च, ।867॥ 

भारत सरकार से भारत मंत्री को, गृह (लोक शाखा) सख्या 37 व 42, दिनाक क्रमश 8 
और 5 जून 86] । भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त सख्या ]]0, 4 अगस्त, 882॥ 
भारत मत्री से भारत सरकार को, वित्त सच्या 205, 8 दिसवर, [862। 

गृह कार्यविवरण दिसंवर, ]868, लोक शाखा 66 । इस विवरण में भारत सरकार की नौकरी 
में हिंदुस्ता नियो की सख्या को दिखाया गया है। 

वित्त कार्यविवरण, जून, 870, पेंशन व ग्रेचुटी, संख्या 67।॥ बंगाल के अनुवधित सरकारी 
अफसरों का ड्यूक आफ आरग्राइल को स्मरणपत्र, वही सख्या 70 व 7] । मद्राम और बबई 
के अनुवेधित सरकारी अफसरों का सर एस० नोर्थकीट को स्मरण पत्र । 

आरगाइल से मेयो को, ][ अप्रेल, 87], मेयो कागजात बडल 49, सख्या 8 । 

भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त सख्या |55, 24 जूत, [870 | ठीक वही वित्त सख्या 
]7], !4 जुलाई, 874। 

भारत मत्ती से भारत सरकार को, वित्त सख्या 52, 0 फरवरी, ]87] | 

तदनुसार अधिनियम बनाएं गए। वित्त कार्यविवरण, 87]£ पेंशन तथा ग्रेचुटी, सख्या [7 । 
भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 3 मां, 87] । निवृत्ति भत्ता इग्लैंड मे श्रचलित वितिमय दर 
के अनुसार दिया जाता था । वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 87] । पेंशन तथा प्रेचुटी सब्या 6]- 
62 7 बाद में जब रुपया स्टलिय दर भारत के विपरीत हो गई तो सरकार को स्टिंग मे 
निर्धारित पेंशनो पर हानि हुई । 

आरगाइल से भेयो को, 3 अप्रैल 87, मेयो कागजात, बडल 49, संख्या 5। 

आरगाइल से मेयो को, ] अप्रैल 87], मेयो कागजात, वडल 49, सख्या 8 । 

वही । मेयो का दावा या “कि स्वहित द्वारा निर्णय प्रभावित नहीं था क्योकि इस सबंध मे 
परिषद के असैनिक सदस्यो ने न तो कोई टिप्पणी की थी और न हो कोई सिफारिश की थी । 
मैयो से आरगाइल को, 23 मार्च, 87], मेयो कागजात, बडल 43, सख्या []0 | इस डर से 
कि कही सरकारी अफसर पेंशनो मे वृद्धि को अस्वीकृति के थारे में प्रेषण की ध्वनि से वाराज 
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ने हो, मेयो ने आरगाइल से अनुरोध किया कि वह उसे प्रकट न करे। आरगाइल से मेयों वो, 
22 जून, 87], मेयो कागजात, बडल 49, सख्या [4॥ हा 

25. वित्त कार्यविवरण, अप्रेल ]5, 862॥ प्रक्रीर्ण सख्या 25। अर्मतिक वित्त आयोग से वित्त 
सचिव, 20 मार्च, 862 | 

26, “फ्रंड आफ इडिया' 8 मई, 862; वही 26 फरवरी, [863 4 

2!7, वित्त का्यविवद्धा, नववर, ]869। लेखा शाखा 48. गवर्नर जनरल द्वारा स्मरण पत्न। 


4 अवतूबर, 869।॥ 
संख्या 3॥ 


मेयो से आरगाइल को, 9 जनवरी ]87] । मेयो कागजात, बडल 42, 


28, भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त सख्या !44, 29 जून, 860। 


29., वित्त कार्यविवरण, मई 


विल्तन से भारत मत्री, 


860, सब्या 2], वित्तीय विज्ञप्ति, 27 अप्रैल, 860; 23, जे० 
28 अप्रैल, 860 5 


220 वही, सश्या 25, वित्तीय विज्ञप्ति, 0 मई, [8604 
224. भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त 53, 9 अंग्रैल, 864 । भारत मत्री से भारत सरकार 
को, वित्त ।4, 9 जुलाई, 862, और भारत सरकार से मारत मत्ती को वित्त |6, 6 


सितबर, 863 । 


222. भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त 62, 22 मई, 863॥ 
223. भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त 240, 20 घ्ितवर, 869॥ ठीक वही, वित्त 258, 


] अकदृवर, 869॥ 


224. भआार० ट्रैपिल, दि स्टोरी आफ माई लाइफ' (लद॒न, 866) जिल्द ॥, पृ० 20, 208 
225. वित्त कार्यविवरण दिसवर, 87], सख्या 38। भारत सरकार की विश्वष्ति, 20 दिसबर, 


87। 


226. भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त (गोपनीय) सख्या'30, 6 जून, 87,। 
227 मेयो से आरगाइल को, 27 मई, 870, मेयो कागजात, बडल 39, सख्या !4]॥ 


228, देखें [५ ऊपर । 


229, ए० काटन, 'पब्लिक वर्क्स इन इडिया” (लद॒न, [854), १० 52-53 । ओर भी देखें, पृ० 25- 


29 और 49-52॥ 


230, 'टाइम्स आफ इडिया/ 9 मई, 863 
23, इंडियन इकानामिरट, ]] जुलाई, 870। केवल 'दि फ्रंड आफ इडिया' ने ही बडे पैमाने पर 
उधार लेने के लिए सरकार की निंदा की थी। देखें सपादकीय 4 दिस्वर, 865, [] मार्च 


869॥ 


232, 'रास्‍्त गोपतार/ ]] सितवर, 870, आर० एन० पी० (बदई) 870, पृ० 443; वही, 
9 अक्तूबद, 870;आर० एन० पी० (बबई), ]870, पृ० 49] । 'सोम प्रकाश,' 30 जलाई, 
866; आर० एन० प्री० (बंगाल) दिनाक 9 अगस्त, !666। 

233. हाउस आफ कामस मे पेश को गई ईस्ट इडिया एसोसिएशन की याचिका, (अर्जी), 7 फरवरी, 
87], 'जनरल, आफ ईस्ट इडिया एमोशियन,' जिलद ५, 87], खड [[, पृ० 28-29। 


234. वित्त कार्यविवरण, मई, 


8704 पृथक राजस्व सद्या 83, बवई चेंबर आफ कामसे से लाई 
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भेयो को, 8 अप्रैल, 870। 

दी० जेफरीज, "नेशनल क्रेडिट एड पब्लिक वर्ग” (कराची, [87]), तर पृ० ]4॥ 

बी० नाइट, दि फाइनेशियल स्टेटमेट दैंट शुदर हैव बीन डिलीवर्ड एड वाज नाट' (बबई, 870) 
अज्ञात नाम से प्रशाशित, पृ० 42 । नाइट “इंडियन इकानासिस्ट' का सस्था्पक सपादक था | 
आरगाइल से मेयो को, 2 मार्च, [869, मेयो कागजात, वडल 47 । 

हैलीफाकस (सी० वुड) से जे० लारेंस को, ]0 मार्च, ]866, ल्ञारेंस कागजात, भारत मत्ती से 
जें० लारेंस को पत्र, जिल्द परत], सख्या 3 । 

भेयो से आरगाइल को, !6 सार्च 869, मेयो कौणजात, बडल 34, सस्या ]02 ॥ मेयो की 
सूचना बहुत सही होती थी। एत० सी० जैन *('इंडिजिनस बैंकिंग इन इडिया', लदन, 929, 
१० 250) के अनुसार स्वदेशी बैकरों की ब्याज दरें श्रतिभूतियों के स्वरुप के अनुसार 6 से 
48 प्रतिशत के बीच मे रहती थी । 

भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त 49, 24 जून, 870। 

बही, वित्त (गोपनीय ),सख्या 30, 6 जून, 87॥ 

वही, वित्त सख्या ]6,5 फरवरी, ]86], 

बही, वित्त सख्या 37, 3 मार्च, 86, 

वही, वित्त सख्या 258, 20 दिसंवर, !866 ! 

वित्त कार्यंविवरण, जनवरी, 867 । लेखा शाखा सख्या 06, बवई की सरकार से भारत 
मंत्री को, 8 अक्तूबर, 866 | 

वित्त कार्येविवरण, जनवरी, 867। लेखा शाखा सख्या |09, वित्त सचिव, भारत सरकार 
से सचिव, लोक निर्माण विभाग, बवई सरकार को, 2] जनवरी, 867॥ 
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जिस समय सैन्य विद्रोह प्रारंभ हुआ उस समय तक ब्रिटिश भारत “के विभिल 
भागों में भूधृति प्रणाली, 765 से धीरे-धोरे आकार ग्रहण करती हुई, जमीदारी, रैगत- 
वांडी तथा महालवाडी नामक व्यवस्थाओं में ढलकर ठोस हो चुकी थी। इन सभी प्रणा- 
लियों पर उन ब्रिटिश राजनीतिक अर्थश्यास्त्रियों के सिद्धातों की सतही छाप थी जितके 
शब्दों को भारत में तात्यिक रूप से व्यावहारिक निर्णय प्रक्रिया को कुछ वोद्धिक तत्व 
प्रदान करने के लिए कांफी उद्धृत किया जाता था। भूधृति प्रणाली, जो सैन्य विद्रोह क्कै 
बाद लगभग अपरिवर्तित रही, तथा भूमि सबंध जिन्हे उत्तर सैन्य विद्रोह काल के विधान 
द्वारा नियमित करने का प्रयास किया गया था, स्पष्ट रूप से इम अध्ययन क्षेत्र के वादर 
है । यहां पर भूमि में हमारी दिलचस्पी केवल राजस्व के साधन के रूप में अथवा भूमि 
कर (मालगुजारी) की दृष्टि से है। मालगुजारी के सवध में हमारे अध्ययन की अवधि 
का सबसे महत्वपूर्ण नीति विधयक मामला स्थाई बंदोबस्त का उन क्षत्रों में विस्तार का 
प्रश्न था जो उस वक्‍त समय-समय पर संशोधित अस्थाई बदोबस्त के अंतर्गत थे। इस 
प्रकार के स्थाई बदोवस्त द्वारा मालग्रुजारी से सरकार की आय मे उत्तरोत्तर होने वाली 
वृद्धि रुक जाती थी। चू कि सरकार की आय का 40 प्रतिशत से अधिक भाग मालगुजारी 
से आता था, इसलिए यह प्रइन निर्णायक महत्व का था । 

उन्‍तीसवीं सदी के भारत मे स्थाई बंदोबस्त राजस्व विधान का एक झ्नब्द मात्र ने 
होकर एक सामाजिक दर्शत था। स्थाई वंदोवस्त ने स्थिरता एवं व्यवस्था के सिद्धात 
को जन्म,दिया था यह सिद्धात अति पवित्र निजी सपत्ति की प्रथा पर आधारित, भूमि 
तथा लाभप्रद पूंजी निवेद्ों से प्राप्त होते वाली अनवरत आय द्वारा संपोषित और उच्च- 
बर्गीय संधों द्वारा मुसरित था । ये उच्चवर्गीय संघ भूस्वामी तथा लग्रान जीबी (टांटिया) 
वर्गों के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक ढाचे मे, उसी स्थान की मांग कर रहे थे जो 
पति से स्थाई रूप से संवद्ध/ और (ब्रिटिश) “राज” के प्रति वफ़ादार 'समाज के स्वा- 
भाविक नेताओं” की मिलना चाहिए था । बंगाल इस सिद्धांत का घर था परंतु क्य 
स्थानों पर भी इसे स्वाभाविक ढंग से अपना लिया गया था। इस सिद्धात और ब्हिग 
राजनीतिक विचारों में सादृश्य तथा उपयोगिताबादी विचारधारा से इसकी भिन्‍तता के 
कारण उन्‍्नीसवी शताब्दी के पूर्वा्ध में मालग्रजारी नीति को एक सैद्धातिक आयाम भी 
मिल गया। उन्नीस्त्री झताब्दी के मध्य तक ऐसा प्रतीत होता या कि तथाव थित बंगाल 
विचारधारा पर मिल के अनुयायियों की पूर्ण विजय हो गई है। फिर भी, सातवें दशक मे 
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स्थाई बंदोबस्त के विचार को पुनः जीवन' दिया गया। ]862 में भारत मत्वी ने संपूर्ण 
भारत में मालगुजारी के स्थाई वदोवम्त के विपय में सरकार द्वारा स्वीकृति देने के 
निर्णय की घोषणा की ।? अगले दो दशकों में ज़बकि इस प्रकार के ब॑ दोवस्त का विस्तार 
करने के पक्ष विपक्ष पर विचार किया जा रहा था, इस संबंध में निर्णय स्थगित कर 
दिया गया और 883 मे अतिम रूप से समाप्त कर दिया गया ।? स्थाई वदोबस्त लागू 
करने और फिर इस निर्णय से घीरे-धोरे हटने के पीछे प्रयोजनों का अध्ययन उत्तर सैन्य 
विद्रोह काल का प्रमुख दिलचस्प विपय है। 
बारेन हेस्टिग्स पर अपने निवंध में मेकाले यों ही एक मनोरंजक वात कह गया 
है। ब्रिटिश भारतीय अफसरों की शब्दावली में “राजनीतिक! शब्द "राजनयिक! का 
पर्यायवाची था । सरकारी अफसर आतरिक प्रशासन का कार्य तो योग्यतापुर्वक संपन्‍न 
करता था, परंतु वह “राजनीतिक व्यापार से बिलकुल अनभिज्ञ' था।ः दूसरे शब्दों मे, 
अधिकारियों के विचार से साम्राज्य के प्रशासन की कल्पना राजनीतिक पहलू से नहीं 
की गई थी । जिला अधिकारी तथा कलकत्ते मे रहने वाले नौकरझाह प्रशासनिक निर्णयों 
और कार्रवाइयों की सामाजिक एवं राजनीतिक जटिलताओं की ओर ध्यान नही देते 
थे। अत: स्थाई वंदोबस्त वहुधा राजस्व संग्रह मे एक विशुद्ध सुविधा के प्रश्न के रूप में 
लिया जाता था। तथापि निर्णय प्रक्रिया के ऊंचे स्तरों पर भृधृति तथा बंदोवस्त व्यवस्था 
के सामाजिक प्रभावों के विषय मे अधिक'चेतना थी । गवर्मर जनरल की परिपद मे 
वित्त सदस्य सेमुअल लेग की दृष्टि मे स्थाई बंदोबस्त नवीन सामाजिक-व्यवस्था का 
आधार था | उसके ही छब्दों मे, 'हमारी सरकार का उद्देश्य इस देश से अधिकाधिक 
घन की प्राप्ति महीं है। हमारा उद्देश्य यहां की भारी जनसंख्या को समान रूप से 
निशचेष्ट स्तर पर भी नही रखना है यद्यपि वह पितृवादी सरकार की छत्रछाया में 
भूघृतिधारी काउ्तकार के रूप में काफी प्रसन्‍न तथा संतुष्ट हो सकती है। यदि हम स्थाई 
बंदोबस्त करते है**तो हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की नीव डालते है जिसकी 
व्यवस्था संभवत. सरल नहीं है, परंतु जो सभ्यता तथा भ्रगति के तत्वों की दृष्टि से 
संपन्न होने के साथ-साथ विविधता भी लिए हुए है ।।” स्थाई बदोवस्त लागू होते पर 
“यद्यपि कठिनाइयो, असमानताओं और टकराव में वृद्धि हो सकती है परंतु उस स्थिति 
की तुलना में, जहां सरकार सर्वेसर्वा है, इस व्यवस्था मे,अधिक जीवन, क्रिया और प्रगति 
होगी *“यदि हमे पूर्व के देशो में कुछ करना है तो वह यह है कि हम पूर्वी निरंकुशता- 
बाद के परपरागत स्वीकृत ढाचे के स्थान पर कोई अच्छी व्यवस्था सोजें * ” लेग ने 
माना था कि इससे समाज मे श्रेणीकरण एवं असमानताए होगी । परतु यह तो अपरिहार्य॑ 
था चाहे मालगुजारी देने वाला व्यवित जमीदार हो अथवा जमीन को बेचने या शिकमी 
देते वे अधिकार के साथ सांज्विधिक (कानूनी) काइतकार ॥'* तात्पर्य यह कि वर्तमान 
राजस्व भ्रदाई रैयतो के हित वर्ग तथा स्थाई भूधुति की स्थापना से भारी सख्या में लोग 
* लगान देने वाले काश्तकार या मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक वनने लगेंगे । जो 
रैयत जमीन पर पूर्ण स्वामित्व पा जाएंगे वे उसे कई भागों मे वेचेंगे अथवा शिकमी 
देंगे। इस प्रकार एक मध्यवर्ती वर्ग वन जाएगा । लैग्र तथा सर चाल्से बुड के अनुसार इस 
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प्रकार का मध्यम वर्ग नितांत वांछनीय था और सर जान लारेंस जिसकी सहज सहानु- 
भूति मध्यम वर्गों की तुलना में छोटे जमीदारों के साथ अधिक थी, इनसे सहमत था। 
9 जुलाई, 862 के अपने राजस्व प्रेषण में संपूर्ण भारत के लिए स्थाई बंदोबस्त को 
सिफारिश करते हुए वुड ने आशा व्यवत की थी कि देश में “भूमि से संबद्ध मध्यम वर्ग 
का धीरे-धीरे विकास होगा ।” लारेंस ने भी इस प्रकार के वर्ग की जिस्की 'निश्चित हप 
से सरकार के प्रति निष्ठा' होगी, वाछनीयता बतलाई । परंतु ऐसा लगता है कि उसकी 
धारणाएं लग से भिन्‍न थी । लारेंस तत्कालीन 'छोटे जमीदारों तथा स्वत्वधारी किसानो 
को भूमि से वंचित किए बिना' भूमि से संबद्ध मध्यम वर्ग का विकास चाहता था यद्यपि, 
जैसा कि लेग को अच्छी तरह पता था, स्वत्वधारी किसानो के स्वत्व का हरण नए 
मध्यम वर्ग के विकास की प्रक्रिया का अंग था । लारेंस अपने पंजीव के दिनों से 'लोक 
कल्याणवादी' हो सकता है , परंतु लैग अथवा बुड के दृष्टिकोण मे वैसा कुछ नहीं था। 
यह कहा जाता है कि सैन्य विद्रोह के बाद स्थाई बंदोबस्त से सबंधित प्रस्ताव का दोबारा 
आना जान लारेंस के प्रशासन में लोककल्याणवाद का पुनरुत्थान था।? परंतु स्थाई ' 
बंदोबस्त के अधिकाश समथथेको का दृष्टिकोण मूलतः व्यावहारिक था, और उनके सामा- 
जिक दर्णन में लोककल्याणवाद की ओर प्रत्यावतंन का कोई प्रमाण नही मिलता । 
स्थाई बदोवस्त की समस्या को सैद्धांतिक प्रश्न के रूप मे समभने के लिए इस 
विषय में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर गौर करना भी आवश्यक है। स्थाई बंदोवस्त 
उम्नीसवी शताब्दी के बाद के दशकों के राष्ट्रवादियो के आथिक कार्यक्रमो का अनिवार्ष 
अग था । इनमें रमेश दत्त स्थाई बंदोवस्त के सिद्धात के प्रधान समर्थक थे। 875 में 
रमेश दत्त जमीदार और रैयत के वीच मे ठीक उसी प्रकार के स्थाई बंदोबस्त का समर्थन 
कर रहे थे जैसा कि जमीदार और सरकार के बीच था।* 793 के बिनियम (रेग्यु- 
लेशन) ! द्वारा रैयत को जमीदार की दया पर छोड़ दिया गया था। बाद के कीश्त- 
कारी कानूनों ने रैयत को कुछ विधिक अधिकार दिए, परंतु नदिया तथा पावना में हुए 
उसी समय के उपद्रवों से कपको में असंतोष की तीब्रता एव मात्ना का पता चला । रमेश 
दत्त ने सरकार से ऐसा उपाय करने के लिए कहा जिससे कि जमीदारों तथा रैंयतों के 
वर्गों के बीच 'दुर्भावना दूर हो सके!। उन्होने तर्क दिया कि इस दिद्ा में पहुंचा 
उपाय र॑यत द्वारा दिए जाने वाले लगान की दरो का स्थाई बदोबस्त है। रमेश दत्त के 
सिविल सेवा के साथी अफसरो ने सावधान करते हुए उनसे कहा कि सरकार की नीतियों 
की आलोचना से सिविल सेवा में उसकी परदोन्‍तरति की संभावनाएं नप्ठ हो सकती न 
इस पर दत्त ने अपने भाई को /लिखा कि 'नौकरी मे मैं पदोन्नति की अधिक चिंता नहीं 
करता, परंतु सौभाग्यवश अन्य पुस्तक जो मैं लिखना चाहता हूं भारत की राजनीति 
के विषय में नही है ।* जमीदारो के हितों के मुखपत्न 'ह्विद् पेट्रिजट” ने “इग्लैंड में कुछ 
वर्षों तक रह कर नए विचारों के साथ भारत लौटने वाले युवकों मे' क्रांतिकारी भावता 
की स्पष्ट शब्दों मे निंदा की | इस कदु निदा के लेखक क्रिस्टोदास पाल का विचार था 
कि 'उम्र बढ़ने के साथ तरुणाई का असंयम दूर होकर इन युवकों में गंभीरता भा 
जाएगी ॥' दत्त के दामाद और जीवनी लेखक जे० एन० गुप्ता ने भी उनकी जमीदारा 
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के दाबों के प्रति पर्याप्त न्‍्याय' करने में असफलता के कारण 'तरुणाई का जोन्न और 
अपरिपक्वता' बतलाए हैं। ऐसा लगता है कि दत्त पर विभिन्‍न दिशाओ से दवाव था और 
यह उनकी वाद की लिखी गई चीजो से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने विचारी में काफी 
संशोधन कर लिए थे |”? दत्त की रचनाएं, विज्ेप रूप से 'दि पीजेंट्री आफ बंगाल 
(875) तथा फैमीस इन इडिया, (900) रैयत के प्रति गहरी सहानुभूति से ओत 
प्रोत थी और इन्होने भारतीय कृषि की समस्याओ के बारे में ए० पी० मेकडोनल तथा 
एच० जे० रेनोल्ड्स जैसे ब्रिटिश प्रशासको, दादाभाई नौरोजी ज॑से राष्ट्रवादियों तथा. 
भारतीय घटना स्थल से दूर प्रिस क्रोपोटकिन जैसे लोगो को प्रभावित किया ।! परंतु 
दत्त की बाद की रचनाओं मे 'उग्रवाद की भावना” जिसकी 'हिंदू पेट्रिअट' ते [875 में 
निंदा की थी साफ तौर पर गायब थी । बंवई और मद्रास की अस्थाई रैयतवाडी प्रणाली 
के साथ बंगाल के राजस्व वंदोबस्त की तुलना करते हुए जहां दत्त उसका गुणगान करते 
है वहा वह जमीदारी प्रथा के शोषणकारी तत्व को कम बताते है । दत्त ने पदस्थितिजन्य 
यह निर्णायक कमजोरी 900 मे ग्रहण की जिसका लाड़े कर्जन ने पूरा लाभ उठाया। 
लार्ड कर्जेन ने स्पष्ट किया कि दत्त की विचारधारा मे रैयत के ऊपर जमीदारों के दावों 
की सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता की ओर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है। 
रैयत के हितों की रक्ष। करना अवश्यक है और यह सरक्षण उस समय की तुलना में 
जब भुगतान मालगुजारी के रूप में ब्रिटिश सरकार के होते थे, रैयत द्वारा जमीदार को 
लगान के भुगतान के समय कम आवश्यक नही थे। तथापि रमेश दत्त और राष्ट्रवादी 
खेमे के उनके अन्य मित्रो ने संपूर्ण भारत में बंगाल की तरह का स्थाई वदोवस्त का 
समर्थन नही किया | यह स्पष्ट अनुभव हो गया था कि जिस प्रकार की जमीदारी प्रथा 
बंगाल में विकप्तित हुई थी वह स्थाई बंदोबस्त का अनिवाय अंग नही थी । माँग यह थी 
कि रयत पर मालगुजारी संवंधी दावे का स्थाई बदोवस्त होना चाहिए। र॑यत साविधिक 
(कानूनी ) काश्तकार था। उसके और सरकार के बीच में स्थाई बंदोवस्त से उसके हितों 
की तो रक्षा होती थी, परंतु भूमि पर किसानो का अधीनस्थ अधिकार होने या कोई भी 
अधिकार न होने के कारण उन्हें स्थाई बदोबस्त से कोई लाभ नही होना था। एक 
आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार 'यह तके कि बदोवस्त रैयत के साथ होना चाहिए उस 
समाज में अर्थहीन होगा जिसमे रैयत को दर रैयत बनाने की स्वतंत्रता है जिससे ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें शोपित शोषक बन बंठते हैं।?१ समस्या के इस पहलू 
पर दत्त ने ध्यान नही दिया था। उस दृष्टिकोण को जिसके रमेश दत्त के विचार प्रतीक 
है, उन्‍नीसवी झताब्दी के बाद के दशको में विशिष्ट वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि की 
सहायता से स्पष्ट कर सकना सभव है। यह दृष्टिकोण आशिक रूप से राष्ट्रवादी नेताओं 
की सामाजिक न्याय की तुलना में जिसे वे महान उद्देश्य (अर्थात) साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध संघर्ष ) कहते थे से प्रतिबद्धता का परिणाम था ! 
स्थाई बंदोवस्त के इस पंथ का सेंद्धातिक आधार क्या था? वस्तुतः कुछ भी 
नही । एक अस्पष्ट मान्यता थी कि स्थाई बदोवस्त के द्वारा लगान में राज्य का भाग कम 
ही जाने से कृषि संपत्ति का सचय बढ़ेगा ओर कुषि विकास के लिए पूंजी के निवेश को 
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प्रोत्साहन मिलेगा । न केवल दत्त और उसकी ही विचारधारा के अन्य लोग वल्कि अनेक 
ब्रिटिश अफसर, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस मान्यता को सही माने बैठे थे। यह 
मान्यता टर्गोट तथा स्मिथ के पूजी निवेश प्रक्रिया के सिद्धात का स्मरण कराती है जिसके 
अनुसार यदि किसी के पास निवेश्य पूजी है तो निवेश स्वाभाविक रूप से होगे और इसके 
परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा । परंतु बचत और निवेश मे वाधाएं 
जैसे विस्तृत अथवा संयुक्त परिवार प्रणाली के माध्यम से साधनों का निकास, 'सामंती' 
अतीत से मिली या यूरोपीय लोगो के साथ नए सपर्कों से प्राप्त उपभोग संबंधी आदतों 
के अधिव्ययी प्रभाव, अन्यत्रवासी जमीदारों के नए वर्ग द्वारा जिसके पास पैतृक संपत्ति 
एकत्रित करने की परपरा नही थी, प्रदर्शन उपभोग एवं अपव्यय, आदि, कृषि विकास के 
लिए भी सोमाएं थी और ये बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान थी। स्थाई वदोवस्त के 
आलोचक यह बता सके थे ) वे उपयोगितावादी विचारधारा के जर्थश्ास्त्रियों के सिद्धात 
भी प्रस्तुत कर सकते थे। मिल के लगान सिद्धात मे कहा गया था कि राज्य को अनर्जित 
आय का एक भाग लेना ही चाहिए और स्थाई वंदोवस्त द्वारा इस पर रोक लगे जानी 
थी । यह तर्क दिया गया कि राज्य लाभकारी लगान का एक छोटा भाग ही मालगुणारी 
के रूप मे ले रहा है। भारत का लघु कितु वर्धनशील वाणिज्यिक समुदाय सरकार से 
भंग्रह कर रहा था कि और अधिक लगान लिया जाए। कलकत्ता ट्रेडसे एसोसिएशन ने 
867 में भारत मंत्री को अपने स्मरण पत्र मे लिखा कि जे० एस० मिल ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि भभी प्रकार के करों मे भालयुजारी सबसे कम हानिकारक है, फिर भी सर- 
कार व्यापारियों और उद्योगपर्तियों पर लाइसेस कर लगा कर 'देश की संपत्ति और 
समृद्धि मे योगदान देने' वाली एवं उत्पादक कार्यो में लगी पूजी” पर कराधात करे 
रही है जवकि अचल संपत्ति और निष्क्रिय पूंजी पर वस्थुतः कोई कर नहीं है।! 
बगाल चेंबर आफ कामस ने शिकायत की कि यदि प्रत्यक्ष कर “भू संपत्ति और 
सरकारी प्रतिभूतियो' पर न लगा कर व्यापारियों और कारीगरों पर लगाएं गए तो 
राष्ट्रीय उद्योगो पर अनुचित भार पडेगा ।! 859 में ही बवई के हिंदुस्तानी व्यापा- 
रियों ने सरकार से यह अनुरोध किया कि “वह निष्क्रिय तथा संपन्न वर्गों के लाभ के लिए 
औद्योगिक वर्गों पर कर न लगाए***श्रम से उत्पन्न आय और व्यापार तथा व्यवसायों पे 
प्राप्त आयो पर संपत्ति से मिलने वाली आय की सुलना में हलके कर होने चाहिए।**।7* 
कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद तया मद्रास से सरकार के पास इस प्रकार के बाई स्मरण 
पन्न भेज गए ।/* इस प्रकार के प्र तिवादो का अर्थ स्पष्ट है कि वणिकों, व्यापारियों, तथा 
कारीगरों की अजित आय कौ तुलना में जमींदारों तथा लगानजीवियों की आयोंपर 
भारी कर लगाए जाने चाहिए। मिल ने आर के स्रोत के आधार पर कराधान मे विभेदी- 
करण बग सुझाव दिया था तया हाउस आफ कामस की ह्यूबार्ड समिति (86) द्वारा 
विघार विमर्श में भी अजित और अनजित आय में विभेदीकरण के औदित्य पर घ्यान 
आकित किया यया था ।ए भारत सरकार ने विभेदीकरण सिद्धात को स्वीकार नहीं 
किया, परं॑नु किसी से किसी प्रतार के संपत्ति कर की मारी आवश्यकता अनुमव की गई।/ 
सरपगर इस प्ररार वा कर खोज पाने में असफल रही और छठे दशक मे आय यर संरयी 
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प्रयोगों से स्पष्ट हो गया कि स्थाई बंदोवस्त हो जाने के बाद कृषि आय में होने वाली वृद्धि 
पर लगा सकना कठिन कार था ।!? इस संदर्भ में स्थाई बंदोबस्त के विरुद्ध उपयोगिता- 
बादी तर्क को केवल सैद्धातिक वता कर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सातवे और 
आठवें दशक के राजस्व संबंधी विवाद मे जे० एस० मिल का कोई प्रमुख स्थान नही है 
परंतु पृष्ठभूमि मे उसकी अस्पष्ट छाया बराबर दिखाई देती है। सर एच० एस० मेन 
तथा डब्ल्यू० टी० थोनेटन के साथ निजी पत्र व्यवहार मे जे० एस० मिल ने उन्हें 'वर्त मान 
अंग्रेजी ढंग के जमीदारवाद के प्रति प्रतिक्रिया (सेन्‍्य विद्रोह के बाद)” के विरुद्ध चेतावनी 
दी थी और अपनी आशका व्यक्त करते हुए कहा कि मालगरुजारी का स्थाई परिझोधन 
सरकार के लिए घटिया सौदा” सिद्ध होगा ।!* 

संक्षेप में, स्थाई वदोवस्त का विचार भिन्‍न-भिन्‍न लोगों के लिए अलग-भलग 
चीज था। सेमुअल लैग की दृष्टि मे यह एक ऐसे श्रेणीवद्ध एवं विकासशील समाज का 
आधार था जिसमे सक्रिय एवं प्रगतिशील मध्यम वर्ग को भी रहना था। रमेश दत्त के 
लिए इसका अर्थ कूपि आय पर विदेशी सरकार की माग का अतिम रूप से सीमाकन था, 
जिससे कृषि संपत्ति का विकास हो सकता था। जमीदारो की दृष्टि मे यह उनका स्थाई- 
करण था । मिल तथा उसके अनुयायियों के लिए यह एक घटिया सौदा था। 

]862 मे भारत सरकार द्वारा स्थाई वंदोबस्त का सिद्धात स्वीकार करने के पीछे 
क्या प्रयोजन था ? कर्नल बायर्ड स्मिथ ने स्पष्ट किया कि हमे दुर्भिक्ष की समस्या को 
प्राथमिकता देनी चाहिए वयोकि इसका राजस्व प्रणाली के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। 
जिस समय बायई स्मिथ दु्िक्ष समस्या मे उंलक पड़ा था, उस समय वह अपने कार्य में 
नया था । वह ख्याति प्राप्त इंजीनियर था परंतु राजस्व प्रशासन तथा दुर्भिक्ष से संबंधित 

अन्य बातो में उसका अनुभव सीमित था । सभवतः यह उसके लिए एक सुविधाजनक बात 
थी क्योंकि जब लार्ड कैनिंग ने उससे उत्तरी भारत में [860 के दुर्भिक्ष के कारणों की 
जांच करते के लिए कहा तो समस्या के बारे मे उसने नए विचार दिए | मई तथा अगस्त 
में प्रस्तुत की गई अपनी तीन रिपोर्टो मे उसने स्पष्ट किया कि अभाव तथा दुर्भिक्ष का 
सामना कर सकने की लोगो की सामर्थ्य 'वदोबस्त प्रणाली की, जिसके अंतर्गत रहते हुए 
वे उत्पादन करते है, पूर्णता के ठीक अनुपात में या मैं कहना चाहूंगा कि ठीक ज्यामितिक 
अनुपात मे होता है ।//! उसने पाया कि सरकार की भूमि संबंधी माग दीधंकाल के लिए 
निर्धारित हो जाने और अधिकारो के सतकता के साथ दर्ज किए जाने से कूषि सपत्ति के 
मूल्य में वृद्धि हुई है। निस्मदेह 837-38 ओर 860 के दु्भिक्ष के वर्षों के बीच में भूमि 
प्रणाली में इतना सुधार हो गया था कि दुभिक्ष की स्थिति में उसका सामना कर सकने 
की लोगो की सामथ्यें भी बढ मई। इस सुधार का श्रेय दीघंकालीन बंदोवस्त को देते 
हुए वायर्ड स्मिथ ने तर्क दिया कि इस सिद्धात के और अधिक प्रयोग द्वारा, अर्थात 30 वर्षों 
- के लिए बंदोवरत वाले क्षेत्रों में स्थाई वंदोबस्त लागू करके लोगों की स्थिति में और 
अधिक सुधार किया जा सकता है और इस प्रकार दुभिक्ष के समय कृषक वर्ग के पुर्णतया 
बरबाद हो जाने का मय भी कम हो सकता है। तथापि कृपकों की वास्तविक स्थिति के 
बारे में बहुत थोड़ा मालूम था। पश्चिमोत्तर भ्रान्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाय्ड स्मिय 
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के जाच परिणामों पर आपत्ति की और दावा किया कि 'पश्चिमोत्तर प्रात का कृपक कम 
से कम बंगाल के कृपक के बराबर की स्थिति मे ही है' यद्यपि वहां भू स्थामी वर्ग बंगाल 
के भू स्वामी वर्ग की भाति संपन्‍त नही था ।१* तथापि यह वात लगभग निविवाद थी कि 
आवधिक बदोवस्त की तुलना में स्थाई बंदोवस्त के अंतर्गत कृषि आय का अल्प भाग 
सरकार द्वारा लिया जाता था (और बड़ा भाग भू स्वामियो के पास छोड़ दिया जाता 
था) । परतु साथ ही, स्थाई बदोवस्त को किसानों के संपन्‍्नीकरण के बराबर समझना 
बेतुकी सी बात होगी | यह बात इंडिया काउंसिल के सदस्य रोस डी० मैंगल्स मे वुड के 
स्थाई बंदोबस्त पर 862 के प्रेपण पर अपनी विसम्मति टिप्पणी मे स्पष्ट की ।४ उसने 
दृढ़ता के साथ कहा कि स्थाई बदोवस्त से केवल उन लोगों को लाभ होना है जो राज्य 
को सीधी मालगुजारी देते है न कि अधिकाश कृषि जनसंख्या को जिसके भूमि पर अधी- 
नस्थ के अधिकार है। अस्तु, स्थाई बदोवस्त का अर्थ 'कृपापात्न वर्ग के लिए राज्य द्वारा 
अपने अधिकारों तथा हितों का परित्याग' भी हो सकता है। तथापि जैसा कि वायर्ड 
स्मिथ ने सिफारिश की थी यदि मालगुजारी के स्थाई निर्धारण के साथ अधिकार भी 
दर्ज किए जाते ती इस दोप से बचा जा सकता था। ऐसा लगता है कि सर सी० वुड 
बागर्ड स्मिथ की रिपोर्ट से बहुत प्रभावित था और उसने जुलाई, 862 के अपने राजस्व 
प्रेपण मे स्थाई बदोवस्त के पक्ष को सहारा देने के लिए रिपोर्ट से उद्धरण लिए थे ।4 
स्थाई बंदीवस्त के पक्ष मे एक अन्य महत्वपूर्ण तके राजनीतिक था। तर्क यह 
दिया गया था कि स्थाई बदोबस्त से भू स्वामी वर्ग सरकार के पक्ष मे आ जाएगा। भारत 
मत्नी लार्ड स्टैनले ने 3] दिसवर, 858 के अपने राजस्व प्रेषण में लिखा था कि स्थाई 
बंदोबस्त के बाद जमीदार अपना सरकार के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेगा और 
“उसकी निष्ठा उसकी अपनी बुद्धिमानी तथा स्वार्थ का मामला” बन जाएगी। सर 
सी० बुड भी सदा के लिए जमीन के मालिको के साथ वंदोवस्त के राजनीतिक लाों ते 
अवगत था। उसे आशा थी कि “जमीन मे संपत्ति के पूर्ण सूजन' से सरकार के श्रतिं 
निष्ठा बढ जाएगी ।** यह स्थाई वंदोबस्त के कट्टर हिमायती सर जान लारेंस का भी 
मत था ।7” उसने लिखा, 'कृपक जो देश दी वास्तविक भौतिक शत होते है, उनके ही 
संतोष पर ध्रिटिश शासन की सुरक्षा बहुत कुछ निर्भर है। यदि वे सपन्‍न हों तो सेविक 
शक्ति कम हो सकती है, अन्यथा नहीं!” इस प्रकार का तर्क लारेंस जैसे अधि- 
कारी द्वारा, और वह भी सँन्‍य विद्रोह के ठीक वाद, दिए जाने पर उसको काफी महत्व- 
पूर्ण समझा जाना ही था। तथापि यह संभव है कि स्थाई वंदोवस्त का राजनीतिक लाभ 
बहुत बढ्य-चढा कर बताया गया था । जैसा कि एक अफसर ने, जिसके पास व्यावहारिक 
प्रशासमिक अनुभव था, वतलाया कि,भारतीय कृषकों की स्थाई बदोबस्त के परिशोधन 
सबधी प्रस्ताव के ऊपर जिस प्रतिक्रिया की आशा की जा रही थी, वह उससे भिन्न भी 
हो सकती है। 'स्थाई वदोवस्त करने के समय मालगुजारी की दर इतनी ऊची निर्धारित 
को जानी थी जितनी भूमि के लिए सहन कर पाना संभव था ।,यह दर उससे अधिक 
श्री थी जिसे देने की पिछली दो पोढियों को आदत पड़ चुकी थी।' बढ़ी हुई माल” 


रहनी मो 
गुजारी डियानों पर भारी बोझ वन जाती थी। किसान इसके दीघुकालीम लाभों के 
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समझ पाने में असमर्थ था क्योकि वह “इतना आगे नहीं देख सकता कि उसे भूमि के मूल्य 
में सामान्य वृद्धि की संभावना का बोध हो सके ।'४ जैसा कि पश्चिमोत्तर प्रांत के राजस्व 
बोई से संबद्ध अधिकारी डब्ल्यू० म्योर ने बताया, 857 के सैन्य विद्रोह से बंगाल की 
निरापदता के कारण एक गलत धारणा वन गई और इसी कारण से लोगों ने स्थाई बदो- 
बस्त के लाभों को अतिशयो क्तिपूर्ण ढंग से रखा। वास्तव में जित कारणों ने लोगो को 
विद्रोह के लिए उकसाया था (म्योर यह नही बतलाता है कि वे कारण क्या थे) वे 
बंगाल के किसी भी भाग में पूरी तरह सक्तिय नही थे, परतु जहां पर वे उपस्थित और 
सक्रिय थे जैसे कि शाहावाद में वहा स्थाई बदोवस्त भी उन्हें रोक पाने में उतना ही 
अशवकत सिद्ध हुआ जितना कि अरथाई वंदोबस्त /* स्थाई वंदोबस्त और राजनैतिक 
सुरक्षा मे गलत तादात्म्य स्थापित करने का एक उदाहरण सेमुअल लैंग का यह कथन है 
कि स्थाई बंदोबस्त ने 'सैन्य विद्रोह के समय साम्राज्य के सबसे बड़े भाग (बगाल अथवा 
निचले प्रान्तों से तात्पयं है) ने अपने आपको हमसे संबद्ध रखा' १" कुछ भी हो, ठीक 
प्रकार से अथवा भूल से, यह समझा जाता था कि मालयुजारी के स्थाई बंदोबस्त के रूप 
में रियायत से लोगो की सरकार के प्रति निष्ठा में वृद्धि होगी और एक ऐसा वर्ग उत्पन्न 
होमा जो अपने हितों और विदेशी सरकार मे तादात्म्य देखेगा । 
स्थाई बंदोबस्त के पक्ष में एक अन्य बात यह थी कि इसके द्वारा प्रशासन के 
निचले स्तरों पर प्रशासनिक कार्य तथा व्यय में कमी कर सकने की संभावना थी। यह्‌ 
सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता था कि समय-समय पर किया जाने वाला बंदोबस्त 
यूरोपीय अधिकारियों के लिए जिनका काम निरीक्षण था, एक भारी कार्य था और छोटे 
अधिकारियों के लिए यह मालगुजारी अदा करने वालों को लूटने का अवसर था । कर- 
दाता को इससे बहुत खौझ होती थी और प्रत्येक बंदोवस्त से संबंधित कार्य की लागत बहुत 
होती थी ।/ व्यावहारिक प्रशासकों को स्थाई बदोबस्त के तथाकथित राजनीतिक लाभ 
संबंधी तर्क अथवा स्थाई बंदोवस्त और किसानो की दुर्भिक्ष का सामना कर सकने की 
क्षमता में दाल्पित संबंध की तुलना में ये प्रशासनिक कारण अधिक महत्वपूर्ण लगे । 
उनन्‍्नीसवी शताब्दी के छठे दशक में क्रीमियाई युद्ध तथा अमरीकी गृहयुद्ध के 
समय भारतीय कच्चे माल के बाजार के विस्तार, 86] से 864 तक लंकाशायर में 
घपास के अकाल के समय भार॑त के कपास बाजार में तेजवाजारी, कुछ खनिज तथा वागान 
उद्योगों के विस्तार, रेलवे तथा अंतर्देशीय जहाजरानी के विकास से व्यापार तथा 
वाणिज्य को प्रोत्साहन, भारत मे ब्रिटिश पूंजी निवेशों की भात्ना में वृद्धि इत्यादि कै साथ 
भारत के आधिक जीवन में आधिक विकास का नया चरण प्रारंभ होता है। भारत अब 
“कुबेर का खजाना' नही रहा था 'जिससे इंग्लेड के नई पोढ़ी के लोग आकर मनचाहा 
धन उठा कर ले जाते ।* भारत का पूंजी निवेश तथा व्यापार क्षेत्र के रूप में विकास 
किया जाना था। भारत की बेकार भूमि बे ब्रिटेन के प्रवासी श्रमिकों की सहायता से 
उत्पादक बनाने की अव्यावहारिक योजनाओं से लेकर» पैट्रोलियम के स्रोतों के विकास की 
प्रमतिशील योजनाओं! तक कोई भी कार्यक्रम यदि निवेश के लिए अवसर प्रदान करता 
था तो इंग्लैंड की जनता की उसमे दिलचस्पी पैदा हो जाती थी और कभी-कभी तो 
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इन योजनाओं को सरकार से भी सहायता मिलती थी। भारत में निवेश और व्यापार 
की संभावनाओ को खोजने की उत्कठा कुछ तो संरक्षणात्मक टैरिफ के फलस्वरूप आरोप 
में इग्लैंड का बाजार सीमित हो जाने के कारण और कुछ 857 के बाद भारत पर इग्लैंड 
का पूरा नियत्रण स्थापित हो जाने और सरकार को ससदीय दबाव गुटो तथा व्यापारिक 
संस्थाओं के द्वारा प्रभावित कर पाने की संभावनाओं के कारण थी। अस्थाई बदोवस्त 
और मालगुजारी मे समय-समय पर वृद्धि भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश को हतोत्साहित 
करने वाले तत्वों में से एक तत्व थी। “ब्रिटिश अधिकारी भारत में इस प्रकार की 
बाधाओं को दूर करने के लिए इच्छुक थे । लोगो का यह विश्वास था कि स्थाई बंदोवस्त, 
पूर्ण स्वामित्व की भूधृति, और मालगुजारी परिशोधन से भारत में ब्रिटिश पूजी और 
उद्यम के प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। 
भारत मे ब्रिटिश पूजी आकषित करने के लिए 857 में कोर्ट आफ डायरेक्टर्स 
ने भारत सरकार से आजमायश्ी तोर १र अपने स्वामित्व की भूमि कुछ ऐसे संपन्‍न और 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्थाई रूप से इस शर्ते पर हस्तांवरित करने का आग्रह 
किया कि वे जमीन में सबसे अधिक मूल्यवान फसले उगाने के लिए कुछ पूजी लगाएंगे।?* 
कोर्ट तथा भारत मंत्री के पास खाली भूमि प्रदान करने - के लिए अनेक आवेदन आए । 
आवेदक इस भूमि पर “कपास और इग्लेंड के उत्पादको के लिए अन्य निर्यात योग्य पदार्थों 
की जैती करना चाहते थे 3 मेनचेस्टर का मिलों की सयुक्त राज्य अमरीका पर कच्चे 
माल की आपूर्ति के लिए निर्भरता इनके मालिकों के लिए चिता का विषय बनी हुई थी 
और उनके काठन सप्लाई एसोसिएशन ने सरकार पर साम्राज्य में ही आपूर्ति के दुसरे 
स्रोतों को विकसित करने में सहायता देने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला | इस 
एसोसिएशन ने एक प्रतिनिधि मंडल फरवरी, 859 मे भारत मत्री लाड्ड स्टेनले के पास, 
एक अन्य प्रतिनिधि मंडल अवतुबर, 86। में सेमुअल लग के पास, तथा जुलाई, 859 
तथा अप्रैल, 860 में दो स्मरण पत्र सर चाल्स बुड के पास भेजे ।१7 इसने सूती वस्त्त उद्योग 
के हितों के तथाकथित समर्थंक ससद सदस्यों (काटन एम० पी०) की सहायता से अपने 
प्रचार पत्न काटम सप्लाई रिपोर्टर के माध्यम से तीब्र प्रचार किया । यद्यवि इस पत्निका 
के मुख पृष्ठ पर ऊपरे लिखा रहता था कपास राजनीति नही जानती, फिर भी उसमें 
काफी चालाकी से भरी राजनीति रहती थी । अमरीका में गृहयुद्ध छिड़ जाने से दक्षिणी 
राज्यों से कपास की आधूर्ति रक गई और इसके साथ ही काटन सम्लाई एसोसिएशन न्ने 
अपने प्रयत्न तेज कर दिए। इडिया आफिस के पास भेजे जाने याले प्रतिनिधि मंडलो 
तथा स्मरण पत्नी से संतुष्ट न रह कर इस एसोसिएशन ने भारत सरकार के साथ सीधा 
पद् व्यवहार प्रारंभ कर दिया । इसके सदस्यों ने मारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते 
हुए लिखा कि “पुरानी, कष्टकर, जटिल तथा अत्याचारी भरूधृति प्रणाली को बनाएं रख 
कर हमारे हिंदुस्तानी भाइयो के साथ घोर अन्याय किया गया है १४ कच्ची कपास क्के 
उत्पादन को प्रोत्साहन देते के लिए भारत सरकार को चाहिए कि बह मालगुजारी के 
वरिशोधन तथा भूमि पर पूर्ण स्वामित्व और भ्रुधृति को स्वीकार करे | काटत सप्लाई 
एसोसिएशन ने माग की कि “यूरोपीय पूंजी निवेश के लिए पूरे अवसर' देने के लिए भूमि 
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संबंधी नियमों में परिवर्तत किया जाना चाहिए ॥*” इस मामले में भारत के ब्रिटिश 
व्यापादी संघ भी मैनचेस्टर गुट के साथ हो गए। इंडिगो प्लॉटर्स एसोसिएशन, चाय तथा 
कहवा वामानों के मालिकों, तथा लैडहोल्ड्स एंड कमशियल एसोसिएशन को संग्रुक्त 
समिति ने इस मामले पर भारत सरकार के पास स्मरण पत्र भेजे। लैडहोल्डस एड 
कमशियल एसोसिएशन ने लिखा कि “भारत के उत्पादक स्रोतों के ऊपर काम करने 
के लिए इंग्लैंड से जो पूजी, उद्यम तथा शक्ति यहा आ सकती है वह भृधृति प्रणाली के 
असुरक्षित तथा पुनग्रंहणीय होने के कारण आ नही पाती ।४० 
इन प्रयत्नों का 86] में कुछ परिणाम निकला। इस वर्ष के प्रारभ मे भारत 
सरकार ने घोषित किया कि 'इंग्लेड में भारतीय कपास की मांग काफी व आकस्मिक 
वृद्धि की सभावना' को देखते हुए भूमि सबधी विनियमों मे परिवर्तन करने के लिए उपाय 
किए जाएंगे । अवतुबर, 86] मे मालगुजारी के परिशोधन तथा साधारण शुल्क पर भूमि 
देने की व्यवस्था करने के लिए विनिर्यम बनाए गए | इस निर्णयतक पहुचने मे सरकार 
न केवल मंनचेस्टर के सूती वस्त्न उत्पादको तथा ब्रिटिश अधिकारियों कै दबाव से प्रभा- 
वित हुई थी, वरन उस प्र उसके अपने ही अधिकारियों कपास की ज़ेती के बारे में 
रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त कमिश्चर आर० सांडर्स तथा रिवर्स थांपसन जो बंगाल बोर्ड 
आफ रेवेन्यू से संबद्ध था, का असर था। थापसन का मते था कि जब तक साम्राज्य के 
दुसरे देशों की भाति भारत में साधारण शुल्क पर भूधृति नही दी जाती तब तंक यूरोपीय 
पूजी भारत में जोखिम नहीं उठाएगी'4४४ पी० साडसं ने न केवल मालग्रुजारी के 
परिशोधन की अपितु स्थाई बंदोबस्त की भी सिफारिश की । उसने लिखा कि “लोग इतने 
अधिक ह॒तोत्साहित किसी अन्य बात से नहीं होते जितना कि यह जानकर कि सुधार के 
आधार पर कर मे बराबर वृद्धि हो रही है और उनके द्वारा किए जाने वाले श्रम और 
सुधारों का केवल यही परिणाम होता है कि लचीला फोता जिससे वे बंधे हैं उन्हें और 
अधिक कस लेता है ।** 
पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुसार साडर्स ने अस्थाई बदोबस्स के 

विकास में बाधक प्रभावों को बढ़ा-चढा कर वताया था। परंतु वह इस बात पर सहमत 
था कि सरकार यूरोपीय लोगों को महानगरों के वाहर देश के भीतरी भागों मे भी बसने 
का प्रोत्साहन देते के लिए यथाशक्ति प्रयास करे भले ही वे 'जमीदार, बागान मालिक 
अथवा व्यापारी के रूप में” आएं ४ जनसाधारण को 'उनके पड़ोस मे ही यूरोपीय पूणी 
निवेश से, जिसके द्वारा मुद्रा प्रवाह मे मिश्चय ही वृद्धि होगी, कमोवेश लाम' पहुंचेगा ४ 
जुलाई, 862 के विख्यात राजस्व.प्रेषण मे, जिसमे स्थाई बंदोबस्त की सिफारिश की गईं 
थी, सर सी०,बुड ने घोषित किया (पैरा 24) कि भारत सरकार का उद्देश्य यूरोपीय 
लोगो को भारत में बसने के लिए भ्रोत्साहन देना है ।५ उन दिनों इग्लैंड मे वेकफील्ड 
की रचनाओं में प्रवास तथा अन्य देशों में जाकर बड़े पैमाने पर बस जाने मे लोगो की 
दिलचस्पी बढ़ाई ।!* जलवायु, उपयोग लायक खाली भूमि के अमाव, जनसंख्या के दबाव 
इत्यादि अनेक कारणो से जो बहुत स्पष्ट भी थे, भारत यूरोपीय लोगों के आवास की 
दृष्टि से उपयुक्त स्थान नही था । बंबई का गवनेर एल्फिस्टन बहुत सही था जब उसने 
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साधारण शुल्क के आधार पर वेकार भूमि देने के विषय में अपेक्षित विभियमों के संबंध 
में एक कार्यवृत्त मे लिखा : 'इस देश में यूरोपीय लोगों का इतनी बड़ी संख्या में भधिवातत, 
जिसके आधार पर इसे हम भारत उपनिवेश कह सकें, मुझे तो कल्पना मात्र ही लगता 
है ।! साधारण शुल्क पर बेकार भृमि देने तथा मालगुजारी परिशोधन विपयक विनियमों 
की साग व्यापारिक हितों ने की थी और इन मांगों को सरकार ने इस आशय के साथ पूरा 
भी कर दिया था कि भूमि में यूरोवीय पूजी का भारी निवेश होगा, विदेशी सुविज्ञवा तथा 
तकनीकों का आयात होगा और भारत मे यूरोपीय उद्यमी आकर वर्सेगे। व्यवहार में मै 
विनियम आ जाने पर उपर्युकत्त आशाएं पूरी नहीं हुईं। बागान उद्योगों में लगे हुए 
यूरोपीयो को छोड कर बहुत थोड़े लोगीं ने वेकार भूमि संबंधी विनियमों का लाभ उठाया 
और भारतीय जमीदार, जिन्होंने मालगुजारी परिशोधन की आवश्यकता समभी, संख्या 
में और भी कम थे । 
यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता था कि अस्थाई वंदोबस्त जिसके साथ 
संशोधन की शर्ते लगी रहती थी; भूमि मे यूरोपीय तथा हिंदुस्तानी दोनों ही तरह के पूंजी 
निवेश को हतोत्साहित करता था और स्थाई बंदोवस्त के पक्ष में यह सबसे प्रबल तके 
था । यह्‌ प्राय. देखा गया था कि जब भी मालगुजारी का वापिक अथवा नियतकाॉलिक 
निर्धारण होता था तो अगले बंदोबस्त के समय मालगरुजारी की राशि मे वृद्धि की निश्चित 
समावना के कारण भूमि सुधार तथा उसमे पूजी मिवेश मे बाधा पंडती थी। अतः लोग 
नियतकालिक बदोवस्त के क्षेत्रों मे, जहा भ्रूमि के मूल्य मे वृद्धि के साथ-साथ कर भी बढता 
चलता था, भूमि मे पू जी लगाने के लिए स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक ये ० यह स्वस्पष्ट 
था कि “राजस्व माग का स्थिरीकरण', सैसिल बीडन के शब्दों में 'अपनी संपत्ति का 
मूल्य बढ़ाने के लिए मनुष्य की सभी प्रेरक शक्तियों में।, जिनसे वह परिचित है, सबसे 
सबल है ।/“* निस्संदेह यह तर्क दिया जा सकता था कि नियतकालिक बंदोबस्त के क्षेत्रों 
में भी काफी विकास हुआ था। यह पश्चिमोत्तर श्रात मे हुआ था। उदाहरण के लिए इस 
प्रात के गवर्मर ने कहा था कि '809 की अपेक्षा यह प्रात अब उद्यान हो गया है 57 यह 
ठीक है कि पश्चिमोत्तर प्रात में बंदोवस्त नियमावली (854) के नियम 37 के अनुसार 
जुम्मा मे सुधारो को प्रोत्साहन देने के लिए पूजी निवेशार्थ कुछ शियायत दी गई थी। किर 
भी अल्पकालिक बंदोबस्द के क्षेत्रों में पूंजी का निवेश बहुत अनिच्छापुर्वंक किया जाता 
था ।£ यह देखा गया था कि बंदोवस्त की अवधि जब समाप्त होने लगती थी और नए 
बंदोवस्त का समय पात्त आने लगता या तो कृषि सुधार का कार्ये कक जाता था क्योकि 
प्रत्येक जमीदार का मह उद्देश्य होता था कि उसके ऊपर यथासंभव कम मालगुजारी 
निर्धारित हो कृषि सुधारो से कृधि क्षेत्र का मूल्य तथा विस्तार बढ़ जाताथा और नए 
बंदोवस्त में मालगुजारी का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता था ॥४ मद्रास के 
राजस्व अधिकारियों ने भी यह तथ्य स्वीकार किया ॥# इसके विपरीत लोगो का यह 
विश्वास था कि वगाल में स्थाई बदोवस्त से “अपार संपत्ति का उत्पादन हुआ है।*/ 
कुछ भी हो, यह सदस्य सेमुअल लेग का मत था यद्यपि यह निश्चित नही था फिक्या 
अथवा बद्धा तक संवत्ति के संचय से भुसि खुधार हुए । फिर भी यह धारणा कि 
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मालगुजारी के स्थाई बंदोवस्त से पूजी के संचच और निवेश मे सहायता मिलती है, बहुत 
प्रचलित हो गई थी और स्थाई वदोवसंत के पक्ष में तर्क के रूप मे इसका प्रयोग किया गया 
था । सरसी० बुड ने जुलाई, 862 के अपने प्रेषण मे संधृर्ण भारत के लिएस्थाई 
बंदोबस्त की सिफारिश करते हुए इसका प्रयोग किया था।** 
सातवें दशक के मध्य तक स्थाई वदोबस्त के समर्थकों का अधिक जोर रहा। फिर 
भी काफी लोग इसके विपय मे संदेह करते थे । छठे दशक के मध्य से यद्यपि सरकार ने 
स्थाई बंदोबस्त का सिद्धात शासकीय तौर पर स्वीकार कर लिया था, तथापि अधि- 
कारी इस बारे में पुनविचार करने लगे । 864 मे वुड ने लारेंस को एक व्यवितगत पत्च 
में लिखा कि “मैं स्थाई बंदोबस्त के सिद्धांत से पीछे नही हटता, परंतु जब मालगुजारी 
मे वृद्धि की संभावना अच्छी हो तो स्थाई बंदोबस्त करने की जल्दी न करो : * 865 
में बुड ने पुनः अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'यदि मालगुजारी मे वृद्धि कर 
सकना संभव हो तो वह्‌ आपत्तिजनक नही है ।'» बुड के उत्तराधिकारी क्रेनवोर्न ने लारेंस 
से 'स्थाई बंदोवस्त के मामले में सावधानी के साथ चलने के लिए कहा । उसके शब्दी मे, 
“इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुद्रा का मूल्य गिर रहा है और भारत मे संपत्ति का 
हर तत्व द्रुत विकास की स्थिति मे है, मैं स्थाई वंदोबस्त के प्रभावों को भयभीत होकर 
: देख रहा हूं ।* लारेंस उत्साहपूर्वक स्थाई बंदोबस्त के पक्ष मे था ।* परंतु उसका उत्तरा- 
धघ्ििकारी मेयो दूसरी तरफ था उसने आरगाइल को सुझाव दिया कि पश्चिमोत्तर प्रांत 
में स्थाई बंदोबस्त करने के बारे मे जल्दबाजी के साथ निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, 
क्योकि 'जिस समय 562 मे सर सी ० बैड मे इस संबध में लिखा था उस समय जो भी 
लोग स्थाई बदोबस्त के पक्ष में थे उन सभी ने इस संबंध मे अपने ,विचार बदल लिए 
थे ।*० “इस समय यह एक महत्वहीन प्रश्न है। अब से 25 अथवा 30 ब्ष बाद यह 
हमारे शासन के लिए जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है।* भैयो का यह विश्वास कि 
स्थाई बदोबस्त से 'मुधारों के लिए अतिरिक्त कराधात का रास्ता बंद हो जाएगा, बगाल 
के जमीदारों द्वारा स्थानीय उपकरों (सेस), सड़क कर, शिक्षा उपकर तथा ऐसे ही कुछ 
. अन्य करों के विरोध से दृढ़ हो गया। उसने फ्रेर को लिखा कि “जमीदार, निस्संदेह, उस 
हर प्रस्ताव का विरोध करेंगे जिसका उनकी जेब पर असर पड़ता है और प्रस्ताव कुछ भी « 
क्यो न हो वे 'संविदा की शर्तों के उल्लंघन” को रट पपीहे की तरह लगाने लगेंगे-''उन्हे 
इस बात की घेले भर चिता नही है कि निर्घन व्यकित नमक और तबाकू के लिए भी 
कितना कर देने के लिए बाध्य हैं परतु यदि उनकी मोटी आमदनी से आधा प्रतिशत भी 
लिया जाए तो वे चीखने लगते हैं ।१! आरगाइल ने यह स्वीकार, किया था कि 'स्थाई 
बंदोवस्त उप्त निजी उद्यम तथा ऐसे कृषि वर्मो के लिए जो इस विश्वास के साथ पूजी लगा 
सकते हैं कि वे अपनी प्रवीणता एवं उद्यम का लाभ उठ सर्केंगे, एक महान प्रेरणा है ।/ 
परंतु मालगुजारी के बंदोवस्त से कराधान पर प्रतिबंध नही लगाया जा सकता। उसने 
भैयो को लिखा कि 'मुझे आशा है कि आप ये वंदोवस्त करते समय ध्यान रखेंगे कि 
परस्पर यह समझौता होना चाहिए (या सूचना भी दी जा सकती है) कि साम्राज्यिक कर 
अथवा मालगुजारी संबंधी स्थाई बदोवस्त से स्थानीय कार्यों के लिए और अधिक कराधान 
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पर कोई प्रतिवध नही होगा । आपको मालूम है कि उच्च अधिकारियों के पास भूमि के 
बढते हुए मुल्य के अनुसार कर अथवा लगान का ठीक-ठीक समायोजन करने के विपय में 
राज्य के अधिकार के स्थाई परित्याग के सबंध में भारी एतराज आए हैं । मेरे विचार 
में केवल इस शर्ते पर स्थाई वदोवस्त अच्छी चीज है कि इससे लोगो के पास रह जाने 
वाली बढ़ी हुई संपत्ति दूसरे रूप में कराधान के लिए उपलब्ध होगी। ऐसे बदोवस्त के 
विरुद्ध तर्क की बहुत सारी शक्ति सदैव ही इस विश्वास पर निर्भर होती है कि भारत 
में राजस्व के नए स्रोत खोज पाना यदि असंम्भव नहीं तो काफी कठिन अवश्य है 7 
इस प्रकार अपने व्यक्तिगत पत्र व्यवहार के द्वारा अधिकारी अपने पहले निर्णय 
पर पुनविचार बार रहे थे, तथापि स्थाई बदोबस्त लागू करने के विषय में 862 के 
निर्णय के बारे मे शासकीय रूप से कभी भी सदेह व्यवत् नही किया गया । इसके, विपरीत 
862 के नीति सवधी निर्णय से पीछे हटने की इच्छा की सावंजनिक अभिव्यवित उन एके 
बाद एक अधिसूचनाओ तथा विनियमो में दिखाई देती है जिनमे स्थाई बंदोबस्त के पहले 
पूरी की जाने वाली शर्तें निर्धारित की गई थी । वास्तव में सर सी० बुड़ ने पहले ही कुछ 
शर्तें लगाई थी जिनमे सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि स्थाई बंदोवस्त उन्ही क्षेत्रो में किया 
जाएगा जहा पर एक जायदाद मे खेती के लायक समस्त भूमि के तीन चौथाई भाग पर 
पहले से ही कृपि हो रही हो ।९! ॥793 में बगाल के बदोवस्त में गलती हो गईथी। , 
वहां सभी भूमि पर राजस्व मे संभाव्य वृद्धि को छोड़ दिया गया था। उपर्युवित शर्त का 
सुझाव सेसिल बीडन ने इसी भूल से बचने के लिए दिया था। इस शर्त का अर्थ था कि 
पंजाब और मध्य प्रान्त के बहुत सारे भाग तथा बबई व पश्चिमोत्तर प्रांत के कुछ भाग 
स्थाई बदोबस्त के लिए उपग्र॒ुकतत नही थे १5 865 में भारत मंत्री ने इस शर्त को इस 
प्रकार प्रतिपादित किया कि स्थाई बदोवस्त का अर्थ संशोधन के बाद उन सभी जायदादी न 
के लिए जिनमें कृषि योग्य अथवा मालग्रुजारी क्षेत्र के 80 प्रतिशत भाग पर वास्तव मं 
खेती होती है, तत्काल स्थाई बदोवस्त कर दिया जाएगा ।९ अन्य क्षेत्रों को अपने खोतो 
के भावी विकास तक रुकना पड़ेगा और वहा पर अस्थाई वंदोबस्त रहेगा। 
866 में एक अन्य शर्ते लगाई गई! यह निर्धारित किया गया कि रारकारी ५ 

नहूरो से लाभान्वित भूमि पर तथा ऐसी भूमि पर जिसे भविष्य मे लाभ मिलने की संभा- ५ 
बना हो, कर बढाए जा सकेंगे ! भारत मत्नी ने इस संवध में निर्णय देते हुए कहा कि "ऐसी 
जायदाद के लिए स्थाई बंदोबस्त नही किया जाना चाहिए जिसकी आस्तिया (पप्ेट) 
अपेक्षित नहर सिंचाई व्यवस्था पूर्ण हो जाने पर 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ सकती 
है।” इस प्रकार की जायदादो पर उन सभी जायदादो की भाति, जिन पर पूरी तरह 
खेती नही होती अथवा जो अविकसित हैं, वंदोवस्त अस्थाई रूप से हो किया जाना था ४ 
यह बहुत ही अस्पष्ट ढंग से प्रतिपादित शर्ते थी और इसके आधार पर वे बहुत सारी 
जायदादें छोड़ी जा सकती थी जिन पर भविष्य में सिंचाई सुविधा मिलने की सभावना 
थी ।* भारत सरकार के अनुरोध पर नो्थकोट ने इस नियम को इस प्रकार पुनः परि- 
भाषित किया, 'ऐसी किसी भी जायदाद का स्थाई बंदोवस्त किया जाएगा जिसे सपर्रिपद 
गवर्नर जनरल की राय मे अगले बीस वर्षों के भीतर नहर से सिंचाई की सुविधा मिल 
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सकती है और जिसकी मौजूदा आस्तियों में 20 प्रतिशत तक दृद्धि हो सकती है 9 
भारत सरकार ने दावा किया कि ये शर्तें भी उसके हिती की सुरक्षा प्रदान करने 
की दृष्टि से अपर्याप्त थी। वस्तुत. यह कहा गया कि जब तक किसी भी जायदाद का 
विकास हो रहा है और उसके मूल्य मे वृद्धि हो रही है तव तक कोई स्थाई बंदोबस्त नही 
किया जा सकता। भारत सरकार ने अपने मई, 87]" के राजस्व प्रेषण में यह 
मत व्यक्त किया कि पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थाई बंदोबस्त लागू करने का निर्णय स्थगित 
रखना चाहिए । इनसे सारा मामला यथार्थ में ताक पर रख दिया गया और 883 के 
राजस्व प्रेषण, संख्या 24 के द्वारा स्थाई बंदोवस्त की योजना को आखिरी झटका लगा 
और योजना समाप्त कर दी गई ।! वस्तुतः 883 का यह निर्णय भारत मंत्री के 87 
के प्रेपण मे ही प्रत्याशित था। इस प्रेषण मे भारतीय वित्त पर हाउस आफ ,कामंस की 
प्रवर समिति के विचारों के बारे में लिखा गया था कि 'वे भारत मत्नी का ध्यान इस ओर 
आकर्षित करना ठीक समझते है”“जिससे कि वह इस विषय पर्‌ पुनविचार कर सके और 
इस बीच यह भी निर्धारित कर सके कि अपने पूर्वाधिकारी के प्रेपण के अनुसार अगली 
कार्यवाही स्थगित करने के लिए कोई कदम उठाने हैं या नही ।7? 
ऐसा लगता है कि सर सी० बुड ने स्थाई बदोबस्त लागू करने में दो समस्याओं 
की गंभीरता को कम समझा। उसने भूमि के मूल्य मे वृद्धि का अनुमान कम लगाया और 
चांदी के मुल्य हास की संभावना को भी कम समझा। उसने भारत सरकार की लिखा 
कि 'महा-महिपी की सरकार को मुद्रा के सापेक्षिक मूल्य मे संभाव्य कमी की आशका इस 
समय अधिक नही लगती *॥/४ उसी प्रेषण में एक अन्य स्थान पर वह लिखता है कि 
'एक बार जब लगान ठीक से निर्धारित हो जाएगा तो समाज' की स्वाभाविक वृद्धि के 
परिणामस्वरूप उसमें कोई भी वृद्धि क्‍यों न हो उसके श्रीरे-धीरे ही होने की संभावना है 
और बहुत अधिक समय बीतने तक यह राशि बडी नही होगी*"॥* दोनों ही के बारे से 
बुड गलत था और यह जितना अधिक स्पष्ट होता गया, स्थाई बंदीवस्त के प्रति उत्साह 
भी घटता गया । इसका अर्थ था कि जो भाग विकसित नही थे उनमें स्थाई बदोबस्त 
नही किया गया, जबकि स्थाई वंदोवस्त वास्तव मे भूमि मे पूजी निवेश और उसके विकास 
के लिए किया जाता था । यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति थी। 
एक अन्य समस्या सातवें दश्षक के प्रारम्भिक वर्षों मे नही देखी जा सकी थी। 
यह समस्‍या थी ऐसी कर प्रणाली का निर्माण जिससे स्थाई बंदोबस्त हो जाने पर सरकार 
की छूटने वाली आय दूसरे करों के द्वारा पुनः मिल सके ! आयवरों तथा परोक्ष करों से 
_. प्रत्याशित आय न हो पाने से सरकार के मस्तिष्क मे आय के प्रधान तथा बढते हुए स्रोत 
के रूप में मालगुजारी “का महत्व बैठ गया । स्थाई बंदीस्त के लाभ उस समय स्वीकार 
कर लिए गए थे जब यह विश्वास किया जाता था कि इस प्रकार के वंदोवस्त से उत्पन्न 
होने वाली संपत्ति पर कराधान की प्रणाली सहज ही खोज निकाली जाएगी। कैनबोर्न 
ने लिया है 'कराधान की प्रणाली भारतीय वित्त विशेषज्ञों के लिए अब भी पारसमणि 
लगती है और इसलिए यह स्वाभाविक है कि जो लोग पहले स्थाई वंदोवस्त के लिए 
उत्साद्दी थे वे अब मालगुजारी मे संभावित वृद्धि को छोड़ने के लिए बनिच्छुक होने लगे 
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हैं ।१४ पारसमणि-की खोज मे चकराई हुई सरकार ने अत मे संपुर्ण भारत मे स्थाई बंदो- 
वस्त लायू करने का विचार ही त्याग्र दिया ! ९ 
» 


॥॥॥ 


बाजार में काफी उतार-चेढाव के वावजूद उन्‍नीसवी झताब्दी दे पूर्वाद्ध मे भारत सरकार 
की अफीम से आय मे अनवरत वृद्धि हुईं। इस शताब्दी के प्रारंभ में यह लगभग 3.3 लाथ 
पौड थी । परंतु 80 मे यह बढ़कर 0 लाख पौड हो गई थी । 830 में अफीम से भाग 
5 लाख पौड जौर 850 मे 35 लाख पौड से भी अधिक हो गई थी।?* 856-57 में 
इस भ्रद के अंतर्गत कुल प्राप्तियां 5 करोड़ रुपये से भी अधिक थी। 857-58 मे जो 
॥ सैन्य विद्रोह के साथ-साथ गंभीर वित्तीय अभाव का वर्ष भी था, अफीम से सरकारी आय 
6.8 करोड रुपये हुई जो आझ्या से कही अधिक थी और इससे सरकार को वित्तीय सैकेट पर 
विजय थाने मे सहायता मिली । अफीम से आय उतार-चढ़ाव के बावजूद बराबर बढ़ती 
गई। 858-6] की अवधि में अफीम से वापिक औसत आय 7 करोड़ रुपये थी। 862- 
66 के पाच वर्षों में इसका वापिक औसत बढकर 7.5 करोड रुपये और 867-7! में 8.5 
करोड रुपये हो गया ) 5 हि 
पोस्त की खेती प्रधान रूप से भारत के दो क्षेत्रों मे होती थी। एक क्षेत्र गाल 
प्रेसीडेंसी के आगरा, अवध तथा बिहार मे था और दूसरा ब्रिटिश भारत के बाहर (जिसमे 
मध्य भारत की अनेक रियासतें, राजपुताना और गायकेवाड के अधिकार का प्रदेश था)। 
यह दूसरा मालवा अफीम के प्रजातिगत नाम से जाना जाता था। इन दोनो में उत्पादन 
तथा राजस्व संग्रह की रीतियाँ भिन्न-भिन्न थी।. 
बंगाल में सरकार ने अफीम पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। अत. 
पोस्त की खेती और इसका अफीम के रूप में प्रशोधन सरकार के लिए ही किया णा 
सकता था । पटना और गाजीपुर भे रहने वाले अफीम एजेंट बंगाल राजस्व चोर्ड की और 
से अफीम के व्यापार का प्रबंध करते थे ।१० पोस्त का उत्पादन करने वाले किसानों को, 
जो इसकी खेती स्वेच्छा से करते थे, भारी अग्रिम दिए जाते ये ये अग्रिम अगली फसल 
पर उत्पादित होने वाली अफीम के आंशिक भुगतान के रूप मे देखे जाते ये। कच्ची 
अफीम का प्रशोधन सरकारी कारखानों मे होता था और यह कलकत्ता भेजी जाती थी। 
स्थानीय उपभोग के लिए अफीम विभाग आबकारी विभाग को अफीम देता था |? बंगाल 
में उत्पादित अधिकांश अफीम कलकत्तें में मासिक मौलामी द्वारा सबसे ऊंची वीली लगाने 
बाले को बेची जाती थी | अफीम की लागत कीमत और नीलाम कीमत का अतर संरकीर 
को प्राप्त होने वाला लाभ अथवा राजस्व था ।** जैसा कि 87] मे अफीम प्रशासन के 
बारे में रिपोर्ट देने के लिए निशुक्त समिति ने इस विपय में टिप्पणी करते हुए कहा कि 
संभवतः इस प्रणाली को 'जानबूझ कर खोजा नही गया बल्कि यह अपने आप विकेसित 
हो गई थी ।'* यह प्रणाली संतोपजनक नही थी । एक स्पप्ट कठिनाई जिसे इस प्रणाली 
से अलग नही किया जा सकता था, आपृत्ति के प्रवध की समस्या थी। आपूर्ति वी मात्रा 
सरकार द्वारा कृषको को दी जाने वाली कीमत पर निर्भर होती थी। सरकार छारा 
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कीमत निर्धारण से संबद्ध बहुत सारी समस्याएं थी। अधिकारी 'पोस्‍्त को इस प्रकार 
लेते थे मानी उस पर मांग और पूर्ति का सहज नियम लागू नहीं होता हो ॥ 859- 
60 के वित्तीय वर्ष मे अफीम की कीमत 3 रुपये 4 आने प्रति सेर से बढ़ाकर 3 रुपये 
8 आने प्रति सेर कर दी गई | 860-6] में इसमे और अधिक वृद्धि कर से 4 रुपये कर दिया 
गया; 86-62 मे इसमें पुनः वृद्धि की गई और इसे 5 रुपये प्रति सेर कर दिया गया ॥0 
सरकार इस बात से बहुत चिंतित थी कि 86 तक सरकार द्वारा दी मई कीमर्ते पोस्त 
की खेती को प्रोत्साहन देने मे असफल रही ।* 853-54 से 858-59 तक पांच वर्षों मे 
बिहार एजेंसी मे ,08,627 वीघा तथा बनारस एजेंसी में 28,056 बीघा भूमि पर अफीम 
की खेती कम हो गई ।** कोौमतों में वृद्धि होते हुए भी बंगाल मे अफीम की खेती मे कमी 
होती गई ।** कृषि उत्पादनों की कीमतो मे वृद्धि, अफीम के उत्पादन में भूमि के अधिक 
प्रयोग से उसकी उद्देरता की हानि, तथा वगाल मे पोस्त का मुकाबला करने वाली अन्य 
वाणिज्यिक फसलों का प्रचलन अफीम के उत्पादन मे कमी के कारण ये । जून, 86] 
भें अफीम की कीमत बढाकर 5 रुपये प्रति सेर कर दिए जाने पर पोस्त की खेती फिर 
से कुछ बढी। कुछ वर्षों मे यह पता चला कि रैयतो को ऊंची दर से भुगतान करने का 
परिणाम यह हुआ कि इसकी खेती उन क्षेत्रों मे भी फैल गई जहा पर अधिक लागत पर 
घटिया किस्म की अफीम का उत्पादन होता था । अतः 865 में कीमत घटाकर 4 रुपये 
8 आने प्रति सेर कर देने और बनारस एजेंसी मे इसकी खेती पर प्रतिबध लगाने का 
निर्णय लिया गया ।४ 
एकाधिकार प्रणाली और सरकार द्वारा कीमत निर्धारण से उत्पन्त होने वाली 
समस्याएं विकट थी । इन सममस्याओं का अहस्तक्षेपी नीति पर आधारित समाधान यह 
था कि सरकार एकाधिकार प्रणाली को त्याग दे। 858 में मालवा के अफीम एजेंट सर 
राबर्ट हैमिल्टन ने बंगाल की एकाधिकार प्रणाली का स्थान लेने के लिए एक नई प्रणाली 
का प्रस्ताव रखा | इस नई व्यवस्था में पोस्त की स्वतत्न एवं अप्रतिबंधित खेती करने और 
एक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अफीम का उत्पादन तथा निर्यात कर देने का आयो- 
जन था। सुझाव यह था कि नई प्रणाली द्वारा दिए जाने वाली अग्रिम राशियो मे कमी 
करके तथा अफीम के उत्पादन के लिए लाइसेंस देकर धीरे-धीरे व्यवहार मे लाई जानी 
चाहिए ।* पश्चिमोत्तर प्रांत की सरकार ने इस योजना को अपना समर्थन दिया। इस 
योजना का ओछित्य सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिए गए थे वे निम्नलिखित हैं: 
(क) इसमें सरकार के नाम पर यह कलंक कि वह अफीम के व्यापार मे एकाधिकार की 
हैसियत से लगी हुई है, दर हो जाना था ।(ख) एकाधिकार की समाप्ति से कोई वित्तीय 
हानि नही होनी थी, क्योकि आवकारी तथा निर्यात झुल्क के रूप मे आय वनी रहनी थी। 
(ग) अफोम विभाग अथवा अफीम एजेंसियां रखने का खर्च समाप्त कर बचत हो सकती 
थी। (घ) स्वतंत्र खेती प्रारंभ हो जाने पर कृषि, कार्य मे कप्टदायक हस्तक्षेप नहीं 
रह सकते थे । 
बंगाल सरकार ने प्रस्तावित परिवर्तनों का डटकर विरोध किया। बंगाल के 
लेपिटनेंट गवर्नर ने दावे के साथ कहा कि “नैतिकता के प्रइन के रूप मे अफोम से आय 
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चाहे वह उपभीग पर आबकारी झुल्क़ तथा निर्यात शुरक से अथवा उसके उत्पादन पर एका- 
धिकार द्वारा, उसमें अंतर काल्पनिक और झूठा है”! बंगाल मे स्वतंत्र कृषि की प्रणाली 
में शुल्क के अपवंचन के द्वारा भारी हानि होनी थी। इसमे भौगोलिक कारणों की उपेक्षा 
नहीं की जानी थी। मालवा की अफीम पर लगाया जाने वाला पारगमन घुल्क (पात् 
ड्यूटी) नियमित रूप से वसूल हो जाता था क्योंकि पश्चिमी घाट से होकर बंवई जाते 
वाले गिने-चुने रास्तों की नियरानी सहज थी परतु बंगाल में समुद्र तक पहुचने वाते ढेर 
सारे जलमार्गो के द्वारा हो सकने वाले अफोम के तस्कर व्यापार को रौक सकना असंमव 
था । बगाल सरकार ने हैमिल्टन के इस आरोप का खंडन किया कि किसानों पर पोस्त की 
खेती करने के लिए दवाव डाला जाता था। सरकारी एजेंसी के साथ समझौते स्वेच्छिक 
होते थे और किसान जत्र चाहें तब इन्हें समाप्त कर सकते थे, भग्निम राशियां ब्याज 
सहित दी जाती थीं, यूरोपीय अधिकारियों के व्यवितगत निरीक्षण के कारण भ्रप्टाचार 
का क्षेत्र सीमित था, और खराब मौसमों में फसलों के नुकसान के लिए काफी पैसा दिया 
जाता था । बंगाल सरकार का यह दावा कि अफीम का उत्पादन करने वाले अक्षामी प्रच- 
लित व्यवस्था से सतुष्ट थे, इस वात से प्रमाणित हो जाता है कि सैन्य विद्रोह के समय 
भी उपद्रवग्रस्त शिलों के किसान, जो अग्रिम (दादन) ले चुके थे, अफीम लेकर सरकारो 
एजेंटों के साथ अपना हिसाव-किताब साफ करने के लिए आए ४ यह्‌ भी स्पष्ट किया 
गया कि पोस्त की स्वतंत्र खेती से भारत में ही अफीम खाने और दम लगाने की आदत 
फैल सकती थी, विश्लेप रूप से उप समय जबकि बगाल मे पोस्त हर जगह पैदा किया जा 
सकता था ।१ इसके अलावा इससे अति उत्पादन भी हो सकता था जिससे चीन मे इसके 
बाजार पर असर होता और कीमतें नीचे आ सकती थी जिससे सकट उत्पन्न हो जाता (१! 
एकाधिकार प्रणाली के पक्ष में निर्णायक तके यह था कि यह सरकार के लिए मारलेवी 
अफीम पर लगाए जाने वाले पारगमन शुल्क की तुलना में अधिक लाभदायक था। यह 
स्पष्ट है कि मालवा अफीम के निर्यात से पश्चिम तथा मध्य भारत के व्यापारी तथा देशी 
राज्य (विशेष रूप से महाराजा होल्कर) संपन्‍न हो गए थे ।१ 
87। में सर सेसिल बीडन ने हिसाब लगाया था कि यदि एकाधिकार प्रणासी को 
आबकारी शुल्क प्रणाली मे बदल दिया जाता है तो प्रति पेटी सरकार को 200 रुपये से 
250 रुपये तक की हानि हो सकती है ।१* अफीम के व्यापार का स्वरूप असाधारण था। 
अत: इस पर नियंत्रण की आवश्यकता थी । इस पर 'मुबत व्यापार के सामान्य सिद्वात 
के द्वारा विचार न करके किसी अधिक स्पष्ट साध्यम की सहायता से गौर किया जानी 
चाहिए ।'श पोस्त को सेती बिना अग्निमों के असम थी ओर यह संदेहजनक था कि ईप 
प्रकार के जोखिम वाले व्यवसाय में सटोरियि और पूंजीपति अपनी पूंजी लगाएंगे।”' यदि 
पूजी उपलब्ध भी होती तो यह निश्चित था कि किस्तानो का महाजन शोषण करेंगे। यदि 
सरकार के साथ परंपरागत व्यवस्था में परिवर्तत किया जाता तो 'असामी सामूहिक 
रूप से अफीम की खेती छोड़ देते ।'** ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि जमींदार अफीम 
के व्यवसाय में आ जाएगे। 'सरकार द्वारा छोड़ा यया क्षेत्र लगभग पूरी तरह से यूरोपीय 
लोगो के ही हाथ में आना था ।'*१ जो यूरोपीय नील की फैडिट्रयों का श्रवंध कर रहें 
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थे, वे संभवत: अफीम की फैक्ट्रिया स्थापित कर उनफऊा प्रबंध कर सकते थे! बिहार के 
एक स्थानीय अफीम एजेंट ने लिखा था कि 'मेरे विचार मे इस प्रकार के उद्यम में सफ- 
लता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिभा भारत के मूल निवासियों में नही है।*? 
भारत में रहने वाले यूरोपीय तोगों के पास व्यवसाय में लगाने के लिए पूजी है और नील 
की फैविद्यों के प्रबध से प्राप्त सुविज्ञता है। ये लोग अफीम के व्यवसाय में लाभप्रद अव- 
सरों से भी अनभिन्न नही हैं। ऐसा लगता है कि अफीम पर सरकारी एकाधिकार के 
विरुद्ध और मुक्त उत्पादन की व्यवस्था लागू करने के लिए आदोलन का यह एक मुख्य 
कारण था | 87-72 में भारतीय वित्त के बारे में हाउस आफ कामंस की प्रवर समिति 
द्वारा जांच के समय यह प्रश्व उठाया गया था । सर आर० हैमिल्टन तथा बहुत सारे अन्य 
लोग सरकारी एकाधिकार समाप्त करने के पक्ष में वोले थे ।' परंतु बगाल प्रणाली" के 
समर्थक मुक्त खेती की व्यवस्था लागू करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का सफलता- 
पूवंक विरोध कर सके । 
मालवा अफीम पर निर्यात शुल्क लगता था। मध्य भारत, विशेष रूप से देशों 
रियासतों, में उत्पादित अफीम इंदौर लाई जाती थी, और मध्य भारत के अफीम एजेट 
के कार्यालय में उसका वजन होता था। वह अफीम की प्रत्येक पेटी पर एक निश्चित 
शुल्क लगाता था ओर बंबई बंदरगाह तक अफीम, जिस पर शुल्क अदा कर दिया गया 
होता था, ले जाने के लिए एक पास देता था। ब्रिटिश सरकार का अफीम की खेती, 
निर्यात तथा यातायात से कोई संबंध नहीं था। वह केवल पास शुल्क हो बसूल करती 
थी ।7१० 845 तक यह शुल्क केवल 200 रुपये प्रति पेटी था । इस वर्ष इसे वढा कर 
300 रुपये और 847-48 में 400 रुपये कर दिया यया। 859 मे भारत सरकार ने 
शुल्क को बढ़ा कर 500 रुपये कर दिया, परन्तु जब 860 मे शुल्क में फिर वृद्धि की गई 
और वह 600 रुपये कर दिया गया तो काफी विरोध हुआ ।ः/ बंबई सरकार ने स्पष्ट 
किया कि बंगाल अफीम के विपरीत मालवा अफीम से कम से कम चार पक्षों को लाभ- 
मिलना ही चाहिए : कृपषक, पहला खरीदार जो कृषकों को अग्रिम रूप मे रुपया उधार 
देता है, दूसरा खरीदार जो अफीम का प्रशीधन कर उसे बंबई भेजता है और अफीम' की 
पेटियों का निर्यातक । बंबई सरकार ने दृढ़तापूर्वक कहा कि 600 रुपये प्रति पेटी शुल्क 
से लाभ की समुचित मात्ता नही बचेगी । इंदौर के अफीम एजेंट का भी यही मत था। 
परंतु भारत सरकार ने इस विश्वास के साथ कि विचौलिये और निर्यातक 'काफी मुनाफा' 
बना रहे हैं इन आपत्तियों को अस्वीकृत कर दिया ॥7०* बंबई में सरकार को (पारगमन 
शुल्क के रूप.में) अफोम की प्रति पेटी से केवल 500 रपये मिल रहे थे, जबकि बगाल में 
एकाधिकार श्रणाली के अंतगंत प्रति पेटी शुद्ध लाभ ],200 रुपये था ।१०* ऊचे थुल्क के 
विरोध में बंबई सरकार को चेतावनी तथा बंबई के अफीम व्यापारियों के स्मरण पत्नों 
का कोई प्रभाव नही पड़ा 7" अप्रैल, 86 में भारत सरकार मे शुल्क को बढाकर 700 
रुपये प्रति वेटी कर देने की सूचना दो १९४ ऐसा व्यापारिक संकट के समय हुआ। तीच 
माह के भीतर कीमत ,850 रुपये प्रति पेटी (अप्रैल) से घट कर ।,350 रुपये प्रति पेदी 
(जुलाई) हो गई। अफीम के छः व्यापारी दिवानिया हो गए, वादे के प्ौदे करते वाले 
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20 दलाल फरार हो गए और बहुत सारे सटोरिये बरवाद हो गए।!" इस स्थिति में 
मालवा के अफीम एजेंट कनंल आर० शेक्सपियर ने निवेदन किया कि 700 रुपये शुल्क से 
व्यापार को भारी आघात पहुचेगा । अफीम के व्यवसाय से संबंधित डेविड सेसन एंड 
कपनी, रुस्तमजी जमशेंदजी जोजी भाई एंड कंपनी, तथा दूसरी फर्मो ने सरकार के पास 
शुल्क कम करने के लिए स्मरण पत्र भेजे १!" इस पर भारत सरकार ने अपनी पहली 
अधिसूचना रहू करने का निर्णय लिया | निर्णय यह हुआ कि घुल्क वढाकर 700 रुपये 
नहीं किया जाएगा 7०५ 
मालवा अफीम तथा बंगाल अफीम दोनों से ही होने वाली आय में काफी पट 
बढ होती रहती थी ) परिशिष्ट में दिए हुए आकडों पर दृष्टिपात से स्पष्ट हो जाएगा कि 
आय में इस उतार-चढ़ाव की मात्रा तथा आवृत्ति इतनी थी कि इससे 86 से 87[ 
तक के दशक में कम से कम तीन बार आधिक संकट उत्पन्न हुए । राजस्व में आकस्मिक 
कमी से वित्त सदस्य के, जो वर्ष की आय का सही-सही अनुमान लगाना और बजट को 
'संतुलित रखना' चाहता था, सभी परिकलन तथा अनुमान गड़बड़ हो जाते थे । 
विभिन्‍न वर्षो मे अफीम से होने वालो आय में घट-बढ की प्रवृत्ति के कारण इसे 
सामान्य राजस्व का अनिश्चित स्रोत माना जाता था। ये प्राप्तिया कुछ ऐसी बातो पर 
निर्भर होती थी जो सरकार के नियक्षण के बाहर होती थी। .“फसलो के सयोग तथा 
बाजारों मे अवसर! के अनुसार अफीम से आय में परिवर्तन बड़े स्वाभाविक ढंग से होते 
थे ०१ इन दो कारणों के अतिरिक्त बगाल मे सरकार का शुद्ध लाभ निर्धारित करने 
वाला एक तीसरा भी कारण अफीम प्रभार (अर्थात पोस्त की खेती करने वाले कृपकों 
को दी जाने वाली अग्निम राशियों से संवधित वापिक प्रभार, सरकार द्वारा निर्धारित 
कीमत दर, बंगाल अफीम एजेंसियों का व्यवस्था सबंधी खर्च, इत्यादि) था। अफीम की 
लागत कीमत तथा कलकत्ते मे नीलाम से मिलने वाली कीमत का अंतर बगाल अफीम 
से मिलने वाला शुद्ध लाभ होता था ।7९ जहा तक मालवा अफीम का प्रश्न था, उसके 
लाभ के मिर्धारण की दृष्टि से फसल की स्थिति, चीन मे माग तथा बंबई मुद्रा वाजार 
की स्थिति महत्वपूर्ण घटक थे। मालवा अफीम की कीमत बंगाल अफीम के साथ घटने 
बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाती थी ।”!! सातवें दशक से क्पको द्वारा अफीम के बदले कपास 
की खेती (अमरीकी गृह युद्ध के कारण लकाशायर मे कपास की अल्प आपूर्ति के फल- 
स्वरूप भारतीय कपास की भारी माग थी) के परिणामस्वरूप अफोम का उत्पादत प्रभा- 
वित हुआ (१? संचार व्यवस्था यराव होने से भी मालवा अफीम के व्यापार मे कमी 
बेशी होती रहती थी। वरसाती महीनों मे जब मालवा के भीतरी प्रदेशों तक सड़क 
व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाने से गाड़ियो का आना-जाना हफ्तों तक संभव नहीं हो पाता 
था तो इसका अफीम के आयात पर प्रभाव पड़ता था 7४ ऐसे अवसरों पर अफीम का 
निर्यात और फलत: पारगमन शुल्को (पास ड्यूटी) से आय कम हो जाती थी। अफीम 
के व्यापारी जो चीन को आर्डर मिलते ही निर्यात करने के उद्देश्य से बबई नगर के भंडार 
यूहो में अफीम नहीं रख पाते थे और ऐसे भी व्यापारी जो चीनी माय की आशा मे 
अफीम ले जाते थे, प्राय: भारी हानि उठाते थे । इस हानि का कारण होता था बाजार 
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सूचना और माल यातायात का धीमा होना "४ मालवा और बगाल दोनों ही स्थानों के 
अफीम व्यापार में अस्थिरता इसलिए भी थी क्योंकि भारत के बाहुर अफीम के बाजार 
का विशेष अनुमान लोगों को नही था। डब्ल्यू एन० मैसी ने कहा था कि 'अफीम ऐसा 
स्रोत है जो अधिक स्पष्ट नही है। यह ऐसे वाजार पर निर्भर है जिसके विपय में हमारे 
पास अधिक जानकारी नही है। इसके व्यवसाय में बहुत अधिक उत्तार-चढ़ाव हैं 75 
अंत में, अफीम से आय की तथाकथित अनिश्चितता का कारण बंगाल अफीम का 
कुप्रबंध ठहरापा जा सकता था। 867-68 तक निर्यात व्यापार में निरंतर तथा जोर- 
दार सट्टा होता था । इसका एकमात्र कारण यह था कि सरकार की प्रति वर्ष बिक्री के 
लिए बाजार में लाई जाने वाली मात्ना के विषय में कोई निश्चित नीति नहीं थी । इसके 
परिणामस्वरूप अफीम से आय में बहुत अधिक कमीबेशी होती रहती थी। 77९ 

इन सभी कारणों से अफीम को राजस्व का जोखिम भरा ख्रोत माना जाता था 
और बजट तैयार करते समय सावधानी के पक्ष में भूल करने ओर अफोम से आय का कम 
अंदाजा लगाने का रिवाज बने गया था। गृह अधिकारी अफीम से आय के संयत 
प्रावकलनों की प्रथा को प्रोत्साहन देते थे । भारत में यह नीति अधिक लोकप्रिय नही थी 
वर्योकि जानबूझ कर अफीम के अल्पीकृत प्रावकलन बहुधा प्रत्यक्ष करों को कसने का बहाना 
होते थे। सरकार ने समस्या से काफ़ी समय तक संधर्ष किया और अंततः दो योजनाएं 
बनी । एक योजना सदस्य सर रिचर्ड टैपिल ने तैयार की थी जिसके अनुसार अफीम 
(आरक्षित) निधि का निर्माण किया जाता था। दूसरी योजना का सुझाव बंगाल के 
लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेसिल बीडन ने दिया जिसमें अफीम का आरक्षित (रिजर्व ) भंडार 
रखने के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष बिश्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा निर्धारित करने 
की भी योजना थी । 

868 में आर० टैपिल ने लाड लारेंस के समर्थन से विभिन्‍न वर्षों मे क्रफीम से 
होने वाली आय में कमीवेशी के निराकरण की अनोखी प्रणाली का प्रस्ताव रखा। यह 
योजना पूल रूप से लाड स्टेनले ने पेश की थी। नोथंकोट ने लारेंन्‍्स को लिखे गए एक 
व्यक्तिगत पत्र मे स्टेनले द्वारा प्रस्तावित योजना 'कि आपको प्रति वर्ष एक निश्चित 
राशि राजस्व खाते मे जमा करनी चाहिए, अच्छे वर्षों में उसे आधिक्य वीमा निधि में ले 
जाना चाहिए और बुरे वर्षों में इस निधि से रुपया निकालना चाहिए', की रूपरेखा दी 
थी ११११ विन्ही-किन्ही वर्षों मे अफीम से आय आशा से अधिक हो जाती थी । दैपिल ने 
प्रस्ताव रखा कि यह आधिवय आरक्षित अफीम निधि के रूप में अलग नकद रखा जामा 
चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर रोकड़ शेप की कमी को पूरा करने, अथवा सरकारी 
प्रतिभूतियों मे लगाने या अस्थाई रूप से पुनरुत्पादी लोक निर्माणों में लगाने के लिए इसका 
प्रयोग किया जा सके। यदि अफीम से आय में कमी ही जाए तो घाटा पूरा करने के लिए 
आरक्षित निधि का प्रयोंग किया जाए।!४ परन्तु गवर्नर जनरल की परिपद के 
अधिकाश सदस्यों ने इस योजना को अस्वी झार कर दिया ॥?!? मेन तथा स्ट्रैची योजगा 
को अपना समर्थेन नही दे सके, ड्यूरेंड इसकी उपयोगिता को नहीं समझ शाका और 

* मैंसफील्ड ने सोचा कि यह योजना ज्षीक्रष हो 'विस्मृति के गर्भ में समा जाएगी! [7२० 
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अतः, योजना का परित्याग कर दिया गया । 
अफीम से आय में तीव्र उतार-चढ़ावो से भारतीय वित्त की रक्षा करने के लिए 
एक अपेक्षाकृत श्रेष्ठ योजना का प्रस्ताव पहले ही आ चुका था। बंगाल के लेपिटनेंट 
गवर्नर सर सेसिल बीडन ने ]8 अप्रैल, 867 के कार्यवृत्त में दृढता के साथ कहा था कि 
इन उतार-चढ़ावों का मूल कारण सरकार द्वारा विक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 
बगाली अफोम की मात्रा मे कमीबेशी है ।!”! जान स्ट्रैंची का भी यही मत था जो अफीम 
के आरक्षित भडार एकत्रित करमे की आवश्यकता का कायल था ॥?7 यदि उत्पादन 
अधिक होदा तो अतिरिक्त उत्पादन को आरक्षित भंडार में जमा करना-था, जिसका 
उपयोग अगली फसलें खराब होने के समय हो सकता था। हर वर्ष सरकार द्वारा पहले प्ले 
घोषित एक निर्धारित मात्रा वेची जानी थी। यह मात्रा अफीम की “मानक' आपूर्ति के 
नाम से ज्ञात थी ।!४ यदि उत्पादन इस 'मानक' से अधिक होता था, तो मतिरिकत मात्रा 
बाजार मे न ले जाकर, आरक्षित भंडार मे रखनी होती थी। यह योजना स्वीकार कर 
ली गई, यद्यवि योजना लागू होते की प्र/रभिक अवस्था में फसलें खराब हो जाने के कारण 
अफीम का समुचित भंडार नही बन सका | ब्रिटिश व्यापारिक हिंत इस मोजना के विरद्ध 
नही थे। मँससं जार्डाइन, स्किनर एंड कपनी तथा कुछ दूसरों ने भारत सरकार के वित्तीय 
सचिव को लिखा, 'ऐसे व्यापार के ढंग को नियमित करने के लिए पूर्वोपाय किए जाने 
चाहिए जिसके मूल्य मे बरावर उतार-चढाब होते रहते हैं। हम सरकार से आग्रह करने 
का साहस करते हैं कि प्रत्येक वर्ष बिक्री के लिए रखी जाने वाली मात्रा में समानता लावा 
पहला कार्य होना चाहिए ”* व्यापारिक कंपनियों ने भारत सरकार पर इस बात के 
लिए दबाव डाला था कि वह जितनी मात्रा विक्री के लिए अगले वर्ष प्रस्तुत करना चाहती 
है उसे पहले ही घोषित करे । सामान्यतः मानक 48,000 पेटी था और यही लक्ष्य भी हुआ 
करता था। परतु प्रारंभिक अवस्था में इसमे कमीबेशी हुई ॥ ॥879 तक निश्चित माता 
की जो प्रस्पेक माह बेची जानी थी और जिसे सरकार बिता पूर्व सूचना के न बदलने के 
लिए वचनवद्ध होती थी, पहले से घोषणा कर पाना संभव नही हो सका था।'+ ]87-72 
के वर्ष गेः अनुमव से योजना के लाभ प्रकट हो गए। यद्यपि फसल की प्रत्याशित उपजया 
शक घौथाई भाग नष्ट हो गया था, तथावि पिछते वर्ष संचय किए गए भंडार से मात 
मिकाल कर सरकार 'बढ़ी हुई कीमतों पर धूरी आपूर्ति का पूरा फायदा उठा राकी ।7/* 
प्राध्तियों में उतार-घढ़ाव हो अफीम से संबंधित समस्या नही ये क्योकि आप गा 
यह सोत समाप्त हो जाने का डर था और बिता या यह कही अधिक बड़ा कारण था। 
महू आशंका चीन तथा फारस वी थाड़ी के क्षेत्र में मपेशाइत सस्ती किस्मो वी अफीम डे 
उत्पादन से वैदा हो यई थी । फारगस में यज़द तथा इस्कद्मान से वैदा किए जाने वाले परत 
मे बनो हुई अफोम बसरा और बंदर अम्दास होती हुई मस्रत पहुंचती थी, जहाँ रो मरद 
ओर भारतीय नपोदास यह शब्द नाखुद्ा (२४४०४०७) होनी घाहिए। नायुद्रा गा धषप 
है मच्ताह भारतोव मौर अरब मस्लाह अफीम साने से जाने का काम करते रा होंगे। 
वियायुर सपा घीग को अफीम गा तिर्याद बरते थे। कभी-कभी तस्कर ब्यापारों इंगे 
सरेरान अयया कराधी बदरगादों के रास्ते भारत ले गाते थ।हा बुछ घढहिया विरस * 
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की अफोम शीराज के आसपास, करमान, काजरुन के निकट ग्ुरमेस्तीर तथा उसके 
निकटवर्ती जिलों मे पैदा की जाती थी। परंतु फारस की अफीम की कुल मात्रा लगभग 
0,000 शाहमुन (एक शाहमुन --4 पौंड) होती थी, जो अधिक नहीं थी। इसकी 
औसत कीमत भारतीय अफीम से कम होती थी, जिससे सुदृर पूर्व के वाजारों तक इसके 
यातायात की लागत निकल आती थी ।** अफीम के संपूर्ण बाजार को प्रभावित करने की 
दृष्टि से फारस के उत्पादन की मात्रा बहुत कम थी। 868 में एक अनोखा प्रस्ताव 
रखा गया कि भारत सरकार को फारस की खाड़ी मे होने वाले व्यापार को राजस्व का 
स्रोत बना लेना चाहिए और इसके लिए फारस और टर्की के अफीम के समस्त उत्पादन 
को खरीद लेने के बाद उचित कीमत पर बेचना चाहिए ।/?* यह व्यावहारिक नही समझा 
गया । यद्यपि पश्चिम एशियाई अफीम का उत्पादन तथा निर्यात नगमण्य था, तथापि भविष्य 
में उत्पादन में वृद्धि की संभावना के कारण भारतीय अधिकारी चितित थे ।!*" फारस की 
खाड़ी के पोलिटिकल रेजिडेंट लुई पैली की एक रिपोर्ट के अनुसार आठवें दशक के 
प्रारभिक वर्षों में कुल उत्पादन 2,500 पेटी था। फारस तथा तुर्की की अफीम चीन, 
सिंगापुर तथा लद॒न भेजी जाती थी ।!१! 
भारतीय अफीम से प्रतिस्पर्धा करमे वाली चीनी अफीम की किस्मे नांतू (यूनान 
प्रांत की अफीम), चेंगटू (सेचुएन प्रांत की), और क्वीचाउटू (क्वीचाउ प्रात की) थी। 
दक्षिण पश्चिम चीन के यन्‍्नान प्रात मे [736 के लगभग अफीम का उत्पादन होता था, 
और 840 में उसका उत्पादन निकटवर्ती सेचुएन तथा क्वीचाउ प्रांतों मे फल गया ।?** 
चीनी सरकार द्वारा अफीम की खेती को हतोत्साहित करने के लिए किए प्रयत्नों के 
बावजूद इसका उत्पादन तेजी के साथ फैल रहा था। 859-60 मे यन्वान, सेचुएन तथा 
कांसु का उत्पादन स्थानीय उपभोग को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था और थोड़ी सी 
मात्रा दूसरे राज्यों को भी भेजी जाती थी । 859-60 में अफीम का उत्पादन करने वाले 
प्रातों के सबसे निकट हाकाउ का बदरगाह केवल स्वदेशी अफीम का आयात करता था। 
विदेशी अफीम का आयात बिल्कुल नहीं था। परंतु यह चरम सीमा थी | इसके बाद घरेलू 
उत्पादन गिर गया और अगले कुछ वर्षों मे विदेशी अफीम पुनः आ गई। 86] में कैटन 
“में रहने वाले ब्रिटिश वाणिज्य दूत (कॉसुल) ने सूचना दी कि चीनी अफीम घटिया किस्म 
की होते हुए भी सस्ती होने के कारण से निम्न स्तर के वर्गों मे लोकप्रिय थी। 'अफीम 
का दम लगाने वाले लोगों की नई पीढी” स्वदेशी अफीम को अधिक पसंद करती थी। 
महंगी भारतीय अफीम में मिलावट के लिए भी चीनी अफीम का प्रयोग किया जाता 
था ।/४ ब्रिटिश राजनयिक प्रतिनिधियों को चीन के भीतरी प्रदेशों मे अफीम की खेती के 
विस्तार की डराने वाली यूचनाएं मिल रही थी ।/*+ 86 में याग्टिसी क्यांग नदी तक 
पहुँचने वाले यात्नी ने देखा था कि संपूर्ण पद्िचिमी चीन अफीम की दृष्टि से लगभग आत्म- 
“निभर था। पूर्वी और तटीय प्रांत तब भी विदेशी अफोम पर पूर्णतया निर्भर थे ॥/3% 
वास्तव में चीनी उत्पादन इतना बढ गया था कि ब्रिटिश बर्मा को निर्यात प्रारंभ हो गया 
था जिससे भारतीय अधिकारी भयभीत हो उठे । काफिलों के द्वारा यन्‍नान की अफीम को 
“माडले लाया जाता था और व्यापारी रगून के बंदरगाह से खाड़ी उपनिवेशों को अफीम 
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का तिर्यात करते थे (अब तक यहा पर केवल बनारस की अफीम आती थी) ॥* उस 
समय उपयुक्त स्थिति थी जिसके बारे में 863 में ए० पी० फायरे ने अपनी रिपोर्ट 
दी थी ।श ०० 
864 से चीन में अफीम का उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ा। चीन में व्यवसाय 
करने वाले अफीम के ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा दी गई सूचना से ऐसा लगता है कि 864 
से 869 तक पांच वर्षों में अफीम का उत्पादन ने केवल पश्चिम के यन्‍नान, सेचुएन तथा 
क्वीचाउ प्रांतो में बढा, अपितु यह पूर्व भे क्वागतुंग, होनान, हूपे, कियांगसिन, चेकियांग 
में तथा मंचूरिया और मंगोलिया मे भी फैल गया। शंघाई चेंबर आफ काम के प्रतिति- 
धियो तथा सर आर० आल्काक ने 869 में सूचना दी कि सेचुएन मे लगभग दो तिहाई 
तथा यन्‍्नान में लगभग एक तिहाई कृषि योग्य भूमि पर अफीम की खेती हो रही थी।!” 
अफीम की खेती के बारे में राजाज्ञा प्रभावहीन थी और स्थानीय गवरनंरों को राजस्व 
के स्लोत के रूप मे अफीम के प्रति कोई आपत्ति नही थी । यह संभव है कि चीनी स्पानीय 
अधिकारी स्वदेशी उत्पादन की स्वीकृति देकर विदेशी अफीम का आना रोकने की दिशा 
में प्रयत्न कर रहे थे !११ सर आर० आल्काक त्था सर एफ० जे० हाली डे को सदेह था 
कि भारतीय व्यापार को नष्ट करने के उद्देश्य से चीनी अधिकारियो ने अफीम की सेती 
को ह॒तोत्साहित करने की नीति ढीली कर दी थी ।/*० आल्काक ने मेयो को लिखा कि 
चीनी सरकार भारतीय अफीम का दाम गिराने और फिर उसे चीनी बाजार से निकाल 
देने और कुछ समय बाद चीन मे अफीम का उत्पादन ही बंद कर देने के इरादे से इसके 
उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। मेयो ने इस पर टीका करते हुए कहा था कि 'इससे 
अधिक हास्यपास्पद एवं बेतुकी नीति की कल्पना कर पाना भी कठिन है और ऐसी बात 
चीनी मस्तिष्क में ही आ सकतो हैं ।!! चीनी नीति में परिवर्तन और वहां पर अफीम 
के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के कुछ भी प्रयोजन क्यो न हों, इससे भारतीय अफीम का 
भविष्य निराशाजनक हो गया था। कलकत्ता के प्रमुख अफीम व्पापारियों को वाजार में , 
मदी आते की आशंका हो गई थी ।१४१ यद्यपि अफीम की विक्री मे भारी कमी नहीं हुई पी 
फिर भी कलकत्ता के व्यापारिक क्षेत्रों मे आतंक के लक्षण दिखाई देते थे। १४ मेयो ने 
ओआरगाइल को लिखा कि 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि चौनी अफीम से संबंधित बाते 
बिलकुल नई हैं और इस संबंध में पुरानी भारतीय कहावत कि अफीम संत्रंधी घतरे 
आदयतती होते हैं, चरितायें नहीं होती! ऐसा लगता था कि भारत सरकार को “आगे 
आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय वित्त में अफीम 
की स्थिति इतनी निराशाजनक कभी भी नहीं दिखाई दी थी ।!९5 
घोनी अफीम का सस्ता होना इसके इतने अधिक लोकब्रिय होने का प्रधान कारण 
- था। भीतरी क्षेत्रों मे अफीम के उत्पादन क्षेत्रों के आस-पास विदेशी अफीम काफी अधिक 
महंगी थी, क्योकि इस पर बदरगाह से भीतरी प्रदेशों तक यातायात के विविध सर्च पह 
जाते थे । अफीम व्ययमाय संबंधी संधि में शामितर यंदरगाहों पर स्वदेशी 
अपीम गौ कीपत विदेशी अफीम सी दो तिहाई है और इन कीमतों पर इनमें ठीक ब्रति- 
मोगिता रहती है। हाहाद में कीमतों या अंतर स्वदेशी अफीम के पक्ष में एक तिद्ठाई मे 
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. मिलने के लिए तत्पर है ।!४* इसके अलावा भारतीय अधिकारियों को डर था यदि 
भारत से अफीम के निर्यात में कमी कर दी गई तो रिक्त स्थान दूसरे देशों के उत्पादों पे, 
जो भव तक भारतीय अ्रफीम के साथ असफलतापूर्वंक प्रतियोगिता कर रहे थे, मरा जा 
सकता है। यदि भारत अपने निर्यात में कमी कर दे अथवा उसे पूरी तरह बद कर दे तो 
वह वस्तुत: 'वे लाखों रुपये जो मैं समझता हूं कि हम हिंदुस्तान की भलाई के लिए खर्च 
कर रहे है, फारस वालो या अमरीकी लोगों को अथवा अन्य किसी को सौंप देगा ।/४ 
अत;, मेयो हड़बड़ाहट मे कोई भी समझोता करने के लिए अनिच्छुक था। इस सबके 
अलावा वह इस मामले में 'भावुकता' के विरुद्ध था। उसने फ्रेर को लिखा, 'यदि हम 
चीनियो को विष देने के अपराध से बचना चाहते है तो यह बहुत धीरे-धीरे हो सकता 
है।?श अस्तु, समझौता करने के विषय में चीनियों के प्रति संदेह, चीम की साम्राज्यिक 
सरकार की अपनी ही घोषित नीतियो को कार्यान्वित करने में असमर्थंता तथा चीनी 
बाजार को भारत के प्रतिस्पधियों को समर्पित करने के विषय में अनिच्छा वे कारण थे 
जिनकी वजह से आल्काक की योजना रद कर दी गई। इसके अलावा यह अनुभव किया 
गया कि आगे आने वाले वर्षों मे भारतीय अफीम चीन के बाजार में अपनी ही सामर्थ्य 
पर विकती रहेगी। क्योकि भारतीय अफीम अच्छो किस्म की थी, कुल चीनी उपभोग 
तेजी के साथ बढ रहा था और चीन की सरकार भारतीय अफीम को चीन से बाहर कर 
पाने भे उतनी ही असमर्थ थी जितनी कि घरेलू उत्पादन पर रोक लगा पाने में थी। सच- 
मुच उन्‍्नीसवी शताब्दी के सातवे दशक की यह घबराहट कि अफीम से होने वाली आय 
को तत्काल खतरा है, यदि गलत नही तो समय से पहले अवश्य थी । १। 


गया 


टैरिफ नीति के पीछे निर्देशक सिद्धांत यह था कि कराधान केवल राजस्व की दृष्दि 
से होना चाहिए और इसलिए टैरिफ का स्वरूप संरक्षणात्मक नही होना चाहिए। 
जैसा कि सेमुअल लग ने कपास की गांठो तथा धागे पर आयात शुल्क मे कमी की घोषणा 
करते हुए कहा था कि 'भुक्त व्यापार का सिद्धांत केवल राजस्व के निमित्त कर लगाना 
है” और किसी भी सीमा शुल्क के द्वारा 'संरक्षित हितों के विकास को प्रोत्साहन नहीं 
मिलना चाहिए।”* वास्तव में लेग इस समाचार से कि भारत मे 'ऊँचे शुल्क (सीमा 
शुल्क) के बल पर' सूती मिलें स्थापित हो रही हैं, इतना भयभीत हो गया कि उसने 
घोषणा की कि यदि 'सृत कराधान के लिए उपयुक्त पदार्थ है तो इसके देशी उत्पादन 
पर भी निश्ति पदार्थों पर लगाए गए सीमा शुल्क के व्वराबर ही उत्पादन शुल्क (एक्सा- 
इज ड्यूटी) लगाया जाना चाहिए। जूट के बने हुए माल पर शुल्क के विषय मे भारत 
मंत्री को भारत सरकार के प्रेषण मे इस सिद्धात को पुन: स्पष्ट रूप से घोषित किया गया। 
श्रेषण भे लिखा गया था कि “मारत में कोई भी आयात कर मितात राजकोपीय प्रयो- 
जन को छोड़ कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही लगाएं जाते! आयात सीमा घुल्क 
टेरिफ निर्धारित करते समय हम स्वदेशी उत्पादन को चाहे वह जूठ, कपास अथवा किसी 
अन्य पदार्थ का हो, संरक्षण देने की इच्छा से बिलकुल प्रभावित नहीं हुए हैं ।!5* ब्रिटेन 
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के औद्योगिक हित इस सिद्धात का अनुमोदन करते थे परंतु उन्हें सर्देव यह्‌ विश्वास नहीं 
था कि भारत सरकार इनका पालन कर रही है। वे बड़े अधीर होकर सभी शुल्कों को 
हटाने का आग्रह कर रहे थे। 862 मे मंनचेस्टर चेंवर आफ कामसे तथा 869 में डंडी 
चेंबर आफ कामर्स ने भारत में बिना झुल्क दिए ही आयात करने का विशेषाधिकार 
मांगा *" तथापि सभी भारतीय आयात शुल्कों को हटाने के लिए चलाए गए आदोलन 
को 882 तक सफलता नही मिली वर्योंकि 882 तक भारतीय वित्त की स्थिति ऐसी 
नही थी कि भारत सरकार सीमा शुल्क से होने वाली भारी आय को छोड़ सकती । 

- ब्रिटिश औद्योगिक हितो द्वारा भारतीय टैरिफ नीति पर सतकंतापूर्ण नजर रखने 
की बात समझ में आती है। लंकाशायर के उद्योगपतियों के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण 
बाजार था। इंग्लैंड से लंकाशायर के माल के निर्यात मे 860 में 29.7 प्रतिशत और 
870 में लगभग 28.4 प्रतिशत निर्यात भारत को हुआ ।*९ जिस अवधि का हमने अध्य- 
यन किया है उसमें बहुत अल्प समय के लिए उत्तर सैन्य विद्रोह काल के वित्तीय संकट 
की स्थिति को छोड़कर ब्रिटिश सूती वस्त्रों पर 5 प्रतिशत का बहुत मामूली सीमा शुल्क 
रहा था। 859-60 से 86-62 तक की अल्प अवधि में शुल्क बढ़ा कर [0 प्रतिशत 
कर दिया गया था। सूती वस्त्रों के आयात में निरंतर वृद्धि होती गई। 858-59 से 
86)-62 तक भारत मे सूती वस्त्नों का मौसत वाधिक बायात 89.5 लाख पौंड के मूल्य 
का था। 862-63 से 866-67 के वर्षों का औसत 08.4 लाख पौंड तथा 867-68 
से 87!-72 तक की अवधि का औसत 05.6 लाख पौंड था ।!४ कपास की गांठों और 
सूत पर 859-60 में शुल्क 5 प्रतिशत, 860-6। में 0 प्रतिशत, 86-62 में 
5 प्रतिशत तथा 862-63 के बाद 33 प्रतिशत था। 858-59 से 862-63 तक के काल 
में कपास की गाठों, सूत तथा धाग्रे के वाधिक आयात का औसत मूल्य 6.5 लाख पौंड 
(भार 253.6 लाख पौंड) था। 867-68 से 87-72 की अवधि में इसमे वृद्धि हुई 
और वापिक औसत 28.] लाख पोड (34.] लाख पौंड) हो गया। भारत में लंका- 
शायर के व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही थी और सीमा शुल्क भामूली थे जिसका श्रेय 
मैनचेस्टर चेंबर आफ कामसे को है जो इस संबंध मे सतक था । 

रेडफोरड ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि ']858 से लगभग अब तक भारतीय 

आयात शुल्क भारत के साथ लंकाशायर के व्यापार के लिए भारी खतरा (कम से कम 
मंनचेस्टर चेंबर के अनुसार) बने रहे हैं।!** परंतु जिस आशंका से लंकाशायर के ह्तिों 
को सबसे अधिक डर था, भारत सरकार की टैरिफ नीति से भी अधिक, और जिसे 
मेनचेस्टर चेंबर आफ कामसं प्रभावित कर पाने मे अयवा रोक पाने में बहुत कठिनाई 

अनुभव करता रहा वह था भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का विकास | 859 में बंबई प्रेसी- 
डेंसी में दो सूठी मिलें थी जिनमें पहली 853 में और दूसरी 854 मे प्रारंभ हुई थी। 
]874 तक 'बबई प्रेसोडेंसी में 4 मिलें हो गई थी जितमे 97.75 लाख रुपये की पूंजी 

“लगी थी; इनमे 4 लाख 35 हजार से अधिक तकुए तथा 4,883 करघे थे; इनका मासिक 
उत्पादन 26,4,000 पौंड सूत तथा 2,30,000 पौंड कपड़े से अधिक रहता था [!% 

कलकते में छः मिलें (,07,30 तकुए और 200 करपे) और देश के भोतरी भागों मे 
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चार मिलें (58,882 तकुए और 387 करघे) थी। अत. कुल मिलाकर 24 मिलें थी 
ओऔर उनके बीच 6,07,738 तकुए और 5,460 करघे ये तथापि सूती मिल उद्योग शिशु 
उद्योग था और इससे अब तक मंनचेस्टर के भारत तथा अन्य बाजारों के साथ व्यापार 
प्र कोई प्रभाव नही पड़ा था । 
परंपरागत कुटीर उद्योग जो उन्‍नीसवी शताब्दी के छठे दशक तक बहुत अगशक्त 
हो गया था, अब भी ग्रामीण जनता के बड़े अंश को वस्त्ों का संभरण कर रहा था। 
863 मे कलकत्ता के चेंबर आफ कामसं ने सरकार से उत्तरी भारत मे सूती वस्त्त उद्योग 
की स्थिति का एक सर्वेक्षण करने के लिए अनुरोध किया। यह आशंका थी कि कपास से 
कपड़ा अपेक्षाकृत उस मूल्य से कम लागत पर तैयार किया जा सकेगा जो मैनपेस्टर के 
माल के लिए दिया जाता था और स्थानीय उत्पादक अधिक वडे पैमाने पर उत्तरी तथा 
पश्चिमोत्तर प्रात की थोड़ी सी माग को हथियाने का प्रयास करेंगे ।!५ 863-64 मे 
पश्चिमोत्तर प्रात, अवध, बंगाल तथा मध्य प्रांत के जिला अधिकारियों मे एक व्यापक 
जाँच की । इस जाच से पता चला कि कपास की कीमतों में वृद्धि के कारण (अमरीकी 
गृह युद्ध के समय जब इसके कारण लंकाशायर मे कपास का 'दुभिक्ष! था और भारत मे 
कच्ची कपास के निर्यात में तेज बाजारी थी) भारतीय वुनकर कच्चा माल नहीं खरीद 
पाले और अपने माल को आयात किए हुए कपड़े के मुल्य से कम पर बेच पाने मे असमर्थ 
हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत मे देशी सूती वस्त्न उद्योग का “निरंतर पतन हो रहा था। जो लोग 
अब तक इस उद्योग में सगे थे वे अन्य उध्ोगो में मजदूरी की ऊची दरों से आकषित होकर 
उधर जा रहे हैं।'* देश मे तंयार किए जाने वाले मोटे कपड़े का मूल्य ब्रिटिश कपड़े की तुलना 
में अधिक बढ़ा है। जहा देशी वस्त्नो के मूल्य में 200 या 300 प्रतिशत वृद्धि हुई, वहा इंग्लेड 
के बस्त्नो के मूल्य मे केवल )50 से 200 ्रतिश्यत तक वृद्धि हुई है।?९० पश्चिमोत्तर प्रात के 
पश्चिमी जिलों में 6 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत करधघों पर काम बंद हो गया जबकि 
पूर्बी जिलों में “व्यापार पूरी तरह ठप्प हो गया! और एक तिहाई अथवा आाँघे करपां 
पर काम बंद हो गया ॥!+7 'बुनकरों ने या तो कृषि मजदूरों के रूप मे अथवा फिए ढ्सी 
दूसरे प्रकार का काम से लिया, कुछ ने घरेलू नौकर का काम कर लिया, कुछ मारीशग 
तथा दूसरे स्थानो पर चले गए और कुछ भीय मांगने लगे।”* अवध, विहार तथा 
बगाल के जिसों और मध्य भ्रात में भी ऐसी ही स्थिति थी। कपड़ा बुनने का काम 
(कपास उत्पादन केः सपन्‍्न क्षेत्रों में घरेलू उपभोग को छोड़ कर) कम ही गया था 
बयोकि बुनकर प्रचलित ऊची बीमत पर कपास खरीद पाने और कपड़ें को लाभ के साथ 
देव पाने मे असमर्म थे ।० प्रतिकूल स्थितियों के होते हुए भी छुटीर उद्योग क्यों जीपिद 
था इसका वगरण यह था कि कुटीर उद्योगों का उत्पादन प्रमीण उपभोगवाओं के तिए 
उपयुक्त होता पा। “(किस प्रकार स्वदेशी बस्स उद्योग जीवित बना हुआ था) द्र्म 
प्रध्न का उत्तर यह है कि स्वदेशों यस्त्र इसा देश को इंग्लैंडसे निर्यात किए जाते मारी 
कपरे यी सुसना से मोटा, मजबूत और अधिक टिकाऊ होता है. और इस प्रवार यह मज* 
दूर गर्ग है बोर और खुले स्थानों पर ढगम के लिए अधिक उपयुक्त है। शमिता” 
इस्पए वे मशीस नि्भित हसझे और उत्तम खेती वे बरतों की धुउना से स्व॒रेशी यररा 4 
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अधिक सस्ता पाता है */!?० तथापि, यह आशा की जाती थी कि लोगो की उपभोग 
मंबंधी भादतें बदल जाएगी और लकाशायर की मिलें स्वदेणी कपड़े की त्तरह का वस्त्ध 
बनाने लग्रेंगी और उसे कम कीमत पर बेच सकेंगी। सर चाल्स ट्रेवीलियन ने भविष्य- 
वाणी की कि 'जब मैनचेस्टर की मिलें पुन. अच्छे ढंग से चालू हो जाएगी तो वे 
देखेंगी कि उनके स्थानीय प्रतिम्पर्धी उत्पादक अप्रत्याशित हद तक परिवर्तित हो 
कर उनके माल के नकदी ग्राहक बन गए हैं।” अधिकाश बुनकर कृषि काय॑ में पुनः लग 
गए थे। 'हमारे अपने हाथकरघा बुनकरों की भांति काफी बड़ी संझया मे महा के बुनकर 
भी पहले से ही अर्धे कृषक थे और उनवग कृपक वर्ग में विलयन इंग्लेड और भारत दोनो 
ही के लिए लाभप्रद है। भारत की आश्चर्यजनक उत्पादक शक्तियां है और कृषि कार्य 
सर्देव हो यहां का प्रधान उद्योग रहना चाहिए । इस दिशा मे एक और बडा कदम उठाया 
जा चुका है।!? 
उपर्युक्त अंतिम कथन परिचित विचारधारा का प्रतिनिधि है जो कच्चे माल की 
आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत और निर्मित माल के उत्पादक के रूप मे ईग्लैंड के मध्य 
'साधारण श्रम विभाजन! के आधार पर निर्भर है। व्यापार का यह स्वरूप” जो ब्रिटिश 
व्यापारिक वर्ग के अधिकाश लोगो को स्वाभाविक लगता था,?” बंगाल चेबर आफ कामर्स 
द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए स्मरण पत्र मे इस प्रकार था 'इन देशो (इंग्लैंड 
इत्यादि) की मिट्टी, जलवायु, पूजी तथा उद्योगों के द्वारा कम लागत पर तैयार होने वाले 
माल का इस देश के कच्चे माल के साथ, जिसके उत्पादन मे इसे विशिष्ट सुविधा प्राप्त 
है, लाभ के साथ विनिमय करने के लिए प्रतिवधो से पूर्ण स्वतत्नता है।””* इंग्लैंड के 
औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादकों के लिए भारत, बाजार की दृष्टि से भी, उतना ही महत्व- 
पूर्ण था जितना कि कुछ आवश्यक कच्चे मालों के आपूर्ति स्रोत की दृष्टि से । उन्‍्नीसवी 
शताब्दी के सातवें दशक में सूती वस्त्र उद्योग के हित समर्थक ससद सदस्यों (काटन 
एम० पी०) की सहायता मे मेंनलेस्टर चेंबर आफ कामसे तथा काटन सप्लाई एसोसिए- 
शन ने भारत सरकार पर कच्ची कपास की आपूर्ति बढाने तथा लकाशाय को, जिसे 
कपास के अभाव का सामना करना पड रहा था, (विशेष रूप से अमरीकी गृह युद्ध के 
समय) कपास की आपूर्ति मे आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए दबाव डाला। वस्त्र 
उत्पादवग की दिलचस्पी कच्चे जूट, फ्लेक्स तथा सन की आपूर्ति बढाने मे भी थी। जेम्स 
बिल्सन ने अपने प्रथम वजट विवरण (860) मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 
जिन मालो का उपयोग इग्लेड मे होता है और जिन्हे अन्य देशो के उत्पादनी से भी प्रति- 
योगिता करनी पड़ती है उन पर यथासंभव थोड़े कर लगाए जाने चाहिए ।!*+ “जहा तक 
आयात शुल्क का प्रश्न है सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि इससे लागत मे वृद्धि हो 
जाती है, और इस प्रकार यह्‌ उपमोक्‍ता पर कर है। परंतु जहां तक निर्यात शुल्क का 
प्रइन है" आपका यह शुल्क वस्तु को विदेशी बाजार से ही बिलकुल बाहर कर सकता 
है।' इससे भारी हानि हो जानी थी क्योंकि जूट, कपास, सन, खाल, ऊन इत्यादि 'यरीब 
के महान उत्पादक देशों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल थे और इनकी भांग 
मे असीमित विस्तार की संभावना थी ।” विल्सन ने घोषित किया कि “अपने आंदरिक 
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कुछ वस्तुओ के ऊपर टैरिफ नीति पर विज्लेप टिप्पणी आवश्यक है। सातवें दशक 
के प्रारंभिक वर्षो मे भारी शुल्क से भारत का शोरा व्यापार वस्तुत* नष्ट हो गया था। 
निर्यात शुल्क के कारण यूरोप मे भारतीय शोरे को प्रतियोगी मूल्य पर बेच पाना असंभव 
हो गया था और #त्निभ शोरे के उत्पादन से संचधित त्तकनीक के विकास ने इसके व्यापार 
पर सांघातिक प्रहार किया। शोरे का निर्यात 862-63 में 20,253 टन था। 863-64 
में यह कम होकर 6,805 टन और 864-65 में यह कैवल ],043 टन रह गया। 
865 मे शुल्क में कमी हो जाते के बावजूद निर्यात में कमी हुई | भारत मत्री का अनु- 
मान था कि “भारतीय पदार्थ की भारी शुल्क के कारण यूरोप के नव निर्मित पदार्थ के 
साथ प्रतियोगिता कर सकने की असमर्थता' के कारण ऐसा हुआ ।!४ 
कछ्ची कपास जिसका अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्‍न देशो को बंगाल तथा 

मद्रास से निर्यात होता था और जिस पर मामूली सा निर्यात शुल्क था, 859 मे कर मुक्त 
प्रदार्थों की सूची मे आ गई । 856-57 से 860-6] तक की अवधि में औसतन 30 करोड़ 
पौंड कपास का निर्यात हुआ और औसत कीमत 5 पैस प्रति पौड से कम थी। अमरीकी 
गृह युद्ध के समय कीमतों में तेजी के साथ वृद्धि हुई (864-65 भे 7 पैस प्रति पौड हो 
गई) और निर्यात में निरंतर वृद्धि के बाद 865-66 मे निर्यात 80 करोड पौंड तक पहुच 
गया। 865 से कीमतो मे कमी होने लगी | 866-67 में यह 9३ पैंस और 870-7 में 
63 पैस प्रति पौड थी । कपास में तेज़बाजारी अस्थाई घटना थी और जैसे ही अमरीकी 
गृह-युद्ध समाप्त हुआ लकाशायर मे भारतीय कपास की मांग कम हो गई और बाजार में 
भारी मंदी आ गईं। वास्तव में 50 वर्षो तक भारतीय कपास की किस्म में सुधार करने के 
प्रयत्नीं के बावजूद वह अमरीकी कपास से, जो लम्बे रेशे वाली थी, बहुत नीची श्रेणी की 
थी। जहां तक जूट के निर्यात का प्रइन है, क्रीमियन युद्ध के समय रूसी सन (हेम्प) की 
आधवृर्ति में कमी हो जाने के कारण, इसे अपना बाजार विकसित करने का अवप्तर मिला। 

निर्यात जो 860-6। में 4,09,000 पौंड का था, !870-7 में बढ़ कर 25,77,000 पौंड 
हो गया । कलकत्ते के पास स्क्रादिश प्रबंध मे जूट उद्योग का विकास हुआ जो आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलैंड तथा अफीका के विदेशी बाजारों में डडी के उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने 
लगा ।/ 

869 में इंडी चेंबर आफ कामर्स ने भारत उपमंत्री से जूट माल के मामले पर 
विचार करने के लिए अनुरोध किया जिस पर 7३ प्रतिशत आयात शुल्क था, “7३ प्रति- 
शत्त आयात कर कैवल राजस्व की दृष्टि से नही लगाया गया है, अपितु यह तो स्वदेशी 
उद्योग को संरक्षण प्रदान करता है और डंडी के उत्पादकों को भारतीय उत्पादको के साथ 
प्रतियोगिता करने से रोकता है। साथ ही, यह भारतीय उत्पादको को आस्ट्रेलिया मे डंडी 
के उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता करने के अवसर प्रदान करता है। (डंडी चेंबर आफ 
कामर्स के) निदेशकों का विश्वास है“कि भारत में जूट उत्पादों पर से आयात कर हटा 
दिया जाएगा ।!!४* भारत सरकार ने यह स्वीकार नही किया कि उसका इरादा भारतीय 
जूट उद्योग को मंरक्षण देने का है कितु यह माना कि जूट उत्पादकों को सूती वस्तों को 
श्रेणी में रखवा न्‍्यायसंगत होगा और उन पर कराधान के लिए 5 प्रतिशत को नीची दर 
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रखी जा सकती है | सपरिषद गवर्नर जनरल ने भारत मंत्री को अपने उत्तर मे लिखा कि 
अगली बार जब टैरिफ में संशोधन होगा तब 'जूट उत्पादों पर आयात कर को सूती 
बस्त्रो पर कर की कोटि में लाने के औचित्य”॑ पर विचार किया जाएगा ]870 मे 
(अधिनियम 722५]) जूट उत्पादों पर से शुल्क हटा दिया गया । 
867 तक खाद्यान्नों पर निर्यात झुल्क 2 आने प्रति मन था । इसमें वृद्धि दो 
आधारी पर उचित ठहराई जा सकती थी। प्रथम, इससे राजस्व मे वृद्धि होगी, तथा 
द्वितीय, यह लोगो के मुख्य खाद्य के निर्यात को रोकने में सहायक होगी । बंगाल के लेपिट- 
नेंट गवर्नर ने इस विषय पर एक सराहवीय कार्यवृत्त में लिखा, 'यह एक यथार्थ एवं 
अकाट्य तथ्य हैं कि जब वगाल और उड़ीसा के हजारों निर्धन व्यक्ति पिछले कुछ महीनों 
में क्षुधापीडित रहे है * लाखो मन (खाद्यान्न) मुनाफे के साथ विदेशों को निर्यात कर दिया 
गया है'“यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत एक निर्धन देश है जवकि वे देश संपन्न हैं 
जिन्हें भारतीय खाद्यान्न का निर्यात होता है। वे भारत के चावल का प्रयोग खाद्य पदार्थ 
के रूप में हो नही बल्कि कला के लिए और अनेक वस्तुएं तैयार करने के लिए करते हैं। 
वे इसके लिए एक विलासिता की वस्तु की भांति बह कीमत दे सकते हैं जो भारत के 
निर्घन वर्गों के लिए, जिनकी यह अनिवार्य आवश्यकता को वस्तु है, दे सकना असंभव 
है।”!$९ बंगाल के लेपिटनेंट गवर्नर मे 6 आने प्रति मन शुल्क का प्रस्ताव रखा। वास्तव 
में इससे कम शुल्क का निर्यात व्यापार पर कोई प्रभाव न पड़ता और वह खाद्यानों के 
निर्यात को नही रोक सकता था। सपरिषद गवर्नर जनरल ने घुल्कों मे वहुत थोड़ी वृद्ध 
का निर्णय लिया (2 से 3 आने तक) । ऐसा लगता है कि निर्णय केवल वित्त सवंधी बातों 
से प्रभावित था और निर्यात को हतोत्साहित करने के पक्ष में दिए गए तक को अधिक 
महत्व नही दिया गया था। भारत सरकार को आशा यी कि शुल्क में चुद्धि से राजस्व 
में ]6 लाख रुपये दी वृद्धि होगी। उसने भारत मंत्री को आश्वासन दिया कि 'इस 
मान्यता के लिए कोई कारण नही कि शुल्क में इतनी थोड़ी वृद्धि से निर्यात के लिए उप« 
लब्ध होने वाले साद्यान्न की मात्रा पर थोडा सा भी प्रभाव पड़ सकता है ।”!* खाद्यानतो 
का निर्यात करने वाली व्यावसायिक फर्मों के दबाव पर मारत सरकार को, शुल्क में वृ्दि 
करने के तत्काल बाद हो, उस पर पुनविचार करना पड़ा। लिवरपुल के ईस्ट डढियां 
एसोसिएशन तथा भारत के व्यापारियों ने अधिकारियों के पास प्रतिवेदन भेजे ।7? भारत 
सरकार का ध्यान खाद्यान्त घुल्को को समाप्त करने के लिए चलाए गए आदोलनों की 
ओर आकपित करते हुए भारत मत्नी ने कहा कि देश के सासान्‍्य हितों में व्याघर की 
रक्षा राजस्व वो बचाने से अधिक महत्वपूर्ण है चाहे दोनो उद्देश्यों मे परस्पर विरोध ने 
भी हो । ]873 में गेहू पर निर्यात कर हटा दिया गया ॥77९ 
860-6। में भारत का 28.] प्रतिशत निर्यात (सूती, रेशमी, ऊनी और जूट) 
पपड़ा उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल का था। 870- में यह अनुपात बढ़कर 
43-3 प्रतिशत हो गया | चावल, दूसरे खाद्यान्न तथा बीज निर्यात की अन्य महत्वपूर्ण 
बस्सुए थीं (860-6। में कुल निर्यात का 5.57 प्रतिशत और 870-7 में 4 3 
प्रतिशत) । बागान उत्पाद जैसे नौल, चाय, कहवा इत्यादि 8606 में कुल नियतोदा 
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72 प्रतिशत, और 870- में 923 प्रतिशत था। 4860-6 में जूठ की वस्तुएं 
(-09 प्रतिशत), शोरा (2:0। प्रतिशत), चीनी (2:99 प्रतिशत) तथा तैल (0 75 
प्रतिशत) जैसे तिभित माल का कुल निर्यात में अंश बहुत थोड़ा था। ॥870-॥ मे इस 
स्थिति में विशेष परिवत्तन नहीं हुआ। हि 
आयात की महत्वपूर्ण वस्तुओं से सबधित 860-6 तथा 870- के आांकड़ों « 

से स्पष्ट होता है कि अधिकाश आयात निमित माल का था। 860-6] सूती बस्त्नों का 
अश कुल आयात में 39.63 प्रतिशत और 870-7 में 46:82 प्रतिशत था । 860-6 में 
सूती वस्त्र, कपास की गाठें, धागा व सूत, रेशमी तथा ऊनी माल मिलाकर कुल आयात 
के 49-3 प्रतिशत तथा 8704 में 60 प्रतिशत थे । मशीनें, रेल उपकरण, तथा धातुएं 
(निर्मित तथा अनिमित) मिलाकर 860-6। में कुल आयात की 20 8] प्रतिशत और 
870-7 में -3] प्रतिशत थीं। रेल निर्माण की पहली लहर के बाद उसकी गति धीमी 
पड़ जाना इसमें कमी होने का कारण था। मादक पेय जैसे वियर, मदिरा, स्पिरिट 
इत्यादि का 860-6] में कुल निर्यात में अंश 5.3 प्रतिशत और 870- में 693 
प्रतिशत था। 870 मे भारत का 50 प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन को होता था और वह भारत 
के 80 प्रतिशत आयातो की पूर्ति करता था।!*" उन्‍नीसवीं शताब्दी के नौवें दशक में 
सरकार सदा की तुलना में ब्रिटिश उत्पादक हितों के दवाव से उनके उत्पादों पर लगे हुए 
आयात शुल्क को कम करने या पूरी तरह हटाने के लिए कही अधिक तत्पर थी। कच्चे 
माल के निर्यात की प्रोत्साहन देना टैरिफ नीति का आधारभूत सिद्धात रहा था। 
निस्संदेह, केवल टैरिफ सिद्धांत से ही इंग्लेड और. भारतीय साम्राज्य के बीच वाछित, 
“्रम विभाजन' की व्यवस्था, जिसमे इंग्लैंड जोौद्योगिक माल और भारत कच्चे माल का 
उत्पादक होता, कर पाना सभव नही था । परंतु जैसा कि जेम्स विल्सन और सेमुअल लैंग 
ने निर्धारित किया था, यह्‌ समझा जाता था कि यह भारत सरकार का उत्तरदायित्व है 
कि वह इस प्रकार के टेरिफ न लगाए जिससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वदेशी उद्योग 
को सरक्षण मिलता है। इस नीति के बीसवीं सदी के तीसरे दशक तक निरंतर पालन 
तथा टैरिफ नीति के कुछ अन्य पहलुओं पर अन्यत्न विचार किया गया है। 
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नमक शुल्क उन परोक्ष करों में से था जिनका भार प्रधानतः निर्धन वर्गों पर पड़ता 
था। भारत सरकार के अधिकारी भ्रवक्‍ताओं का प्राय: दावा रहता था कि मालगुजारी के 
अलावा केवल यही ऐसा कर है जो विशाल जनसाधारण द्वारा सरकार को अदा किया 
जाता है। हमारे इस अध्ययन से संबंधित काल में नमक शुल्क उपयुक्त आधार पर घीरे- 
धीरे इतना बढ़ाया गया कि वह असह्य हो गया और उसके कारण नमक के उपभोग में 
कमी हो गई। 858-59 से 862-63 को अवधि में इस स्रोत से औसत वापिक आय 
लगभग 3 8 करोड़ रुपये थी। यह भारत के कुल राजस्व की 0 प्रतिशत थी । 866-67 
से 87-72 के काल में नमक शुल्क से राजस्व का वापिक औसत बढ़कर 58 करोड़ रुपये 
हो गया जो सभी स्रोतों से कुल वाधिक राजस्व का 2 प्रतिशत था। 
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विभिन्‍न प्रांतों मे नमक शुल्क मिन्‍न-भिन्‍न रीतियों द्वारा वसूल किया जाता घा। 
बंगाल में नमक राजस्व के दो स्रोत थे। प्रथम, बोर्ड आफ रेवेन्यू हाथ नमक की विक्री 
(बंगाल सरकार के प्रत्यक्ष निरीक्षण मे तैयार क्या जाने वाला नमक) ; तथा द्वितीय, 
नमक पर आयात शुल्क । नम जलवायु और नदियों द्वारा शुद्ध जल के निकास के कारण 
बंगाल के तटीय क्षेत्रों में वड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन नही होता था। तथापि 
मिदनापुर और चौबीस परगना मे कुछ उत्पादक थे जिनका उत्पादन सरकारी भंडार गृहों 
में रखा जाता था और उत्पादन लागत तथा आयात दुल्क की प्रचलित दर के आधार पर 
निर्धारित कीमंत पर बंगाल बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा बेचा जाता था ।! 863 में बंगाल 
में सरकारी नियुत्रण में नमक के उत्पादन की व्यवस्था समाप्त कर 'दी गई। नमक 
उत्पादकों को दिए जाने वाले अग्निम (दादन) बद कर दिए गए और बंगाल में नपक का 
उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया ।7९* इस परिवर्तत से उपभोक्‍ताओं को लाभ हुआ वर्योंकि 
नमक को थोक कीमतों में 50 प्रतिशत की कमी हो गई । आयातित विदेशी नमक बहुत 
सस्ता था; परंतु जो लोग अपनी जीविका के लिए नमक के उत्पादन पर तिर्भर थे, उन्हे 
बहुत कष्ट हुआ ।?१२ ]857-58 में नमक पर आयात शुल्क 2 रुपया 8 आता प्रत्ति मत था। 
859 में सरकार ने संपुर्ण भारत मे नमक पर शुल्क बढा दिया । बंगाल में घुल्क 3 रुपये 
प्रति मन कर दिया गया था । 86] मे शुल्क मे पुनः वृद्धि हुई और यह 3 हृपया 4 आना 
प्रति मन कर दिया गया 7 जेसा कि फासेट मे स्पष्ट किया, 2870 में आयात शुर्क 
नमक की प्रधान लागत पर लगभग 700 श्रतिशत था। परंतु जैसा कि सर सेसिल वीडन 
मे कहा था कि सरकारी दृष्टिकोण यह था, 'कर का भऔचित्य लोगी की उसे दे सकते 
और उसे सह सकने की क्षमता द्वारा मापा जाना चाहिए! न कि वस्तु की मूल लागत पर 
प्रतिशत निकाल कर ।/* संभवत' सरकार इंग्लैंड के उद्योगपतियों से प्रभावित थी। 
नोर्थविक के नमक चेंबर आफ कामस ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि हें उन्हें 
इंग्लैंड से होने वाले नमक के निर्यात के साथ तरजीही सलूक कर उन्हें प्रोत्माहन दे |! 
नोर्थविक चेंवर ने भारत मंत्ी से अपने प्रतिवेदनों में आग्रह किया कि भारत मे चैश्ञायर 
से नमक के आयात में तथाकथित बाधाएं दूर की जाएं ।7*? यद्यपि सरकार ने बंगाल मे 
नमक का निर्माण बंद कर दिया था तथापि भारत के लोगों मे विदेशी नमक के श्रति पूर्वगरह 
था और कुछ समय तक वे “इंग्लैंड के नमक से संतुष्ट” नहीं थे ।१४ 862, तक भारत 
सरकार के लिए संतोष के साथ भारत मंत्री को यह सूचना भेज पावा संभव हो सका कि 
ब्रिटिश नमक के प्रति पूर्वग्रह समाप्त हो रहा है। /** सरकार को इस बात से कोई मतलब 
न था कि राजस्व की प्राप्ति स्वदेशी नमक की विक्री से होती है अथवा विदेशी वमक पर 
लगाए जाने वाले आयात शुल्क से, परंतु सरकार की तमक एजेंसी का बंद हो जाना बंगाल 
के स्थानीय उत्पादकों के लिए विनाशकारी था ।**? 
बंबई मे नमक शुल्क की प्रणाली बेगाल प्रणाली से बहुत भिन्न थी। समुद्र के 
किनारे-किनारे सूर्य की किरणों से होने वाले वाष्पीकरण द्वारा तैयार किए जाते वाले 
नमक पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) लगाया गया था। अ्रेसीडेंसी के उत्तरी भागो 
में सरकारी स्वामित्व में समक का उत्पादद करने वाली कुछ इकाइया थी जो उलादन 
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५ 
लागत व उत्पाद घुल्क के आधार पर निर्धारित कीमत पर नमक वेचती थीं। परंतु बंबई 
में अधिकांश नमक लाइसेंस प्राप्त निजी उत्पादकों द्वारा तैयार किया जाता था जिन पर 
आतरिक सीमा शुल्क विभाग का निरीक्षण रहता था। अन्य प्रातों को तुलना में बंबई में 
उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) काफी नीचा था। 857-59 में इसकी दर 2 आना 
प्रति मन थी। अगस्त, 859 में इसे वढा कर ] रुपया प्रति मन कर दिया गया और अप्रैल, 
86 मे इसमें पुनः 4 आने की वृद्धि हुई। 865 में भारत सरकार ने इस प्रश्न पर सलाह 
मांगी कि नमक पर उत्पाद शुल्क में और अधिक वृद्धि कर पाना व्यवहार्य है अथवा नहीं । 
बबई सरकार का विचार था कि शुल्क में वृद्धि की जा सकती है और ऐसा करने पर 
“विरोध भड़कने की अधिक जोखिम नही है', यद्यपि धनी व्यक्तियों पर किसी भी रूप में 
आय कर लगाना “निर्धन व्यक्तियों पर और अधिक कर भार बढाने से कही अच्छा है ।' 
भारत सरकार ने नमक शुल्क वढा कर डेढ रुपया प्रति मन करने का निर्णय लिया। 
अक्तूबर, 869 में शुल्क दर में पुनः संशोधन कर उसे 5 आना प्रति मन बढ़ा दिया गया । 
अतः 0.बर्षो में बबई में नमक शुल्क मे 80 प्रतिशत बृद्धि हो गई ।". 
मद्रास की प्रणाली सरकारी एकाधिकार की प्रणाली थी। स्थानीय उत्पादकों 
द्वारा समुद्र तट पर वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाने वाला नमक सविदा व्यवस्था के 
आधार पर सरकार को दिया जाता था। सरकार निर्धारित कीमत पर नमक बेचती थी 
और नमक पर “शुल्क” वास्तव में नमक की बिक्री द्वारा एकाधिकारी को श्राप्त होने 
वाला लाभ था | नमक की बिक्री कीमत धीरे-धीरे वढाई गई। 857-58 में यह 
] रुपया 859 60 में ॥ रुपया 2 आना, 860-6] में | रुपया 6 आना, 86]-64 में डेढ 
रुपया 865-69 में ] रुपया [] आना और अंत में 869 में 2 रुपया हो गई। शुल्क में 
तेजी के साथ वृद्धि करने की समझदारी संदेहजनक थी, क्योकि नमक राजस्व में वृद्धि 
संभवत: इसे कम कीमत पर भारी संख्या में उपभोक्‍ताओं को घेचकर हो सकती थीं, ने 
कि ऊंची कीमत पर एक संकुचित वाजार में ही बेचकर। भारत सरकार ने मद्रास में नमक 
की कीमत में वृद्धि को इस भाधार पर उचित ठहराया कि यह सभी प्रातों में नमक शुल्कों 
के समानीकरण की दिशा में प्रयास था [१९ 
पंजाब की अपनी नमक खानें थीं। सरकारी नमक की खानों से बिक्री के लिए 
857-59 में कीमत 2 रुपया, 860 6। में 2 रुपया 2 आना, 86-69 की अवधि में 3 
रुपया ओर जुलाई 870 से 3 रुपया ] आना थी । सांभर झील को नमक के स्रोत के रूप 
में विकसित किया गया। भेयो ने सामर की नमक की झील को पटूटे पर लिया, जोधपुर 
के राजा पर इस संबंध में समझोते के लिए राजो होने के लिए दबाव डाला गया १० 
चूकि नमक झुल्कः विभिन्‍न श्रातों में भिन्‍ल-मिन्‍न था, इसलिए अंतर्देशीय तस्कर 
व्यापार एक समस्या वन गया। नमक विभाग में राजस्व संग्रह और तमक के तस्कर 
व्यापार व अवैध उत्पादन को रोकने के लिए काफी बड़ी संख्या मे कर्ंचारी रखे गए थे । 
आतरिक सीमा घुल्क आयुक्त के अत्गंत यूरोपीय सहायक भायुवत॒ तथा सीर कारकून 
(जो नमक के उत्पादकों के लेखों की जाच करने के अलावा उत्पाद कर लेता था), साझे- 
दार (जो नमक तोलता ओर स्टाक लेता था) दरोगा (तस्करी रोकने वाली पुलिस 
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टुकड़ी का प्रधान ), नाकेदर (दरोगा का सहायक चपरासी) इत्यादि हिंदुस्तानी कमंचारी 
होते थे। अंतर्देशीय सीमा शुल्क घेरों की निगरानी करने के लिए काफी बड़ी सझ्यां में 
कर्मचारी रखे गए थे। प्रत्येक सीमा शुल्क चौकी पर निरीक्षक 'तथा संग्राहक, सीमा 
की निगरानी के लिए दरोगा, कोटगइत तथा जमादार, और पास अथवा रवन्‍्ना देने के लिए 
क्लक और मुशी होते थे । 869 में एक 2,300 मील लम्बा सीमा शुल्क घेरा सिंधु नदी 
से लेकर भद्रास मे महानदी तक था, एक दूसरा 280 मील लंबा सीमा शुल्क घेरा बवई 
में दोहद से कच्छ की खाड़ी तक फैला था। सीमा शुल्क के लिए निर्धारित सीमाओं पर 
2,000 पहरेदार और छोटे अफसर लगे हुए थे ११ रे 
यह अनुभव किया गया था कि अंतर्देशीय सीमा शुल्क घेरा आतरिक वाणिज्य में 
बाधक है और इस पर होने वाला व्यय सरकार पर भार है। परंतु जब तक विभिन्‍न 
राज्यों मे शुल्क की दरों मे काफी स्पष्ट अंतर था तब तक तस्कर व्यापार लाभप्रद था 
और शुल्क अपवंचन रोक पाना कठिन था। अतः सभी प्रांतो में नमक शुल्कों को बढ़ा 
कर धीरे-धीरे एक्‌् ही स्तर पर ले आना सरकार की नीति थी। केवल नमक थुल्कों को 
समान बनाकर ही सरकार निरोधक अधिकारियों की अंतर्देशीय सीमा को हटा सकती 
थी । जयपुर तथा जोधपुर को रियासतो के साथ भारत सरकार का सांभर झील पद्दे 
, पर लेने की सविदा हों जाने पर इन क्षेत्रों से ब्रिटिश भारत मे नमक आने पर रोक रखने 
के लिए बनाया गया 800 मील लंबा सीमा शुल्क घेरा कम किया जा सका १९९ 877-9 
में राजपूताना और मध्य भारत की देशी रियासतों (अलवर, भवालपुर, झालावाढ 
कोटा, नरभिहगढ़, राजगढ, रतलाम, खबात, टोंक, भोपाल, बड़ौदा, ग्वालियर इत्यादि) 
के साथ वहां पर नमक के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए एक के घाद एक संविदा 
वी गई।*? जब तक यह हो सका तव तक इन रियासतों से ब्रिटिश भारत में तस्करी 
रोकने के लिए सीमा शुल्क घेरे को वनाए रफना पड़ा। चूंकि भारत सरवार के लिए 
राजस्व मे कमी कर पाना संभव नहीं था, इसलिए नमक शुल्को को समान फरने के लिए 
जब भी उनमें संशोधन हुआ तो वे बढा दिए गए। वस्तुतः, राजस्व में वृद्धि उतवाही 
सबल प्रयोजन था, जितना कि नमक शुल्फों को समान करने की इच्छा ।?० 
नमक थुल्क ही एकमात्र परोक्ष कर थाजो भारी संड्या में जनसाधारण को 
प्रभावित करता था । वास्तव में यह व्यवित कर था। सरकारी मत था कि नमक व्यापार 
उपभोग की वस्तु होने के कारण कराघान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था | इसके अलावा 
चूकि कर लागत मूल्य में जुड़ जाता था इसलिए तोग इसका उतना प्विरोध नही करते थे 
जितना कि किसी प्रत्यक्ष कर का कर सकते ये । संग्रह की सुविधा निश्चय ही परोक्ष 
कराधान के पक्ष में सबसे सवल तक था । नमक ही नहो, बल्न देश के कुछ भागों में तो 
चीनी पर भी घुल्क था। 86-63 में सरकार द्वारा तंवाकू पर शुल्क लगानें के विषय 
में विचार किया गया परंतु अफीम की भांति सरकारी एकाधिकार, अथवा तद्राकू क्कै 
व्यापारियों या इसका उत्पादन करने वाले कृपकों पर लाइसेंस कर व्यावहारिक नह 
रामझा गया और इसलिए इस योजना को छोड दिया गया | 7 
नमक शुल्क जैसे परोक्ष कर का आएनी से संग्रह ही वह कारण था जिसकी 
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बजह से भारत सरकार को नमक शुल्क बढाने में सतर्कता की आवश्यकता थी। भारत 
मंत्री आरगाइल ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि नमक घुल्क 'बहुत भारी और 
अन्यायपूर्ण हो सकते हैं भले ही वे लोग जिन पर भार पड़ रहा है उस तथ्य को न समझें 
अयवा अनुभव न करें ।/४९ ऐसा लगता है कि नमक शुल्क का नमक के उपभोग पर प्रभाव 
पड़ा था। 870 में लगाए गए एक अनुमान के अनुसार बंगाल में ममक का औसत उपभोग 
9 पौंड से कम, मद्रास में लगभग 2 पौंड और बंबई में लगभग ।5 पौंड था। इन आकड़ों 
की तुलना ब्रिटेद तथा फ्रांस के आकड़ों से की जा सकती है जहा औसत वाधिक उपभोग 
क्रमशः 22 और 8 पौंड था ।११ 

नमक कर से सपन्‍न वर्ग उठने प्रभावित नही हुए थे जितना कि जनसाधारण। 
ब्रिटिश इंडियन एशोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया था कि वह नमक कर में वृद्धि करे 
और आय कर को कम कर दे अथवा बिलकुल हटा दे !!९ बंगाल चेंबर आफ कामर्स का 
मत था कि नमक शुल्क को बढाकर आय कर को हटा सकना संभव है । नमक शुल्क मे वृद्धि 
से बंगाल चेंवर के अनुसार कृपक तथा श्रमिक वर्गों की वाधिक आय में बहुत थोड़ी 
कटौती होनी थी ।//* जेसा कि भारत सरकार ने स्पष्ट किया, इस समस्या के बारे में 
उपर्युक्त दृष्टिकोण वर्ग हितों से बहुत अधिक प्रभावित था। 'यह कराधान मुक्त बर्ग 
पर से एक बहुत हलके कर की हटाकर एक ऐसे अन्य वर्ग पर डालने का प्रस्ताव था जिस 
पर पहले से ही यदि असह्य भार नही तो, प्रचलित वितरण को देखते हुए, सार्वजनिक 
भार के न्‍्यायोचित अंश से कही अधिक भार था।'!* रिचर्ड टैपिल ने लिया कि 
एक थोर तो संपूर्ण भारत के संपन्‍न लोगों को प्रभावित करने वाले आय कर और (दूसरी 
ओर) निर्धन लोगों को प्रभावित करने वाले नमक कर मे , कोई वास्तविकता अथवा 
न्पायोचित सवंध नही देख पाता हूं “संपूर्ण भारत के सपन्‍न आय कर, दाताओं को बचाने 
के लिए बंबई और मद्रास के निर्धन व्यक्तियो पर कर नही लगाया जा सकता ।'श६ 


ए 


भारत सरकार द्वारा लगाए गए आय कर /तथा दूसरे प्रत्यक्ष करों का कु राजस्द 
में बहुत थोडा अनुपात (5 प्रतिशत से भी कम) था। तथापि आय कर नीठि श्षड्टे आप 
में एक दिलचस्पी की चीज थी क्योकि यह कर इस देश में एफ अग्येपद्र 
अलावा आय कर संबंधी प्रश्न के साथ महत्वपूर्ण राजकोपीय तथा आशिक #क दा 
उलझाव था। ४ 

जव जेम्स विलसन भारत आया तो अधिकारी प्रत्यक्ष टटकाट $# विकार के 
पक्ष मे थे। मद्रास के लाइसेंस कर मोहतुरफा के अवावा दर्द डयाकनदे कशय चीर 
थी। पिछले कुछ वर्षो से लाइसेंस कर की चर्चा चल २4%: 2 पद #द<4, [859 के 
हेनरी हेरिंगटन ने भारत में व्यापार करने तथा दिमिस्टकऋआाओ: # क्र लोड स्तटै 
व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक विधेयक पैश दिद्धा, २/>ल्‍्ड: बलिद के मच आप 
बाहर काफी विरोध हुआ और जब तक प्रेम्स द्िक#2०2८ 24 ७दव72< हा “5 
अंतिम और स्वीकृत स्वरूप नही ले सका | खट्टर 54253 - 
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कर विधेयक 'अब तक ठीक स्वरूप नही ले सका है' और विल्सन मे आते पर उसे पुर 
रूप से रहू करने और नए सिरे से लाइसेंस कर तथा आय कर से संवधित दो पृथक 
विधेयकों को पेश करने का निर्णय लिया ११९ 
विह्सन के लाइसेंस कर विधेयक में दो विशेषताएं थी । प्रथम, यह उस वर्ग के 
लोगों पर कर था जो अब तक बारों से बचे हुए थे । कारीगर, खुदरा व्यापारी, वैकर, लघु 
उत्पादक, व्यवसायी इत्यादि इसी वर्ग में आते थे । विल्सन का विधार था कि राजस्व का 
बड़ा अंश भूमि से ही प्राप्त हीता था और जो वर्म ब्रिटिश ध्ासन में स्थापित शांति से 
आधिक लाभ उठा रहे थे, वे राजस्व में अपना पूर्ण अंश नही दे रहे थे 7? लाइसेंस कर 
लगाने की कल्पना इस भ्रकार से की गई थी, कि इसका भार ऐसे वर्गों पर पड़े जो कृपकों 
के विपरीत किसी भी प्रकार के कर भार से मुक्त थे। जिन पर यह कर लगाया जाता 
था, उनमें से अधिकांश आय कम होने के कारण, आय कर से मुबत रहते थे । 
द्वितीय, विल्सन ने आशेही कराधान के विचार को अस्वीकार कर दिया । अपने 
वित्तीय विवरण में उसने स्पष्ट किया कि “प्रत्येक बड़े छोटे वर्ग के व्यापारियों पर छोटा 
सा समान लाइसेंस घुल्क लगाया जावा चाहिए, परंतु इसमे क्रमिक वृद्धि का कोई प्रयरति 
नही होना चाहिए ।?”* तीन वर्गों पर यह कर लगाया गया। प्रथम वर्ग में थोक व्यापारी, 
बैकर, बड़े उत्पादक, तथा व्यवसायी वर्ग के लोग थे जिन पर कर 0 रुपया वापिक था। 
दूसरे वर्ग मे खुदरा व्यापारी, छोटे उत्पादक जो स्थानीय खुदरा विज्नी के लिए माल बनाते 
थे, आदि थे जिन पर कर की दर 4 रुपया वापिक थी। शेप जंसे बुनकर, चमंकार, इत्यादि, 
पर दर ] रुपया वाधिक थी। विल्पन ने इस बात के स्पष्टीकरण का ध्यान रखा कि यहेँ 
आरोही कराधान नही था, क्योकि कर की राशि प्रत्येक वर्ग के सभी लोगों के लिए 
समान थी, थाहे उनकी आय, अथवा व्यापार या उत्पादन की मात्रा कुछ भी क्यों 
नहो। 
लाइसेंस कर विधेयक परिषद में 4 मार्च, 860 को पेश किया गया । परंतु इसके 
प्रथम पठन से लेकर इसके अधिनियमन तक लगभग डेढ़ वर्ष लगा। जुलाई, 86! में 
पारित अधिनियम 5 ५] विल्सन के भूल विधेयक से कई दृष्टियो से भिन्‍न था। विधघे+ 
यक के विपरीत लाइसेंस अधिनियम के द्वारा पूर्ण रूप से अस्थाई कर लगाया गया। 
विधान में कर की दरें (विभिन्‍न अनुसुचित वर्गो के लिए 3 रुपये, 2 रुपये, | रुपया) भी 
बहुत भीची थी । अपनी योजना के इस अंश के कार्यान्वयन को देखने के लिए विल्सन 
जीवित नही रहा। ५ 
आय कर विधेयक, जो लाइसेंस कर विधेयक के साथ ही पेश किया गया था' 
पारित ही गया जौर जनता का पूरा ध्यान उस पर ही केद्वित हो गया। विवाद के प्रइन यें 
थे : कराधान योग्य आय की न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए ? क्या आरोही कराधान 
का सिद्धात स्वीकार किया जाना चाहिए ? क्‍या कुछ सुविधाभोगी वर्गों को आय क्रसे 
मुक्त रखना चाहिए ? कराधान की रीति कैसो बनाई जानी चाहिए कि वह लोगों को 
स्वीकार्य हो ? और अंठ मे, वया उत्तर सेन्‍्य विद्रोह काल की राजनीतिक स्थिति में यह 
प्रयोग करना उचित था अथवा एग्लो इडियन की आलोचना ओर हिंदुस्तानियों की शबुता 
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का सामना के बजाए इसे स्थगित करना अधिक सुरक्षापूर्ण था ? 
कराधेय आय की उचित न्यूनतम सीमा निर्धारित करने में विल्तन को 
कठिनाई का सामना करना पडा। कैनिय के साथ पत्र व्यवहार से ऐसा लगता 
है कि पहले उसका बिचारथा कि 00 रुपये वापिक से अधिक आय पर कर 
लगाया जाना चाहिए। कैनिंग को इस वात में संदेह था कि यह उचित सीमा है। उससे 
मह मालूम करने के लिए कि यह सीमा किस प्रकार कार्य करेगी, कुछ चुने हुए जिलों का 
नमूना सर्वेक्षण (संपल सर्वे) करने के लिए कहा । उसने विल्सन को लिखा, 'मेरे विचार 
से आय कर के लिए 00 रुपये जैसी नीची सीमा के पक्ष समर्थन के लिए, जिसके निम्न 
वर्गों को छोड़ देने का दावा किया गया है, और कर द्वारा लोगों मै जाग्रत हो सकने वाली 
विद्वेष भावना का अनुमान लगाने के लिए यह सूचना आवश्यक है 2१ अन्त भें कैनिंग ने” 
00 रुपये की सीमा के विरुद्ध अपना निर्णय दे दिया, और विल्सन द्वारा वित्तीय विवरण 
पेश करने के एक सप्ताह पहले कैनिंग ने सुझाव दिया कि 200 रुपये की सीमा ठीक रहेगी 
और “कराधान की दृष्टि से प्रभावोत्यादक होगी ।*?० विल्सन ने अपने वित्तीय विवरण 
(8 फरवरी, 860) में घोषणा की कि 200 रुपये से कम वाधिक आय कर मुक्त होगी | 
बाय कर विधेयक जब 4 मार्च, 860 को विधान परिषद में पेश किया गया तो इस आधार 
पर कि 200 रुपये की न्‍्यूततम सीमा बहुत नीची है* इसका व्यापक विरोध हुआ | सर सी ० 
बुड ने पहले से ही भारत सरकार को चेताबनी दी थी कि “बहुत कम आय पर कर लगाने 
के विषय मे सावधान रहदा चाहिए। प्रस्तावित योजना के आधार पर निचले वर्गो पर, 
जिनमे अनायुवत (नान कमीशंड) यूरोपीय अफसर, तथा सेना और पुलिस के हिंदुस्तानी 
अफसर भी सम्मिलित थे, कराधान की व्यवस्था होगी । मुझ आशंका है कि जो कर इन 
वर्गों तक लाया गया है, उसे इतना नीचे ले जाया जाएगा, जितना सही नीति की दृष्टि से 
युक्तिसंगत नही है ।/! बेड ने जिन वर्गों का उल्लेख किया था जैसे कि सेना, नी सेना, 
तथा पुलिस के निचले अधिकारी, उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से कर से 
मुक्त कर दिया ग्रया। यह निर्णय असंतुप्ट अधिकारियों द्वारा 'बैरकों मे की गई 
फुसफूसाहट से' प्रभावित्त था जिसकी और कैनिंग का ध्यान संत्तस्त होकर गया।? 
कैनिंग ने विल्सन को सुझाव दिया कि कर से मुक्षित सभी अनायुवत सेनिकों को दी जानी 
चाहिए 83 
लाइसेंस कर की भांति ही आय कर विधेयक में भी आरोही कराधान के विचार 
को दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर दिया गया | विधेयक के द्वितीय पठन (4 अप्रैल) के |॒ 
समय विधान परिषर्द के सामने एक याचिका (अर्जी) आई। सरकारी तथा वाणिज्यिक 
दफ्तरों के क्लकों द्वारा भेजी गई इस याचिका में सुझाव दिया गया था कि कराधान के 
लिए समोन दर के स्थान पर आरोही दर (आय के अनुसार । प्रतिशत से 6 प्रतिशत 
तक) होनी चाहिए ! जैसी कि आशा की जा सकती थी विल्सन का उत्तर था कि 'लोगों 
की स्थितियो को समान बनाना” कराधान का उद्देश्य नही है।?/ आय कर विधेयक में 
दो दरों का प्रस्ताव रखा गया था : 500 रुपये से कम वापिक आय के लिए 2 प्रतिशत, 
ओर इससे अधिक आय के लिए 4 प्रतिशत । परंतु यह आरोही कराधान के समयंकों के 
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साथ कोई रियायत नही थी | विल्सन ने अपने वित्तीय विवरण में कहा 'ऐसा मदि हम एक 
ही दर पर करते हैं तो लाइसेंस शुल्क तथा इस (निम्न) वर्ग की आय पर आय कर द्वारा 
द्वैध कराधान होगा जी दूसरे वर्गों की तुलना में अधिक मारी होगा ॥/75 
आय कर विधेयक से एक विवादास्पद प्रश्व उठ खड़ा हुआ । यह दावा किया गया 
कि 793 के स्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमीदार, किसी भी रूये में कराधान वर्यों न हो, 
मुक्ति पाने के अधिकारी हैं। ब्विटिश इंडियन एसोसिएशन ने, जिसमें जमीदारों के हितों 
की प्रधानता थी, भारत मंत्री तथा भारत सरकार को भेजी गई याधिकाओं (अर्जियों) 
में उपर्यृकत विचार रखा [76 परंतु भारत सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया और भारत 
मंत्री ने भारत सरकार की इस कार्रवाई पर अपनी सहमति दे दी //? बिल्सन ने कहा कि 
स्थाई बंदोबस्त के सस्थापक कार्नवालिस को मालगुजारी के स्थाई बंदोबस्त और 
जमीदार पर कर लगते के संबध में दायित्व के वीच कोई भ्रांति नही थी ।** विल्सन ने 
ओऔर भी स्पष्ट करते हुए कहा कि जब इंग्लैंड मे पिट ने प्रथम बार आय कर लगाया तो 
यह निर्णय हुआ था कि पूजी निवेशक (फंड होल्डर) को कर से मुक्त देने के पक्ष में कोई 
आधार नही था। उस स्थिति मे भी कर मुक्ति का कोई श्रइन नही उठता जब मालगुजारी 
की एक निश्चित कर में रूपातरित कर दिया गया हो अथवा उसका परिशीधन हो गया 
हो। 'जमीदारों के दावो' के विरुद्ध विल्सन का तर्क और अधिक सबल हो गया जब उस्ते 
जमीदारों में से ही एक मित्र मिल गया। वह्‌ था वर्देवान का महाराजा जिसमे विल्सन की 
'कराधान की सराहनीय प्रणाली' का समर्थन किया । अपने को उन लोगों से अलग करते 
हुए जो आय कर का विरोध कर रहे ये उसने लिखा, 'यह विरोध इस गलत मान्यता पर 
आधारित है कि यह स्थाई बंदोवस्त का उल्लंघन (है) +/“”* सर चारह्स बुडढ तथा जेम्स 
विल्सन ने इस पत्न को विशेष महत्व दिया, यद्यपि यह जमींदार वर्ग के सामान्य मंत का 
प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता था 77% 
जमींदार तथा मध्यवर्ती वर्ग प्रभावशाली थे। कैनिंग ने विल्सन को लिखा कि 
"हम शहरों को लाइसेंस कर से तंग करने ही वाले हैं । इसलिए हमें इस बात में ढुगुता 
सावधान होना चाहिए कि न केवल बड़े पैमाने पर कृपक ही अपितु जिनका कृपकों से 
थोड़ा ऊचा होने के कारण अपने गावों मे काफी प्रभाव है, उनमे भी हमारे विरुद्ध हो जाने 
की प्रवृत्ति म उभर आए ।!॥/ विल्सन ने कर का ऐसा स्वरूप खोजने का प्रयास किया 
जिससे भारतीय संवेदनशीलता को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुचे। यह आशंका थी 
कि हिंदुस्तानी लोग 'पोजी कार्यवाही' का विदोध करेंग्रे। इस्तेंड के अधिनियम की भांति 
ही विल्सन के विधेयक मे गोपनीयता के पक्ष में नियंत्रण लगाए गए, अधिकारियों के लिए 
गोपनीयता की शपथ लेना आवश्यक कर दिया गया, और एक विशेष आयोग की व्यवस्था 
की गई जिसके पास करदाता कर निर्धारण के लिए आवेदन भेज सकते थे। सरकार कर 
की व्यावहारिक कार्य प्रणाली को पंचायतों तथा 'कस्बों और व्यवस्तायों के मुलिया लोगी' 
की सहायता से निश्चित स्वरूप देना चाहती थी! वापिक कर निर्धारण से होने वाली 
सखी को दूर करने के लिए कमिश्नरों को अधिकार था क्षि वे पूरे पांच वर्षों के लिए एक 
मोदी राशि निर्धारित कर सर्कंगे । अधिनियम के इन उपबंधों के मतिरिकत आय कर दा 
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प्रवंध, निर्धारण एवं संग्रह करने वाले कमिश्नरों को दिए गए आदेशों में 'खीझ उत्पन्त 
करने वाले परीक्षणों, असुविधाजनक रहस्योद्धाटनों तथा परिणामी श्रष्टाचारों' के 
विषय में प्रचलित आशंका को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।** चार्ल्स 
बुड ने विल्सन को “अप्रिय चीज को इतना कम अप्रिय! बनाने में मिली सफलता के लिए 
बधाई दी ।7* विल्सनम को संभवतः मालूम था कि इस नए कर के विरोध में सवसे अधिक * 
रोप बैकरों में होगा, परंतु उसे पूर्ण विश्वास था कि “भारत में बड़े पूजीपति बैकरों के 
प्रति उतनी ही कम सहानुभूत्ति थी जितनी कम सहानुभूति लंदन में लोंवार्ड स्ट्रीट के 
लोंवार्ड यहूद्ियों के प्रति उस समय थी जब उन्हे राज्य को आथिक योगदान करने के लिए 
बाध्य किया गया था ।”** बैकरों और व्यापारियों की सुविधा के लिए आय कर विवरणी 
के फारम में संशोधन किए गए (जैसा कि विशिष्ट समिति ने जिसके सदस्य है रिंगटन, 
टैपिल तथा प्रसन्न कुमार टैगोर थे, सुझाव दिया था) ।*% परंतु यह उन्हे संतुष्ट करने के 
लिए पर्याप्त नही था। बंबई से भेजी गई एक याचिका (अर्जी) द्वारा भारतीय बैकरों की 
भागों और उनके समथथंन में तो को स्पष्ट किया गया था। याचिका में कहा यया था कि 
'एक ओर आय बौर साख में और दूसरी ओर बकाया दावों और दापित्वों मे गहरा 
संबंध है ' वैकर इस प्रकार की एक दूसरे के विपय में जानकारी रखने के लिए बहुत इच्छुक 
है ।!१५ इस प्रकार की जानकारी यदि प्रकट हो जाए तो इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे 
बैक असफल हो सकते हैं । कलकते में भी इस प्रकार की शिकायतें की गई थी । मारवाड़ी 
व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल वगाल सरकार से मिल्ला और उसने निवेदन किया 
यदि वे इस तथ्य को कि “व्यापार में कितना रुपया उतका अपना लगा हुआ है और कितना 
दूसरों का है' प्रकट कर दें तो इससे उनकी साख में कमी होगी।*” आय कर आयोग के 
अध्यक्ष श्री ए० ग्रोट ने स्वीकार किया कि 'उनकी (मारवाड़ियों की) कोठियों (व्यापार 
गूहों) की साझेदारियों का स्वरूप वहुत जटिल है! ओर इनके विपय में सावंजनिक जांच 
- खतरनाक है 25 आय कर के विरोध में वबई के बेकर तथा व्यापारी उतने मुखर नही थे 
जितने कि जमीदार। उनकी आत्मरक्षण की विचक्षण तथा अनैतिक रीतियां थीं। बंबई के 
करों ने अपनी याचिका में स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'स्वार्थी प्रयोजनों से प्रेरित होकर 
लोग आगे झूठे लेखे रखना सीख लेंगे * /*३० 
भारत की लगभग ]3 करोड़ जनसंख्या मे से विल्सन के आय कर के अंतग्गंत 
,000 रुपये अथवा इससे अधिक आय वाली 53,000, 500 रुपये से ,000 रुपये के बीच 
में आय बाली ,4, 500, तथा 200 रुपये से 500 रुपये तक आय वाली 5 लाख विवरणिया 
थी | बंगाल की 4 करोड़ जनसंख्या में केवल 2,000 व्यक्तियों की आय ,000 रुपये के 
ऊपर थी । यह तक दिया जा सकता था कि भारत जैसे निधन देश मे यदि आय कर की 
चाध्यता का कम आय वाले वर्गों पर विस्तार होता तो उसका उन पर बहुत 
अधिक भार पड़ता और यदि इसे ऊची आय पाने वालो के एक छोटे से वर्ग तक्‌ 
सीमित रखा जाता तो, कर के संग्रह एवं निर्धारण की लागत को देखते हुए, वह 
अलाभकारी था 7४९ 
जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि 200 रुपये से 500 रुपये तक वापिक 
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आय पर कराधान 2 प्रतिशत और 500 रुपये से अधिक आय होने पर 4 प्रतिशत था और 
इस सीमा के ऊपर आय में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया 
गया था | शीघ्र ही यह अनुभव हुआ कि 200 रुपये जितनी कम आय पर कर लगादा 
निरथंक था क्योंकि संग्रह पर होने वाला खर्च कर से प्राप्ति के अनु रूप नही था। इसके 
” अतिरिक्त थोड़ी आय पर कर तगाने पर अपवंचन की संभावना अधिक थी। आय कर देने 
वालों मे दो तिहाई इसी श्रेणी (अर्थात 200 से 500 रुपये के आय वर्ग) में थे और इस 
कर से कुल प्राप्ति मे उठका योगदान केवल 20 प्रतिशत था। करदाताओं के निम्न वर्ग 
को इस कर से मुक्त कर देने का सरकार का निर्णय इन्ही बातों से प्रभावित था और कर 
को दर भी घटाकर 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत कर दी गई ।*/ यह निर्णय सेमुअल लग के 
अनुरोध पर लिया गया। उसे सभी समस्याओं के वित्तीय समाधान के निमित्त आय कर की 
क्षमता के बारे में सर्देव ही संदेह था। विल्सन (जिसकी कुछ समय वाद ही मृत्यु हो गई 
थी) द्वारा बनाए गए आय कर विधान के लागू ही जाने के कुछ समय बाद ही अपने 
86-62 के वित्त विवरण मै सेमुअल लैग ने कहा कि आय कर से उतने अधिक राजस्व 
की प्राप्ति नही होती है जितनी कि विल्सन को आशा थी।?४ अगले वर्ष लैंग ते 200 रुपये 
से 500 रुपये तक के आय वर्ग को भय कर से मुक्त कर दिया । उसका उत्तराधिकारी सर 
चाह ट्रेवीलियन आय कर का सर्देव ही कु आलोचक रहा और 860 मे जेम्स मिल्सने 
के साथ उसके विवाद का यह भी एक विपय था जिसके परिणामस्वरूप उस्ते भारत से वापस 
बुला लिया गया था। उसे कुछ समय तक अपयश भी मिला। ट्रैवीलियन ने पहले तो दर 
में कमी कर दीः+ और तत्पश्चात 864-65 के वित्त विवरण में भारत सरकार के इस 
दृढ़ निश्चय की घोषणा की कि पाच वर्ष वाद आय कर समाप्त कर दिया जाएगा। 
सरकार के कुछ सदस्य और कुछ महत्त्वपूर्ण अधिकारी इस योजना के पक्ष में नही थे ! 
वास्तविकता यह है कि गवरनेर जनरल लार्ड ल्ारेंस को इस बारे में संदेह था कि सरकार 
बास्‍्तव में राजस्व के इस स्रोत की छोड़ सकते की स्थिति में है ।:** सर वार्टल फ्रेर ने एक 
बहुत सीधा-सादा तर्क दिया' (इस सामान्य राय के विपरीत कि वित्सत का आय कर कैवल 
पाच वर्षों के लिए ही लगाया गया था) कि 3 प्रतिशत कर 5 वर्ष की अल्प अवधि के लिए 
लगाया गया था और इस अवधि की समाप्ति के बाद 3 प्रतिशत्त स्थाई रूप से रहता था 
और उसे स्थानीय लीक निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाना था ।१« परंतु स्थाई आय कर 
के समर्थक भी प्रत्यक्ष कराधान के विरुद्ध जनसाधारण की भावना की शक्ति और इस 
प्रकार के कराधान से जुड़े दोपों, जैसे खोजी जाच-पड़ताल तथा मनमाने कर निर्धारण की 
उपेक्षा नहीं कर सके । अतः कर को 29 जुलाई, 865 को समाप्त हो जाने दिया गया। 
पांच वर्षों में आय कर व प्राप्त होने वाली कुल राशि लगभग 8 करोड रुपये भी और 
संग्रह की स्थापन व्यवस्था का खर्च निकाल देने पर कर से युद्ध प्राप्ति 76 करोड़ 
रुपये थी । 
आय कर का एक दोष यह था कि इप्तके निर्धारण की प्रणाली अक्षम थी। 899 
अधिनियम में वापिक कर निर्धारण की व्यवस्था की गई थी । परंतु कर लागू होते के एक 
वर्ष के भीतर ही एक अन्य अधिनियम पारित करके गवर्नर जनरल को यह अधिकार ईं 
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दिया गया कि वह पहले वर्ष के कर निर्धारणों को अगले एक वर्ष के लिए भी उपयोग कर 
सकता है। मई, 862 मे उसके इस भधिकार की अवधि | से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई। 
कर निर्धारण की प्रक्रिया बूहुत अधिक कष्टप्रद थी, इसलिए उपर्युक्त निर्णय लेना सरकार 
के लिए अनिवार्य हो गया ।!४ परिणाम यह हुआ कि 865 में भी करदाताओं ने पुराने 
निर्धारण के आधार पर ही कर दिए, जबकि ये निर्धारण हर दृष्टि से पुराने होकर अर्थ- 
हीन बन गए थे १०७ 

प्रथम भारतीय आय कर के अनुभव से स्पष्ट हो गया कि कुछ अधिकारियों और 
समाचार पत्रों की अशुभ भविष्यवाणी के विपरीत भारत में प्रत्यक्ष कराघान असंभव नही 
था। साथ ही, अनुभव द्वारा यह भी सिद्ध हुआ कि आय कर के विरुद्ध लोकमत इतना 
प्रवल थांकि असाधारण परिस्थितियों के अलावा इस उपाय का सहारा लेना अबुद्धिमत्ता- 
पूर्ण था । इसके अलावा आय कर के कुशल निर्धारण एवं सग्रह के लिए बुनियादी प्रशास- 
निक ढाचे की आवश्यकता थी। सरकार का विश्वास था** कि जनसाधारण की कर विरोधी 
प्रतिक्रिया कर के सहज रूप के कारण न होकर अल्प वेतन भोगी उन निम्नवर्गीय हिंदु- 
स्तानी कर्मचारियों मे भ्रष्टाचार के विरुद्ध थी जो, अन्य उत्तरदापित्वों का निर्वाह 
करते हुए, अतिश्रमी प्रिटिश अधिकरियो के अपर्याप्त निरीक्षण में कर प्रशासन का कार्य 
संभालते थे। समाचार पत्न आय कर के विरुद्ध थे । अखबारो में वाणिज्यिक, व्यावसायिक 
तथा संपत्तिवान वर्गो के विचारों के अनुरूप लिखा जाता था। इन वर्गों परपहली बार 
प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षाकृत कराधान की ऊची दर रखी गई थी ।*! यह वर्ग कर के विरुद्ध 
सबसे अधिक मुखर था। विशेष रूप से नीची आय वाले वर्य (200 रुपये से 500 रुपये 
तक की आय वाले वर्ग) को कर से मुक्त कर देने के वाद अधिकांश व्यक्ति आय कर की 
पहुच से वाहर ही थे । 

, आय कर के कुछ भी दोप क्यो न रहे हों, यह बहुत स्पष्ट था कि सरकार के लिए 
किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष कर लगाए बिना घाटे को पूरा कर सकना संभव नही था। 
सरकार ने अनुभव किया कि उसके लिए लाइसेंस कर (867) तथा सर्दिफिकेट कर 
(868) के खूप मे प्रत्यक्ष कर लगाना और अंत मे पुनः आय कर (869) लगाता 
आवश्यक था। आये कर के अंतिम वर्ष मे वित्त सदस्य ने कहा था कि “इस (आय कर 
को) देश की महान वित्तीय आरक्षित निधि के रूप में लिया जाना चाहिए, और अब इसे 
पूरी तैयारी के साथ सहज ही उपलब्ध हो सकने की स्थिति में रखा जाएगा जिससे जब भी 
कोई नई संकटकालीन स्थिति पैदा हो तो इसे लगाया जा सके १४ 

- विभिन्‍न निर्धारित करों जैसे आय कर, लाइसेंस कर तथा सर्टिफिकेट कर से 
सरकार को बहुत थोड़े राजस्व की प्राप्ति हुई ॥ 
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निर्धारित करों द्वारा प्राप्त राजलल 


858-59 से 872-73 तक 
चर्ष राशि 
प्रारंभ (लाख रुपयों में) 
858 मोहतुरफा ।। 
3859. »+# 22 
860, आय कर (]860 का अधिनियम >>) ) हे 

दर 3 प्रतिशत 770 
]86। आय कर (860 का अधिनियम >५>८] तथा 

86] का अधिनियम > जा) दर 3 प्रतिशत 

तथा लाइसेंस कर 205 
862 आय कर (860 का अधिनियम हडऊ]) 

दर 3 प्रतिशत 88 
]863 आय कर ([863 का अधिनियम हर शा) 

दर 2 प्रतिशत हे 73478 
3864 गा ] ]2/8 
865 छू कह 69 , 
866 भय कर निरस्त कर दिया गया > 02 
867 लाइसेंस कर (867 का अधिनियम >हऋा) (क) राई 
868 लाइसेंस कर (868 का अधिनियम 7%) (ख) ठत 
869 आरोही आय कर (]869 का अधिनियम 750) (ग) व 
870 आय कर (870 का अधिनियम ह5५]) (घ) 

रुपये मे 6 पाई 207 
]87/ आय कर (87] का आधिनियम हू]) (ड) 

रुपये में 2 पाई 82 


(क) 200 रपये न्यूनतम 
(ख) 500 रुपये न्यूबतम * 
* (ग) 500 रुपये न्यूनतम, प्रतिशत वेतन पर, 
उसके ऊपर 2$ प्रतिशत हो जाता था 
(घ) 600 रुपये न्यूनतम, रुपये में 6 पाई 
(ड) * 750 हपये न्यूनतम 


निर्धारित करों से वहुत थोड़े राजस्व की प्राप्ति के अतिरिकत तथ्य ध्यात ऑकी 
घित करता है वह है कर के स्वरूप में निरंतर परिवर्तेन होना। इससे स्पष्ट होता है क्र 
सरकार इस काल में अन्वेषित विभिन्‍न करों से बहुत अधिक प्रसन्‍न नही थी। 
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यथपि सरकार मे आरोही कराघान का सिद्धांत दृढ़ता के साथ अस्दीकार कर 
दिया था, तथापि न्यायसंगत कराधान के सिद्धातो की पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं की जा 
सकी । सरकार ने जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूववम आय को कर मुक्त रखने का 
प्िडांत स्वीकार किया था। विल्सन के ]860 के अधिनियम (हटा) के अंतर्गत 
न्यूनतम आय जिस पर कर लगाया गया था, 200 रुपये थी । लैग से 500 रुपये से कम 
आय को कर मुक्त कर दिया था (862) | उसने पाया था कि 86]-62 मे लगभग 6 लाख 
व्यवितयों पर जिनकी आय 200 रुपये से 500 रुपये तक थी, कर निर्धारित हुआ था और 
इस वर्ष से कुल प्राप्ति केवल 35 लाख रुपये थी जिसमे से कम से कम 0 लाख रुपया कर 
संग्रह की लागत के रूप मे व्यय हो गया । करसंग्रह की भारी लागत और कम आय वाले 
बड़े वर्ग पर कर निर्धारण से थोड़ी प्राप्ति वे प्रशासनिक आधार ये जिनके कारण 200 
रुपये बाधिक से कम आय वाले व्यक्तियों को कर मुक्त रखना ही उपयुक्त था। बाद के 
निर्धारित करो में (867 के लाइयेंस घुल्क को छोड़ कर) कोई भी कर 500 रुपये से 
कम आय वाले वर्ग पर नही लगाया गया । 870 में (870 के अधिनियम »(५] द्वारा) 
इस सीमा को ऊचा उठा कर 600 रुपये कर दिया गया और 87 में (अधिनियम जता 
द्वारा) इसे पुनः बढ़ा कर 750 रुपये कर दिया गया। 

न्यायशीलता के सिद्धांत का यह भी अर्थ था कि वर्ग विशेष के साथ भेद भाव नही 
बरता जाना चाहिए। यही कारण था जिसके आधार पर टेपिल ने (वाणिज्यिक तथा 
व्यावसायिक वर्गों पर) लाइसेंस कर को आय कर मे रूपातरित करने का समर्थन किया 
था ।* इस संदर्भ मे कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन द्वारा भारत मंत्री के पास भेजे गए एक 
स्मरण पत्न मे उनके द्वारा दिए गए एक तक पर ध्यान दिया जा सकता है। तर्क था कि 
“जो आय कर स्थिर संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय, अस्थिर स्रोतों से होने वाली आय 
और व्यावसायिक आय पर समान रूप से दबाव डालता है उसे उचित एवं समान कर 
नही कहा जा सकता । याचिका (अर्जी) में कहा गया था कि यह अनुचित है कि लगान 
जीवी (राटिया) वर्ग के लिए कर की वही दर है जो कारीगरो और्‌ व्यापारियों के लिए 
है, जबकि अर्थव्यवस्था मे लयान जीवी वर्ग का योगदान अल्पतम है ।7४* कलकत्ता से भेजे 
गए एक अन्य स्मरण पत्न में भी यही प्रधान तक॑ दिया गया था। स्मरणपत्र मे कहां गया 
था कि श्रम से आय प्राप्त करने वालों पर कर का भार अधिक है, और यह मांग की गई 
थी कि इस वर्म और संपत्तिवान वर्ग में कराधान की दुष्दि से भेद किया जाना चाहिए ४ 
बंगात चेंबर आफ कामसे ने बहुत कुछ इसी आधार पर अपनी वैचारिक स्थिति निर्धारित 


की थी ।?४* परंतु आय के स्रोत के आधार पर विश्वेदीकरण परंपरागत वित्तीय सिद्धातों के 
प्रतिकूल था। 
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संदर्भ 


4. भारत भत्री से भारत सरकार को, राजस्व ग्रेषण सेब्या, 4, 9 जुलाई, 8624 

2. वही, 24, 28 मां, 883 । ल्‍ 

3 थोमस वेबिंगटन मैकाले, 'क्रिटिकल ऐड हिस्टारिकल एस्सेज', (लंदन, 867) जिछ |, 

पुृ० 56॥ ह 

4. गृह (राजस्व) कार्यविवरण, सितवर, 862, संख्या 29, एस० लैंग का मेमो०, 7 अरे 
8624 

5, पूर्वोक्ति स्थल । 

6. सर जे० लारेंस द्वारा पस्ठुत विचार, 6 जुलाई, 862, ससदीय कागजात, हाऊस आफ लाई, 
863, जिल्द 22, पत्चक 87, पृ० 87 ओर आगे । 

7 तुललतीय एरिक स्टोक्स, 'दि इग्लिश युटी लिटेरियस एड इंडिया (आवमफोई, 959), पृ० [ १8 

आर० सी० दत्त, 'दि पीजेट्री आफ वगाल” (कलकत्ता, [875) । 

9, आर० सी० दत्त से जे० सी० दत्त को (दिनाक नहीं दिया है), जे० एन० गुप्ता 'लाइफ एड 
वर्क आफ रमेश चद्र दत्त ) सी० आई० ई० (लदन, !9), पृ०-७6॥ 

0. वही, पृ० 58 | ]884 में जद बगाल काश्तकारी कानूत बनाया जा रहा था तो इसी प्रकार के 
दवावों का परिणाम यह हुआ कि रमेश चंद्र दत्त के भूधृति धारी (टेन्योर होल्डर) की स्थिति 
और उनके अधिकारों में सुधार के विषय मे विविध सुकावों को अस्वीकार कर दिया गया। 
देखें रमेश दत्त से जे० सी० दत्त को, 6 अक्तूबर, !884 * ए० पी० मैंकडोनल से आर देते 
को, दिसवर, [884, वही, पृ० 0]-03 । 

][, जे० एन० गुप्ता पूर्वोदृत, पृ० 285-87, 289, 29-92 । देखें क्रोपोटकिन से पत्र, वही, 
प्‌ृ० 285। 

42, भाषतोप दत्त, 'दि एवोल्यूशन आफ इकाना]म्रिक्र थिकिय इन इंडिया! (कलकत्ता, ] 962) | 

]3 राजस्व कार्यविवरण अप्रैल, 867, सख्या 20, कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन के माहटर, समिति 
और सदस्यों हारा भारत मत्री को याचिका, (अर्जी) 22 अपल, 867, वही मार्च, 86॥, 
सख्या 35, कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन द्वारा वायसराय को माचिका, 5 मार्च, 867/ 

4. राजस्व कार्यविवरण, अप्रैल, 867, सद्या 7, एच० डब्ल्यू० आई० बुड़, सचिव, वात पैंवर 
आफ वामस से सचिव, गृहविभाग, भारत सरकार, 22 मार्च, [867। 

5. बबई शहर और द्वीप के 3, 646 हिंदुस्तानी व्यापारियों द्वारा याचिका, 2 अक्तूबर, 959 
“वपरेसपार्डेस आने डायरेबट टैक्सेशन” (कलकत्ता, 882) जिल्द ३, पृ० 30/ 

6. देखें, याविकाएं कसकता से ((859 4 867), बबई से (7 अक्यूबर, 2859), गीत डे 
(22 सितवर, 859), अहमदाबाद से (3] अक्तूबर, 859), वही, है, पृ० 25-33। 

]7, तुलनोय एफ० शह्ाब 'प्रोग्रेसिव टैक्सेशन” , ए रटडी इन दि डेवलपमेट आफ दि श्रोग्रेडिव ब्रिबि- 
बिल इन दि ब्रिदिश इनकम टैक्स (आज्सफोरड, 953) पृ० 04, ]5 और आगे। 

]8, भारत सरवार से भारत मत्री हो; वित्त सस्या 44, 29 जूठ, 860 । फेसवीर्न से जे धारक 
को, 3 नवबर, ]866, भारत मत्रो के पत्च जिल्द []] संध्या 39॥ मेयों से आरगाइलवों 


९० 
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8 मार्च, 869, यडल 34, सथ्या 76 मेयो वागजात । 

जे० पी० नियोगी 'एवोल्यूशन आफ इंडियन इनकम टैक्ग” (लंदन, ]929), अध्याय ।, 2॥ 
जे० एम० मिल से डब्स्‍्यू० टी० घोनेंटन, 28 जनवरी, 862 'दि लैंटर्स आफ जान स्टुअर्ड मिला 
(संपादक एच० एग० आर० इलियट, सदन 9]0), जिल्द |, पृ० 258 ॥ जे० एम० मिल से 
एच० एग० मेन बडे, ] जनवरी, [869, वही, जिल्द [[, पृ० 69। उत्लीसवी शताब्दी में 
उपयोगितावादी अर्यशास्त्रियो का प्रभाव देसा ही था जैसा कफ्लि अठारहवी शताब्दी में प्रकृति- 
बादियों का था | वस उसकी व्यापकता अधिक थी। तुलनीय रजीत गृद्य 'ए रूद्ध आफ प्रापटी 
फार वगाल', (पेरिस, |963) । 

बायई रिमय की रिपोर्ट दिनांक 6 अगस्त, [86]॥ पी० पी० एच० सी० जिल्द 40, पत्चक 
29, पृ० 30[ । गृह कार्यविवरण, 7 बजतूबर, [86]॥ लोक शाखा सख्या 20-26। लाई 
कनिंग का शाापन दिनाक 3 अक्तूतर, 86] (के० डब्ल्यु०) जितमें बायई स्मिथ की रिपोर्ट से 
पैरा 62-82 वी ओर ध्यात आऊृधित किया गया है। रिपोर्ट में राजस्व के स्थाई वदोवस्त की 
सिफारिश वी गई है । हे 
गृह राजम्व कार्यविवरण, फरवरी, [862, सद्या 2, सर जी० सुपर, सचिव, पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रात की सरकार से डब्ल्यू० ग्रे, सचिव, भारत सरकार को, 27 जनवरी, 862॥ 

आर० ढी० मैंगल्स द्वारा असहमति का मेमो०, 3 जुलाई, [862, पी० पी० एच० एल० 
863, जिल्‍द 22, कालम 87, पृ० 8]-86॥ 

भारत मत्ती से भारत सरकार को, राजस्व प्रेपण, सब्या [4, 9 जुलाई, !862। 

बही, 2, 3। दिसवर 858॥$ 
वही 4, 9 जुताई, 862+ 
सर जे० लारेंस द्वारा अभिलिखित विचार, 5 जुलाई, 862, पी० पी० एच० एल० ]853, 
जिल्‍्द 22, पत्रक 97, १० 87-92 | कंनिंग ने स्थाई बदोजस्त के विषय में वुड़ को इस आधार 
पर सिफारिश वी कि इसके द्वारा जमीदार द्विटिश सरकार के साथ बध जाएंगे । उसके शब्दों मे 
“इसका महत्व यूरोपीय सैनिकों की फ्रौज जैसा ही होगा । कैनिंग से वुड,को, 8 अक्तूबर, ]86], 
बुड़ कागजात, पद । एस० गोपाल, "ब्रिटिश पालिसी इन इडिया', 858-905 (कैब्रिज, 
]965) १० !] ॥ 


एस० मैंमफील्ड, शिंदे के कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट, सब्या 88, 3 जुलाई, ]863, एच०»सी० 
]863, जिल्द 43, पत्रक [64, पू० 6]7-]9 । 


गृह राजस्थ कार्यविवरण, सितवर, 862, सय्या 37, डब्ल्यू० म्थोर द्वारा मेमो ०, 5 दिसवर, 
862॥ 

बही, 29, एस० लेंग द्वारा मेमो०, 7 अप्रैल, 862॥ 

वही, 22, सचिव, फोर्ट, सेंट जाज की सरकार से भारत सरकार को, 8 फरवरी ]862, वही, 
स्ब्या 37 डब्ल्पू० म्योर, वार्ड आफ रेवेन्यू एस० डब्ल्यू० पी० का मेमो०, 3 दिसबर, ]86] | 
डो० जे० होवलथलों “दि कपनी एड दि क्राउन' (लदन, 866) पृ० 239॥ 

एड्वर्ड वेस्ट 'एमीग्रशन टु ब्रिटिश इडिया' : 'ग्राफिटेबल इवेस्टमेट फार ज्वाइट स्टाक कपनीज 
एड फार एमीग्रेट्स हू पजैस केंपिटल" (लद॒न, ]857) । ई० जी० धेकफील्ड के उपनिवेशीकरण 
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के माध्यम से विकास सबधी काय्यत्रम के प्रभाव के लिए देखें, द्विलि घामस, 'माइग्रेशन एंड झा- 
नामिक डैबलपमेट' (कैब्रिज, |954), पृ० ]-44 

34, पेंद्रोलिपण के झ्लोतों पे उपयोग के विषय में पोजनाओं के प्रारभिक उल्लेणों में में एक मेयो 
द्वारा आरगाइल फो लिये गए पत्र में भी है, पत्र का दिनाझ 8 अगस्त, 869 । मेयो बागडात 
बदल 36, सख्या [92॥ 

35. कोर्ट आफ डायरेक्दर्ग से भारत रारकार को, सब्या 6, 6 मई, ]857 

36, भारत मत्री से भारत सरक्षार को, राजस्व प्रेषण सदपा 2, 3] दिगवर, ]8584 

37. 'एनुअल रिपोर्ट्स आफ काटन सप्लाई एसोसिएशन, सद्या 2, 859 और सद्या 5, सितवए, 
862। आइजक यादूस, “दि आरिजिन एड अ्रोग्रेस आफ दि काटन सप्लाई एसोमिएंशन, 
(मैनचेस्टर, [87)*पु० 9, 25, 3 

38 गृह राजस्व काय्यविवरण, 6 जुलाई, 86], सद्या 7, सचिव, कायटन सप्ताई एसोसिएशन मै 
राचिव, भारत सरकार को, 5 सई 86]॥ 

39, गृह राजस्व कार्यविवरण, 9 दिसबर, 86], सद्या 2, ठीक वही, 3 सितवर, 86]॥ 

40, सूस्मीपुर टी कपनी, कछार के सचालकों द्वारा स्मरण पत्र, 9 फरवरी, 86]; इंडिगो ध्वादमें 
एसोसिएशन 20 नवबर, ]860, काफी प्लाट्स आफ कुर्ग, 25 जून, 862; पी० पी? एच 
एल० 863, जिल्‍द 22, पत्क 87, पृ० 60-6, वहों पृ० 62। णेड होह्दर्श एड 
कमशियल एसोसिएशन द्वारा स्मरण पत्र, 3] मई, 86] ॥ 


4]. गृह राजध्व कार्यविवरण 28 फरवरी, 86], सख्या 26 । भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, वही ' 


अगस्त, 862, सख्या [2-]5 । 

4] ९, गृह राजस्व कार्यविवरण, 26 जुलाई, 86], सख्या 2। 'आर० थापसन, बाई आफ रेवेन्यू गे 
सचिव, बंगाल सरकार को, 3] मई, 86] | 

42, पृह राजध्व कार्यविवरण, | अक्तूबर, 86], सख्या ], पी० साइर्स की रिपोर्ट, | मितवर, 
86! ॥ 

43, गृह राजस्व कार्यविवरण, फरवरी, 862, संख्या 2, सचिव, एन० डब्ल्यू० पी० सखाए ।॒ 
सचिव) भारत सरकार 27 जनवरी, 862 | 

44, वही। 

45. भारत मत्री से भारत सरकार को, राजस्व प्रेपण, सब्या 4, 9 जुलाई, 862॥ 

46, एडवर्ड वैस्ट, 'एमीग्रेशन टु द्विटिश इडिया' (लंदन, [857) । 

47. बबई के गवर्तेर द्वारा मेमो ०, 23 फरवरी, 860 । पी० पी० एच० एल० ]863, जिल्द 22, 
पत्रक 87, पृ० 32॥ 5 

48, गृह राजस्व कार्यविवरण, ] अक्लुवर, 86, सख्या |, पीइ साइस, कमिश्मर द्वारा कपास की 
खेती के विषय में रिपोर्ट, [| सितबर, [86[ ॥ 

49, गृह राजस्व कार्यविवरण, सितंवर, 862, सख्या 28 | सी० बीडत द्वारा मेमो०, 3 मार्ष, 
4862 । ; 

50, गृह राजस्व कार्यविवरण, फरवरो, है|[862, सख्या 2। सर जी० वूपर, सचिव, एवट डब्ल्यू” 
,पी० सरकार से डल्स्यू७ ग्रे, सचिव, भारत सरकार को, 27 जनवरी, 862॥ 
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45-ए हाउस आफ कामस में [4 फरवरी, 859 के अपने वित्तीय विवरण मे लाए स्टेनले मे [ 


गृह राजस्व कार्यविवरण, सितवर, [862, संख्या 37 । डब्ल्यू म्योर द्वारा कार्यवृत्त, 5 दिसवर, 
86 ॥ 
बी । 
गृह राजस्व कार्यविवरण, प्ितवर, 862, सथ््या 24 । ई० पाल्टवी द्वारा मेमो०, 24 दिसवर, 
86, और सख्या 22, सचिव, फोर्ट सेंट जाजं वी सरकार रो डब्ल्यू० ग्रे, सचिव, भारत 
सरकार को, 8 फरवरी, ]862 | कर 

गृह राजध्व कार्यविवरण, सितवर, [862, सख्या 29। एस» लैंगर द्वारा मेमो० 7 अप्रैल, 
]862॥ 

भारत मत्ती से भारत सरकार को, राजस्व प्रेषण सच्या ]4, 9 जुलाई, 862। 

सी० बुड से जे० सारेंस को, ]5 अक्तूबर, 864, लारेंस कागजात, भारत मत्री से पत्न, जिल्‍्द 
[, सख्या 55 ॥ 

सी० बुद्द से जे० सारेंस को, [2 अगस्त, 865, बही जिल्द ह[, सख्या 43 ॥ 

फ्रेतवोर्न से लारेस को, 3 नववर, 866, लारेस कागजात, भारत मत्री को पत्र, जिल्द 
गा, सब्या 39 । 

लारेंस से सी० बुड को, 4 फरवरी, ]865, लारेस कागजात, भारत मत्ती की पत्न, जिल्द [५, 
संख्या 45 । 

मैयों से आरगाइल को, 2 जून, ]87[, मेयो कागजात, बडल 43, सब्या 25। 

पूर्वोक्त स्थल । 

मेयो से बी० फ्रेर को, 3 जून, 870, बडल 39, मेयो कागजात, सव्या 56। 

आरगाइल से मेयो को, 28 अप्रैल, 87[। मेयो कागजात, बडल 49, सख्या 9। मूल में 
तिर छे टाइप हैं । 

भारत मत्रो से भारत सरकार को, राजस्व प्रेषण, सब्या [4, 9 जुलाई, 863 । 

गृह राजस्व कार्यविवरण, सितवर, ]862, सदया 28, सी० बीडन द्वारा मेमो०, !3 मार्च, 
862॥ 

भारत मत्नी से भारत सरकार को, राजस्व प्रेषण, सब्या ], 24 मार्च, [865॥ 
वही, 7, 47 मार्च, 8664 

बही, 29 20 नववर 866 | 

वही, 5, 23 माचे, 867 । डा 

वही,7, 26 मई, 87[ ॥ डर) ग 
वही, 24, 28 मा, 883 । 

बही, 26, 27 जुलाई, 87] । 

वही, 4, 9 जुलाई, 862 । 

पूर्वोदित स्थल पे हर 


क्नबोर्न से लारेंस को, 2 जनवरी, ]867, लारेस कागजात, भारत मत्ती से पत्न, जिल्द ५, 
सख्या 2 । 
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76. 


ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


से 859 तक की अवधि के अफीम राजस्व के आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। देखें, 'फाइ- 
नेंशियल स्टेटमेट्स “रिलेटिग दु इडिया”“'रिप्रिटेड क्राम हसा्स परालियामेटरी हिवेंद्मा 
(कलकत्ता, 87) १० !36-37। सकल अफ्रोम राजस्व 80 में 9,35,996 पौंड, 
820 में 4,36,432 पोंड, 830 में 2,53,895 पौंड, 840 में 3,4,093 पौंड तथा 
850 में 35,58,094 पोंड था । 

सेस्तिल बीडन का श्रवर समिति (87[) के सामने साथ्य, प्रश्न 338, 399 (पटना एज्ंसी 


“ में बिहार के सभी जिल्ले और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से शामिल ये । बतारस एणेंसी में 


प7 


78: 
79, 


80. 


8. 


82. 


83 


84: 


85. 
86 


बनारस और इलाहाबाद डिवीजन तथा अवध आते थे । 

वित्त कार्यंविवरण, अक्तूबर, 864, लेखा शाखा, सख्या [05, परिशिष्ट ए। एम० एच९ 
फास्टर तथा एच० डब्न्यू० छ्विफित की रिपोर्ट (7 घ्तितबर, 864), पृ० 22। 

जे० स्ट्रैंची व आर० स्ट्रैची पूर्वोद्धेत, पृ० 242॥ 

वित्त कार्यविवरण, सितंबर, ]87], पृथक राजस्व सख्या ]], अफीम विभाग मे प्रशामतिक 
व्यवस्था को बदलने के औचित्य पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट । 

गृह कार्यविव रण, 2] अक्तूबर, [86, पृथक राजस्व सख्या 3, ई० एुच० लशिंगदन, सचिव, 
बंगाल सरकार से सचिव॑, बोर्ड आफ रेवेन्यू को, 2 सितबर, !86] | 

गृह कार्यविवरण, ! जुलाई, 86], पृथक राजस्व सख्या |, सचिव, बंगाल सरकार से सचिव, 
भारत सरकार को, गृह विभाग, 25 जून, 86] ॥ वही सछ्या 4। वित्त विभाग द्वाएं 
अ्स्ताव, 29 जून, 86[ । 

वित्त कार्यविवरण, लेखा शाखा, भार्च, [860, सख्या 4, वित्त सचिव, मारत सरकार से सचिव, 
बगाल सरकार को, 7 मार्च, 850 

गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व | जुलाई, 87], सख्या |, सचिव, बंगाल सरकार से सचिव, 
भारत सरकार को, 25 जून, 86[ 

गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व सख्या 2, अफीम एजेंट बिहार से सचिय, बोर्ड आफ रैवेयू, 
निचले प्रात, 25 फरवरी, 86। बगाल में पोस्त की पेती के अतगंत [857-58 में 
3,44,650 बीषा, 858-59 मे 3,4,498 बीचा, 959-60 में 32,707 बीपा और 
860-6] मे 2,8,[26 बीचा भूमि थी । 

विधान परिषद कार्यविवरण (साराश) ]865, जिल्द ॥५ (नई सीरीज), पृ० 64 | 

गृह कार्यविवरण, पृथ्रक राजस्व, 27 जुलाई, 860, संख्या 28, सचिव, बगाल सलार मे 
सचिव, भारत सरकार (गृह) को, 4 जुलाई, 860॥ सर राबर्ट हैमिल्टन से कचिव, 


_ सरकार को, सख्या 460, 4 अह्तूबर, [858: अफीम के सबंध में सर आर० हैमिल्टन वी 


87. 


88, 
89. 


टिप्पणी, 3 दिसवर, 858॥ 
गृह कायंविवरण, पृथक राजस्व, 27 जुलाई, 860, सख्या 58, सचिव, बगाती सरकार ते 
सचिव भारत सरकार (यूह) को, ]4 जुलाई, 860 । 


पूर्वोक्त स्थल । दे 
गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व, सब्या 29, ९० ईडन, कार्यवाहक सचिक बोर्ड आफ रैवेन्यू 


सचिव, बगाल सरवार वो, 2] नववर, ]859 
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90 पूर्वोकत स्थल । 
9]. गृह वायंविदरण, पृथक राजस्व !5 सितवर, 860। आर० एन० फरववेहसेन । विहार के 
अफीम (एजेंट से सबिद, बोर्ड आफ रेवेन्यू, निचले प्रात को, !4 अप्रेल, ।859॥ 
92. प्रवर समिति (87]) के सामने री» बीइत का साध्ष्य, प्रश्न 34]4-]8 + 
93 गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, !5 सितवर, 880 ! विहार के अफीम एजेंट से सचिव, बोर्ड 
आफ रेवेन्यू, निचले प्रात फो, ]4 अप्रेल, 859 4 
94. गृह कार्यविदरण, पृथक राजस्व, 27 जुलाई, ]860। सब्या 29, सचिव, बोर्ड आफ [रेवेन्यू 
से सचिव, बगाल सरकार को, 2] नववर, ]859॥ 
95 गृह बारयदियरण पृथरः राजस्व, संख्या 26। जें० जो० पद्चे, अवर उप अफीम एजेंट, औलीगज 
से अफीम एजेंट, विहार को, 0 मार्च, [859॥ 
96 गृद् कायंविवरण पृथक राजस्व, ]5 सितवर, [860, राख्या 23। आर० ढिंग, अबर उप 
अफीम एजेंट, पटमा से अफीम एजेंट बिहार को, ]0 मार्च, 859॥ 
97 पूर्वोग्त स्थल । 
98 प्रवर समिति (97]) के गामने सार आर० हैमिल्टन का साद्य, प्रश्न 5008-24 ॥ 
99. शार सी० बीडत का सादय, पूर्वोद्ृत, प्रश्न 33]4-2], 356-34, 3573-75। सर एफ० 
हालीडे का साध्य, पृूर्वोद्धृत, प्रश्न 525-32, 5290-92 ॥ 
00 प्रवर समिति (86]) के सामने आर० एन० हैमिल्टन का साध्य प्रश्न 4889-4909, 
4886-87, 4898-4903 १ 
0). गृह कार्यविवरण पूथक राजस्व, 4 जून, ]860, सख्या 4, सचिव, बबई गरकार से सचिव, 
भारत सरकार (गृह) को' 6 मई, 860॥ 
02, गह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 4 जून, [860, सख्या 8, सचिव (गृह), भारत सरकार से 
सचिव, बवई सरकार को, 4 जून, [860॥ 
03. गृह कार्यविवरण पृषक राजस्व, 4 जून, 860, सख्या ], भारत सरकार से ववई सरकार को, 
40 मई, 860+ हैं 
04, गृह कार्यविधरण पृथक राजस्व, ]4 सितंवर, ]860, संख्या ]8, डेविड सेसून एड कपती 
तथा दूसरे अफौम व्यापारियों से सपरिषद गवर्नर बवई को, स्मरणपत्न, 5 अगस्त, [860 ॥ 
]05. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 22 अक्तूथर, 86], सख्या ]]॥ भारत सरकार से बवई 


४ सरकार को तार, 22 अगस्त, ]86!। गृह कार्य विवरण पृथक राजस्व, अप्रैल, 86], 
संख्या ]-3 ४ 


406 गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, अक्यूबर 86, सब्या !0। मालवा के एजेंट से नमक व 
अफीम कमिश्तर बबई को, 8 जुलाई, 786] व ]| जुलाई, 86]7॥ 

07. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, 22 अक्तूबर, 86], सख्या ]0 | फोब्से एड कपनी से सीमा 
शुल्क कमिश्नर को, ]7 जुलाई, 86], सख्या ]6। डो० सेसून एड कपनी तथा बबई 


के दूसरे अफीम के व्यापारियों से बबई के गवनेंर सर सी० आर० वलर्क को, ]6 सितबर, 
486] है 


08. गृह कार्यविवरण पृथक राजस्व, अक्तूवर, !86], संख्या |74 सचिव, भारत सरकार से 
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]4. 
]5, 
46. 
7, 


]8 
9. 


20. 


430. 
43, 


ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


सचिव, बबई सरकार को, 22 अक्तूबर, 86] ॥ 

भारत सरकार से भारत मत्ती को, वित्त प्रेषण सख्या [44, 22 जून, 8604 

देखें, जे स्ट्रेची व आर स्ट्रेंची, पूर्वोद्धित, पृू० 240 | 

विघान परिषद कार्यदिवरण (माराश) 870, जिल्द 5 (नई सीरीज), पृ० 207। 
वही, 866, जिल्‍द ए (नई सीरोज), पू० 33। ः 

वित्त कार्यविवरण मई, 87], पृथक राजस्व सख्या |6। मेजर जनरल एच० डो० इँती, 
गृह विभाग, सरकार (4 अमप्रेल, 87) । 

पूर्वोक्त स्थल । 

विधान परिषद कार्य विवरण (साराश) 868, जिल्द शत (नई सोरीज), १० 49। 
जे० स्ट्रेची व आर स्ट्रेची, पुर्वोद्धत, पृष्ठ 245 । 

नोथेंकोट से जे० लारेस को, 26 मार्च, 868। (लारेंस कागजात, भारत मंत्री से लारेंस 
को पत्नो की जिल्‍्द ५, सख्या 5)! और भी, मार्थकोट से लारेंस को, है मई, 868 
(पुर्वोक्त स्थल सख्या 23) और 30 सितवर, 868 (पूर्वोक्त स्थल सख्या 47) । 

भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त प्रेषण सख्या 245, 22 सितवर, 868॥ 

वित्त कार्यविवरण सितबर, ]868, लेखा शाखा सझ्या ]66-85 | अफीम आरक्षित निधि के 
सबंध में भारत सरकार के विचार 

वित्त कार्यविवरण सितंवर, 868, लेखा शाखा सख्या 63 । एच० एम० डूयूरेंट वा मेमो * 
(7 अगस्त, 868) । वित्त कार्यविवरण अक्वूबर, [858 पुषक राजस्व सद्या 32॥ 
डब्स्यू० आर० मैंसफील्ड का मेमो० (28 अगस्त, ]868) । 


» प्रवर समिति (87) के सामने सर सी० वीडन का साध्य पी० पो० एच० सौ» ]87)/ 


जिल्द 8, पत्रक 263, श्रश्त 3240-45, 3253-69 + 
जे० रट्ुँचो थ आर० स्ट्रंची, पूवोदुत, पृ० 245-47॥ 


» विधान परिषद कार्यविवरण ]869, जिल्द शत, पृ०॥9॥ 
.. वित्त कार्य विवरण अग्रैल, !868, पृथक राजस्व सदया 6 । मैससे जार्दाइस हिकतर हुई कपती 


तथा कुछ दूसरी पतियों से सचिव, वित्त विभाग, भारत सरकार को (3 अप्रैल, |862) 


, जे स्ट्रैची व आर० रची, पूर्वोंदन, पृ० 247 ॥ 


विधान परिषद शायेविवरण (साराश) जिल्द 3६ (नई भोरीज), ९० 263 ॥ 


. गृह कांविवरण पृषक राजस्व 2॥ अबतूदर, 86], संझ्या 2, कप्तान एफ जोन्स, राउ* 


मौतिर रेजीडेंट, पारस को छादी से सचिव, बबई सरकार को (]6 जुनाई 86!) 

गूहू हार्यदिवरण पुषक दाजस्व, [0 फरवरी, 862, सदया 2, बष्तात एफर झो”ग से 
सित, यदई रारदार को (9 दिलवर, ]86]) 

विश कार्यविशरण पृष्ठ राज्य, फरवरी, ]868, संध्या 0-0 टर्शी और पाएत डी 
यादों के क्षेत्रों में पेंदा को झात्रे बाली अड्रोम को सरदारों राजस्व डा सोत बताने है प्रात 
के सदप में । 

मदिष दःशन का शहीद प्रदए समिति (87॥ ) ढे सामने गाइय, प्रस्त 334+5॥ 

दिस कार्य विपरण दृधद दाजस्ज, अपटुबर, 87], सच्या 4] / सेविहरेंद इर्नन न्‍्पृएण पेशी, 
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32. 


33 


]34 


35. 
36. 


37, 


38, 
39. 


440. 
4. 


42. 


443. 
]44. 
]45. 
46, 
]47. 


48, 


49, 


राजनोतिक रेजीडेंट, फारस की खाड़ी से सचिव, वबई सरकार को (]7 जुलाई, 87) / 
वित्त कार्य विवरण जुलाई, 87, परिशिष्ट, चीत में अफोम की छेती के बारे में वित्त विभाग 
द्वारा तैयार किया गया ज्ञापन । 

गृह फा्यविवरण, पृथक राजस्व !9 अगस्त, 86], सब्या 2], ओऔपनिवेशिक सचिव, 
हागकाग से सचिद, भारत सरकार को (]7 जुलाई, 86[), डब्ल्यू० एस० एफ० मेयस, 
ब्रिटिश वाणिज्य दूत, केंटन । 

गृह कार्यविवरण, पृथक राजस्व, 2] अउ्तूदर, 86, सख्या 6, औपनिवेशिक सचिव, 
हागकाग से सचिद, भारत सरकार को (]0 सितबर, [86]) + लेपिटनेंट कल सरेल की 
णिपोर्ट । ' 

वित्त कार्य विवरण, जुलाई ]87] । 23 फरवरी, ]87] का ज्ञापन । 

गृह पृथक राजस्व 22 जुलाई, 863 । विदेशी (राजनोतिक) कार्यविवरण से 30 जून, 
863, सब्या 3!9 से उद्धरण, ए० पी० फायरे, वर्मा के चीफ कमिश्नर से सचिव विदेश 
विभाग, भारत सरकार को, पत्र दिनाक 0 फरवरी, ]863; ] मई, [863; 20 नववर, 
[862, 2 दिसबर, [862 । 

जार्डाइन स्किनर एंड कंपती के थ्री एजरा, जार्डाइन मैयेसन एड कपनी के कैसविक तथा एप्कार 
एड कपनी, देखें वित्त कायेविवरण, जुलाई, [87], दिनाक 23 फरवरी, 87] का ज्ञापत । 
वित्त कार्यविवरण, जुलाई, ]87[, परिशिष्ट, वित्त विभाग का ज्ञापन, 23 फरवरी, 87]4 
यह सर आर० आलकाक का मत था। प्रवर समिति (]87]) के सामने साक्ष्य, प्रश्न 
56964 

एफ० जे० हालीडे का प्रवर समिति (87) के सामने साक्ष्य, प्रश्त 3660-6]; 3677- 
49॥ + 

मेयो से आरगाइल को, ]7 अक्तूबर, 869 (मेयो कागजात, बेडल 37, सख्या 285) । 
“फ्रैड आफ इंडिया”, सपादकीय, 6 दिसवर, 869, वही “औषियम रेवेन्यू इन डेंजर', 30 
दिसबर, 869 । भेयो से आवुधनाट को, 23 अगस्त, ]869 (मेयो कागजात), बडल 36, 
संख्या 20) मंसस॑ जार्डाइन स्किनर कपनी के स्किनर का मत उद्धृत । 

मेयो से आर० आलकाक को, !7 अक्तूदर, [869 (मेयो कागजात, वडल 37, सस्या 286) । 
प्ैयो से आरगाइल को, 23 जनवरी, [870 (मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 28) । 

भैयो से डर्वी के अलं को, 30 जनवरी, 870 (मेयो कागजात,बं डल 35, सख्या 40) । 

वित्त कार्यविवरण, जुलाई. 87], परिशिष्ट, वित्त विभाग का ज्ञापव, 23 फरवरी, 87]॥ 
वही, पृथक ,राजस्व सख्या 2] । अफीम परीक्षक, निचले प्रात से अवर सचिव, बोर्ड ,आफ 
रेवेन्यू की, 20 फरवरी, 870, सख्या 25 शेपार्ड से बतारस के अफोम एजेंट को, 23 
घितबर, 870 

वित्त कार्यविर्वरण अक्तूबर, 87], पृथक राजस्व सख्या 39 | जी० डब्ल्यू० केन, हाकाउ 
स्थिति वाणिज्य दूत से सचिव. वित्त विभाग, भारत सरकार को, 3] जुलाई, 87]॥ 

बही जेचुएन, यनान तथा केदीचाउ में 869 में क्रमश" 6,000; 20,000 तथा 5000 
पिंकल उत्पादन हुआ । 
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वित्त कार्मेविवरण अक्तूबर, !87[, पृथक राजस्व सख्या 29 । हॉकाउ स्थित वागिज्य हूठ है 
सचिव, वित्त विभाय, भारत सरकार, 3। जुलाई, 87]॥ 

पूर्वोक्त रथल । है 

मैयो से ओरगाइल को, 3] जनवरी, ]870 (मेयो कागजात, बढल 35, संख्या 4) । 
भैयो से वी० फ्रेर को, 3 जून, 870 (मेयो कागजात, बडल 39, सब्या 56) 
आरगाइल से मेयो को, 5 मई, 870 (मेयो कागजात, वडल 48, सख्या [4) । 

वही, ] जुलाई, 870 (मेयो कागजात, बंडल 48, सख्या 9) ।. 

मैयो से बी० फ्रेर को, 3 जून, 870 (मेयो कागजात, बंडल 39, संख्या ]56) । 

पूर्वोक्त स्थल । 

विधान परिषद कार्यविवरण (पुरानी सीरोज) जिल्द परत, पृ० 35]:52, एस» लैंगंका 
वित्तीय विवरण । 

वित्त कार्येविवरण, जुलाई, 869, पृथक राजस्व सख्या 54, भारत सरकार से भारत मद्री 
की, 22 जुलाई, 869 । 

मैनचेस्टर चेवर आफ काम कार्यविवरण, 3 मार्च 862, रेडफोड द्वारा उद्धृत, पूर्वोंदृत, 
पुृ० 25 । वित्त कायंविवरण जुलाई, 869, पृथक राजस्व सख्या 5, सचिव, चेंबर आफ 
काम्त, डडी, से भारत उपमंत्री को, 5 मार्च, 869 | 

इग्लैंड से वस्त्तो का निर्यात (करोड़ गज) 


कुल भारत 

850 -. 35.8 3.4 (23 ] प्रतिशत) 
860 277.9 82.5 (29 7 » ) 
870 325.3 92.3 (28.4 » ) 
880 449.6 8.3 (40.3 » ) 


(कालम 3 का कालम 2 के साथ अनुपात कोप्ठक में दिया गया है) देखें रेडफी्ड, पूर्वोदृत, 
पू० 22 । यह स्मरणीय है कि ये आकडे मात्ना को प्रकट करते हैं न कि मूल्य को । अच्छी 
किस्म के कीमती वस्तों का निर्यात यूरोपीय और अमरीकी बाजारो को होता या । 

इन आऑँकडो में “विदेशी” अर्थात ग्रेर श्रिटिग माल भी सम्मिलित हैं लेकिम इस अवर्धि में 
“विदेशी” कपडे का आयात नग्रण्य था । उपनिवेशों को ब्रिटिश सूती वस्त्रों के निर्यात के बारे में 
देखें, डच्ल्पू० ए्लोट, 'ब्रिटिग ओवरसीज ट्रेड 870-930' पु० 97 व सारणी 25, पृ० 72- 
74 (अनुवाद डब्ल्य० ओ० हेडरसन तथा डब्ल्यूढ एच० शेलनर द्वारा) । हि 

रेडफोर्ड, पूर्वोदुत, पू० 264 ५ 
वित्त कार्यविवरण अगस्त, 875, सब्या 9-27 (के० इब्ल्यू०) पूृ० 20-2। रेशपोर्स 
पूर्वोद्धृत, पृ० 29 पर मैनचेस्टर चेंबर आफ बयपर्स के कार्यविवरण से उद्धरण : 'अब (] हीं 
बबई और उसके आसपास भीतरी प्रदेश में 20 सूती मिले हैं।' यह गलठ मावूम होता है। 
उस समय बबई में |4 से अधिक मिलें नहीं थी । 

राजस्व कार्यविवरण, | दिमदर, ]863, सब्या 24 गि 

वही, ] जून, 864, गध्या 22, जो० एस० चैंटन, सचिद, सदर बोर्ड आफ रेवेन्यू से सि३, 


राजस्व की मर्दे : नीति संबंधी कुछ प्रश्त 23+ 


एन० डब्ल्यू० पो० सरकार को, 6 जनवरी, [864॥ 

]67. राजस्व कार्यविवरण जून, 864, सख्या 23, ठीक वही दिनाक 6 मार्च, 864॥ 

68., वही, अग्रेजी कपडे की माय में ।862-64 की अवधि मे कर्मों के विविध कारण थे | ये कारण 
थे--आतरिक मुद्रा बाजार में तगी "उपलब्ध पूजी को अधिक लाभदायक कपास के निर्यात 
सबंधी सट्ठे मे लगाना', और सूती कपड़े का ऊनी व सन के कपड़ों से प्रतिस्थापन । पूर्वोक्ति 
स्थल, पश्चिमोत्तर प्रात के बोर्ड आफ रेवेन्यू की टिप्पणी जिलो से मिलने वाली सूचनाओं पर 
आधारित हैं। राजस्व कार्यविवरण, जनवरी, 864, सख्या 23 (सदर बोर्ड आफ रेवेन्यू के 
प्ररिपत्र आदेश ए, दिनाक [2 जनवरी, के प्राप्त होने वाले उत्तरो का साराश) ओर राजस्व 
कार्यविवरण, नवंबर, [864, सख्या 24, डब्ल्यू० सी० प्लोडबन, सचिव बोर्ड आफ रेवेन्यू, 
एन, डब्ल्यु० पी० से सचिव, एन० डब्ल्यू० पी० सरकार को, 24 अक्तूबर, 864 ॥ 

69 वित्त कार्यविवरण, दिसवर, ]264, पृथक राजस्व प्रकीर्ण सब्या 574, सचिव, ओर्ड आफ 
रेवेन्यू, निचले प्रात से अबर सचिद, दगाल सरकार, 28 नवबर, 8643 वही सब्या 575, 
अवध के चीप कमिश्नर के सचिव से सचिव, भारत सरकार को, 22 दिसबर, 864 ॥ वित्त 
कार्यविवरण, जनवरी, 865, पृथक राजस्व, प्रकीर्ण संख्या 53, मध्य प्रात के चीफ कमिश्नर 
के सचिव से सचिव, भारत सरकार को, 2] दिसबर, ]864 

70, वित्त कायंविवरण, जनवरी, 865, पृथक राजस्व (प्रकी्ण) सख्या 53, मध्य प्रात के चीफ 
कमिश्नर के सचिव से सचिव, भारत सरकार को, 2] दिसबर, 864॥। 

]7] विधान परिषद कार्यविवरण, [863, जिल्द [[ (नई सीरीज) पृ० 82। 

72. थोडे से उद्यमकर्त्ताओ जैसे कि कलकत्ते के पास के जूट के कारखानों को चलाने वाले स्काटिश 
लोगो के भिन्‍त विचार हो सकते हैं । 

73, गृह पृथक राजस्व, 3] मार्च, 862 सड्या 7, डब्ल्यू० एस० फिट्ज विलियम, अध्यक्ष, बगाल 
चेंबर आफ कामर्स से सपरिषद ग्वनंर जनरल को, 27 मार्च, 862॥ 

74, विधान परिषद कार्यविवरण (पुरानी सीरीज) जिल्‍द ५], [860, १० ]5-7 | 

]75. भारत सरकार से भारत मत्ती को, वित्त संख्या 65, 6 अप्रैल, 7865 । भारत मत्नी से भारत 

- सरकार को वित्त सब्या []4, 9 मई, 865॥ 
]76. भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त सख्या ]]4, 9 मई, 865। जव स्वय भारत 
/ सरकार ने निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया तो भारत मी मे बहुत ही आएवस्त अनुशब किया । 
बुड़ से लारेंस को, 6 सितवर, 865॥। लारेंस कागजात, भारत भत्री से पत्र, जिल्द हा, 
सख्या 50॥ 
]77. बुड़से लारेंस को, [2 अगस्त, ]865, लारेंस कौगजात, भारत मंत्ती से पत्र, जिल्‍द [], संख्या 
45 | बुड़ ने लिखा कि वह सिद्धात रूप मे निर्यात शुल्क के विरोध में नही था, लेक्नि आय- 
».. कर हटकर उससे होने वाली हानि को पूरा करने के लिए निर्यात शुल्क को लगाना भूल थी । 
78. 860 का एक्ट 2, 862 के एक्ट >[ वजुफा]। 
]79 मूह पृथक राजस्व ]8 सिंतदर. [862॥ भारत सश्कार की वित्त विभाग द्वारा टिप्पणी, 
9 अग्रेल, ।86[॥ मशीनों के आयात के स्वंध में टेरिफ नोति का पुनरावलोकन करते हुए 
भारत सरकार ने इस बात पर विचार किया कि कया सभी मशीनों को पूर्ण रूप से शुल्तर मुबत 
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कर दिया जाता चाहिए (845 के निर्षय के अनुसार) या फिर फुछ विशेष प्रकारवी 
मशीतों को शुल्क से मुक्त रखता चाहिए (जैसा कि [859 के एवंट >ट[र के अनुसार पा) । 
]860 के एक्ट # के अनुसार सभी मशीनें शुल्क भुक्त थी और स्टीमर का तला बनाने के 
लिए प्रयोग मे आने वाली चादरें जुलाई, 860 की विज्ञप्ति के अनुमार शुल्क से मुक्त थी। 
परतु स्पूनर टैरिफ समिति (गृह पृथक राजस्व, सितबर, ]862, संख्या 3, आर» स्पूतर से 
सचिव, भारत सरवार,को, 0 जनवरी, 86]) ने सुझाव दिया था कि बुछ्ठ विशेष प्रकार 
की मशीतों को ही शुल्क से मुक्त रखना चाहिए। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया 
(गुह पृथक राजस्व अप्रैल, 86], सख्या ]4, भारत सरकार का वित्त विभाग मे प्रस्ताव, 9 
अप्रैल, ।86]) और 862 के एक्ट >|[ में केवल कृषि, नौ परिवहन, झतन निर्माण और 
रेल परिवहन के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीतो को शुल्क मुक्त करने के लिए सशोधत 
किया गया (गृह पृथक राजस्व, अगस्त, 862, सख्या 26, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, [8 
अगस्त, 862) । 
भारत सरकार से भारत मत्नी को, वित्त सख्या 73, 8 मार्च, 867। 875 मे देरिफ 
समिति ने सुझाव दिया कि मशीनों पर शुल्क लगाया जाना चाहिए। इस सवध में बहुत मतो- 
रजक विवाद हुआ | टैरिफ समिति ने तर्क दिया कि यूरोपीय मशीनों के आयात को प्रोत्साहन 
देने के लिए किए गए “अनुग्रह' को बनाएं रखने का कोई कारण मही है। इसके विपरीत मत 
था कि “जताधिक्य के कारण सभावित सामाजिक कठिनाइयो को दूर करने के साधतों के रूप 
में यदि हमे किसी एक बात पर अन्य बातों से अधिक ध्यान देना चाहिए तो वह मौद्योगिक बगे 
का निर्माण और भूमि पर जन भार को आधा करके इतना कर देना है कि लोग उस पर ठीक 
प्रकार से जीवन-यापन कर सकें ।/ (ब्रित्त कार्यविवरण, अगस्त, ]875, सख्या 20, सचिव, 
टैरिफ समिति से सचिव, भारत सरकार को, 27 फरवरी, ]875 और एशले ईइन की 
टिप्पणी, दिनाक नही दिया है, के० डब्ल्यू०, पु० 9, वित्त कार्यविवरण, अगस्त, 875, सुध्या ' 
9-27) । 
वित्त कार्येचिवरण, 867, सीमा शुल्क समिति की रिपोर्ट, 7 जनवरी, ]867, जे० एस० 
श्राफोर्ड की विसम्मति टिप्पणी, वित्त कायंविवरण, पृथक राजस्व, मार्च ]866, सब्या 482। 
भारत मत्नी से भारत सरकार को, वित्त पृथक राजस्व, सख्या ]5, सितवर, 4865॥ 
छुप० दी० साउल, 'स्टडीज इन क्िटिश ओवरसीज ट्रेड 870-]94' (लिकरपूल, (960) 
प्‌ृ० 92॥ 
वित्त कार्यविवरण, जुलाई, 869, पृषक राजस्व संख्या 5[। आर» स्टरोक, सचिव, चेंवए 
आफ काम, डडी, से भारत उपमंत्री को, 5 मार्च, [869 4 
वित्त का्यंविवरण, जुलाई, (869, पृथक राजस्व सख्या 54, भारत सरकार मे भारत मद्री 
को 22 जुलाई, 869 ॥ 
वित कार्यविवरण, पुधक राजस्व, जनवरी, ]867, सख्या []। बगाल के लेपिटनेंट ंट गवर्बर 
का दिनाक 28 नववर, 866 का काय्यंवृत्त जो भारत सरकार को दिनांक [6 जनवरी, 867 
को भेजा गया था । वित्त कार्यविवरण पृथक राजस्व, मार्च, 867, सब्या 0, अवर सविव 
बंगाल सरकार से वित्त सचिव, भारत सरकाश को, [8 फरवरी, [867 । 
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वित्त कार्यविवरण, पृषक राजस्व मार्च, 867, सख्या 4, भारत सरकार से भारत मत्नी को, 
2] दिसवर, 866॥ 

दित्त क्ार्यविवरण पृथक राजस्व, अप्रैल, [867, सझ्या 26, ब्रिटिश वर्मा के व्यापारियों से 
चीफ कमिश्नर, ब्रिटिश बर्मा को, 20 मार्च, 867 । वही; सब्या 27, मोलमीन के व्यापारियों 
से कमिश्तर, टितेसिरिस डिबीजन को, वित्त का्यंविवरण, पृषफ, राजस्व, मार्च, ]87, सब्या 
25, सचिव, ईप्ट इंडिया एसोसिएशन, लिवरपूल, से भारत मद्बी को, | फरवरी, ]87] । 
दित्त कार्मविवरण, पृथक राजस्व, मार्च, 87], सब्या 23 । भारत मंत्रों से भारत सरकार 
को, ]0 मार्च, [870। 


वित्त कार विवरण, जनवरी, 873, स्या 4, रापरिषद गवर्तेर जनरल का आदेश, 4 जनवरी, 


 ]8734 


एस० बी० साउल, पूर्वोदुत, पृ० 497-98 4 

सर सेसिल दीडन वर भारतीय वित्त से सदधित प्रवर समिति के सामने साक्षय, पी० पी० एच० 
सी० ]87], जिल्द 8, पत्रक 363, 2874-290] । 

यही, 2904-08, गृह काम विवरण 0 जून, [863, पृषक राजस्व, सख्या 8, सचिव, वगाल 
सरकार से सचिव, बोर्ड आ+ रेवेत्यू को, 6 अप्रेल, ]863 | 

पी० पी० एच० सी ]87(, जिल्‍द 8, पृथक 363, 2926-28 ॥ 

गृह कार्यविवरण, [8 मार्च 86[, पृथक राजस्व सद्या 20, डब्ल्यू०'ग्रे सचिव, भारत 
सरकार से सचिव, बगाल सरकार को, !8 मा, 86। 

पो० पो० एच० सी० 87], जिल्द 8, पत्रक 363 298-99 

भारत सरकार से भारत मत्री को, पृथक राजस्व, प्रेषण सच्या 20, 5 अगस्त, [859 ॥ 

गृह कार्यविदरण, 3 फरवरी ]860, पृथक राजस्व, सध्या 2, भारत मत्ती से भारत सरकार 
को, पुथक राजस्व, प्रेषण सख्या ]6, 9 दिसवर, 859 | 

गृह पृथक राजस्व का्येविवरण, ( अप्रैल, 862, सख्या 6॥ ए० ईडन, सचिव, बोर्ड आफ 
रेवेन्यू, से सचिव, बगाल सरकार को, 27 फरवरी, 862॥ 

भारत सरकार से भारत भत्नी को, वित्त संख्या 38, 7 मार्च, 862 4 

पी० पी० एच० सो० ]87], जिल्द 8, पत्रक 363, 3[70-75। 

भारतीय वित्त से सवधित भ्रवर समिति के सामने डब्ल्यू० जी० पैडर का साक्ष्य, पी० पी एच० 
सी० ]87], जिल्द 8, पत्रक 363, 4[40-47 । गृह कार्यविवरण, 20 अप्रैल, [86[, पृथक 
राजस्व स्यां 20, सचिव, भारत सरकार से सचिव, बबई सरकार को, 20 अप्रैल, 86] ; 
वित्त कायंविवरण, जून, 865, पृथक राजस्व संब्या 309, सचिव, बवबई सरकार से सचिव, 
वित्त सचिव, भारत सरकार को, 7 जनवरी, 865 । वित्त कार्य विवरण, अक्तूबर, 859। 
पृथक राजस्व सख्या 36, वही सख्या 389। भारत सरकार से भारत मत्री को वित्त सब्या 
243, 4 अक्तूबर, 869 । ३ + 

भारतीय वित्त से सबधित प्रवर समिति के सामने सर टी० पाइक्रोफ्ट का साक्ष्य, वी० पी० 
एच० सी० 87], जिल्द 8, पत्रक 363, 3689-97 | 

गृह कार्यविवरण 23 सितबर, 869, पृथक राजस्व संख्या 29 मद्रास बोर्ड आफ रेवेन्यू के 
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कार्यविवरण से उद्धरण, 27 मार्च, [863 । वित्त कार्यविवरण अक्तूबर, 869, पृथक राजस्व 
सब्या 33, सचिव, मद्रास सरकार से सचिव, भारत सरकार, 7 सितवर, ]869। वित्त 
कार्यविवरण अक्तूबर, [869, पृथक राजस्व सख्या 38, भारत सरकार से भारन मत्री को, 
वित्त 249, 4 अक्तूबर, 868 । 
मेयो से जे० स्ट्रेची को, 0 जनवरी, 860, मेयो कागजात, बंडल 35, सख्या 0), मेयो ने 
जोधपुर के महाराजा पर राजनीतिक दवाव डालने के विपय में दिचार किया और सोचा कि 
उम्के ममक के लिए ब्रिटिश इडियन रेलो के द्वारा यातायात की सुविधा न देकर उसकी जड़ 
नीचे से काटी जा सकेगी । नमक की भीलो से सवधित पढदे की व्यवस्था करने में ए० ओ० 
हा,म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी । वित्त कार्यविवरण, जनवरी, ,]870, व्यय की शादा 
सख्या 4, ए० औ० हा,म, आतरिक सोमा शुल्क कमिश्नर से सचिव, भारत सरकार को ! 
देखें, 'डब्ल्यू० जो० पैडर को नमक विभाग प्रशासन से सबंधित रिपोर्ट, दिनाक 30 जुलाई, 
870 वित्त का्यंविवरण जून, ]87(, पृथक राजस्व संख्या 80॥ वित्त कार्यविवरण, 
जनवरी, ]866, सख्या 45, ममक तथा चीनी शुल्को की संग्रह के सवध में अधिनियम । जे* 
स्ट्रैची तथा आर० स्ट्रेंची 'दि फाइनेंसेज एड पब्लिक बक्से आफ इडिया [869-8” (लंदन, 
88) १० 29।॥ 
वित्त कार विवरण, अक्तूबर, [868, पृथक राजस्व सझया 9 । आर० टेंपिल का मेमो०, ] 
अगस्त, 868 ) मैंसफील्ड, ड्यूरेंड, मेत और स्ट्रैचो टैंपिल के प्रस्ताव के विरोध में थे और 
लारेंस उसके पक्ष मे था | भारत सरकार ने भारत मत्री को, पृथक राजस्व प्रेषण सख्या 2, 
29 सितबर, ]868 4 टैपिल की योजना के अनुसार बगाल में शुल्कों मे कमी की जाती थी 
और इससे राजस्व की हानि होनी थी। यह तथ्य टैपिल की योजना के विरुद एक प्रवल नरक 
था! वित्त कार्यविवरण, अक्तूवर, 868, पृथक राजस्व सख्या 2], एच० एम० डूयूरेंड वा, 
मेमो०, 7 अगस्त, 868; बही सख्या 27, एच० एस० मेन का मेमो०, ]9 सितवर 
3868 । 
वित्त कामंविवरण, सख्या 878, पृथक राजस्व सच्या 350-77, खड बी, वित्त का्यंविवरण 
फरवरी, 879, व्यय शाया 292-93 ॥ 
देखें जे० स्ट्रेंची से मेयो को, 3 जुलाई, 869, ,मेषो कागजात, बढल 36, सम्या !4( 
संलग्न-पत्र) । * 
वित्त कार्यविवरण अक्तूबर, [868, सख्या 23, परश्चिमोत्तर प्रात से राजपूताना को अथवा 
ब्रिटिश क्षेत्र की सीमा शुल्क की सीमा के बाहर चीनी के निर्यात के विपय मे जे० स्ट्रैची का 
कार्यबृत्त 8 सितबर, 868 । वित्त कायविवरण मार्च, 87], पृथक राजस्व सब्या [4-22 
तथा कृषि, राजस्व एवं वाणिज्य विभाग कार्यविवरण, नववबर, [87], सब्या ]-3 पजाब मै 
चीनी पर्‌ शुल्क के विषय में गृह का्यंविवरण, ] अक्तूबर, ]86], पृथक राजस्व सद्या 4 
सी० बीडन का सभो प्रॉतीय सरकारों को परिपत्न, 2] « मार्च, [859 वित्त कार्य विवरण 
फरवरी, !863, लेखा शाखा सख्या 2। भारत सरकार का प्रस्ठाव, 3 फरवरी, ]863, इम 
प्रस्ताव द्वारा तबाकू पर शुल्क लगाने को योजना को रह कर दिया गया । वित्ते झायंविवरण 
फरवरी, ]868, पृथक राजस्व भस्या 26। तथाकू पर कर के विरोध मे जें० स्ट्रेची का 
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ज्ञापन, 2] अवतूबर, 865 

आरत मत्ती से भारत सरकार को, वित्त सख्या 2, 2] जनवरी, 869 

वित्त कार्यविवरण, जून, 87] पृथक राजस्व संख्या 80, डब्ल्यू० जी० पैडर से सचिव, बबई 
सरकार को, (नमक विभाग के विषय मे रिपोर्ट), 30 जुलाई, 870 

वित्त कायंविवरण जून, 86!, लेखा शाखा सब्या 6], ब्रिटिश इडिया एसोसिएशन, कलकत्ता 
के सदस्यों से गवनंर जनरल को, 5 जून, 86] ॥ 

राजस्व कार्य विवरण, जून, ]867, सख्या 50, एच० डब्ल्यू० आई० वृड, सचिव, बगाल चेंबर 
आफ कामसं से सचिव, वित्त विभाग को, 3] मई, [867। 

वित्त पृथक राजस्व कार्य॑विवरण, सख्या 2]; भारत सरकार से भारत मत्नी को, 20 अप्रैल, 
867॥ 

आर० टैपिल से मेयो को, 20 अक्तूबर, 87, मेयो कागजात, बडल 6] (सख्या नहीं दी 
गई है) । 

लाडईड कैनिंग से जेम्स विल्सन को (22 नवबर, 859), देरियिटन, पूर्वोंद्त, [[, पृ० 206 
जे० विल्सन से वाल्टर बेंजहाट को (5 नववर, 859) बेरिगटन, [, प० 94-95 | 
जे० विल्सत, स्टेटमेट' (कलकत्ता, ।860), पृ० !54 

बही, पृ० 3[4 

कौनिंग से जे» विल्‍्सन को 3] जनवरी, ]860, वेरिंगटन, पुर्वोद्ठृत, [ पृ०-223247 
बही, 0 फरवरी, 860, वही, पृ० 225-27 । 

भारत मत्ती से भारत सरकार को, 3 अप्रैल, 860, वित्त सख्या 55।. * 

वही, !8 माचे, 860, वैरिंगदन, पूर्वोद्धत [[ १० 274-75। 

लाई कंनिंग से जे० विल्सन को, 3 मार्च, [860, बेरिगटन व] पृ० 272 । कैतिंग से जे: 
विल्सन को तार, दिनाक 3 मार्च । इस बात की बहुत सभावना है कि आय कर का सेता पः 
प्रभाव एक गभीर प्रश्न वत जाएया। इस सवध में सरकार के व्यवहार के विषय में आए 
सावधान रहें। वही, पु० 272 ॥ 

विधान परिषद काय्यंविव रण, ]4 अप्रैल, 860 जिल्द एप (पुरानी सोरीज) । 

जे० वित्मन, फाइनेंशियल स्टेटमेट (कलकत्ता 860) पृ० 20॥ 
'"वेटीशन अरेस्ट इनकम टैक्स आफ दि जमीदास आफ बंगाल, दिहार एंड उडीसा हुं पाल्ियामेंटय, 
(कलकत्ता, ।86]) ! भारत मत्ती से भारत मत्नी से भारत सरकार को, 2 अगस्त, [86 । 
वित्त सख्या [2] । भारत सरकार से भारत मत्ती की, 6 जून, [86]; वित्त सब्या 067 
भारत मंत्री से भारत सरकार को, 2 अग्रस्त, 86], वित्त संख्या [2! 4 

]793 के विनतियय 7(]9% का पहला वाक्य इस प्रकार था: “देश के प्राधीन विघान के 
अनुसार सत्ताधारी शक्ति को भूमि के प्रस्येक ,बीघे पर किए गए उत्पादन का एक निश्चित 
अनुपात, स्थानीय प्रथा के अनुसार, नकदी या पदार्थ मे प्राप्त करने का अधिकार हैं । 993 
के विनियम ५][] में एक घारा (75 वीं) यो जिसके अनुसार मालगुजारी निर्माण इस 
प्रदार विनियमित होना चाहिए कि स्वत्दाधिकारियो (भूस्दामियों) के! प्रास सरगार को दी 
जाने वाली राशि का 0 प्रतिशत बच रहे | इन उपबधो और विवरणों की स्याब्या इस ब्रक्ार 
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की गई कि भूमि से राजस्व पाने का अधिकार राज्य की सत्ता मे निहित है । ताल पह है हि 
मालगुजारी कोई कर मही है । ह 
गृह राजस्व कार्य विवरण ]860, जुलाई, 24, संख्या 4], वर्दवान के महाराजा से पत्र दितोड 
3 मई, 8604 राजस्व कार्यविवरण, ]8 मई, ]860, सब्या' 6, बर॑वान के मदाराजा को 
धन्यवाद देते हुए भारत सरकार का प्रस्ताव । भारत मंत्री से भारत सरवार को प्रेषण, 26 
जुलाई, 860। वित्त संख्या |]5 में भारत सरकार से अनुरोध किया थया है हि बह 
बरईदान के महाराजा को धन्यवाद पटुचा दे । 
विल्सन अधिक आशावादों था और उसने विरोध को कम समझा था ॥ दिल्मन से इन्त्यूर 
वेजहाट को, 20 फरवर्यी, |860, बैरिंगटन, ह[, पु० 225-27। 
साईं कोनिंग से जे० दिल्सन को, 0 फरवरी, 860, बेरियटन, [], पु० 225-274 
गृह राजस्व शायंदिवरण, अगस्त, [0, 860, संख्या 9 । 
चार्स्स बुड से जेम्स विल्मन वो, 26 मार्च, 860, बंरिगटन, [], पूृ० 23 । 
जेम्ग विलान से वाहटर बेजहाट को [5 नवंबर, 859, वही, ], १० 94-95॥ 
गृह राजस्व शायंविदरण, सितदर, 23, ]860, सद्या 39, समिति की तिपुस्ति के सईद में 
भारत गरकार बा प्रस्ताद । राजस्द कायंविवरण, 20 अक्तूबर, ]860, सद्या 35। समिति 
ही दिपोर्ट । ५ 
गृह राजस्व बायेविवरण, 6 सितबर, 860, सध्या ]5 : (फारमों दिभाए) नाहियाद, शिवा 
करा के निवासियों द्वारा भारत को विधान परिषद के सदस्यों को भेजो गई यायिता, (मर) 
शिनांक ]5 जूत, 860॥ 
गृह राजस्व दायंविररण, 20 अक्तूदर, [860, राद्या 42। संविव, बंगाल ग़रहार मे भाए 
सएपार शो, 2 अशूबर, 8604 
मुह राजरर दायेशिवरण, 20 अस्पूदर, ।860, सद्या 44 । 
बही, 6 मितबर, ]860, सच्या 5 
रोबर्ट माइट एप» एम ९०, 'पिग्विस साइंस ऐल इंषिया ऐश इसपर टेश बाई दि इतरस दकगा 
(बदई, |870) । 
वित्त दार्यविश्त्ण, 9 मई, ]863, तेघा भाया, हष्या 265 । 
एुण» शेद, 'राइनेंगिदण स्टैटमेट' (डसरत्ता, 786]) । 
[दिस कार्योड्श्रिण, झुपाई, 864, सेचा शादा सब्या ]64 । 
जद पैट्रिज४ 20 शुताई, ]8564 4 
दरतैर झवरल द्वारा कारपदृश (श्शिफ़ सही है) । दिल शापविपर्च मई, ४64, सैधा रात 
मस्रा 568 


... भी बेर हारा मेघों, 8 दिगर, 865. दि डारदिश्त्च दिमइए, |864, में हापा 


खरपा 4 

ढ्ए विधा त्त दो इचिया शबनो रॉ; देखे, जोर १० 2]5:+ 

हरेक इपे बह ]660 है दिया गद्य इश वि्पोिण अरब हो हरा | इस दो विरेद दान 
कचात मे [56 | से ६64 ८८ दो सेररल्जारी थी ॥ 
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वित्त कायंविवरण, अप्रैल, 865, लेखा शाखा सव्या 677 

मेयों से नैपियर को, 6 जनवरी, 870, मेयो कागजात, वडल 39, सख्या 234 ॥ 

मेयों से आरगाइल को, 5 जुलाई, [870, मेयो कागजात, बडल 39, सख्या 453॥ 

वित्तीय विवरण, विधान परिषद कायंविवरण (सारांश) 865, जिल्द । (नई सीरीज), पृ० 
69 | चाल्स वुड आय कर समाप्त करने के विरुद्ध था, परतु उसका तार कलकत्ते मे समय 
पर नहीं पहुचा । सी० वुड से जे० लारेंस को, 0 अप्रैल, 865| भारत मत्री से पत्न, जिल्द 
॥, सख्या 27 ए। 

विधान परिषद कार्यविवरण (साराश), जिल्द शातर्‌ (नई सीरीज), (० 05 + 

गृह राजस्व कार्यविवरण अप्रैल, 867, सख्या 20। कज्कत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन से भारत 
मत्नी को याचिका (अर्जी), 22 अप्रैल, ।867 । 

गृह राजस्व कार्यंविवरण, अप्रैल, 867, सख्या ]9 | कलकत्ता के निवाध्तियों का भारत मत्री 
को स्मरणपत्न, (दिताक नही है) । 

गृह राजस्व कार्यंविवरण, भ्रप्नेल, 867, सख्या 7, सचिव, बंगाल चेंबर आफ कामस से सचिव, 
गृह विभाग को, 22 मार्च, 867 


समूद्धि का लीला-रूपक 


"राष्ट्र का हाल है वया ? 
कौन सा है इसका कारोबार 
ए दोस्ती, वढो और बढ़ते ही चतो-* 
और, भेजो हमें इसकी खबर" 
रूडमार्ड किपरतिग 
गैदि मस्क आव प्लेंटी 
डिपार्टमैंटल डिटिज एंड बैरकरूम बैलाइूस 
सावेजनिक व्यक्षितयों के वकतव्यों तथा रचवाओं से इक्के-ठुक्‍्के अंश तथा समाचार पत्नो 
से कही-कही से कुछ उद्धरण निकालकर उनके आधार पर वननेवाली विचारधारा को 
“लोकमत” अथवा *राष्ट्रीय विचारधारा” के नाम से प्रस्तुत करना बहुत सहंज होने के 
साथ-साथ खतरनाक भी है। यह प्रयास इस दृष्टि से खतरनाक है कि हम मिली-जुली 
घारणाओं तंथा विचारो मे भूंठी तालमेल बैठाने की भूल कर सकते है। जिस काल का 
हमने अध्ययन किया है उसके बारे में यह युक्तियुक्त परिकल्पना की जा सकती है कि उसमे 
कोई ऐसी सुसंगत विचारधारा नही थी जिसे राष्ट्रीय कहा जा सके । फिर भी, हमारे 
लिए “हिंदुस्तानी! अथवा भारतीय स्वामित्व के अंतर्गत आवेवाले समावारपत्रों मे 
ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन तया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जैसी सार्वजनिक संस्थाओं 
द्वारा संगठित परिचर्चाओं तथा सभाओ मे, जनता द्वारा शासको के पास समय-समय १९ 
भेजे गए स्मरणपत्नों एवं याचिकाओं (अजियो) मे, और दादाभाई नौरोजी, विस्टोदास 
पाल, हरीश मुकर्जी जैसे दप्ट्रीय प्रवकताओं की रचनाओं में अभिव्यक्ति पानेवाली 
घारणाओं तथा विचारो के उभरते स्वरूप की उपेक्षा कर पाना संभव नही है। उस समय 
जानकार लोकप्तत का विकास प्रारंभिक व्यवस्था में था। वंगाल और बंबई की बुछ 
पत्रिकाओं के अतिरिक्त अन्य भारतोय समाचार पत्र प्रबुद्ध एवं जानकारी पर आधीार्रित 
आलोचना कर पाने में असमर्थ थे। यह लोकवित्त जैसे तकनीकी एवं गूढ विषय के बारे 
में विशेष रूप से सत्य था। तथापि विचारों की कुछ प्रमुख प्रवृत्तिया थी जिन्होंने भिल्‍न- 
पिन अंशो में समाचारपत्रों को प्रभावित किया था और वित्तीय एवं आधिक नीति के 
संबंध मे कुछ धारणाएं निश्चित स्वरूप घारण करने लगी थी। इन विचारो और भारती 
राष्ट्रीय काय्रेम के अस्तित्व के प्रारंभिक वर्षो मे उसके विचारों में बहुत सादृश्य दिखाई 
देता हैं। है 7 
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जिस काल का यह अध्ययन है, उम्रमें वित्तीय प्रश्नो पर होनेवाले विवाद कुछ . 
विशेष महत्वपूर्ण समस्याओ के बारे में ही रहते थे। प्रथम प्रश्न कराधान के भार से 
सबद्ध था और फिर .कुछ इससे घ॒निष्ठ रूप से संबद्ध अन्य प्रश्न भी थे जैसे जीवनस्तर, 
कर चुकने की क्षमता, कर-संपात इत्यादि थे। दूसरी श्रेणी मे व्यापक राजनीतिक प्रश्न 
जिन्हे 'प्रतिनिधित्व के साथ कराधान के नारे से संवद्ध करके संक्षेप में व्यक्त किया जाता 
था, आते थे । 

यद्यपि समसामयिक राजनीतिक एवं आधिक साहित्य में लोगो की कर चुकने 
की क्षमता, जवसाधारण के जीवन-स्तर, करों के भारी वोझ इत्यादि के विषय मे अनेक 
सामान्य वातें देखने को मिलती हैँ, तथापि सांख्यिकीय आधार पर इनकी सत्यता सिद्ध 
करने की दिशा में बहुत थोड़े प्रयास किए गए। राष्ट्रीय आय के एक भी निश्चित 
प्रावकलन उपलब्ध होने से लोगों की कर चुकाने की क्षमता क्या थी इसका (औसत प्रति 
व्यक्ति आय और क राघान के औसत भार में तुलना के आधार पर) निर्धारण करने में 
अटकलपच्चू ही रहना था। इस काल मे भौसत राष्ट्रीय आय के बारे में एकमान् 
सरकारी विवरण भारत उपमत्री श्री ग्राट डफ से प्राप्तहुआ था। 24 फरवरी 87] 
को हाउस आफ कामंस मे प्रस्तुत किए गए वित्त विवरण में उसने कहा था कि 'अनुमात 
है कि ब्रिटिश भारत की आय 30 करोड़ रुपये वापिक है।! इस प्रकार औसत बापिक 
आय 2 पौड (-- 20 रुपये) प्रति व्यक्त थी।! लगभग दो वर्ष बाद 867-68 के 
आंकड़ों के आधार पर दादाभाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान 
लगाया ।* नौरोजी ने प्रत्येक प्रात के वाधिक कृषि उत्पादनों का हिसाव किया और फिर 
“प्रचलित कीमतों के आधार पर उनका मूल्य निकाला । इसमे उन्होने अटकलपच्चू ढंग से 
अनुमानित गैर कृषि आय को जोड़ दिया। उन्होने न्यून प्रककलन से बचने के लिए ब्रुटि 
की भारी गुजाइश भी रहने दी । उन्होने सेवाओं को कोई मूल्य नही दिया, क्योकि उनका 

तर्क था कि सेवाएं वास्तविक आय न होकर पहले से उत्पादित आय का विनियोग मात्र 
होती है । उनका भमिष्कर्य था कि ब्रिटिश भारत की 7 करोड़ जनसंख्या की आय 3 अरब 
46 करीड़ रुपये थी। तात्पयें यह है कि औसत प्रति व्यक्ति वापिक आय 20 रुपये 
थी। यद्यपि दादाभाई नौरोजी की रीति परिष्कृत नही थी और उनकी राष्ट्रीय आय की 
परिभाषा में बेचारिक विचित्रता थी (उदाहरणाये, सेवाओ को अलग रखना) तथापि 
उनका अनुमान सर्वाधिक विश्वसनीय हैं।! 87 में इडियन इकानामिस्ट के संपादक 
राबटे नाईट ने दावा किया था कि औसत राष्ट्रीय आय लगभग 6 पौड (5-60 रुपये) 
वापक है ।* परंतु उसने यह स्पष्ट नही किया कि यह राशि उसने किस प्रकार निकाली 
थी। जाने-माने उप्र ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हिडमेन का, जिसने अनुमान लगाया था कि 
4886 मे 5 व्यक्तियों के परिवार में वापिक आय 8 पोड थी, आधार भी इतना ही 
अनिश्चित था।* 

प्रति व्यत्ित कराधान के औसत भार संबंधी परिकल्पनों में भारी अंतर है। 
"टाइम्स आफ इडिया' के अनुसार 863 में प्रति व्यक्ति वापिक कर लगभग 0 या [2 
आने था ।* 'फ्रेड आफ इंडिया द्वारा किए गए परिकलन के आधार वर 86 में संपूर्ण 
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' भारत मे प्रति व्यक्ति कर का औसत भार 5 शिलिंग 3 पैस (+-2 रुपये 0 आने) था । 
अनुपात विभिन्‍न प्रातों मे अलग-अलग था। बंगाल में कर भार 3 शिलिंग 6पैस 
(>> रुपया [2 आने ) था जो सबसे कम और पेगू में 9 शिलिग (>-4 रुपये 8 आने) 
था जो सर्वाधिक था।” 868 में इसी पत्रिका के अनुसार प्रति व्यक्ति वाधिक कर भार 6 
शिलिंग (5-3 रुपये) था ।* बंबई से निकलने वाले (इंडियन इकेनामिस्ट' की अटकल- 
बाजी थी कि 87] मे प्रति व्यक्ति कर भार केवल ] शिलिग 0 पँँंस (->]5 आने) 
था? इसके एक दशक वाद हिंडमेन ने ऐसा हो अटकलपच्चू अनुमान लगायाकि 
औसतन 5 व्यक्तियों के भारतीय परिवार का सरकारी व्यय के लिए कर एवं राजस्व में 
लगभग 2 पौड (5-20 रुपग्ने) का योगदान था।?" बैचारिक अंतरों के कारण यह 
अनुमान एक दूसरे से इतने अधिक भिन्न हैं कि वास्तव में इनमें से एक भी विश्वमनीय 
नहीं लगता । कुछ लोग मालगुजारी को लगान मानकर उसे सरकारी आय का गैर कर 
स्रोत स्वीकार करते थे। दूसरी ओर, कुछ अन्य लोग कराधान को सरकार के लिए 
बारपिक राष्ट्रीय आय से की जाने वाली प्रत्येक कटौती के रूप में परिभाषित करते थे । 
इस परिभाषा के आधार पर मालग्रुजारी को कर माता ज।एगा। अत: मालगुजारी के 
स्वरूप की परिभाषा के विपय में मतभेद से इन परिकलनों में मड़बडी उत्पन्न हो गई, 
क्योंकि इसको कर भार के अनुमान में सम्मिलित न करने का (अथवा सम्मिलित करने 
पर) प्रावंकलित भार काफी कम (अथवा अधिक ) हो जाता था। 
ओसत राष्ट्रीय आय के मुकाबले कराधान के औसत भार के विश्वसनीय 
प्रावकलन के अभाव में समसार्मायक वृत्तकारों को जीवन स्तर, जन साधारण की आधिक 
स्थिति, और विभिन्‍न बर्गो पर पड़नेवाले राजकोपीय वोझ के संबंध में उपलब्ध सामान्य 
प्रमाणों पर ही निर्भर होना पडा । सरकारी मत था कि देश तेजी के साथ आगिक 
विकास के दौर से गुजर रहा है और इसलिए राष्ट्रीय आय में राज्य का भाग स्वाभाविक 
ढंग से बढना है। 860 मे भारत मंत्री को अपने प्रेषण मे भारत सरकार ने दावा किया 
कि घरेलू तथा विदेशी व्यापार मे तेजी के साथ वृद्धि, सार्वजनिक कंपनियों में हिंदुस्तानी 
तथा यूरोपीय पूजी के भारी निवेश, कृषि उत्पादनो की मात्वा तथा मूल्य मे वृद्धि, मजदूरी 
की दर मे वृद्धि इत्यादि से “अभूतपूर्व समृद्धि को स्थिति! का पता चलता है।'' परंतु 
ब्रिटिश संरक्षण में इस नवीन समृद्धि से जो वर्ग मुख्यतः लाभान्वित हुए थे, पुनके ऊपर 
कर भार का उनका अश नही पड रहा था। 860 में जेम्स विल्सन ने निर्भकितापुर्वक 
भारत मंत्री को अपने प्रेषण मे लिखा कि “निस्संदेह सभी वर्गों को लाभ हुआ है परतु 
पूंजीपति और व्यापारी वर्गों को मिलनेवाला लाभ अतुलनीय है । शेष में कृषि से संबंधित 
वर्गों को विशेष फायदा पहुंचा है। और यदि ऐसा है तो अन्याय की बात छोड भी दें तो 
भी हमारी प्रणाली में बहुत बड़ी असगति व्याप्त है। न केवल इन वर्गो ने राज्य को उन 
फायदों के लिए बहुत थोड़ा योगदान किया है जो सरकार ने भारी लागंत पर इन्हे प्रदात 
किए है, अपितु इन्हें किसी ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत लाने का कोई प्रयत्त भी नही किया 
गया है जिसमें इन फायदों के लिए ये लागत के प्रति न्‍्यायोवथित योगदान करेंगे ॥ सरकार 
ने एक ऐसी राजकोपीय प्रणाली की आवस्यकता अनुभव को, जिसके द्वारा “टाज्य का 
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के संपूर्ण (समाज) पर समान रूप से डाला जा सके और राजस्व का ऐसा स्वरूप बन सके 
कि देश की सपत्ति और समृद्धि मे वृद्धि के साथ वह भी वढे ।7* यह 860 में लिखा गया 
जिसका मसौदा जेम्स विल्सन ने स्वयं निर्भीकतापूर्वक तैयार किया था। 869 में भारत 
सरकार ने इसी प्रकार के विचार पुनः व्यस्त किए। भारत सरकार ने भारत मंत्री को प्रेपण 
में लिखा कि 'साम्राज्य का भव्य राजस्व ऐसे जनसमुदाय से प्राप्त होता है जिस पर अन्य देशो 
को तुलना में कर भार हल्का है” पिछले बीस वर्षो मे रेल तथा सिचाई संवंधी बड़े निर्माण- 
कार्यों द्वारा सभ्यता एवं संपन्‍नता ग्ढाने दाले प्रभावों का आभास पूरे देश में मिलने लगा 
है “*श्रम के मूल्य मे निरतर होने वाली वृद्धि से शीघ्र ही लोगों की संपत्ति तथा संतुष्टि 
में समुचित वृद्धि होनी ही चाहिए”? “वित्त विवरणों' तथा 'नैतिक एवं भौतिक प्रगति 
संबंधी रिपोर्टी' मे की गई इन घोषणाओं से अगणित बार दोहराई गई कुछ बातें बहुत 
साफ हो जाती हैं अर्थात (क) 860-70 के दशकों मे भारत की राष्ट्रीय मपत्ति बहुत 
तेजी के साथ वढ़ रही थी, और इस प्रकार का विकास कैवल ब्रिटिश गासन द्वारा 
स्थापित शांति की अवस्था में ही मंभव था, (ख) तुलनात्मक दृष्टि से भारत में कर 
भार हल्का था। विशेष रूप से ऐसे वर्ग जिन्हे व्यापार एवं वाणिज्य के विकास से लाभ 
हुआ था अपने अंश का कर भार अपने ऊपर लेने से बच रहे थे । 
अंग्रेजी के समाचार पत्र स्थिति के विपय में इस सरकारी मत को लगभग 
स्वीकार करते थे। 'फ्रेड आफ इंडिया का अनुमान था कि भारत में कर वहुत हल्का है। 
इस पत्निका के अमुसार तो समस्त संसार की तुलना में भारत में ही कर सबसे कम थे 
परन्तु 'फ्रैड आफ इंडिया! ने स्पष्ट किया कि यद्यपि औसत भार कम है, तथापि एक वर्ग 
के लोगों पर कष्टप्रद भार है। पत्न मे लिखा गया था कि 'साअ्राज्य का भार संपत्तिशाली 
वर्गों पर न होकर लगभग एकमात्र श्रमिकों पर ही पड़ता है।! श्रमिक वर्ग भुमि कर, 
आबकारी, भीहतुरफा तथ। 90 प्रतिशत नप्क कर देता था जबकि संपत्तिशाली बर्गों पर 
सीमा शुल्क, अदालती शुल्क, स्टाम्प शुल्क इत्यादि के रूप में कर लगाए गए थे। संपत्ति- 
बान एवं व्यापारिक वर्गों पर कर भार का अंश छोटा था ।”* वास्तव में 'फ़रैड आफ इंडिया 
अलोकप्रिय आय कर से संतुष्ट था वयोकि इसके द्वारा आशा थी कि कराधान का भार 
'परिश्रमी एवं किसी तरह चल रहे मध्यम वर्ग तथा निर्धन व्यक्तियों पर से हटाकर 
सराफों, महाजनों व बन्नियों पर डाला जा सकेगा जो करों से या तो पूरी तरह मुक्त थे 
ग्रा फिर जिन पर करदेय क्षमता की तुलना मे बहुत थोडे कर थे।!९ इस अखबार ने फिर 
लिखा कि ये वर्ग “अपनी संपत्ति और संख्या के लिए हमारे ऋणी है” परतु कराधान की 
प्रणाली में उन्हे हल्के कर लगा कर ही छोड़ दिया जाता है जबकि हम सभी रैयत के बल 
पर करो से बचे हुए है और ये रैयत उत्पादन शुल्कों, सीमा शुल्क तथा नमक शुर्क का भार 
हम सबसे कही अधिक अनु भव करते है 77? 'टाइम्स आफ इंडिया' का विचार था कि 'सकल 
भारतीय सपत्ति मे वृद्धि तो हुई थी, परंतु लोगों [के सभी वर्गों की स्थिति मे सुधार नही 
हुआ था | कृषि उत्पादनों की कीमतो में वृद्धि 'से जमीदारों को तो फायदा हुआ था, 
परंतु श्रमिको को कोई लाभ नही हुआ था, क्योकि मजदूरियो मे कीमतो की समावुषाती 
वृद्धि नही हुई थी। अतः “भारतीय जनता का भूमिहीन वर्ग अधिकाधिक फटेहाल वर्गे वन 
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गया है।' यद्यपि 'फ्रंड आफ इंडिया! का दावा था कि उद्योग एवं वाणिज्य की तुलना मे 
कृषि क्षेत्र पर कर अधिक थे,** तथापि 'टाइम्स आफ इंडिया' का मत था कि कृषि आय पर 
भी वास्तव में भारी कर नही थे। बबई से निकलने वाले इस दैनिक पत्न का तक याकि 
मालगुजारी कर नदी थी, अतः वास्तविक कर की राशि प्रति व्यवित लगभग 0 या 2 
आने वाधिक थी जो बहुत थोड़ी थी ।* "दि मैड्रास टाइम्स! कलकत्ता की पत्रिका से सहमर्त 
था। उसने लिया कि भूमि कर, नमक शुल्क, आवकारी, ( विलासिता पर कर जो भारत 
में अत्यंत निर्धन बर्ग की ही विलासिता पर कर था), स्टाम्प तथा सीमा शुल्क ये सभी 
निर्धनों द्वारा प्रत्यक्ष अयवा परोक्ष रूप से दिए जाते थे जबकि संपन्न स्वदेशी व्यापारिक 
पूजीपति वर्ग को 'कराधान से अनुचित उन्मुवित' मिली हुई थी ।? इस प्रकार सभी ऐंग्लो 
इंडियन अखबार दृढ़ता के साथ, लगभग पूर्ण सहमति से, यह कह रहे ये कि प्रति व्यकित 
औसत कराधान कम था। जेम्स विल्सन द्वारा बतलाई गई समस्या कि भूमिधारी वर्ग को 
छोड़कर अन्य संपन्न हिंदुस्तानी अपने हिस्से का कर भार नही उठा रहे हैं, के बारे में 
बहुत कुछ सहमति थी । अंत में, यह भी अस्पप्ट बोध हो रहा था कि निर्धन वर्ग करो के 
भार से कुछ कप्ट का अनु भव कर रहे थे। परतु इस वर्म की वास्तविक स्थिति के बारे में 
ठीक-ठीक नही पता था। ऐसा समझा जाता था कि कराधान के दबाव से ही दुर्भिक्ष पडा 
था । हाउस आफ कामंस की प्रवर समिति के सामने लोक सेवा के एक अधिकारी ने दावा 
किया था कि कराष्टान के दवाव से ही उड़ीसा का दुभिक्ष पड़ा था। 'करों के भुगतान के 
लिए जोड़कर रखे गए खाद्य पदार्थ दे दिए गए थे” और कराधान के दवाववश सभी खाद्य 
फसलों का निर्यात किया गया था जिससे दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई ।7* कुछ वर्ष 
बाद हिंडमैन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए। उसने लिखा “दुभिक्ष जो भारत 
का सर्वनाश करते रहे है, मुछ्य रूप से वित्तीय दुभिक्ष हैं। लोग खाद्य पदाय्यों को प्राप्त 
करने मे इसलिए असमर्थ हैं, कबयोकि वे 'कराधान के दवाव के कारण, बचत करपाने मे 
असमर्थ है!” परंतु ये उग्रवादी विचार थे जिन्हे एंग्लो इंडियन अखबार केवल खंडन 
करने के लिए ही छापते थे । 
भारतीय समाचार पन्नों ने राजकोपीय (फिस्कल) भार का साख्यिकीय प्रावकलत 
लगाने जैसा कोई प्रयास नही किया। उन्होने लिखा कि करों का भार 'असह्य'* हो गया 
है, करो की अनेकरूपता तथा भार से स्पष्ट है कि अंग्रेजों की पराधीन जातियो के प्रति 
उत्कठा पाखंडपूर्ण है, कराधान अपनी न्‍्यायोचित सीमा” पर पहुच गया है, कर 'मुई 
की तरह चुभते हैं और हल के फात की तरह लगते है',/* देशी राजाओ के शासन की 
तुलना में ब्रिठिश शासन में रहने वाले लोगों पर कर भारी है,”” अंग्रेज जिस अनुपात में 
चाहते है, कर भार अन्यागपुर्वक बढा देते है,' इत्यादि। परन्तु इन्होने कोई भी परि- 
माणात्मक विवरण नही दिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने सामान्य ढग से सरकार 
द्वार राष्ट्रीय आय का बढ़ा भाग हथिया लेने की निंदा की । एक स्मरण पत्र प्रेसंधते 
कहा कि 'पिछले दस वर्षो मे राजस्व मे जो भारी वृद्धि हुई है**" उसका अर्थ है कि लोगी 
पर इसी अनु पात में भार बढ़ा है'*“यह वृद्धि चाहे भारतीय राजस्व के कुछ स्रोतों मे 
स्वाभाविक लबोच के कारण हुई हो अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष नए करों को लगाते में, 
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इसका प्रभाव यह पड़ा है कि *राष्ट्र के सकल लाभ में इतनी ही कमी हो गई है! और 
इसके परिणामस्वरूप जीवन निर्वाह के साधनों अथवा आराम॑ में भी कमी हुई है ।” 

]880 में वित्त आयोग को भेजे गए एक स्मरण पत्र मे दादाभाई नौरोजी ने भी 
यही बात कही ।*! उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत को कुल आय लगभग 34 करोड़ 
पौंड थी जबकि प्रकार द्वारा एकत्रित राजस्व 6.5 करोड़ पौड था ।* उनके ही शब्दों 
में 'इंग्लैड में सरकार के कार्यों के लिए (करो के रूप में राष्ट्रीय आय का) कैवल 87 
प्रतिशत लिया जाता है***जबकि भारत में इसी उद्देश्य के लिए 22 प्रतिशत लिया जाता 
है फिर भी लोग धृष्ठता एवं निर्मेमता के साथ लिखते है कि भारत में हलके कर लगाए 
गए है ।४ नौरोजी ने यह स्वीकार किया था कि ये अनुमान पूर्णरूप से विश्वसनीय सही 
है परतु उन्हे इस बारे में कोई सदेह नही था कि भारत में सरकार द्वारा ली जाने वाली 
राष्ट्रीय संपत्ति का अनुपात इग्लैड के अनुपात से कही अधिक था।* नौरोजी भारत को 
राजनीतिक निर्भरता और निर्णयकारी संस्थाओं में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का अभाव 
इस समस्या का कारण समझते थे। 

“दृढतापुर्वंक चलाए गए अनेक संधर्षों के बाद इग्लेड की राजनीति में स्थाई रूप 
से इस सिद्धात को स्वीकृति मिल गई है कि प्रतिनिधित्व रहित कराधान विकृत होकर 
निरंकुशता में परिणत हो जाता है। यही सिद्धात शक्ति के दुरुपयोग से विश्वसनीय 
बचाव है***भारत मे कराधान की अविवेचित योजनाए, इनके विषय में केवल सरकारी 
भावनाओं के आधार पर या तो अज्ञानतावश या फिर लोकमत्त की उपेक्षा करते हुए 
बनाई जाती हैँ और उन्हें कार्यान्वित भी किया जाता है ।/** 5 सितंबर, 860 के "हिंदू 
पेट्रिजट' की इस संपादकीय टिप्पणी से ब्रिटिश प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए प्रशंसा और 
भारत में इस प्रकार की संस्थाओं के अभाव के प्रति धैयं रहित आक्रोश दोनों ही विशेष 
रूप से प्रकट होते है। तथापि उननीसवीं शताब्दी के सातवें दशक के प्रारंभिक वर्षों मे 
भारतीय मत को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोई सुनिश्चित योजना (सिवाय 
विधान परिपद में “अतिरिक्त सदस्यों के रूप मे कुछ प्रमुख व धनी-मानी व्यक्तियों के 
मनोनयन के) प्रस्तुत नही की गई थी ! 

ब्रिटिश इंडियत एसोसिएशन ने अपने आपको कुछ सामान्य बातों तक ही सीमित 
रखा था। जैसे इन्होने कहा कि सरकार लोकमत की ओर ध्यान देने मे असफल रही है; 
सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय जानकारी अपूर्ण एवं विलंवित रहती है, इत्यादि ।१? 

868 में ज्रिटिश इडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में बैठक हुई जिसका उद्देश्य भारत 
मंत्री के सामने स्मरणपत्र के रूप मे एक सुनिश्चित योजना प्रस्तुत करना था। स्मरणपत्र 
में एसोसिएशन ने इस बात की निंदा की कि “भारत की जनता की वित्त के प्रवंध में 
यथार्थ में कोई आवाज नही है । यही नही, उसे वित्तीय उपायों के बारे मे विचार विमर्श 
करने के पर्याप्त अवसर समय पर नहीं प्रदान किए जाते ।* कराघान सबंधी उपायो 
को बजट पेश होने के लगभग साथ-प्ाय ही पारित कर दिग्ा जाता था। इससे लोकमत 
की अभिव्यक्ति के लिए कोई अवसर ही नही रह जाता था । एक भन्य स्थान पर स्मरण 
पत्र में कहा गया कि "तथापि, भारत के करदाताओ को इससे कुछ संत्रोप मिलेगा यदि 
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राज्य की अर्थोपाय व्यवस्था में उनकी भी कुछ आवाज हो । सभी ब्रिटिश उपनिवेशो 
में कराधान और प्रतिनिधित्व सहगामी हैं, परंतु इग्लैंड के भारत के साथ विशिष्ट संबंधों 
को ध्यान मे रखते हुए हमें विश्वास है कि यदि अन्य परिस्थितियों को छोड़ भी दिया 
जाए तो राजनीतिक कारणों से सपरिपद गवनंर जनरल को वित्तीय मामलो में पूर्ण 
अधिकार होने चाहिए | यह व्यवस्था उस नीति की विरीघी नही ***कि वित्त के नियम 
और नए कर लगाने के बारे मे जनता का विश्वास प्राप्त करना और उनके विचारों एवं 
भावनाओ को पता करना चाहिए।”» स्मरणपत्त सें एक बड़ों परामर्श परिषद जिसके 
सदस्यों में साम्राज्य के विविध भागों से हिंदुस्तानी तथा अंग्रेज भद्र पुरुष हो "के गठग 
का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावित परिषद को अधिकार दिया जाना था कि वह वित्तीय 
मामलों से संवधित कागजात और कोई भी सूचना माग सके और वजट पास होने प्ले 
पहले उसका पुनविलोकन कर सके । परंतु यह परिषद केवल विचार विमर्श के लिए ही 
बनाई जानी थी। इसे मत देते का अधिकार नही भी दिया जा सकता था। इसके सभी 
सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे। यह प्रस्ताव सरकार को स्वीकार्य नहीं था। 
सरकार की राय में इस प्रकार की परिषद “जनता की आकाक्षाओं का दीक प्रतिनिधित्व 
नही कर सकती थी ।/*९ “हिंदू पेट्रिअट' से टिप्पणी करते हुए कहा कि “हमे विश्वास हो 
चला है कि सरकार अब अधिक समय तक काल की गति को जो उसके विरुद्ध बढ़ रही 
है, पीछे नही घकेल सकती ।/* कुछ अन्य हिंदुस्तानी समाचारपत्रों ने भी कर दाता को 
प्रतिनिधित्व देने की माग का समर्थन किया। बंगाल के 'सोम प्रकाश' तथा बंबई के 
“जामे जमशेद' ने इस मांग को अपना समयेंन प्रदान किया ।£ ब्रिटिश इंडियन एस्रोपि- 
शन सरकार के पास स्मरणपत्न भेजता रहा। 869 में भारत मंत्री के पास भेजे गए 
एक स्मरणपत्ष में माग की गई कि गृह खर्चो का विवरण प्रकाशित किया जाना चाहिए 
(जिससे करदाताओं के लिए अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर सकता संभव 
हो”) ।/ 87] मे मांग की गई कि वित्त का विकेंद्रीकरण किए जाने पर स्थानीय 
प्रशासन में भारतीयों को भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए (४४ इस समस्या पर प्ैयो 
ने गोपनीय ढग से बिलकुल ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। उसने नैपियर को लिखा था 
कि 'लोग कहते हैं कि यह प्रक्रिया लंवी होगी । यह हो भी सकता है। मेरे विचार से यह 
उससे छोटी होगी जितनी कि लोग समझते है। जो भी हो, यह प्रश्यासन की नई प्रणाली 
प्रारंभ करने का समय है जिसके द्वारा स्थानीय प्रशासन में भारत के मूल निवासियों के 
हमारे साथ संबंध बढ़ने के लिए रास्ता छुलेगा ।'+ परंतु शिक्षित और राजनीतिक दृष्टि पे 
सचेतन वर्ग वित्तीय नियंत्रण की दिशा में धीमी प्रथति और सर्वधानिक व्यवस्थाओं ऐ 
अपर्याप्तता से असंतुष्ठ था । 'हिंदू पेट्रिअट' से लिखा कि "ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्थाओं 
की सकल कर लेना, विधान परिषद में बजट प्रस्तुत करमा, और उस पर कृत्रिम विचार 
विमर्श करना बहुत बच्छा है, परंतु यह अर्यहीन तमाशावाजी है'*“यद्यपि भिक्न राजाओ 
महाराजाओं तथा सरदारों की अपने ढेंग से उपयोगिता है, तथापि वें महामहिंपी 
(महारानी) की भारतीय प्रजा का उससे अधिक प्रतिनिधित्व नही करते हैं. जितता कि 
ब्रिटिश संसद में इग्लेड की जनता की प्रतिनिधित्व लुई नेपोलियन अथवा विवटर एमेनुअले 
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करते थे ।!** सरकार को शासन का उत्तरदायित्व 'जनता के सहज नेताओं के साथ 
बांटने के लिए तत्पर रहना चाहिए ।/” यह स्वीकार किया गया कि “व्यक्ति, विचार तथा 
भाषण की स्वतंत्रता” ब्रिटिश शासन मे ही प्राप्त हुई थी । “ढ्विदु पेद्रिअट' ने फिर लिखा 
'परंतु इस वात को कौन अस्वीकार कर सकता है **कि विधान परिषद स्वांग है, उसके 
सरकारी और गैर सरकारी अतिरिक्त सदस्य प्रभावशून्‍्य हैं और यद्यपि कानून के अनु- 
सार हिंदुस्तानियों को परिषद की सदस्यता देने की व्यवस्था की गई है तथापि शिक्षित 
वर्गों की लगातार उपेक्षा की जाती है *।/8 
यह मान लेना भूल होगी कि सरकार लोकमत कौ बढती हुई झवित को पूरी 
तरह से भुलाकर बैठी थी। यद्यपि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के विविध आवेदनों 
(भारतीय समाज के विविध वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था करना, जो 
विधान परिषद में अतिरिक्त हिंदुस्तानी सदस्यों के मनोनयन की प्रचलित व्यवस्था में 
सभव नही था) को सरकार द्वारा बार-बार अस्वीकार कर दिया गया, तथापि समझदार 
नौकरशाह लोकमत की पूरी तरह उपेक्षा नही कर सके । उदाहरणार्थ, वार्टल फ्रेर लोक- 
मत की प्रवृत्ति के अध्ययन की आवश्यकता के विपय में बहुत सजग था। फ्रेर ने ईस्ट 
इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक (9 जून, 87) में कहा था कि कभी-कभी लोग 
भारत मे लोकमत की उपेक्षा करते हैं अथवा उसके अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देते 
हैं, परंतु पुराने दिनों में भारत आने वाले अंग्रेजों जैसे माल्कम, मुनरो, मैठकाफ तथा 
एल्फिंसटन ने 'लोगो के विचारो और भावनाओं को महमूस किया था और वे लोकभत 
के बारे में उपर्युक्त विचार से प्रेरित नहीं थे ।** वित्तीय कठिनाई एक अन्य कारण थी 
जिसकी वजह से भी सरकार को हिंदुस्तानियों की भावनात्मक स्थिति [पर ध्यान रखना 
चाहिए था। लार्ड मेयो ने भी पाया कि “यय की विविध मदों के बारे मे भारत के लोग 
काफी सचेत हो रहे है।/*" एक अन्य प्रेक्षक ने लिखा कि 'लोगों के पास संपत्ति और 
शिक्षा में वृद्धि से स्वतंत्नता की भावना तथा बुद्धिमत्ता भा गई है। समझदारी की वात 
यह है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारी प्रजा के अधिकाधिक लोग अब 
सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यो का रुचि लेकर सूक्ष्म परीक्षण करते हैं और उस पर 
बड़ी समझदारी के साथ बहस करते हैं। लोग अब तेजी से अज्ञानी अविवेकी समूह की 
स्थिति से, जिसे अपने शासकों की बुद्धिमत्ता मे आस्था होती थी, ऊपर उठ रहे है ।* 
प्रश्न उठता है कि यदि सरकार भारत मे विकसित हो रहे लोकमत के वारे में 
जानकारी रखती थी तो इसने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तथा दूसरों की मागों को 
पूरा क्यो नही किया। प्रथम कारण यह है कि अंग्रेजी अथे में 'लोकमत' भारत में नई 
चीज था | यह विकास की प्रारंभिक अवस्था मे था। सरकार का दावा था कि वित्तीय 
एवं आधिक नीतियों की तथ्यो पर आधारित एव जानकार आलोचना बिलकुल नही की 
जाती थी। द्वितीय, सरकार का विचार था कि समाचारपत्नो मे जो कुछ लिखा जाता था 
वह लोकमत को ठीक-ठोक भी नही व्यक्त करता था। जैसा कि वार्टल फ्रेर ने लिखा कि 
प्रकाशित मत सर्देव ही लोकमत नही होता । अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनो ही समाचार 
पत्र जनता के बहुत छोटे से वर्ग के विचार प्रतिविवित करते थे।* भेयो के अनुसार समाचार 
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राज्य की अर्थोपाय व्यवस्था में उतकी भी कुछ आवाज हो। सभी ब्रिटिकज्ञ उपनिवेशो 
मे कराधान और प्रतिनिधित्व सहगामी है, परतु इग्लैंड के भारत के साथ विशिष्ट संबंधी 
को ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास है कि यदि अन्य परिस्थितियों को छोड़ भी दिया 
जाए तो राजनीतिक कारणों से सपरिषद गवर्नर जनरल को वित्तीय मामलो में पूर्ण 
अधिकार होने चाहिए। यह व्यवस्था उस नीति की विरोधी नही --*कि वित्त के नियम 
और नए कर लगाने के वारे में जनता का विश्वास प्राप्त करना और उनके विचारों एवं 
भावनाओ को पता करना चाहिए ।”* स्मरणपत्न में एक बड़ो परामर्श परिषद जिसके 
सदस्यों में साम्राज्य के विविध भागो से हिंदुस्तानी तथा अग्रेज भद्र पुरुष हों “के गठत 
का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावित परिषद को अधिकार दिया जाना था कि वह वित्तीय 
मामलों से संबंधित कागजात और कोई भी सूचना मांग सके और बजट पास होने से 
पहले उसका पुनविलोकन कर सके । परंतु यह परिपद केवल विचार विमर्श के लिए ही 
बनाई जानी थी। इसे मत देने का अधिकार नही भी दिया जा सकता था! इसके सभी 
सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे। यह प्रस्ताव सरकार को स्वीकार्य नहीं था। 
सरकार की राय में इस प्रकार की परिपद “जनता की आकांक्षाओं का ठीक प्रतिनिधित्व 
नही कर सकती थी ।/४९ 'हिंदु पेट्रिमट” ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'हमे विश्वास हो 
चला है कि सरकार अब अधिक समय तक काल की गति को जो उसके विरुद्ध बढ रही 
है, पीछे नही घकेल सकती ।'/ कुछ अन्य हिंदुस्तानी समाचारपत्रों ने भी कर दाता की 
प्रतिनिधित्व देने की माग का समर्थन किया। बंगाल के 'सोम प्रकाश” तथा बबई के 
'जामे जमशेद' से इस मांग को अपना समर्थन प्रदान किया ।४* ब्रिटिश इडियन एसोसि- 
एशन सरकार के पास स्मरणपत्र भेजता रहा। 869 में भारत मंत्री के पास भेजें गए 
एक स्मरणपत्न में मांग की गई कि गृह खर्चो का विवरण प्रकाशित किया जाना चाहिए 
(जिससे करदाताओ के लिए अपने विचारों और भावनाओ को प्रकट कर सकता संभव 
हो') । ]87] मे माग की गई कि वित्त का विकेद्रीकरण किए जाने पर स्थानीय 
प्रशासन में भारतीयों को भाग लेने का अवसर मिलता चाहिए ।”* इस समस्या पर भेयो 
मे गोपनीय ढंग से बिलकुल ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। उसने नैपियर को लिखा था 
कि “लोग कहते है कि यह प्रक्रिया लंवी होगी | यह हो भी सकता है। मेरे विचार से यह 
_ उससे छोटी होगी जितनी कि लोग समझते है। जो भी हो, यह प्रशासन की नई प्रणाली 
पारभ करने का समय है जिसके द्वारा स्थानीय प्रशासन मे भारत के मूल निवासियों के 
हमारे साथ संबंध बढ़ने के लिए रास्ता खुलेगा ।** परतु शिक्षित और राजनीतिक दृष्टि से 
सचेतन वर्ग वित्तीय नियंत्रण की दिशा में धीमी प्रगति और सर्वधानिक व्यवस्थाओं को 
अपर्याप्तता से असंतुष्ट था । “हिंदू पेट्रिअट' ने लिखा कि “ब्रिटिश सवेधानिक व्यवस्थाओं 
की नकल कर लेना, विधान परिषद में बजट प्रस्तुत करना, और उस पर कत्विम विचार 
विमर्श करना वहुत अच्छा है, परतु यह अर्थेहीन तमाशावाजी है**'यद्यपि मित्र राजाओं 
महाराजाओं तथा सरदारों की अपने ढंग से उपयोगिता है, तथाषि वे महामहिपी 
(महारानी) की भारतीय प्रजा का उससे अधिक प्रतिनिधित्व नही करते है जितना कि 
ब्रिटिश मंसद में इंग्लैंड की जनता की प्रतिनिधित्व लुई नेपोलियन अथवा विक्टर एमनुअल 
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पत्रों में कुछ मुखर व्यवितियों के विचार ही प्रकट होते थे और “बहुत सारे खामोश 
व्यक्तियों के विचार मालूम करने का कोई साधन नही था। मेयो अंग्रेजों के स्वामित्व 
में निकलने वाले समाचारपत्रों को जो गैर सरकारी यूरोपियनों (व्यापार तथा उद्योग 
में लगे हुए यूरोपियन जो “यहा पर काले लोगों से यथासंभव रुपया ऐंठने के लिए आए 
थे”) के हितों का ही समर्थन करते थे और बाबुओ के द्वारा निकाले जाने वाले हिंदुस्तानी 
अखबारों का जो जनसाधारण के हितो की ओर ध्यान न देकर अपने ही हिंत साधन में 
लगे हुए थे, घृणामिश्चित तिरस्कार के साय देखता था [£ गवर्नर जनरल लारेंस ने भी 
अनुभव किया था कि “जिस वर्ग की आवाजें सुनाई पड़ती है उसके और जनसाधारण के 
बीच जो मुश्किल से जीविका ही चला पाता है, खाई है ।'** भारत मंत्री को भेजे जाने वाले 
अपने एक प्रेपण में भारत सरकार ने 'वर्गीयमत' और 'लोकमत' मे भेद किया था। लोकमत 
'केवल सार्वजनिक गोध्ठियो में एकत्रित होने वाले वर्गों का ही मत नही होना चाहिए, 
अपितु महामहिषी (महारानी) की प्रजा से से उत लाखों लोगों का मत होता चाहिए 
जो राजकोप में अपना योगदान करते है “**** जब 868 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 
ने एक परामर्श परिषद 'जिसके सदस्य योग्य हिंदुस्तानी और यूरोपियन भद्र पुरुष होते 
थे, के गठन का सुझाव दिया था तो भारत सरकार ने इस पर अपना मत व्यक्त करते हुए 
कहा कि इस प्रकार की संस्था केवल “उन थोड़े से वर्गो के हितों का प्रतिनिधित्व करेगी 
जिनका स्पष्ट उद्देश्य अपने आपको करो से बचाना होगा ।/* 'भारत भ्रमण के लिए आए 
हुए एक अंग्रेज पत्रकार के सशक्त शब्दों में ब्विटिश इंडियन एसोसिएशन सामान्यतः 
संगठित स्वार्थपरता की एक व्यवस्था माना जाता था ।४ यह सत्य है कि ब्रिटिश इंडियन 
एसोसिएशन का यथार्थ मे जमीदारों का संघ होने के कारण, यूरोपियन चेंबर्स आफ 
काम की भांति ही एक सुस्प्रष्ठ वर्ग चरित्र था। यह भी सत्य है कि यह संघ और 
हिंदुस्तानी समाचारपत्र सामान्य लोगों के हितो की तुलना मे जमीदारों, संपरन व्यव- 
सामिक वर्गों, दफ्तरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों इत्यादि के हितों के प्रति अधिक 
सजग थे। उदाहरण के लिए यह बात जनसाघारण पर पड़ने वाले नमक शुल्क तथा दुसरे 
अप्रत्यक्ष कर कि ऊंची दरों को इनके द्वारा समर्थन से प्रकट होती है, क्योंकि इससे संपन्न 
वर्गों के लिए आय कर, व्यवसायों पर लाइसेंस कर तथा दूसरे प्रत्यक्ष करों से, जो संपत्ति- 
बात एवं व्यवसायी वर्मों को ही प्रभावित करते थे, वच सफना संभव हो सकता था । 
तथापि भारत में एकमात्र राजनीतिक चेतना संपन्न और मुषर वर्ण को प्रतिनिधित्व न 
देना, स्पष्टतया नीति विरुद्ध होता जा रहा था। 
इस बारे में केवल अटकलवाजी ही संभव है कि यदि इस वर्ग का निर्णय प्रक्रिया पर 
प्रधान असर होता तो वित्तीय नीतियां क्या होती । यहा पर कुछ नीति विषयक मामलों 
पर भारत में 'लोकमत' की प्रवृत्ति का सर्वेक्षण कर लेना अधिक उपयोगी होगा । 
हिंदुस्तानी और एऐंग्लो इंडियन समाचारपत्र, आश्चयंजनक पूर्ण सहमति से, हर 
प्रकार के प्रत्यक्ष कराधान के विरोध में थे। दुसरी ओर उनका सुझाव था कि नमक शुल्क 
में वद्धि हौनी चाहिए। सभी परोक्ष करों में नमक कर सबसे निर्धन वर्गों को प्रभावित कर्ता 
था और प्रत्यक्ष कर केवल मध्यम और ऊंची आय वाले वर्गों पर होते थे। जेम्स विल्मन 
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के आय कर अधितियम विवाद से, जिसके विषय में हम पहले लिख आए है, प्रत्यक्ष करा- 
घान के पक्ष और विपक्ष मे वार-बार दिए गए सारे तर्क उभरकर सामने आगए थे । ब्रिटिश 
इंडियन एसो सिएशन की प्रतिक्रिया ठीक वही थी जो “संपत्तिवान 'एवं प्रवुद्ध' वर्ग की होती 
है। इसकी राय मे नमक शुल्क कराधान का 'सवसे कम आपत्ति जतक' रूप था। इस प्रकार 
के कराधान के विपरीत कुछ भी आपत्ति क्‍यों न हो, इसके बड़े से बड़े दोप आय कर 
अथवा प्रत्यक्ष कराधान की ऐसी ही किसी अन्य प्रणाली के अत्याचार, खतरे और उत्साह 
भंग करने वाले प्रभावों की तुलना मे वरदान ही सिद्ध होगे ।?« उन्मीसवी शताब्दी के 
सातवें दशक मे ऐंग्लो इंडियम पत्रिकाओ और चेंबर आफ कामसे ने निरंतर इसी प्रकार 
के तर्क दिए । कुछ उदाहरण है, जनता 'प्रसस्ततापूर्वक' परोक्ष करों को सहन करेगी। 
(मद्रास एक्जामिनर) ; जहां आय कर 'बहुत अप्रिय' है, वही नमक घुल्क 'कृपि तथा श्रम 
जीवी वर्गों की वापिक आय में से बहुत थोडी कटौती है” (बंगाल चेंबर आफ कामसं); 
आय कर ने ब्रिटिश भारत के उन 'सभी वर्गों तथा जातियो' को एकता के सुत्र में बाध दिया 
है जो सबके साथ हुए अन्याय के बारे मे सहमत है (पायनिर) ; 'निर्धन वर्गों पर' भूमि कर 
और शुल्क के रूप में कर भार नाम मात्र है (टाइम्स आफ इंडिया); लाइसेंस शुल्क और 
आय कर द्वारा अधिक उद्यमशील वर्ग “अपने परिश्रम के फल' से वचित किया जाता है 
(कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन ) ; आय कर से निष्ठावान वर्ग के साथ 'अधिकतम अन्याय 
करने के वाद अल्पतम राजस्व” की प्राप्ति हो रही है (इग्लिसमैन) | इस प्रकार के 
निरय्थक तकों के पीछे प्रयोजन स्पष्ट है।मेयो ने यूरोपीय अधिकारियो, जो भारत की 
अपनी दुधारू गाय समझते थे, अंग्रेज व्यापारियों, जिनका कम से कम समय में अधिका- 
धिक घन कमाकर इंग्लैंड मे निष्क्रिय जीवन बिताने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य 
नही था? ; और “संपन्न हिंदुस्तानियों जिनकी कराधान के संबंध मे एकमात्र धारणा निर्धन 
की आय का अपहरण ही है' की अज्ञानता, स्वार्थथरता तथा दुर्भाव के विषय मे काफी घृणा 
के साथ लिखा है।”* कौनिंग ने संपन्‍न हिंदुस्तानियो की स्वार्थी प्रकृति और ऐंग्लो इंडियन 
वर्ग के प्रत्यक्ष कराधान पर संग्रठित प्रहारों की पोल खोलने के अवसर से लाभ उठाया । 
उसने ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन से संवद्ध राजा राधाकात देव को लिखा कि “आय कर 
के स्थान पर नमक पर कर लगाने का अथे है निर्धन के बल पर घनी व्यक्तियों को छट 
द्वेना ।/१० बंबई के इंडियन इकानामिस्ट तथा सीरामपुर के फ्रैड आफ इंडिया के अतिरिक्त 
किन्‍्ही भी समाचारपत्रों ने नीची आय वाले वर्गों पर विभिन्‍न प्रकार के परोक्ष करो का 
भार हलका करने के लिए प्रत्यक्ष कराधान की आवश्यकता को कभी भी स्वीकार नही 
किया ० प्रत्यक्ष कराधान के विरुद्ध तीन्र प्रतिक्रिया थी क्योंकि सरकार ने सातवें दशक 
में पहली बार 'खामोश जनसाधारण के स्थान पर चीख पुकार मचाने वाले थोड़े से लोगो” 
पर कर लगाया था | 
प्रत्यक्ष करों के विरुद्ध एक हो जाने वाले सभी वर्गों के हित एक सदृश नही थे । 
प्रत्यक्ष कराधान की निंदा करते समय एक होते हुए भी प्रत्येक गुट अपने हितो की रक्षा 
करता था। नीची आय वाले वर्ग ने आरोही कराधान का सुझाव दिया था। सरकारी 
तथा वाणिज्यिक दपतरो मे नौकरी करने वाले क्लर्को ने समान दर के स्थान पर ऋमबरद्ध 
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पत्रों मे कुछ मुखर व्यवितियों के विचार ही भ्रकट होते थे और '“बहुत सारे खामोन्न 
व्यक्तियों के विचार मालूम करने का कोई साधन नहीं था। मेयी अंग्रेजों के स्वामित्व 
में निकलने वाले समाचारपप्रों को जो गर सरकारी यूरोपियनों (व्यापार तथा उद्योग 
में लगे हुए यूरोपियन जो “यहा पर काले लोगों से मधासभव रुपया ऐंठने के लिए आए 
थे!) के हितों का ही समर्थन करते थे और बावुओं के द्वारा निकाले जाने वाले हिंदुस्तानी 
अयवारों का जो जनसाधारण के हितों की ओर घ्याव न देकर अपने ही हित साधन में 
लगे हुए थे, घृणामिश्रित तिरस्कार के साथ देखता था ** गवर्नर जनरल तारेंस ने भी 
अनुभव किया था कि “जिस वर्ग की आवाजें सुनाई पड़ती हैं उसके और जमसाधारण के 
बीच जो मुश्किल से जीविका ही चला पाता है, साई है ।'** भारत मंत्नी को भेजे जाते वाले 
अपने एक प्रेपण मे भारत सरकार ने 'वर्गीयमत' और 'लोकमत' में भेद किया था | लोकमत 
'केवल सार्वेजविक गोध्ठियों में एकत्रित होते वाले वर्गों का ही मत नहीं होना चाहिए, 
अपितु महामहिंपी (महारानी) की प्रजा में से उन लाखों लोगों का मत होना चाहिए 
जो राजकोप में अपना योगदान करते है **** जब 868 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 
मे एक परामर्श परिषद 'जिसके सदस्य योग्य हिंदुस्तानी और यूरोपियन भद्र पुरुष होते 
थे, के गठन का सुझाव दिया था तो भारत सरकार ने इस पर अपना मत व्यवंत करते हुए 
कहा कि इस प्रकार की संस्था केवल “उन थोड़े से कर्यो के हितों का प्रतिनिध्चित्व करेगी 
जिनका स्प॒थ्ट उद्देश्य अपने आपको करों से बचाना होगा ।”** “भारत भ्रमण के लिए आए 
हुए एक अग्रेज पत्नकार के सशक्त शब्दों में ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन सामान्यतः 
“संगठित स्वार्थपरता की एक व्यवस्था” माना जाता था ।? यह सत्य है कि ब्रिटिश इंडियन 
एसोसिएशन का यथार्थ में जमीदारों का संघ होने के कारण, यू रोपियन चेवर्स आफ 
कामस की भाति ही एक सुस्पष्ट वर्ग चरित्न था। यह भी सत्य है कि यह संघ और 
हिंदुस्तानी समाचारपतन्न सामान्य लोगों के हितों की तुलना मे जमीदारों, संपत्न व्यव- 
सायिक वर्गों, दफ्तरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों इत्यादि के हितों के प्रति अधिक 
सजग थे। उदाहरण के लिए यह बात जनसाघारण पर पड़ने वाले नमक घुल्क तथा दुसरे 
अप्रत्यक्ष कर कि ऊंची दरों को इनके द्वारा समर्थंतर से प्रकट होती है, क्योकि इससे संपन्‍्त 
वर्गों के लिए आय कर, व्यवसायों पर लाइसेंस कर तथा दुसरे प्रत्यक्ष करों से, जो संपत्ति- 
बान एवं व्यवसायी वर्गों को ही प्रभावित करते थे, बच सकना संभव हो सकता था। 
तथापि भारत में एकमात्र राजनीतिक चेतना संपन्न और मुखर वर्ग को प्रतिनिधित्व न 
देना, स्पष्टतया नीति विरुद्ध होता जा रहा था! 
इस बारे में केवल अटकलवाजी ही संभव है कि यदि इस वर्ग का निर्णय प्रक्रिया पर 
प्रधान अस्तर होता तो वित्तीय नीतिया क्या होती । यहा पर कुछ नीति विपयक मामलों 
पर भारत मे 'लोकमत' की प्रवृत्ति का सर्वेक्षण कर लेना अधिक उपयोगी होगा ! 
हिंदुस्तानी और एऐंग्लो इंडियन समाचारपत्र, आश्चर्यजनक पूर्ण सहमति से, हर 
प्रकार के प्रत्यक्ष कराधान के विरोध में थे। दूसरी ओर उनका सुझाव था कि नमक छुल्क 
में वद्धि होनी चाहिए । सभी परोक्ष करो में नमक कर सबसे निर्धन वर्गों को श्रभावित करता 
था गौर प्रत्यक्ष कर कैवल मध्यम और ऊंची आय वाले वर्गों पर होते थे। जेम्स विल्‍्मन 
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के आय कर अधिनियम विवाद से, जिसके विपय में हम पहते लिख आए है, प्रत्यक्ष करा- 
घाम के पक्ष और विपक्ष में बार-बार दिए गए सारे तर्क उभरकर सामने आगए थे। ब्रिटिश 
इंडियन एसोसिएशन की प्रतिक्रिया ठीक वही थी जो 'संपत्तिवान 'एवं 'प्रवुद्ध! बर्ग की होती 
है। इसकी राय मे नमक शुल्क कराधान का 'सबसे कम आपत्ति जनक! रूप था। इस प्रकार 
के कराधान के विपरीत कुछ भी आपत्ति क्‍यों न हो, इसके बड़े से बड़े दोप आय कर 
अथवा प्रत्यक्ष कराधान की ऐसी ही किसी अन्य प्रणाली के अत्याचार, खतरे और उत्साह 
भंग करने वाले प्रभावों की तुलना मे वरदान ही सिद्ध होगे ।/ः?« उन्तीसवी शताब्दी के 
सातवें दशक में एंग्लो इडियन पत्रिकाओं और चेंबर आफ कामस ने निरंतर इसी प्रकार 
के तर्क दिए | कुछ उदाहरण है, जनता 'प्रसन्‍्नतापुर्वक” परोक्ष करों को सहन करेगी। 
(मद्रास एक्जामिनर ) ; जहां आय कर “बहुत अप्रिय' है, वही नमक शुल्क 'कृषि तथा श्रम 
जीवी वर्गों की वारपिक आय में से बहुत थोड़ी कटौती है” (बंगाल चेंबर आफ कामसे); 
आय कर ने ब्रिटिश भारत के उन 'सभी वर्गों तथा जातियो' को एकता के सूत्र मे बांध दिया 
है जो सबके साथ हुए अन्याय के बारे मे सहमत है (पायनिर) ; 'निर्धन वर्गों पर' भूमि कर 
और शुल्क के रूप में कर भार नाम मात्र है (टाइम्स आफ इंडिया); लाइसेंस शुल्क और 
भाय कर द्वारा अधिक उद्यमशील वर्ग 'अपने परिश्रम के फल से वंचित किया जाता है 
(कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन ) ; आय कर से निष्ठावान वर्ग के साथ "अधिकतम अन्याय 
करने के वाद अल्पतम राजस्व” की प्राप्ति हो रही है (इंग्लिसमेन) ।** इस प्रकार के 
निरथंक तकों के पीछे प्रयोजन स्पष्ट है।मेयो ने यूरोपीय अधिकारियों, जो भारत को 
अपनी दुधारू गाय समझते थे, अंग्रेज व्यापारियों, 'जिनका कम से कम समय में अधिका- 
धघिक धन कमाकर ईंग्लैड मे निष्क्रिय जीवन बिताने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य 
नही था! ; और 'संपन्‍्न हिंदुस्तानियों जिनकी कराधान के संबंध मे एकमात्र धारणा निर्धन 
की आय का अपहरण ही है' की अज्ञानता, स्वार्थपरता तथा दुर्भाव के विषय मे काफी घृणा 
के साथ लिखा है।** कैनिंग ने सपन्‍न हिंदुस्तानियों की स्वार्थी प्रकृति और ऐग्लो इंडियन 
वर्गों के प्रत्यक्ष कराधान पर संगठित प्रहारो की पोल खोलने के अवसर से लाभ उठाया । 
उसने शक्रिठिश इंडियन एसोसिएशन से संबद्ध राजा राधाकांत देव को लिखा कि आय कर 
के स्थान पर नमक पर कर लगाने का अथ्थ है निर्धन के वल पर घनी व्यक्तियों को छट 
देना ।'१० बंबई के इंडियन इकानामिस्ट तथा सीरामपुर के फ़ैड आफ इंडिया के अतिरिक्त 
किन्‍्ही भी समाचारपत्रो ने नीची आय वाले वर्गों पर विभिन्‍न प्रकार के परोक्ष करों का 
भार हलका करने के लिए प्रत्यक्ष कराधान की आवश्यकता को कभी भी स्वीकार नही 
किया ।/ प्रत्यक्ष कराधान के विरुद्ध तीत्र प्रतिक्रिया थी क्योंकि सरकार ने सातवें दशक 
में पहली बार खामोश जनसाधारण के स्थान पर चीख पुकार मचाने वाले थोड़े से लोगो! 
पर कर लगाया था | 
प्रत्यक्ष करों के विरुद्ध ऐक हो जाने वाले सभी वर्गों के हित एक सदृश नही थे । 
प्रत्यक्ष कराधान की निदा करते समय एक होते हुए भी प्रत्येक गुट अपने हितों की रक्षा 
करता था। नीची आय वाले वर्ग ने आरोही कराधान का सुझाव दिया था । सरकारी 
तथा वाणिज्यिक दफ्त रो में नौकरी करने वाले क्लकों ने समान दर के स्थान पर ऋमबद्ध 
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मान की आवश्यकता के बारे में सरकार के पास स्मरणपत्र भेजा ।० वेतन भोगी वर्ग, 
जिन पर भारी कर लगाए गए थे, 'बनियो, साहुकार तथा पारसी करोड़पतियों की भोर, 
जो ब्रिटिश शासन के लाभ उठाते हुए भी करों से बचे हुए थे, ईर्ष्या के साथ देखते थे ।* 
व्यवसायी तथा उद्यमी वर्ग कर के अनोचित्य पर रुप्ट थे, क्योकि वह उनकी अपनी आप 
जो 'परिश्रम का फल” थी ओर लगान निष्किय जीवियों पूजी निवेशकों, जमीदारों तथा 
संपत्तिधारी की निष्क्रिय व्यक्तियों की आय में अंतर नही करता था ।४ व्यापारी इसलिए 
ऋद्ध थे कि 'संपत्ति जब निष्कय पड़ी रहकर स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य का भता 
नही करती तब तो वह कर मुवत होती है, परंतु जैसे ही उसे उत्पादन काय में लगाया जाता 
है और वह देश के साथ-साथ संपत्ति के स्वामी के धन और समृद्धि में वृद्धि करने लगती 
है, उस पर कर लगा दिया जाता है ।”** ऐंग्लो इडियन मत आय कर के स्थान पर अथवा 
उसके अलावा भी, उत्त राधिकार कर के पक्ष में था, क्योकि उत्तराधिकार कर मुख्य रुप 
से वास्तविक संपत्ति के मालिक भारतीयों पर ही पड़ना था, और अंग्रेज जो घन कमा 
लेते के बाद स्वदेश लौट जाते थे, इस कर से वचे रह सकते थे ९7 इन सभी वद्धहित गुदों 
द्वारा दिए गए अलग-अलग तके एक विंदु पर पहुच कर मिल जाते थे कि उनकी आय पर 
लगाए गए प्रत्यक्ष कर, जैसा कि ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा था 
“अनुपयुकत और अनैतिक' थे। 
यह ध्यान देना वडा ही कौतूहलपूर्ण होगा कि इस काल में सार्वजनिक विवादों मे 
नीतिशास्त्न और अर्थशास्त्र के प्रश्न बहुधा मिल जाते थे और फिर इन्हे एक-दूसरे से पृथक 
नही किया जा सकता धा। इसका एक अच्छा उदाहरण अफीम का प्रश्म है। इग्लैंड और 
भारत मे बहुत बड़ा मत नैतिक व अन्य आधारो पर अफीम के व्यापार के विरुद्ध था। 
एक अवसर पर श्री ब्राइट ते कहा था कि इससे अधिक बुरा व्यापार अथवा यो कहे कि 
ऐसा व्यापार जिसके परिणाम इससे अधिक घृणित हों संभवतः अफ्रीकियों को उनके देश 
से अमरीकी महाद्वीप ले जाने के अतिरिक्त दूसरा नही रहा है :** कई वर्षों तक निरंतर 
अनेक संसद सदस्यों ने जिनमे कर्नेल साइक्स, किनैंडं, आर० एन० फाउलर, सर डब्ल्यू? 
लाउसन, स्टीफन केव, एम० फाउलर आदि थे, विशेष रूप से अफीम के व्यापार के साथ 
सरकार के प्रत्यक्ष संबंध के कारण उसके नैतिक दृष्टि से निदनीय स्वरूप की ओर ध्याव 
आकषित किया ।** भारतीय विपयो पर लिखी गई पुस्तकों में से दो पर यहां विचार 
किया जा सकता है। इनमें से एक डोनाल्‍ड मंयेसन द्वारा लिखित “ब्हाट इज ओोषियम 
ट्रेड' है। इस पुस्तक में दावा किया गया था कि “अफीम द्वारा किया गया अनथथे चीन मे 
ईसाई धर्म की स्वीकृति में एक सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुआ ।/?" कभी-कभी यह तक दिया 
जाता था कि अफीम पर एकाधिकार ब्रिटेन के मदिरा पर कर से बुरा नही है। मैयैसन 
लिखता है 'परतु यह तुलना पूर्ण नहीं है। जिस प्रकार भी राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, 
मदिरा से प्राप्त होने वाला राजस्व उसमे सर्वश्रेष्ठ है क्यों कि एक ओर तो इससे सरकार 
की आय मे वृद्धि होती है और दूसरी ओर यह लागत को बढाकर इस हानिकर पदार्थ के 
उपभोग को कम करता है। सरकार को अफीम से राजस्व पहले तो इस विवाशकारी 
पदार्थ के उत्पादन से और फिर निषेधाज्ञाओं और निर्मल एवं गँर ईसाई राष्ट्र, विसकी 
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नैतिक भावनाओं को हमारे कार्य से धक्का पहुचता है, के विरोध के बावजूद उपभोग को 
प्रोत्साहन देकर प्राप्त होता है ।7 “दि गवर्नमेट धाफ दि ईस्ट इंडिया कपनी एंड इद््स 
मोनोपलीज और दि यथग इंडिया पार्टी एड फ्री ट्रेड! नामक पैफलेट में अफीम के 
एकाधिकार को अतीत का कालदोपयुकत अवशेष कहकर इसकी निंदा की गई। लेखक 
माल्कम लेविन का कहना था कि सभी एकाधिकार बुरे है, परतु अफीम पर एकाधिकार 
इन सबमे बुरा है।”* उन्‍्नीसवी शताब्दी के आठवें दशक में सरकार द्वारा अफीम के 
व्यापार के विरोध में मत बहुत सवल हो गया और 874 मे अफीम के व्यापार पर 
प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन पूर्ण रूप से संगठित था। इसी वर्ष भारत मे अफीम 
विरोधी समाज की स्थापना की गई ।7# 
भारत मे ऐँग्लो इंडियन समुदाय के एक वर्ग का मत सरकार के अफीम पर 
एकाधिकरार के विरुद्ध था। 'फ्रैड आफ इंडिया' ने लिखा कि इस प्रकार का एकाधिकार 
उतना ही अशोभनीय था जितना कि महामहिषपी (महारानी) के स्वामित्व मे मदिरा 
की दुकानें चलाना ।/ एकाधिकारों में अतिम अफीम का एकाधिकार तो 'हमारे प्रशासन 
के लिए कलक' है (7 यह अकारण ही आरोप नहीं लगाया गया था कि सरकार न 
केवल अफीम का उत्पादन ही, अपितु उसमें सट्टेबाजी भी कर रही है।* यह एकाधिकार 
“पुराने दिनो के वाणिज्यिक भ्रप्टाचार' की अप्रिय विरासत है ।” नैतिक तकों के अलावा 
आशिक तर्क भी दिए मए। मुक्त व्यापार के सबंध में दिए जाने वाले सामान्य तर्क भी 
दिए गए और यह सुझाव दिया गया कि एकाधिकार के स्थान पर उत्पादन शुल्क 
(एक्साइज ड्यूटी) प्रधाली उतनी ही लाभप्रद होगी 7* बंगाल की एकाधिकार प्रणाली 
क्रत्रिम थी और उसकी अपनी कठिन समस्याएं थी। 'फ्रैड आफ इंडिया' ने लिखा कि 
प्रत्यक्ष उत्पादन प्रणाली में माग और पूर्ति के बीच ऐसा कोई सहज संबंध नही होता 
जिसकी समाज के नियमों को आवश्यकता पड़ती है और जो हस्तक्षेप न होने पर, प्राप्त 
हो जाता है***/”** परतु अफीम के व्यापार मे सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध तके का मर्म 
आधिक न होकर नैतिक था। समस्या के नैतिक पक्ष के विपय में अधिकाश ऐग्लो इंडियन 
पत्रिकाओं के साथ-साथ भारतीयों के स्वामित्व में निकलने वाली पत्रिकाए भी उदासीन 
थी । यह नही भूलना चाहिए कि अफीम का दम लगाने के हानिकर प्रभाव भारत की 
तुलना में चीन मे अधिक देखे गए । “इंडियन इकानामिस्ट' मे लिखा कि 'भारत सरकार 
एकाधिकार अपने पास इसलिए रखे हुए है क्योंकि कोई भी इसके परित्याग के बारे में 
योजना दे पाने में समर्थे नही है। प्रत्येक राजनीत्कि नेता यह देख सकता है"** कि वह 
अपने पास एकाधिकार अफीम का उपभोग संपूर्ण देश मे फैलने से रोकने की विशुद्ध तथा 
सच्ची अर्काक्षा से रखता है। साथ ही इससे यथासंभव कम उत्पादन से अधिक से अधिक 
संभव राजस्व की प्राप्ति होती है |" दादाभाई नौरोजी ने स्पष्ट रूप से अफीम विरोधी 
समिति को कहा था कि अफीम के व्यापार पर प्रतिवध लगाने के संवध में 'आपके साथ 
सभी हिंदुस्तानियों की सहानुभूति नही है |” वे जानते थे कि अनेक भारतीय समाचार 
पत्ों की राय में अफीम से शआ्राप्त होने वाला राजस्व छोड़ा नहीं जा सकता था |४ व्यवितत- 
गत रूप से नौरोजी अफीम के व्यापार को नैतिक दृष्टि से घृणास्पद मानते थे। 855 मे 
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जब थे बंबई की एक फर्म से संबद्ध हुए तो उनकी एक स्पष्ट शर्त यहू थी कि उन्हें अफीम 
से संबंधित कोई कार्य नही दिया जाएगा ।* परंतु सारे भारतीयों का यह मत नहीं था।? 
कुछ विरले अपवादों को छोड़कर भारतीयों के स्वामित्व में मिकलले वाले समाचारपत्र 
अफीम के प्रश्न से संबंधित नैतिक पहलू पर चुप थे ॥8 
अधिकारी अफीम व्यापार विरोधी आंदोलन के घिपय में अनभिन्न नही थे। इस 
पदार्थ की खेती और विक्री अनैतिक है, इस तर्क के विपय में लार्ड स्टेनले ने सरकारी 
दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा कि ,मैं इस तक को अयुक्तियुवत और सरकार के 
कार्यों के विषय में गलत सिद्धांत पर आधारित मानता हूं'“*॥* अफीम विरोधी 
आंदोलनकारियो के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए थे। किसी 
अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक 'दि ओपषियम रेवेन्यू आफ इंडिया' में आधिक 
आधार पर अफीम के एफाधिकार को बनाए रयने के समर्थन में तक॑ दिए गए थे। पुस्तक 
में दावा किया गया था कि अफीम के उपभोग के हानिकर दोपों को बहुत बढा चढा कर 
बताया गया है ।१९ एक अन्य पै फलेट लेखक ने अफीम से प्राप्त होने वाले रृजस्व को इस 
आधार पर ठीक बताया कि इससे भारतीयों को कर भार से कुछ मुक्ति मिलती थी।* 
एक तीसरे लेखक ने प्रश्न किया कि 'यदि इन निस्तेज उपदेशको की वन आए तो अफीम 
से प्राप्त होने वाले राजस्व के घिना भारत क्या करेगा ?5$ एस० लैग ने तर्क दिया कि 
इम्लैड में मदिरा के कराधान से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में अफीम से राजस्व 
न तो अच्छा है और न ही अधिक खराब है ९ चाल्से ट्रेवीलियन मे भी ठीक इसी तर्क 
का प्रयोग किया । उसने लिखा कि “अफीम से राजस्व का नैतिक औचित्य ठीक वही है 
जो इंग्लैंड भे मदिरा पर उत्पादन शुल्क का है। क्या अफीम पर यथासंभव ऊंचा कर 
लगाकर उसके उपभोग को रोकना अधिक अच्छा है अथवा उसकी खेती और निर्यात की 
पूर्ण रूप से मुक्त छोड़कर चीनियों को अपने प्रिय स्वापक मे लीन रहने के साधत तैयार 
करना ठीक है ? ० यह केवल आडंवरपूर्ण प्रश्न था और ट्रैवीलियन के विचार से इसका 
स्पष्ट उत्तर यही था कि हर दृष्टि से पहला विकल्प ही श्रेष्ठ है ।' यदि यह वाछनीय भी 
हो तो भी अफीम की खेती और उपभोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा पाता असंभव 
था | सर जान स्ट्रैची तथा कनेल रिचर्ड स्ट्रंची ने निश्चयात्मक ढंग से कहा कि न केवल 
अफीम का उपभोग छुछ लोगों को पकको आदत है, वल्कि यदि यह थोड़ी मात्रा में ली 
जाएं जैसा कि सिख और राजपूत करते है (थे पोस्त के काढ़े के रूप में अफीम का सेवन 
करते थे) तो यह लाभप्रद भी हो सकती है।* उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि 
अफीम की आपूर्ति का एकमात्र स्रोत भारत नही है इसलिए अफीम का नियत बंद कर 
देने पर भी चीनियों को इससे अनिवार्य रूप से कोई लाभ नही हीगा। वास्तव में चीन के 
भीतरी प्रदेशों के सामान्य लोग स्वदेश में उत्पादित अफीम पर निर्भर थे, केवल वढीय 
प्रांको के सम्पन्न लोग ही उत्तम श्रेणी की भारतीय अफोम खरीद पाने मे समर्थ थे।” 
इसके अतिरिकत भारतीय हिंतों को भी तो ध्यान मे रखना था। भारत का यह विरला 
सौभाग्य था कि वहू अपने एक ही उत्पाद से और अपने लोगों पर कर लगाए बिना भारी 
राजस्व प्राप्त करने मे समर्थ था। स्ट्रैंची को इस आशा से कि चीनियो को उनकी इच्छा 


समृद्धि का लीला रूपक 25] 


के विरुद्ध अफीम के उपभोग से रोका जा सकेगा, उस लोगों के प्रकट एवं महत्वपूर्ण हितों 
के त्याग के लिए जिनके कल्याण के लिए भारत सरकार महावतम कर्तव्यपालन की दृष्टि 
से प्रतिश्रावद्ध थी, कोई कारण दिखाई नही दिया |” जो लोग अफीम के व्यापार को 
नैतिक दुष्टि से गलत मानते थे, उन्हे भी यह स्पष्ट नही था कि राजस्व के इतमे अधिक 
लाभप्रद और अपरिहार्य स्नोत को किस प्रकार छोड़ा जा सकता है। मेयो ने जिसे अफीम 
के प्रश्न पर 'नोकोपकारकों की बकवाद के प्रति गहरी तिरस्कारपूर्ण घृणा थी, स्वीकार 
किया कि 'अफीम संवंधी स्थिति “*हमपारे यश पर सबसे गहरा कलंक है ।*९ परंतु क्या 
बंगाल की एकाधिकार प्रणाली का उत्पाद शुल्क प्रणाली मे परिवर्तन 'हमारे कुछ दुर्बल 
भाइयो के अंत:करण पर मरहम का कार्य करने के अतिरिक्त कुछ और हो सकेगी ।/*” 
मेयी ने फ्रेर को लिखा कि 'प्रत्यक्ष क्रय विक्रय न करके पारगमन और आबकारी कर द्वारा 
राजस्व उगाह कर हम इस सबंध में उत्तरदाय्रित्व से बच सकते है, यह मेरे विचार से 
भ्रम है। कोनिश तथा आयरिश्ञ तटो के पुराने जमीदार कभी-कभार ही स्वयं तस्कर 
व्यापार करते थे। परंतु वे उसे प्रोत्साहन देते थे और अपने काश्तकारो द्वारा चोरी से 
लाए गए माल पर भारी महमूल लगाते थे। हम अपनी प्रजा को (अफीम का) व्यापार 
करने की छूट व प्रोत्साहन देकर भारी कराधान द्वारा बहुत अधिक लाभ अजित करने के 
प्रस्ताव को स्वीकार करने के विरुद्ध है। यह व्यवस्था एक मिनट भी नही चलनी है। 
मैं भारी राजस्व के त्याग को, जो हमें बंगाल प्रणाली के स्थान पर पश्चिमी (वँबई की ) 
प्रणाली के अपनाने पर करना होगा, मात्र उस नैतिक श्रेप्ठता के लिए बाछनीय नहीं 
समझता जिसे समझने के लिए भी मेरे जैसे सामान्य प्राणियों की बुद्धि से कहीं अधिक 
प्रखर बुद्धि होती चाहिए ।** 
सरकार की अफीम विरोधी नीति को पैशाचिक बताना, जैसा कि अफीम विरोधी 
आदोलनका रियों की आदत थी, अत्युक्ति होगा । धर्मोपदेशको के दृष्टिकोण से यह नीति 
असमर्थनीय थी, परंतु भारत के व्यावहारिक प्रशासक केवल “भावुकता' के बहाव में नही 
आए ।” इस प्रश्न पर सरकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण का सारांश निम्नलिखित 
उद्धरण में आ जाता है। “इस देश को अच्छी और सस्ती अफीम में स्वाभाविक 
एकाधिकार प्राप्त है । यदि कोई भी गंभीरतापूर्वक यह तक देता है कि यह स्वभाविक 
लाभ जो भारत को विधाता से मिला है, चीनियों के कारण पोस्त की खेती निपिद्ध करके 
कृत्रिम झूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए तो इस तक को उसके ही भाग्य पर छोड़ 
दिया जाना चाहिए*““यह भारत सरकार की नीति हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसे 
यथासंभव सहज ढंग से होने दे । राजकोप को इस एकाधिकार से लाभ मिलता है और 
साथ ही इतनी ही राशि के किसी अधिक असुविधाजनक कराधान से बच पाना भी 
सम्भव हीता है ।*०९ 
कराधान संबंधी ये दो मत थे : पहला, कराधाव का उद्देश्य राजस्व की प्राप्ति 
हैं। दूसरा, कर का प्रयोग समाजिक और नैतिक दृष्टि से अवाछनीय वस्तुओं का उपभोग 
रोकने के लिए नैतिक अनुशासन के रूप में किया जा सकता है। इन दो भततों के बीच 
टकराव उत्पाद शुल्क संबंधी विचार विमर्श में भी लक्षित होता है। 
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उत्पाद शुल्क (क) गांजा और अफीम जैसे स्वापकों से; (ख) भारत मे यू रोपीय 
ढग से तैयार की जाने वाली शराब पर शुल्क के रूप में; तथा (ग) 'देशी शराव' पर 
शुल्क के रूप में सग्रह किया जाता था । जैसा कि हम अन्यत्र वर्णन कर चुके हैं मालवा और 
बंगाल की अफीम एजेंसियो के नियंत्रण मे अफीम का व्यापार था। बंगाल में अफीम 
पर सरकार का एकाधिकार था । मालवा बंबई में होकर जाने वाली अफीम पर पार- 
गमन शुल्क लगता था । बंगाल में नमक पर एकाधिकार की भांति ही भारत में अफीम के 
होने वाले उपभोग पर उत्पाद शुल्क राजस्व वस्तुत: एकाधिकारी का लाभ ही था। सर- 
कार लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के माध्यम से जनता को अफीम बेथती थी और सीमा 
शुल्क राजस्व मे लाइसेंस शुल्क जुड़ जाता था। गाज की विक्री पर लाइसेंस शुल्क था 
और उसकी खेती के लिए भी लाइसेंस लेना आवश्यक था। स्वापको की कृषि के निषेध 
तथा इस संबंध में लाइसेंस प्रणाली से इनके उपभोग की आदत को बढ़ने से रोकने मे 
सहायता मिलती थी। 87] मे कृषि, राजस्व, तथा वाणिज्य विभाग ने इन स्वापकों 
के हानिकर प्रभावों के वारे मे एक सर्वेक्षण किया और पाया इनके प्रभाव बहुत ही 
खतरनाक होते है जिनमे पागलपन भी था ।भ यूरोपीय ढंगों से बनाई जाने वाली 
शराबों पर विदेश से आयातित ऐसी हो शराबो पर लगनेवाले सीमा शुल्क के बराबर ह्दी 
शुल्क था। 
देशी शरावों पर शुल्क संग्रह को दो प्रणालियां थी। एक भभका शुल्क प्रणाली 
(आउट ह्टिल सिस्टम) के नाम से ज्ञात थी । इस प्रणाली के अंतर्गत शराब बनाने के 
भभकों पर स्थित ईनिक कर था और शराब के खुदरा विक्रेता को लाइसेंस शुल्क देना 
होता था जिसका समय विशेष में शराब की विक्री की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता 
था ।!%* जिला अधिकारियो द्वारा किए जाने वाले नीलाम मे विक्रेता एकाधिकार सरूर्ण 
अधिकार) खरोदता था । वस्तुतः यह शराव बेचने का अधिकार इजारा करने की प्रभात 
थी। इजारेदार उसी कस्बे अथवा शहर में दुकानें खोल सकता था जिसके लिए उसे इजारा 
मिला होता था| यह विश्वास किया जाता था कि इस प्रणाली में भारी संख्या में शराब, 
यानों और शराव की दुकानों के खुलने पर रोक रहेगी। इस प्रणाली का दोप था कि 
इसमे लाइसेंस पा जाने वाले व्यक्ति को यथासंभव भारी मात्रा में शराव बेचने की प्रेरणा 
मिलती थी वयोकि लाइसेंस शुल्क पहले ही निर्धारित हो जाता था और इसका शराब 
की बेची जाने वाली मात्रा से कोई संबंध नही होता था । इसलिए विक्रेता का स्वाभाविक 
प्रमाल यही होता था कि वह अधिक से अधिक मात्रा मे शराव बेचकर यथासंभव अधिक 
लाभ अजित करे। बंगाल सरकार ने संद्वस्त होकर देखा कि लोगो में शराव पीने की 
आदत वढ़ रही है। इसके लिए शराब के व्यापारी ही उत्तरदाई ये। (“जिनका लास 
क्षेवल इस बात पर ही निर्भर होता था कि वे शराव के उपभोग को कितना बढ़ा सकते 
है") ।!० बंगाल सरकार के अनुसार यह 'इस देश में हमारे प्रशासन के लिए सबसे वह 
कुलंक फी बात हैं ।”* उत्पादन शुल्क की दूमरी प्रणाली सदर शराव कारखाना प्रणाली 
के माम से थी ।'०* इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत शुल्क की 
राशि वास्तविक उपभोग के लिए उपलब्ध होने वाली मात्ता पर निर्भ < होती थी 7 


रे 
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इस प्रणाली को सदर शराव कारखाना प्रणाली (सदर डिस्टिलरी सिस्टम) इसलिए 
कहा जाता था क्योकि सरकार ने केंद्रीय शराव कारखाना स्थापित कर दिया था जिसमे 
वे लोग शराब का उत्पादन करते थे जो इसकी उत्पादित मात्रा पर शुल्क देते ये। इस 
प्रकार उत्पादित शराब को ये विक्रेताओं को दे देते थे जिन्हें एक लाइसेंस शुल्क देना 
होता था ।” भारत सरकार आबकारी प्रशासन पर लगाए गए इस आरोप का निराकरण 
करने के लिए उत्मुक थी' कि भभका शुल्क (आउट स्टिल सिस्टम) प्रणाली के अंतर्गत 
आबकारी विभाग ने शराब के उपभोग को थोपकर राजस्व में वृद्धि करने का प्रयास 
किया है ० परंतु सदर शराव कारखाना: प्रणाली लागू करने के लिए इमारतों और 
व्यवस्था पर भारी व्यय करना आवश्यक था | इसलिए इस प्रणाली को बहुत धीरे-धीरे 
ही लागू किया जा सकता। हिंदुस्तानी समाचारपत्र लोगों में शराब पीने की आदत 
फैलमे से न रोक पाने के लिए सरकार की आलोचना कर रहे थे। धर्म प्रचार का पूर्वगृह 
रखने वाले समाचारपत्र भी 'सरकार द्वारा नशैवाजी के विस्तार! की आलोचना 
करते थे ।० 
इस सबंध में सरकारी अधिकारियों की घोषणाएं यदि मनोरजक नही तो उत्झन 
में डालने वाली अवश्य थी | 'ऐसा विश्वास है कि (आवकारी) प्रशासन की उपयुक्त 
प्रणाली में राजस्व और नैतिकता के उद्देश्य समान होंगे।'!!" सरकार का लक्ष्य 'उत्पादन- 
शुल्क के रूप मे इतना अधिक राजस्व एकत्रित करना था जिससे स्वापक तथा शराब का 
उपभोग करने वाले हतोत्साहित हो जाएं ॥!!! इन आदशों को व्यावहारिक नीति में 
परिणत कर पाना कठिन था । 
सरकार के अधिकारी प्रवक्‍ताओं की राय में स्टांप कर “विशिष्ट लाभकारी 
राणस्व' का स्रोत था। विल्सन का विचार था कि दुकानदारों, व्यापारियों तथा बैकरों 
पर, जो न्याय एवं व्यवस्था की प्रणाली का लाभ उठा रहे थे, इस सर्चीली प्रणाली का 
व्यय पूरा करने के लिए न्यायोचित ढंग से कर लगाएं जा सकते थे ।7? अतः 860 में 
स्टाप कर में 00 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई, और 86। में इसमें पुनः थोडी सी वृद्धि 
की गई। इस प्रकार स्टाप राजस्व जो 857-58 मे केवल 45.6 लाख रपये था, 860-6] 
में बढ़कर .]8 करोड़ रुपये हो गया । सरकार के लिए वाणिज्यिक संव्यवहार (लेन- 
देव यंबंधी कागजात (जैसे हुंडी, वोड. विनिमय बिल) पर स्टांप घुल्क लगाकर राजस्व 
में वृद्ध करना उचित था, पर अदालती एवं विधिक कायजात (जैसे वादपत्न, याचिका, 
जमीत रजिस्ट्री की दस्तावेज इत्यादि) पर स्टांप घुल्क लगाना वस्तुत्त: 'न्याय पर करः 
था ।!!? दस्तावेजों की सरकारी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए संपन्न व्यापारी तथा 
बँंकर उन पर सगाए जाने काले स्टापो के लिए सहर्ष भुगतान करते ये, परंतु जो लोग 
न्याय पाने के लिए न्यायालयों की शरण मे पहुंचते थे उन पर कर लगाना उचित माना जा 
सकता था। सरकारी मत था कि इससे अत्यधिक मुकदमेवाजी पर रोक लगेगी । यह 
समझा जाता था फि लोगों को मुकदमेवाजी अत्यधिक प्रिय है ।7+ १ 
भारतीय समाचारपत्र भारत सरकार के भारी सैन्य व्यय वी निंदा करने मे 
लगभग एकमत थे। “मारतोय राजनीतिज्नों की एक विचारधारा के अनुसार सरकार 
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“किया गया वही यूरोपीय रेजिमेटों को अछूता छोड़ दिया गया !* यह दिद्िद झा 
अधिकांश सैन्य व्यय यूरोपीय सैविको पर होता था, जिनकी भर्ती, परिदहद- अफाए 
भोजन और सेवा की समाप्ति पर दी जाने वाली पेंशन पर भारी सर्च लाझा था : सं 
हिंदुस्तानी समाचारपत्र ने एक दिलचस्प सुझाव दिया। सुझाव यहा डे दुददेदेर 
अफसरों से कम वेतन पर नियुक्त हिंदुस्तानी अफसरों को रेडिसेंडर 
चाहिए ।!/ परतु उन दिनों इस प्रकार के विचार को सरकार क् अहुनेदन सिलेंडर 
संभावना नहीं थी। संन्‍्य विद्रोह ने अंग्रेजों के मन में 
गहरा अविश्वास और सेना में यूरोपीय लोगों को वहुलठा छे 
बैठा दिया था। जब ]87! में भारतीय वित्त के संबंध में उरेद 

कामंस की प्रवर समिति का गठन है आ, तब सैन्य व्यय के +रन 
में आया। बंबई ईस्ट इंडिया एसोशियन ने भारत मंत्री द्ै दृूज रा चिशा 
की कि सैन्य व्यय को जो इतना वढ गया था कि झउन्ड इए 
था, प्रवर समिति की जाच के दायरे में लाया बाबा 
परिणाम से भारतीय समाचार पत्तों मे व्यक्त इद्ध रद व्द्ढूँ 
खच्े, जो इंग्लैंड द्वारा उठाए जाने चाहिए ये, झसद रन शेप हिट बट के 4६ 













एसोसिएशन ने निवेदन किया कि 'यथप्रि हृहाय्य व्त्र किडिट मरी बढ़ नही है कि 
भारत सरकार भारत मत्री और उसकी प्ररिपर के विपर हें लिपक दे ऋबका उसके बजट 
में सशोधन करे, तथापि यदि भारत मत्री #रर विद रहस्य हे दम्ड टुछ साय प्रकाशित 
हो तो करदाता को वित्तीय स्थिति को सहज जाररे का अववर विछ सकेया 4४ 
पका सुसात वर अमल करने का झट सस्द्ा स्टींयीर सकी। दुछ दिदुस्तानी 
समाचारपत्नों की या व की तुतदा नें बह छुद छंद कपडे वा । बवरई की एक प्रमुख 
मं 4 77: :777772// 

र है पवयाय साफ सन के कीनिद भी होना खादिए । स्यत 
गोफ्तार' सहमत था कि वे अधिकार सीजित दूत ही बाड़िए ॥० वदूदु बेद्रियर्ट कर्मी 

के कप वो के बब्िक विस्तृत विवरण की मय की गई थी। हल 
दादाभाई नौरोज रा 


जी ने 867 मे हदन $ ईट इंडिया एसी बीए 
मे पढ़ें गए अपने लेख में प्रजक्तन थ्र 3 %27880 28 # 








8272 ुत हिया हि 829 मे 36 वर्षो में यृह 6, 
मे इग्लैंड को दन करोड़ पौडका हसातिसा हुआ है। सीरोजी के बहु कार 
एकत्रित राजस्व का एड चौयाई भाग कक 5 /&4 हूं। मोराजी के ना 
5 चयाई भाग देश ते बाहर इस ड घुला गया 0 8 
का वास्‍्तविक महत्व कुछ भी क्यों कहो का डर घला ४2223 
पड़ा | बंबई के ग्नका भारतीय लीक ( 
परवरे कक इव्या एोडियन ने भारत मंत्री में दवाउा ४५४०४ 
ब्नर है द्वारा भृह बर्चों के बारे मे जांच कराने थी गाय हर 
री फास्ट ने आर» मरी देत्त तथा है; के किन ते 
आंकड़ों को सहायता है कप हरे सोगों ये, शिवा: 
* पहायता से शपत्तिसिकास' के .रिद्धांत की. इर्लिं 
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था, पहले ही 'संपत्ति-निकास' पर ध्यान दिया था। फास्ट ने भारतीय सोकमत को बहुत 
प्रभाविते किया ।!!! उसने लिखा कि यह जानकर मन मे शंका उत्पन्न होती है कि भाख 
के राजस्व का बढता हुआ अनुपात भारत मे यर्च नही हो रहा है।!*! 

उन्‍्नीसवी शताब्दी के भारत की विशिष्ट सरकारी शब्दावली में 'गृह यर्च' से 
तात्पये उन विदेशी खर्चों से होता था जो इंग्लेड भारत मंत्री के कार्यालय ह्वारा ब्रिटिश 
मुद्रा में किए जाते थे। 860-65 की अवधि में इंग्लैड में शुद्ध भुगतान का वापिक औमत 
94 लाख पौड था और इसी दशक के उत्तराद्ध का औसत 95 लाख पोंड | भारत मंत्री 
द्वारा इंग्लैंड में किए जाने वाले इन गृह खर्चो पर भारत सरकार का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण 
नही था। जिस अवधि का इस पुस्तक में अध्ययन किया गया है, उसमें भारत मंत्री द्वारा 
तैयार किए गए इंग्लैंड में प्रत्याशित व्यय प्रावकलर्नों को भारतीय बजट में दो बार कम 
किया गया था । दोनों वार भारत मंत्री ने भारत सरकार और वित्त सदस्य को इस 
संबंध में जोरदार शब्दो में फटकारा था और गृह खर्चों के बजट में संशोधन करके उन्हें 
बढ़ा दिया गया था। भारत मंत्री ने वें आथिक नीतियां निर्धारित कीं जिनके द्वारा इंग्लैंड 
में भुगतान होने थे। इस कार्य के लिए कुछ तिर्धारित रीतियां थी। इंग्लैंड मे भारत पर 
लिखे यए विनिमय बिल तथा तार द्वारा हस्तातरण, भारत से सोने चादी का प्रेपण, 
इंग्लैंड में जुटाए गए ऋण, प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) रेल कंपनियों से हुई प्राप्तियों का 
उपयोग इत्यादि ।. 

गृह खर्चो की मुख्य मर्दे निम्नलिखित थी: 

(।) ऋण पर ब्याज: इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरघधारियों को दिया 
जाने वाला लाभाश सम्मिलित था। 834 से 874 तक इन्हें 6,29,970 पौड दिया 
गया था (874 में इन शेयरों का परिशोधन हो गया ) । इंग्लैड मे लिए गए ऋणों तया 
लंदन पर काटे गए बिलों के द्वारा शोधित भारतीय ऋणों पर व्याज एक बहुत बडी मर्द 
था। हम देख चुके है कि भारत का लोक ऋण हमारे इस अध्ययन की अवधि मे किसे 
प्रकार वढा है। 856-57 में इंग्लैंड में ब्याज का भुगतान केवल 8,89,000 पौंड था। 
860-65 मे औसत वापिक व्याज भार 20.3 लाख पौंड और 865-70 में 20.8 ला 
पौंड था। कर 
(2) भारत के निमित्त भडार: भारत पर इंग्लैंड में सिविल विभार्गो 
(जिनमें लोक निर्माण विभाग, टकसाल, तथा डाक व तार विभाग सम्मिलित ये), सेता 
तथा नौ सेना के लिए खरीदे गए मंडारों की लागत प्रायः 0 लाख पौंड से अधिक 
थी और विरले ही ]5 लाख पौंड से अधिक होती थी। इंग्लैंड से भंडारों की प्राप्ति पर 
नियंत्रण एक गंभीर समस्या था। 862 मे सरकार के विभिन्‍न विभागों को आदेश दिया 
गया कि वे इग्लैंड से भंडारो की सीधो मांग न करें। भंडार संबंधी मांगें भांरते मत्री के 
पास भेजने से पहले वित्त विभाग उनकी जाच पड़ताल करता था। भारत सरकार के 
अनुरोध पर भारत मंत्री ने इंडिया आफिस में भडार संवधी सभी माँग पत्रों की जांच- 
पड़ताल और उन पर अंतिम रूप से स्वीक्ति देने से पूर्व उनकी पिछले वर्षो में सामग्री कै 
इस्तेमाल की मात्रा से तुलना करने का नियम बना दिया था ॥7!! सैन्य वित्त विभाग से 
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संबद्ध कल वाल्फ सैन्य ख्चों में कमी करने का प्रयास कर रहा था, उसने सैन्य भंडारों 
को की जाने वाली आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम बनाए ।!** भारत मंत्री 
ने भारत सरकार से आग्रह किया कि यदि भारत में कामज तथा लेखन सामग्री कम कीमत 
पर मिलता संभव हो तो उसे प्राप्त कर इंग्लैंड में भंडार पर खर्चों में कमी की जाए [** 
866 में भारत मंत्री ने भारत सरकार से पुनः आग्रह किया कि वह इंग्लैंड में भंडारों 
पर खर्चे में कमी करे । यह स्पष्ट किया गया कि इंग्लैंड में भंडारों पर खर्च, शिसमे माल 
भाड़ा भी सम्मिलित था 864 से 866 तक के तीन वर्षो में तीन गुना हो गया है 7 
भंडार खर्चे की पूर्व योजता बनाने के लिए भारत सरकार ने भारत मंत्री के पास वित्तीय 
वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही मांग पत्रों के प्रावकलन भेजने का निश्चय किया १४१ कम से 
कम कीमत पर भंडारों की आपूर्ति की निश्चित व्यवस्था करने के लिए भारत मंत्री ने 
टेंडर मंगाना प्रारंभ कर दिया । यह प्रणाली पहले भी प्रचलित थी, परंतु अब 'सावें- 
जनिक प्रतियोगिता का सिद्धांत' अधिक संगत ढंग से लागू किया गया ।!* ये सब उपाय 
भंडार पर व्यय में वृद्धि को रोक पाने में असफल रहे थे। 869 मे भारत मंत्री ने पुनः 
भंडारों के बढ़ते हुए व्यय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और मांग 
पत्नों पर अपर्याप्त नियंत्रण के लिए उसे दोषी ठहराया १० मेयो ने भंडार संबंधी एक 
ऐसी “मांग पत्न समिति” (इंडेंट कमेटी) की स्थापना के संबंध में सोचा जिसमें लोक 
निर्माण, सैन्य तथा वित्त विभागों के प्रतिनिधि हों 7! ऐसी समिति नियुक्त की गई और 
“भंडार व्यय के वाधिक पुनविलोकन की प्रणाली की व्यवस्था शुरू हुई ।!*! इन उपायों से 
सरकार के लिए भंडार पर अपब्यय रोक सकना संभव हुआ, परंतु जैसा कि आंकड़ों से 
स्पष्ट है भंडार खर्च बढता ही गया । डाक व तार विभाग तथा लोक निर्माण विभाग 
के कार्यों मे विस्तार तथा रेलों के निर्माण के कारण इंग्लैंड से माल तथा विविध उपकरणों 
के आयात की आवश्यकता हुई। 

(3) भारत स्थित ब्रिटिश सेना व्यवस्था पर गृह खर्च एक महत्वपूर्ण मद 
थी। हमने पिछले अध्याय मे भारतीय राजस्व पर पड़ने वाले नियमित और गैर नियमित 
सैन्य व्यय की व्याख्या की है। 

(4) गृह खर्चों में शामिल होनेवाला एक अन्य व्यय भारत जाने वांली और 
वहा से इंग्लेड लौटने वाली सेनाओं पर परिवहन व्यय था। 900 तक, जब बवैलबी 
आयोग ने सिफारिश की कि परिवहन का आधा परिव्यय ब्रिटिश राजकोप से किया 
जाना चाहिए, इंग्लैंड में सेना के पोतारोहण के दिन से भारत पहुंचने तक का संपूर्ण मार्गं 
व्यय भारत से ही वसूल किया जाता था। अल्पकालीर्न सेवा प्रणाली के कारण परिवहन 
हक अधिक हो गया धा। इस शीर्षक के अंतर्गत व्यय की राशि हर वर्ष बदलती रहती 
थी 

(5) सेवा निवृत होने वाले सिविल, सेवा अधिकारियों की पेंशन, वापिक 
अनुदानों तथा और छट्टी पर जाने वाले अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों के कारण 
गृह यर्चों मे भारी वृद्धि हो गई थी। ये व्यय गैर नियमित प्रभार कहलाते थे। 

(6) रेलों पर प्रत्याभूत (गारंटी झुदा ) ब्याज वहुत बड़ी मद था। भ्रत्याभूत 


256 ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


था, पहले ही 'सपत्ति-निकास' पर ध्यान दिया था । फास्ट ने भारतीय लोकमत को बहु: 
प्रभावित किया |! उसने लिखा कि यह जानकर मन मे शंका उत्पन्न होती है कि भासत 
के राजस्व का बढता हुआ अनुपात भारत मे खर्च नही हो रहा है ।/ 

उन्नीसवी शताब्दी के भारत की विशिष्ट सरकारी शब्दावली में “गृह खर्च मे 
तात्पयं उन विदेशी खर्चो से होता था जो इंग्लैंड भारत मंत्री के कार्यालिय द्वारा ब्रिटिश 
मुद्रा में किए जाते थे। 860-65 की अवधि मे इग्लैंड मे शुद्ध भुगतान का वापिक औसत 
94 लाख पौड था और इसी दशक के उत्तराद्ध का औसत 95 लाख पौंड । भारत मंत्री 
द्वारा इग्लैड मे किए जाते वाले इन गृह खचों पर भारत सरकार का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण 
नहीं था। जिस अवधि का इस पुस्तक मे अध्ययन किया गया है, उसमे भारत मंत्री द्वारा 
तैयार किए गए इग्लैड में प्रत्याशित व्यय प्राक्कलरनों को भारतीय बजट में दो वार कम 
किया गया था । दोनों वार भारत मंत्री ने भारत सरकार और वित्त सदस्य को इप् 
सबंध मे जोरदार शब्दों मे फटकारा था और गृह खर्चो के बजट में संशोधन करके उन्हें 
बढ़ा दिया गय। था। भारत मंत्री ने वे आथिक मीतिया निर्धारित की जिनके द्वारा इंग्लैंड 
में भुगतान होने थे। इस कार्य के लिए कुछ तिर्धारित रीतियां थी ! इंग्लैंड में भारत पर 
लिखे गए विनिमय बिल तथा तार द्वारा हस्तातरण, भारत से सोने चांदी का प्रेपण, 
इंग्लैड मे जुटाए गए ऋण, प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) रेल कंपनियों से हुई प्राप्तियों का 
उपयोग इत्यादि ।. रे ह 

गृह खर्चो की मुख्य म्दे निम्नलिखित थी : 

(।) ऋण पर ब्याज : इसमे ईस्ट इडिया कंपनी के शेयरधारियों को दिया 
जाने वाला लाभाशण सम्मिलित था। 834 से 874 तक इन्हे 6,29,970 पौड दिया 
गया था (874 में इन शेयरों का परिशोधन हो गया ) । इंग्लैंड में लिए गए ऋणों तथा 
लंदन पर काटे गए बिलों के द्वारा शोधित भारतीय ऋणो पर ब्याज एक बहुत बड़ी मंद 
था। हम देख चुके है कि भारत का लोक ऋण हमारे इस अध्ययन की अवधि में किस 
प्रकार बढा है। 856-57 में इग्लैंड में ब्याज का भुगतान केवल 8,89,000 पौंड था। 
860-65 में औसत वापिक व्याज भार 20.3 लाख पांड और !865-70 में 20.8 ला 
पौंड था। 3 

(2) भारत के निमित्त भंडार: भारत पर इंग्लैंड में सिविल विभागी 
(जिनमें लोक निर्माण विभाग, टकसाल, तथा डाक व तार विभाग सम्मिलित बे), सेवा 
तथा नौ सेना के लिए खरीदे गए मंडारों की लागत प्रायः 0 लाख पींड से अधिक झआती 
थी और विरले ही !5 लाख पौंड से अधिक होती थी। इंग्लैंड से भंडारों की प्राप्ति पर 
नियंत्रण एक यंभीर समस्या था। 862 में सरकार के विभिन्‍तर विभागो को आदेश दिया 
गया कि वे इग्लैंड से भंडारो की सीधी माग न करें। भंडार संबंधी मार्गे भारत मंत्री के 
पास भेजने से पहले वित्त विभाग उनकी जाच पड़ताल करता था ।* भारत सरकार क्के 
अनुरोध पर भारत मंत्री ने इंडिया आफिस में भंडार संबंधी सभी मांग पत्रों की जाच- 
पड़ताल और उन पर अंतिम रूप से स्वीकृति देने से पूर्व उनकी पिछले वर्षों में सामग्री के 
इस्तेमाल व, - ... *»४ करने का नियम बना दिया था ।!/! सैन्य वित्त विभाग मे 


हु 
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संबद्ध कर्मेल बाल्फ सैन्य खर्चो में कमी करने का प्रयास कर रहा था, उसने सैन्य भंडारों 
को की जाने वाली आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम बनाए ।”** भारत मंत्री 
ने भारत सरकार से आग्रह किया कि यदि भारत में कागज तथा लेखन सामग्री कम कीमत 
पर मिलना संभव हो तो उसे प्राप्त कर इंग्लैंड में भंडार पर खर्चों में कमी की जाए ।7/९ 
866 में भारत मंत्री ने भारत सरकार से पुनः आग्रह किया कि वह इंग्लैंड में भंडारों 
पर खर्चे में कमी करे । यह स्पष्ट किया गया कि इंग्लैंड में भंडारों पर खर्च, जिसमें माल 
भाड़ा भी सम्मिलित था 864 से 866 तक के त्तीन वर्षों में तीन गुना हो गया है ।?/7 
भंडार खर्च की पूर्व योजना बनाने के लिए भारत सरकार ने भारत मंत्री के पास वित्तीय 
वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही मांग पत्नो के प्रावकलन भेजने का निश्चय किया ॥//* कम से 
कम कीमत पर भंडारों की आपूर्ति की निश्चित व्यवस्था करने के लिए भारत मंत्री ने 
टेंडर मगाना प्रारंभ कर दिया। यह प्रणाली पहले भी प्रचलित थी, परंतु अब 'साव- 
जनिक प्रतियोगिता का सिद्धांत! अधिक संगत ढंग से लागू किया गया (९ ये सब उपाय 
भंडार पर व्यय में वृद्धि को रोक पाने मे असफल रहे ये। 869 में भारत मंत्री ने पुनः 
भंडारो के बढते हुए व्यय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और मांग 
पत्तों पर अपर्याप्त नियंत्रण के लिए उसे दोषी ठहराया ॥/* भेयो ने भंडार संबंधी एक 
ऐसी “मांग पत्र समिति” (इंडेट कमेटी) की स्थापवा के संबंध मे सोचा जिसमें लोक 
निर्माण, सैन्य तथा वित्त विभागों के प्रतिनिधि हों ।!* ऐसी समिति नियुक्त की गई और 
भंडार व्यय के वापिक पुनविलोकन की प्रणाली की व्यवस्था शुरू हुई ।!* इन उपायों से 
सरकार के लिए भंडार पर अपव्यय रोक सकना संभव हुआ, परंतु जैसा कि आंकड़ों से 
स्पष्ट है भंडार खर्च बढ़ता ही गया। डाक व तार विभाग तथा लोक निर्माण विभाग 
के कार्यों में विस्तार तथा रेलों के निर्माण के कारण इंग्लैंड से माल तथा विविध उपकरणों 
के आयात की आवश्यकता हुई। है 

(3) भारत स्थित ब्रिटिश सेना व्यवस्था पर गृह खर्च एक महत्वपूर्ण मद 
थी। हमने पिछले अध्याय में भारतीय राजस्व पर पड़ते वाले नियमित और गैर नियमित 
सैन्य व्यय की व्याख्या की है। 

(4) पगृह खर्चों में झामिल होनेवाला एक अन्य व्यय भारत जाने वाली और 
वहा से इंग्लैंड लौदने वाली सेनाओं पर परिवहन व्यय था। 900 तक, जब वैलबी 
आयोग ने सिफारिश की कि परिवहन का आधघा परिव्यय ब्रिटिश राजकोप से किया 
जाना चाहिए, इंग्लैंड में सेना के पोता रोहण के दिन से भारत पहुंचने तक का संपूर्ण मार्ग 
व्यय भारत से ही वसूल किया जाता था। अल्पकालीन सेवा प्रणाली के कारण परिवहन 
हर अधिक हो गया था। इस शीरषक के अंतर्गत व्यय की राशि हर वर्ष बदलती रहती 
भथी। हे ह है 

(5) सेवा निवृत होने वाले सिविल, सेवा अधिकारियों की पेंशन, वाधिक 
अनुदानों तथा और छूट्टी पर जाने वाले अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तो के कारण 
गृह खर्चों में भारी वृद्धि हो गई थी । ये व्यय गैर नियमित प्रभार कहलाते थे। 

(6) रेलों पर प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) ब्याज बहुत बड़ी मद था। प्रत्याभूत 
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था, पहले हो 'संपत्ति-निकास' पर ध्यान दिया था। फास्ट ने भारतीय लोकमत को बहुत 
प्रभाविव किया ।!! उसने लिखा कि यह जानकर मन में शंका उत्पन्न होती है कि भाख 
के राजस्व का बढता हुआ अनुपात भारत में खर्च नही हो रहा है |! 
उन्नीसयी शताब्दी के भारत की विशिष्ट सरकारी शब्दावली में 'गृह पर्च से 
तात्पयं उन विदेशी खर्रों से होता था जो इंग्लैंड भारत मंत्री के कार्यालय द्वारा ब्रिटिश 
मुद्रा में किए जाते थे। 860-65 की अवधि मे इंग्लैंड में शुद्ध भुगतात का वापिक औसत 
94 लाख पौड़ था और इसी दशक के उत्तराद्ध का औसत 95 लाख पौंड । भारत मंत्री 
द्वारा इग्लैंड में किए जाने वाले इन गृह स्चों पर भारत सरकार का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण 
नही था। जिस अवधि का इस पुस्तक में अध्ययन किया गया है, उसमें भारत मंत्री द्वारा 
तैयार किए गए इंग्लैंड मे प्रत्याशित व्यय प्रावकलनों को भारतीय बजट में दो वार कम 
किया गया था । दोनों वार भारत मंत्री ने भारत सरकार और वित्त सदस्य को इस 
सथध में जोरदार शब्दों मे फटकारा था और गृह खर्चों के बजट में संशोधन करके उन्हे 
बढ़ा दिया गया था। भारत मंत्री ने वे आर्थिक मीतिया निर्धारित की जिनके द्वारा इंग्लैंड 
में भुगतान होने थे। इस कार्य के लिए कुछ तिर्धारित रीतियां थीं। इंग्लैंड में भारत प९ 
लिसे गए विनिमय बिल तथा तारद्वारा हस्तातरण, भारत से सोने चांदी का प्रेषण, 
इंग्लैंड में जुटाए गए ऋण, प्रत्याभूत (गारंटीशुदा) रेल कंपनियों से हुई प्राष्तियों का 
उपयोग इत्यादि ।. 
गृह ख्चों की मुख्य मर्दे निम्नलिखित थी : ॥ 3 
(।) ऋण पर ब्याज : इसमे ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारियों की दिया 
जाने वाला लाभांश सम्मिलित था। 834 से 874 तक इन्हे 6,29,970 पौड दिया 
गया था (874 में इन शेयरों का परिशोधन हो गया ) । इंग्लैंड में लिए मए ऋणों तथा 
लंदन पर काटे गए बिलों के द्वारा शोधित भारतीय ऋणी पर ब्याज एक बहुत बडी मंद 
था! हम देख चुके है कि भारत का लोक ऋण हमारे इस अध्ययन की अवधि में किसे 
प्रकार बढा है। 856-57 में इग्लैंड में ब्याज का भुगतान केवल 8,89,000 पौंड था। 
860-65 मे औसत वापिक व्याज भार 20.3 लाख पौड और 865-70 में 20.8 ताप 
पींड था। 
(2) भारत के निमित्त भडार: भारत पर इंग्लैंड में सिविल विभागों 
(जिनमे लोक निर्माण विभाग, टकसाल, तथा डाक व तार विभाग सम्मिलित थे), सेना 
तथा नौ सेना के लिए खरीदे गए मंडारो की लागत प्राय: 0 लाख पौंड से अधिक आती 
थी और विरले ही 5 लाख पौंठ से अधिक होती थी। इंग्लैंड से भंडारों की प्राप्ति पर 
नियंत्रण एक गंभीर समस्या था। 862 में सरकार के विभिन्‍न विभागों को आदिय दिया 
गया कि वे इग्लैंड से भडारों की सीधी मांग न करें। भंडार संवधी मांगें भारत मंत्री के 
पास भेजने से पहले वित्त विभाग उनकी जांच पड़ताल करता था । भारत सरकार के 
अनुरोध पर भारत भत्री ने इंडिया आकिस में भंडार संवधी सभी मोग पत्रो की जाचे- 
पड़ताल और उन पर अंतिम रूप से स्वीकृति देने से पूर्व उनकी पिछले वर्षों में सामग्री के 
इस्तेमाल की मात्रा से तुलना करने का नियम बना दिया था ।?/' सैन्य वित्त विभाग मे 
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स॑बद्ध कर्मल वाल्फ सैन्य खर्चो में कमी करने का प्रयास कर रहा था, उसने सैन्य भंडारों 
को की जाने वाली आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम बनाए ।॥”** भारत मंत्री 
ने भारत सरकार से आग्रह किया कि यदि भारत में कागज तथा लेखन सामग्री कम कीमत 
पर मिलना संभव हो तो उसे प्राप्त कर इंग्लैंड में भंडार पर खर्चों में कमी की जाए ।?/ 
866 में भारत मंत्री ने भारत सरकार से पुनः आग्रह किया कि वह इंग्लैंड में भंडारों 
पर खचे में कमी करे। यह स्पष्ट किया गया कि इंग्लैंड में भंडारों पर खर्च, जिसमें माल 
भाड़ा भी सम्मिलित था 864 से 866 तक के तीन वर्षों में तीन गुना हो गया है।!/? 
भंडार खर्च की पूर्व योजना बनाने के लिए भारत सरकार ने भारत मत्नी के पास वित्तीय 
वर्ष प्रारभ होने से पहले ही मांग पत्नों के प्रावकलन भेजने का निश्चय किया ।//१ कम से 
कम कौमत पर भंडारों की आपूर्ति की निश्चित व्यवस्था करने के लिए भारत मंत्री ने 
टेंडर मंगाना प्रारंभ कर दिया । यह्‌ प्रणाली पहले भी प्रवलित थी, परंतु अब 'सावें- 
जनिक प्रतियोगिता का सिद्धांत! अधिक संगत ढंग से लागू किया गया ।!** ये सब उपाय 
भंडार पर व्यय में वृद्धि को रोक पाने मे असफल रहे थे। 869 में भारत मंत्री ने पुनः 
भंडारों के बढ़ते हुए व्यय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और मांग 
पत्नों पर अपर्याप्त नियंत्रण के लिए उसे दोषी ठहराया ॥! भेयो ने भंडार संबंधी एक 
ऐसी 'मांग पत्ष समिति” (इंडेट कमेटी) की स्थापना के संबंध में सोचा जिसमें लोक 
निर्माण, सैन्य तथा वित्त विभागों के प्रतिनिधि हों ।/*! ऐसी समिति नियुक्त की गई और 
'अंडार व्यय के वाधिक पुनविलोकन की प्रणाली की व्यवस्था शुरू हुई !!*? इन उपायों से 
सरकार के लिए भंडार पर अपव्यय रोक सकना संभव हुआ, परंतु जैसा कि आंकड़ों से 
स्पष्ठ है भंडार खर्चे बढता ही गया। डाक व तार विभाग तथा लोक निर्माण विभाग 
के कार्यों मे विस्तार तथा रेलों के निर्माण के कारण इंग्लैंड से माल तथा विविघ उपकरणों 
के आयात की आवश्यकता हुई । 

(3) भारत स्थित ब्रिटिश सेना “व्यवस्था पर गृह खर्च एक महत्वपूर्ण मद 
थी। हमने पिछले अध्याय में भारतीय राजस्व पर पड़ने वाले नियमित और गैर नियमित 
सैन्य व्यय की व्याख्या की है ! 

(4) गृह खर्चों में गामिल होनेवाला एक अन्य व्यय भारत जाने वाली और 
बहा से इंग्लैंड लौटने बाली सेनाओ पर परिवहन व्यय था। 900 तक, जब वैलबी 
आयोग ने सिफारिश की कि परिवहन का आधा परिव्यय ब्रिटिश राजकोप से किया 
जाना चाहिए, इंग्लैंड में सेना के पोता रोहण के दिन से भारत पहुंचने तक का संपूर्ण मार्ग 
ब्यय भारत से ही वसूल किया जाता था। अल्पकालीन सेवा प्रणाली के कारण परिवहन 
हे अधिक हो गया था। इस शीर्षक के अंतर्गत व्यय की राशि हर वर्ष बदलती रहती 
थी। 3 हे) है 

(5) सेवा निवृत होने वाले सिविल सेवा अधिकारियों की पेंशन, वापिक 
अनुदानों तथा ओर छूट्टी पर जाने वाले अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तो के कारण 
गृह यर्चों में भारी वृद्धि हो गई थी। ये व्यय गैर नियमित प्रभार कहलाते थे । 

(6) रेलो पर भ्रत्याभूत (गारंटी शुदा ) ब्याज बहुत बड़ी मद यथा। प्रेत्याभूत 
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फंपनियों की दिया जानेवाला औसत वाविक ब्याज 860-65 में 20 ल्लाख पौंड था। यह 
इसी दशक के उत्तरा्द्ध में 35 लास पौड़ वायिक हो गया। 

86। में भारत मंत्नी ने इस स्थिति का बहुत अच्छा चित्रण किया | उसने लिखा 
कि 'रेल पूजी पर प्रत्याभूत ब्याज मे वृद्धि की आशा की जानी चाहिए। रेलें जब 
धीरे-धीरे पूरी हो चलेंगी, तो यातायात से थुद्ध प्राप्ति में वृद्धि होगी और ब्याज प्रमार मे 
थोड़ी कमी होगी । परंतु इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि निर्माण कार्यों को पूरा करने 
के लिए अब भी 2 करोड़ पौंड से अधिक की राशि जुटाने की आवश्यकता है, आगे 
आने वाले कुछ वर्षों में ब्याज प्रभार में वृद्धि की आशा की जानी चाहिए। निस्म॑देह 
ब्याज का स्वरूप अन्य सभी से भिन्‍न है, वयोकि अंततः यह सरकार को परिशोध्य है। 
जैसे ही रेलें लाभप्रद हो जाएंगी और लाभ 5 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा कुछ-कुछ 
परिणोधन होने लगेगा, परंतु यह जाहिर है कि परिशोधन का समय अभी दूर है "१7४ 
एक पिछले अध्याय मे हमने प्रत्याभूत संविदाओं की व्याख्या की है जिनके अंतर्गत ब्याज 
प्रभारों का भूगतान होता था । हमे गौर करना चाहिए कि न केवल व्याज प्रभार भारी 
बोझ था, घरन रेल कंप्रतियों से प्राप्तियों और उन्हे किए जाने वाले भुगतानों में 
अनिश्चितता और इन कंपनियों की अपने खातो से अपने ही द्वारा जमा किए गए रुपये 
से अधिक रुपया निकालने की आदत सरकार के लिए वित्त संकेट का अतिरिक्त कारण 
थी वश 

(7) "गृह भ्रशासन की मद में भारत मत्ती, भारत उपमंत्री तथा इंडिया 
काउंसिल के सदस्यों के वेतन, इडिया आफिस का स्थापन खर्च, ऋण पभ्रवन्ध के लिए बेक 
आफ इंग्लैंड को भुगतान, लेखा परीक्षक को भुगतान (एक्ट 2[ और 22 विवट० सी० 

06 की घारा 52 के अंतर्गत) डाक खर्च इत्यादि सम्मिलित थे। इस शीर्षक के अंतर्गत 
]860-6] में व्यय की राशि , 75, 000 पौंड थी । 968-69 तक यह 2, 00, 000 पौंड 
से अधिक नही हुई थी और 870-7! में यह 2, 6, 000 पोंड थी। इस व्यय की और 
विदेशी वाणिज्य द्वृतावासों को स्थापन पर होनेवाले व्यय की भारत में काफी छातवीन 
की जाती थी और ये खर्च आलोचना के विषय थे। उदाहरणार्थ, टर्की के सुल्तान के 
स्वागत मे भारत मंत्री द्वारा की गई नाच व्यवस्था भारतीय कर दाताओं के रुपये के 
अपव्यय का कुख्यात उदाहरण बन गई। नोय॑कोट ने लारेंस,को निजी पत्र में लिखा कि 
'युल्तान के लिए आयोजित नृत्य ने “बहुत सारे लोगों को करलंकित किया है !/* 834 
में हुए एक करार के अनुसार चीन में स्थापित वाणिज्य दूतावास के स्थापत खर्च का एक 
तिहाई खर्च भारत सरकार देती थी। ये बर्च [860-6 मे लगभग 23, 000 पौंड, 
86-63 में 4, 000 पौड, .863-65 में 7, 000 पौड और, 865-67 में 9, 000 
पौंड थे। इन खर्चों में कमी करने के लिए 860, 862 और !866 में राजकोप के 
लार्डो के समक्ष प्रतिवेदन पेश किए गए, परवु उन्होने 834 के करार में संशोधन करना 
स्वीकार नहीं किया। /** 860 मे भारत सरकार ने अदन से सबधित खर्च को भारत 
पर से हृदाने अथवा उसमे कमी करने का प्रयत्न किया ! यह स्पष्ट किया गया कि अदन 
के ही नही आस्ट्रेलिया, न्‍्यूजी लैंड और सिंगापुर के रास्ते में भी पड़ता है अदन 
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में किए जाने वाले सैन्य एवं राजनीतिक खर्च केवल भारत को देने पड़ते हैं।?”? 
इसी प्रेपण में यह भी स्पष्ट किया गया कि खाडी उपनिवेशों के प्रशासन का बोझ भारत 
पर 5 लाख रुपए (50,000 पौंड) वापिक पड़ रहा है। प्रेपण मे इस बात का आग्रह 
किया गया कि उपनिवेश संबंधी खचें भारत पर से हटा दिए जाने चाहिए ।!४ भारत 
सरकार ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि भारत का राजस्व केवल इसी देश के कार्यो 
पर खर्च होना चाहिए, और भारत को “बाहरी खर्चो' से मुक्त कर देना चाहिए ।** 
सरकार के प्रयत्नों का कुछ परिणाम मिकला। इंग्लेड ने अदन संबंधी व्यय का आघा 
भाग अपने ऊपर लेकर इस खर्चे को भारत के साथ बांट लिया, और 867 में खाड़ी 
उपनिवेशों को भारत से अलग कर दिया गया । इस प्रकार बाहरी खर्चों में कुछ कमी हो 
गई ॥% 4 
गृह खर्चों के अतिरिक्त भारत सरकार को 'गृह' संव्यवहारों ( आदान-अ्रदान) के 
लिए भी बड़ी राशि देनी होती थी । इसे 'गृह राजकोप के लिए विप्रेषण फर विनिमम द्वारा 
हानि! कहा जाता था। सरकारी तौर पर विनिमय दर दो शिलिंग प्रति रुपया थी, परंतु 
बाजार की दर घटती बढती रहती थी । जब भी रुपये का विनिमय मूल्य दो शिलिग से कम 
हो जाता था, तो गृह राजकोप से भुगतान होने वाले स्टलिगों के लिए अधिक रुपयों की 
आवश्यकता पड़ती थी। हम अन्यत्र विवेचना कर चुके हैं कि किस प्रकार प्रत्याभूत 
(गारंदीशुदा) रेल कंपनियों के साथ दोपपूर्ण संविदाओं के कारण विभिमय पर हानि 
उठामी पड़ी । निस्संदेह यह खर्च विनिमय दर और भारत से इंग्लैंड को विप्रेपित होने 
वाली रकम के अनुसार काफी घटता बढ़ता रहता था। हे 
सेना, गृह विभाग संबंधी स्थापन, इंग्लैंड से प्राप्त होने वाले भंडार आदि पर 
भारी व्यय की तुलना में शिक्षा के लिए नियत अनुदान कम थे। 857-58 और 87]- 
72 के बीच शिक्षा पर व्यय तीन ग्रुना हो गया । इसी अवधि में शिक्षा संस्थाएं पांच युने 
से भी अधिक हो गईं और इनमे विद्यार्थियों की औसत संख्या छः सुना बढ़ गई ।$ विकास 
की यह दर आशाजनक लगती है। शिक्षा न केवल सरकारी दफ्तर रूपी पौराणिक 
आनंदधाम के लिए अनिवाये थी, अपितु बह बढते हुए मध्यम वर्ग के लिए व्यावसायिक 
क्षेत्रों के रूप में नए क्षेत्रों में प्रवेश पाने के लिए भी आवश्यक थी। शिक्षा संबंधी अवसरों 
के लिए लालायित तथा होहंलला मचाने वाला मध्यम वर्ग विकास की दर के प्रति सरकारी 
संतोप से असहमत था। शिक्षा संस्थाओं पर विद्यार्थियों की संस्थाओं से संबंधित आंकड़ों 
के आधार पर सरकारी क्षेत्रों मे अपने आपको वहुत बधाई दी गई । परंतु इस प्रकार के 
आंकड़ीं का अर्थ बहुत सावधानी के साथ लगाना चाहिए । यह बहुत सभव है कि प्रारंभिक 
वर्षों में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्याथियो की संस्थाएं कम बताई गई हों जिससे सातवें 
दर्शक के अंतिम वर्षों और आठवें दशक के प्रारंभिक वर्षों मे तेजी से विकास का अति- 
शयोकितिपूर्ण आभास मिला हो। 857-60 में सरकार शिक्षा पर औसतन 24 लाख रुपये 
प्रति वर्ष व्यय कर रही थी । 86-65 में औसत व्यय की राधि 29 लाख रुपये और 
दशक के उत्तरार्द्ध मे 53 लाख रुपए थी। जिसकी तुलना उत्तर सैन्य विद्रोह काल में इस 
मद पर होने वाले व्यय की राशि के साथ की जा सकती है, परंतु सातवें दशक के अंतिम 
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वर्षों मे भी शिक्षा की मद पर होने वाला व्यय भारत सरकार के कुल व्यय का केवल 
] प्रतिशत था। भारत सरकार शिक्षा संबंधी अनुदानों की अपर्याप्तता से अवगत थी अतः 
उससे प्रांतीय सरका रो से स्थानीय उपकर (सेस) लगाकर शिक्षा के लिए साधन जुटाने 
का आग्रह किया | इन साधनों का उपयोग विशेष रूप से देशी भाषाओं में दी जाने वाली 
शिक्षा पर किया जाना था क्योकि इसके लिए सामान्य राजस्व से धनराशि प्रदान करने 
की व्यवस्था नहीं थी १०९ +« 
जिस अवधि का अध्ययन हम यहां कर रहे हैं उसमे शिक्षा के लिए अन्य प्रांतों 
की तुलना में बंगाल को अपेक्षाकृत अधिक अनुदान मिला ।!* परंतु सरकार परिणाम से 
वित्कुल संतुष्ट नहीं थी। मेयो मे सर ई० पैरी को लिखा था कि “सच यह है कि बंगाल 
में शिक्षा उन लीगों के निर्देशन में है जो इस विचार के समर्थक है कि यदि उच्च वर्ग के 
लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी देखा देखी नीचे के वर्गों मे भी शिक्षा का प्रसार 
होगा ।“**मेरे विचार से यह सिद्धांत निरा मूबंतापूर्ण है यदि लोगों को शिक्षित किया 
जाना है तो नीचे से प्रारंभ करके ऊपर उठना होगा 7० यह अनुभव किया गया कि प्राय- 
मिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है ओर नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षा संबंध्री 
वित्त काफी भार डालते जा रहे है। मेयो ने पैरी को आगे लिखा कि 'बंगाल में आप 
अंग्रेजी शिक्षा दे रहे है और राज्य के भारी खर्चे पर कुछ सौ बाबू तैयार कर रहे हैं। 
इनमे से अधिकाश का उद्देश्य सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करना 
मात्र है। परंतु इस बीच लाखों लोगों तक ज्ञान के विस्तार के लिए कुछ भी नहीं किया 
गया है ।”५ मेयो का अनुमान था कि अंग्रेजी शिक्षा 'हमारे ओर हमारे शासन के प्रति 
लोगों की अरुचि मे कमी नहीं ला रही है।” हिंदुस्तान मे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उस बाबू 
से अधिक असंतुप्ट व्यक्ति और कोई नहीं है जिसे सरकारी नौकरी नही मिल सकी 
है।” जो भी हो, चूंकि भारत सरकार जनसाधारण के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रणात्री 
लागू नहीं कर सकी थी, इसलिए यह कार्य स्थानीय अधिका रियों द्वारा ही किया. जाना 
था। 87! की वित्त विकेंद्रीकरण योजना मे प्रातीय सरकारो को हस्तातरित किए जाने 
बाले विषयों में शिक्षा भी एक थी। हि 
दादाभाई नौरोजी तथा इंडियन इकानामिस्ट के संपादक रावर्ट माइट ने अपनी 
रुचनाओं मे वे सारे बहुत तर्क पहले ही दिए थे जिन्हे बाद में रमेश दत्त तथा दूसरे राष्ट्र 
वादी बिचारकों ने प्रयोग किया । 869-7] मे एक के वाद एक कई लेखों में रावर्ट नाइट 
ने तक दिया कि भारत अंग्रेज पूजी निवेशकों को बहुत ऊंची ब्याज की दर १२ भुगतान 
कर रहा है 'और उनको जितना लाभ मिलता है भारत को उतने ही परिमाण में हानि 
होती है।” ९६ उन्होने आलोचना की दिशा मे आगे जाकर भारतीय ऋण की विदा की” 
और कहा कि वह 'आदि से अंत तक अंग्रेजो का दायित्व है!** जी भारतीय राजकोप के 
साथ अस्यायपुर्वेक वाध दिया गया है ।** नाइट ने महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कृंपती 
की पूंजी (स्टाक) तथा सैन्य विद्रोह संबंधी ऋणों के कारण उत्पन्न ब्याज प्रभार विशेष 
रूप से अनुचित थे। मौरोजी के अनुसार ब्याज प्रभार "राजनीतिक बोझ थे जो व्यय 
के दीपपूर्ण प्रशासन से उत्पन्त होते थे ।!?० और भारत के साधनों के विकास में सहायक 
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थे। नाइट और मौरोजी दोनो ने ही राजनीतिक ऋणों और लोक निर्माण के निमित्त 
ऋणो में भेद किया था। यह भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह लोक निर्माण जैसे 
उत्पादी पूंजी निवेश के लिए भी पूजी की व्यस्था नहीं कर सका। दादाभाई नौरोजी ने 
लिखा कि “भारत को ब्रिटिश पूजी की बुरी तरह आवश्यकता है' परंतु 'ऐसे ब्रिटिश 
आक्रमण की जरूरत नही है जो आकर यहां की पूंजी और उत्पादन दोनों ही को खा 
जाए पगि न 

'इंडियन इकानामिस्ट' के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज की दर 20 से 50 प्रति- 
शत के बीच और प्रेसीडेंसी नगरो में वाणिज्यिक दर 9 प्रतिशत थी १” अतः सरकार के 
लिए लंदत में ऋण लेना अधिक सस्ता था। जैसा हम पहले बता आए है, भारत सरकार 
ने दूसरे देशों से ऋण लेने की नीति को इसी आधार पर युक्तिसंगत ठहराने का प्रयास 
किया था। देश के भीतर ऋण ले सकते का क्षेत्र बहुत सीमित था और विदेशी ऋण- 
दाताओं से उघार पा सकना सुविधाजनक था । नौरोजी इस बात को सही मानते थे। 
परंतु वे सरकार पर बढते हुए स्टलिग ऋणभार के आलोचक थे। इनके दो कारण थे । 
प्रथम, क्योकि यह मुख्यतः "राजनीतिक ऋणों” के कारण उत्पन्न हुआ था और द्वितीय, 
क्योकि देश के बाहुर ऋणदाताओं को ब्याज का भुगतान होता था । 

' उन्नीसवी शताब्दी के अंतिम वर्षों में टैरिफ नीति विवाद का सजीव विषय थी 
और 'राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन की निदा में 'ओद्योगिक शिशु वध' का स्थान 
महत्वपूर्ण होता था ।' सातवें दशक में टैरिफ समस्या का भारतीयों की दृष्टि में यह महत्व 
नही था । सीमा शुल्क प्रशासन में संगठनात्मक सुधारों का वस्तुत: अनुमोदन किया जाता 
था। ये सुधार थे, ब्रिदिश भारत और देशी रियासतों के बंदरगाहों के बीच होने वाले 
व्यापार पर राजकोपीय प्रतिवंधों को हटाना, संपूर्ण भारत में मूल्यांकन में समानता लाने 
की दृष्टि से सीमा शुल्क मूल्याकन प्रणाली को लागू करना; और सीमा शुल्क संग्रह की 
रीति का वैज्ञानिक पुनर्गठन ४! देशी रियासतों के साथ भारत सरकार का उद्देश्य स्ट्रैची 
के शब्दों मे 'एक प्रकार की जोल्वरीन व्यवस्था' स्थापित करना था ।??* देशी रियासतों 
के साथ किए गए विविध समझौतों के द्वारा गृह्‌ व्यापार पर से राजकोपीय ,्रतिबंध हटा 
लिए गए, यद्यपि इस वात का ध्यान रखा गया कि देशी रियासतें भारत सरकार की 
तुलना में कम शुल्क' लगाकर ब्रिटिश भारत के बंदरगाहों से होने वाले व्यापार को आक- 
पित न कर लें ।!!? विल्सन के अनुरोध पर सीमा शुल्क मूल्यांकन में संशोधन प्रारंभ 
हुआ | उसने भारत आने पर पाया कि भिन्‍न-भिन्‍न बंदरगाहों पर भिन्‍न-भिश्न प्रकार से 
मूल्यांकन करके मूल्यानुसारी शुल्क लागू किए जाते थे ।7?* , 860 में प्रथम बार समस्त 
भारत के लिए एक तरह का मूल्योकन लागू किया गया ।??* एक वर्ष पहले 859 के एक्ट 
शत द्वारा पहली बार समस्त भारत के लिए एक समान टैरिफ शुल्क निर्धारित किया गया 
था।876 में “निःशुल्क सूची” समाप्त कर दी गई। यह उन वस्तुओं की सूची थी जो 
सीमा शुल्क से मुक्त थी। प्रत्येक कल्पनीय पदार्य की जो सूची में नही था, जांच होती 
थी और उस पर शुल्क लगाया जाता था। इस असंगत पद्धति के स्थान पर, नवीन ब्रिटिश 
प्रणाली को अपनाया ग्रया। ऐसी वस्तुओं की सूची, जिस पर शुल्क लगाया गया था 
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घोषित होने के साथ ही अन्य वस्तुएं शुल्क मुक्त घोषित की गई । ; 
निस्संदेह, प्रणाली के वेज्ञानिक पुनगंठन के लिए इस प्रकार के प्रयत्नों के महत्व 
को जनता ने समझा था, परंतु टेरिफ के पीछे निहित सिद्धांतों को अविश्वास एवं संदेह 
की दृष्टि से देखा गया। प्रमुख हिंदुस्तानी पत्रिका “हिंदु पेट्रिएट' ने लिखा कि “मिर्बाध 
व्यापार अच्छी चीज है,' परंतु सभी देशों के लिए नही) “जहां भारत के आयात शुल्कों 
को पूरी तरह हटा देना इंग्लैड के हित मे है, वहा भारत का हित इसमें है कि इनका इस 
प्रकार मियमत हो जिससे यूह उद्योगों के निकास: और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन का 
तालमेल बैठ सके ।/ !? भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा डाले गए दबाव का विरोध 
केवल ब्रिटिश सरकार के समर्थन से ही किया जा सकता था और इस प्रकार का समर्थन 
केवल वित्तीय संकट के समय इस आधार पर मिलता था कि टैरिफ राजस्व वित्तीय घाटे 
कीपूर्ति के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ, 859 मे उत्तर सैन्य विद्रोह काल के वित्तीय 
संकट पर काबू पाने के लिए कंनिग ने आयात शुल्क मे वृद्धि की थी और वाणिज्यिक 
समुदाय के रोप का सामना किया था, परतु वह इस पर भी बच निकला था) कलकत्ता 
के व्यापारियों के इस विरोध का कि 'नवीन शुल्कों का स्वरूप पश्चगामी है और ये 
इंग्लैंड मे हाल में पारित वाणिज्यिक विधान की विवेकपूर्ण भावना के विरुद्ध है, और 
बंबई के व्यापारियों की याचिकाओ का कोई लाभ नही हुआ ।?8 स्वयं कैतिय ने विधान 
परिपद में विधेयक पेश किया था और उसे दो दिनों - में पास करवा लिया था। भारत 
मंत्री ला स्टेनली,ने कैनिय का समर्थन किया और वित्तीय संकट को देखते हुए सीमा 
शुल्कों में और अधिक वृद्धि का सुझाव दिया !, जब “चार्ल्स ट्रैवीलियन ने खाल, चीनी, 
चाय, जूट तथा ख़ाद्यान पर निर््यत घुल्क बढाने का प्रस्ताव रखा तो चेंबर आफ कामर्स 
की ओर से पुनः विरोध हुआ |? ट्रेवीलियन को परिषद के अपने सहयोगियों का तो 
समर्थन मिला, परंतु उसे भारत मंत्री की स्वीकृति नही मिल सकी। भारत मंत्री ने कहा 
कि भारत और इंग्लैड के बीच होने वाले व्यापार का हित है कि नए निर्यात शुल्को की 
स्वीकृति नही दी जानी चाहिए ।*० भारत सरकार को बदनाम होकर पीछे हटना पड़ा 
और 865 के सीमा शुल्क एक्ट #एशाग की निर्यात घुल्को से संवंधित कुछ घाराएँ रह 
-कर दी गईं । जो लोग भारत की देरिफ नीति को नियंत्रित करते थे वे भारत में ब्रिटिश 
वाणिज्यिक समुदाय के दवाव के प्रति सहानुभूतिपूर्ण ये, परंतु उनके बीच घृणित गठ- 
,बंघन नही था| वे लोग कुछ सीमाओं के भीतर सहानुभूति दिखलाते थे। ये सीमाएं समग्र 
वित्तीय स्थिति, गृह अधिकारियों के दृष्टिकोण, हितबद्ध गुटों के द्वारा डाले जाने बाले 
दवाव की मात्रा तथा सरकारी निर्णयों के कह धर पर संभावित प्रभाव के 
अनुमान द्वारा निर्धारित होती थी । स् ः 
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के लिए छोड़ दी जानी चाहिए” यह भी दावा किया गया कि हिंदू और मुगल 
दित्तीय प्रणास्ियों कया प्रसासन सघात्मक आधार पर होता था ॥!* चूंकि मद्रास बा 
गवर्नर ट्रैवीलियन जेम्स बिल्सन मेः केंद्रीकरण नीति का विरोध कर रहा था, इसलिए 
उस्ते पूरा समन दिया गया ॥४ हिंदू पेद्रिअट' को विफक्रेंद्रीहरण के प्रति इसलिए 
आकर्षण घा बयोंकि उसका विश्यास घा कि बयाल से साम्राज्य के ध्योजनार्थ उसके न्‍्याय- 
पूर्ण अंश से यहीं अधिक वगूल किया जाता था। उसने लिसा कि बंगाल के साथ सदेव 
ही समस्त साम्राज्य के लाभ के लिए दुघार गाय वी भाति व्यवहार किया गया है।!!! 
पत्रिका फी राय में विकेद्रीरुरण योजना का प्रमुप आकर्षण यह था कि इससे समस्त 
प्रांतों के बीच वितरण स्पायपूर्ण हो जाएगा ।!" द्वितीय, विकेंद्रीकरण का स्वागत इस 
लिए भी हुआ क्योंकि इसे 'भारतीयों को स्थानीय सरकार से संबद्ध करने' को दिशा में 
एक कदम माना गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने आशा व्यक्त की थी कि स्थानीय 
सरकारों को 'राज्य विशेय के अनुसार फरों को बढ़ाने का अधिकार होगा' और 'लोगों 
को प्रशासन में ब्यायहारिक स्तर पर यथासंभव भाग लेने के लिए आमंत्रित किया 
जाना चाहिए ।”* हिंदू पेट्रिअट' के अनुसार मेयों की योजना सही दिशा में कदम थी, 
परंतु 'बहुत आगे नही जाती थी (!!४ पत्षिका की कत्पना में अंतिम लक्ष्य संधीय राज्य 
था***जो एक राज्यमंदल होगा जिसमे प्रत्येक राज्य का अपना विधानांग और कार्याय 
होगा, प्रत्येक राज्य अपने ही साधनो पर निर्मेर होगा'**।१/१ इन मापदंडो के आधार पर 
मेयो की योजना में पस्तुत: बहुत थोड़े विकेंद्रोकरण की व्यवस्था की गई थी । ईस्ट इंडिया 
एसोसिएशन ने इसे 'अनिच्छापूर्वक दी गई रिआयत' माना था जिसे सरकार से लोक 
भत के दवाव से छीन सिया गया था, परंतु वह अन्य दृष्टियो से महत्वहीन थी [!९९ 
विकेंद्रीक रण की पोजना इसलिए आकर्षक थी वयोकिः इसके अंतर्गत स्थानीय 
वित्त के प्रशासन मे भारतीयों की भागीदारी अधिक होने की संभावना थी। यह योजना 
प्रांतीय अथवा जिसे बहुघा 'वर्गीय भावना' कहा जाता था, को आंकपित करती थी। 
प्रति वर्ष बजट के प्रकाशन के वाद भारतीय तया ऐँग्लो इंडियस समाचारपत्न एक कार्य 
करते थे यह था प्रत्येक राज्य का राजस्व मे योगदान और उसकी 'प्राध्तियों' का 
परिकलन | लोक निर्माण पर निवेश के असंतुलित क्षेत्रीय वितरण से आपस में बहुत 
ईर्ष्या थी । उदाहरण के लिए बंगाल की पत्रिकाओं की शिकायत थी कि बंगाल और 
मद्रास के साथ अधिमान्य व्यवहार (तरजीही सलूक) किया जाता था जबकि 'सभी 
प्रेसीडेंसियो मे सर्वाधिक संपन्न प्रेसीडेंसी (बंगाल) दीपक के इतने निकट है कि उसे 
प्रकाश का न्‍्यायोचित अंश नहीं मिल पाता 7० तथ्य क्या ये ? ,]862 तक बंगाल 
को लोक निर्माण पर निवेश का -5 प्रतिशत मिलता था जो बंबई को मिलने वाले अंश 
के वरावर था परंतु पश्चिमोत्तर प्रात ओर मद्रास के अंशो से काफी कम था। सैन्य विद्रोह 
के काल से सैनिक कार्यवाही तथा सैन्य विद्रोह के वाद समुत्यान की अवधि मे अन्य 
निर्माण कार्यों की आवश्यकताओं के कारण पश्चिमोत्तर प्रात तथा अवध में कुछ 
असाधारण व्ययों की अप्वश्यकता थी-। संभवत: इस तथ्य ने सरकार के सिचाई नहरों 


और वांधों के अनुरक्षण भे पूंजी निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित किया कि बंगाल 
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घोषित होने के साथ ही अन्य यस्‍्तुएं शुल्क मुक्त घोषित की गईं । 
निरर॑देह, प्रणाती के वैज्ञानिया पुनगंठत के लिए इस प्रकार के प्रयत्नों के महत्व 
को जनता ने समझा था, परंतु टैरिफ के पीछे निहित सिद्धातों को अविश्वास एवं संदेह 
की दृष्टि से देया गया। प्रमुय हिंदुस्तानी पत्रिका 'हिंदु पेट्रिएट' ने लिखा कि 'निर्वाप 
व्यापार अच्छी चीज है,” परंतु सभी देशों के लिए नहीं। 'जहां भारत के आयात शुल्कों 
को पूरी तरह हटा देना इंग्लैंड के हित मे है, वहा भारत का हिंत इसमे है कि इसका इस 
प्रकार नियमन हो जिससे गृह उद्योगो के निकास और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन का 
तालमेल बैठ सके ।” 77? भारत मे ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा डाले गए दवाव का विरोध 
कैवल ब्रिटिश सरकार के समयंन से ही किया जा सकता था और इस प्रकार का समर्यन 
फेवल वित्तीय संकट फे समय इग आधार पर मिलता था कि टैरिफ राजस्व वित्तीय घाटे 
की पूर्ति के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ, 859 मे उत्तर मैन्य विद्रोह काल के वित्तीय 
संकट पर कायू पाने के लिए कौनिंग ते आयात घुल्फ में वृद्धि की थी और वाणिज्यिक 
समुदाय के रोप का सामता किया था, परंतु वह इस पर भी वच निकला था। कलकत्ता 
के व्यापारियों के इस विरोध का कि “नवीन शुल्कों का स्वरूप पश्चगामी है और ये 
इंशलैंड में हाल में पारित वाणिज्यिक विधान की विवेकपूर्ण भावना के विरुद्ध है,और 
बंबई के व्यापारियों की माचिकाओं का कोई लाभ नही हु झा ।!7* स्वयं कैनिंग ने विधान 
परिषद में विधेयक पेश किया था ओर उसे दो दिनों में पास करवा लिया था। भारत 
मंत्री ला स्टेनली ने कैतिंग का समर्थन किया और वित्तीय संकट को देखते हुए सीमा 
शुल्कों मे ओर अधिक वृद्धि का सुझाव दिया। जब चार्ल्स ट्रैवीलियन ने खाल, चीनी, 
चाय, जूट तथा खाद्यान पर निर्णात घुल्क बढाने का प्रस्ताव रखा तो चेंबर आफ कामसे 
की ओर से पुनः विरोध हुआ ।** ट्रंबीलियन को परिषद के अपने सहयोगियों का तो 
समर्थन मिला, परंतु उसे भारत मत्री की स्वीकृति नही मिल सकी। भारत मंत्री ने कहा 
कि भारत ओर इग्लैड के बीच होने वाले व्यापार का हित है कि नए निर्यात शुल्कों की 
स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए ।* भारत सरकार को वदवाम होकर पीछे हठना पड़ा 
और [865 के सीमा घुल्क एक्ट ऋशात की निर्यात शुल्कों से संबंधित कुछ घाराएं रह 
-कर दी गई । जो लोग भारत की टैरिफ भीति को नियंत्रित करते थे वे भारत मे ब्रिटिश 
चाणिज्यिक समुदाय के दवाव के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थे, परंतु उनके बीच घुणित गठ- 
बंधन नही था। वै लोग कुछ सीमाओ के भीतर सहानु भूति दिखलाते थे। ये सीमाएं समग्र 
वित्तीय स्थिति, गृह अधिकारियों के दृष्टिकोण, हितबद्ध गुटों के द्वारा डाले जाने वाले 
दबाव की भात्रा तथा सरकारी निर्णेयों के हिंदुस्तानी लोकमत पर संभावित प्रभाव के 
अनुमान द्वारा निर्धारित होती थी । पु छ तु 
, भारतीय समाचारपत्र परवर्ती राष्ट्रवादियो की भाति वित्त के विकेंद्रीकरण के 
-परक्ष मे थे। मेयो की वित्तीय अंवरण विख्यात योजना के एक दशक पूर्व “हिंदू पेट्रिअट' 
लिख रहा था कि हमारे विचार मे सही उपाय वित्त का विकेंद्रीकरण हैः” पहले 
उसाम्राज्यिक प्रभार तय ही जाने चाहिए और प्रत्येक प्रात का यथानुपात योगदान 
, निर्धारित हो जाना चाहिए। झेष रकम प्रांतों के पास स्थानीय आवश्यकताओं वी पूर्ति 
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जो कुछ छोड़ दिया था, उसे किस प्रकार पुनः प्रौप्त किया जाए यह एक समस्या थी। 
हम देख चुके है कि स्थाई बंदोबस्त के लाभभोगी जमीदार वर्ग ने बावजूद इसके कि 
मालगुजारी स्थाई रूप से निर्धारित हो चुकी थी, अपनी आय पर करों का कितना विरोध 
किया था। 

* सरकारी सिद्धांत के अनुसार मालगुजारी कर न होकर लगान थी। जान स्ट्रेची 
ने एक प्रसिद्ध ज्ञापन पत्र में लिखा था कि “अति प्राचीन काल से भारत मे अधिकांश 
भू संपत्ति, सिद्धात और व्यवहार दोनों ही मे, राज्य के पास रही है और राज्य लगान का 
बह अंश लेता रहा है जो उसके लिए संभव अयवा समीचीन था। भारत की मालगुजारी 
भूमि पर लगान का वस यही भाग है ।?»* मालगुजारी को कर से भिन्‍न मानना सिद्धात 
मात्र नही था। इस प्रकार की व्याब्या का अर्थ था कि मालगुजारी के स्थाई बंदोबस्त के 
द्वारा राज्य ने प्रजा पर कर लगाने के. अधिकार का परित्याग नही किया था। दूसरे 
शब्दों में, मालगुजारी निर्धारित हो गई थी ओर सरकार पर मालग्रुजारी पर उप कर 
(सेस) लगाने अथवा कृषि आय पर आय कर लेने के संबंध मे कोई प्रतिबंध नही था। 
बंगाल से भू स्वामी वर्गो ने आय कर अथवा स्थानीय करों के प्रति कभी भी सतोप 
व्यक्त नहीं किया, क्योकि वे इन करों को स्थाई बंदोबस्त का उल्लंघन मानते थे। जेम्स 
विल्सन के समय से सरकारी मत यह था कि जमीदारों ने राजस्व की स्थिरता को सभी 
करों से मुक्तिति समझकर कानून का मलत आर्य लगा लिया है। 'यह कहना कि चूकि 
सरकार ने लगभग सौ वर्ष पहले बंगाल में कतिपय व्यवस्थाएं की थीं, इसलिए बंगाल के 
सर्वाधिक संपन्‍न क्षेत्र का सबसे संपन्‍न वर्ग सदा के लिए कर से मुक्त है', 'एक स्पष्ट असं- 
गत वबात' थी (५ बंगाल के जमीदार वर्ग द्वारा 'दावो' की यह अधीरता बंगाल चेंबर 
आफ कामस अथवा अंग्रेजी बहुमत वाले कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन (जिनका जमींदारी 
व्यवस्था मे कोई हित निहित नही था) जैसे भारत मे अंग्रेज व्यापारी गुटों में तो स्वाभा- 
बिक थी ही, बंगाल के बाहर करदाताओं की भी यही स्थिति थी। बंबई, अहमदावाद, 
मद्रास से भेजे गए स्मरण पत्रों में बार-बार यही विपय रहता था कि भूमि के रूप में 
संपत्ति रखने वाले सभी व्यकित राष्ट्रीय राजस्व मे ययोचित अंशदान नही कर रहे हैं 
जवकि व्यापारिक एवं व्यावसायिक आय पर भारी कर लगाए जा रहे हैं ।!** बंबई के 
हिंदुस्तानी व्यापारियों की याचिका में स्वार्थों मे टकराव स्पष्ट रूप से प्रकट होता है । 
इन्हीने सरकार से याचिका में आग्रह किया था कि “निष्किय और सपन्‍त वर्गों के लाभ 
के लिए औद्योगिक वर्गों पर करन लगाया जाएं5:संपत्ति से प्राप्त होने वाली - आय 
की चुलना में श्रम से आय तथा व्यापार और व्यवसायों से आय पर हलके कर लगाए 
जाएं. ..।7% * हे 4५ 2 न 


हु] 


इस लघु सर्वेक्षण से भारत की जिन समस्याओ के बारे में 'लोकमत' की प्रमुख 
विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं वे हैं: प्रथम, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कर. भार संबंधी 
प्रश्न तथा करदाताओं का प्रतिनिधित्व; द्वितीय, वित्तीय नीति के वे अंगमभूत तत्व 
जिन्होंने जनता का ध्यान सर्वाधिक आकपित किया था और जो राष्ट्रीय आलोचना 
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स्थाई बंदोवस्त के अंतर्गत था और कृषि आय में वृद्धि से राज्य की तुलना में भू स्वामी 
चर्गों को अधिक लाभ मिलने की संभावना थी। 86-62 से परिस्यितयों में अतिखित 
तत्व जुड़े । वे थे पश्चिमी भारत में कपास भे तेजवाजारी का प्रभाव और अमरीका में 
गृह युद्ध के कारण कपास के अभाव से संत्रस्त लंकाशायर को कपास की आपूर्ति के लिए 
कपास क्षेत्र से बदरगाहों तक सड़कों के निर्माण की लिए राहज प्रेरणा !! इसके वाद 
से वित्त के आवंटन में बंबई के साथ अधिमान्य व्यवहार (तरजीही सलूक) होने लगा। 
इग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग से संबधित हितों ने इस बात के लिए भारत सरकार पर 
दबाव डाला। 863-66 की अवधि में बंबई को ओसतन प्रति वर्ष ! करोड़ रुपये से 
अधिक दिया गया (सामान्य लोक निर्माण कार्यों पर व्यय का 24 प्रतिशत), जबकि 
बंगाल में औसतन 8] लाख रुपये प्रति वर्ष (कुल का 27 भ्रतिशत), मद्रास में 66 लाख 
रुपये (3,9 प्रतिशत), तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में 6 लास रुपये (2.9 प्रतिशत ) व्यय 
किए गए ।// अगले पाच वर्षों में बंबई प्रेसीडेंसी का भाग कुछ कम हो गया और पंजाब 
का बढ़ गया | तथापि 863-72 में लोक निर्माण पर औसत वापिक व्यय मद्रास (प्रति 
वर्गमील 45 रुपये) और बंगाल (34 रुपये) की तुलना में बंबई (प्रति वर्गमील 79 
रुपये) और पश्चिमोत्तर प्रात (79 रुपये) में बहुत अधिक था ।!' हम एक पिछले 
अध्याय में बतला चुके हैं कि 97] में लोक निर्माण पर प्रति व्यक्ति व्यय (साधारण) 
बंबई में 0.53 रुपया और मद्रास वे बगाल में महज 0.] रुपया था। बंवई नगर और 
उसके भीतरी प्रदेश के द्रुत आधिक विकास का आंशिक कारण यह था कि कुछेक आधार- 
भूत आशिक संरचनाओ में सावेजनिक पूंजी निवेशों के वितरण में बंबई प्रेसीडेंसी के प्रति 
अधिमान्य व्यवहार (त्तरजीही सलूक) किया गया था। 
इस प्रश्न के साथ मालगुजारी अयबा करो के रूप मे प्रत्येक प्रेसीडेंसी अथया 

प्रांत के अंशदान का प्रश्न भी जुडा हुआ था। यद्यपि बंगाल प्रत्यक्ष करो और वस्तुओं 
पर लगाए जाने वाले करों की दृष्टि से अन्य प्रेसीडेंसियों से आगे था, तथापि 793 के 
स्थाई वंदोबस्त के कारण इसमें मालगुजारी प्राय: स्थिर रही । 856-57 से [870-] 
की अवधि में भारत में मालगुजारी में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । इस अवधि में बंबई में 
37 प्रतिशत, अवध में 36 प्रतिशत, मद्रास में 6 प्रतिशत, पंजाब में 7 प्रतिशत और 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रात, बंगाल तथा मध्य प्रांत में 6 प्रतिशत या इससे कम वृद्धि हुई।/” 
इस अवधि में भूमि के मूल्यों में धीमी कितु नियमित वृद्धि, अवध और उडीसा में बंदो- 
बस्त ओर मालगुजारी के पुननिर्धारण, सैन्य विद्रोह के बाद राज्य द्वारा अधिहेरण, 
आवादी के क्षेत्र मे वृद्धि, ।86-64 मे पश्चिमी भारत में कपास की तेजवाजारी इत्यादि , 
के कारण कुल मिलाकर वृद्धि की दर पर्याप्त ऊंची थी। 87] में प्रति वर्गंमील माल-, .- 
गुजारी ,बंगाल (77 रुपये) मे बंबई (200 रुपये) अथवा पश्चिमोत्तर प्रांत (452 
रुपये) की अपेक्षा बहुत कम थी।?* स्थाई वंदोबस्त के क्षेत्र मे सरकार की मांग निर्धारित - 
हो जाने का परिणाम यह हुआ कि उस पर ऐसी आय के लिए दावा करने पर रोक लग , 
गई, जो उसे अस्थाई बंदोवस्त के क्षेत्र में मालगुजारी के पुननिर्धारण की सामान्य प्रक्रिया - 
द्वारा मिल सकती थी। स्थाई बंदोवस्त हो जाने पर सरकार ने मालगुजारी के रूपमे ! 
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के स्थाई विषय थे: आय कर तथा दूसरे प्रत्यक्ष कर और अफीम, उत्पाद शुल्क 
(आबकारी) तथा स्टापसे प्राप्त राजस्व जिनके कारण 'नैतिकता संबंधी टेढ़े-मेढ़े 
प्रश्न यठाएं गए, सैन्य एवं गृह खर्च जो सदा राष्ट्रवादियों के अभियोग पत्र में तगड़े 
दंग से रखे जाते थे ओर ब्निटिश पूजी तथा निर्मित माल के आयात से संबंधित प्रश्व; 
और तृतीय, लोक निर्माण कार्यो में पूजोनिवेश, विभिन्न क्षेत्रों में भूमि कर के प्रति 
व्यवित भार इत्यादि के आधार पर भारतीय साम्राज्य के विभिन्‍न प्रांतों के बीच लाभी 
का वितरण लथा उनके अंशदान ) इस संबंध में हम दो समस्याओं का उल्लेख पहले 
ही कर आए हैं। प्रथम तो समाचार पत्रों, पँ फलेटो, स्मरण पत्नों तथा सार्वजनिक संधों 
के बकक्‍्तव्पों से लिए गए उद्धरणों के आधार पर इतिहास रचना के प्रयोग में, दुततरे 
प्रयोगों की तुलना मे, संभवत: पुर्वे धारणाओं से प्रभावित होने की संभावना अधिक हैं। 
द्वितीय, “राष्ट्रवादी मत' और “लोकमत' शब्दों के प्रयोग से प्रश्न उठ खड़े होते हैं। कया 
इस काल में ऐसे सशक्त विचार थे कि जिन्हें राष्ट्रवादी सिद्धांत अथवा मत कहा जा 
सकता है ? जैसा कि बार्टल फ्रेर ने प्रश्न उठाया था, कया प्रकाशित मत ही लोकमंत 
है ? प्रकाशित मत को जनता में से अन्य लोग कहां तक स्वीकार करते हैं ? क्या लोक- 
मत को समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि विशिष्ट मत देश की संपूर्ण जनता 
में किस हद तक प्रचलित है, अथवा केवल राजनीतिक दृष्टि से सगत 'विशिष्ट वर्ग! के 
आधार १२ निर्णय कर लेना चाहिए ? ये शब्द कितने ही अस्पप्ट क्यों न हों, हमने इन्हे 
उन स्थितियों मे प्रयोग करता उपयोगी पाया है जब विशिष्ट संदर्भ से ही यह स्पष्ट हो 
जाता है कि मत की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का स्रोत वया है। संभवतः 'लोक (जनता) 
संबंधी धारणा को अवखंडित करके वर्गों के अर्थ में सोचना, और "सामान्य अभिलापा 
की रहस्यमय अभिव्यवितयों को खोजने के स्थान पर विचारों और मतो में विधिधता का 
अध्ययन उपयोगी है। हमने बहुधा देखा है कि न केवल एक ओर 'साहबीं' कौर दूसरी 
और “जमीदारों', वनियों' तथा शिक्षित 'बाबुओं' में विरोध था, वरन शासित प्रजाति के 
विभिन्‍न वर्गों में भी परस्पर विरोध था। शहरी व्यावसायिक एवं व्यापारिक वर्ग की 
लगानभोगी जमीदार वर्ग (जो लाइसेंस कर से मुक्त था और जिसे अपनी अनजित 
आय पर उसी दर से आय कर देना द्वोता था जिस दर से व्यापार अथवा उच्च शिक्षा वाले 
व्यवसायो में लगे हुए व्यक्ति आय कर देते थे) के प्रति नाराजगी, ऊँची आय पाने बालें 
वर्गों के सरकार को अवरोही परोक्ष कर (विज्वेष रूप से नमक शुल्क को वस्तुतः जद 
साधारण पर व्यक्ति कर था) लगान के लिए राजी करने के लिए प्रयास, ताकि वे आय 
करों के भार से मुक्त हो सकें,. सरकारी पूंजीनिवेशों के क्षेत्रीय वितरण के संबंध मम 
प्रांतीय ईर्ष्या-द्ेय एवल्संबंधी कुछ उदाहरण हैं । प्रस्तावना वाले अध्याय में हमने हितवड 
ग्रुटो में विरोध का अध्ययन किया है और देखा है कि प्रत्येक ग्रुट वित्तीय नीति निर्णय 
को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विकात 
काल के प्रारंभिक वर्षों मे इस समस्या की ओर ध्यान दिया था कि किस प्रकार प्रमुस 
हिंतों के प्रतिनिधित्व की स्थाई व्यवस्था हो सके । कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में के० टो० 
तेलंग ने विधान मंडल में चेंवर्स आफ काममें, ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन, विशव- 
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विद्यालयों तथा स्थानीय संस्थाओं को प्रतिनिधित्व भ्रदान करने कै . लिए एक योजना 
की हपरेखा प्रस्तुत की। दूसरे अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेंद्रलाल 
मित्र ने कह्ा।कि विधान परिपद के गैर सरकारी सदस्य अपने हितों' के अलावा किसी 
अन्य का ' प्रतिनिधित्व. नही करते। काग्रेस ने 'वर्गीय हितों' को प्रतिनिधित्व देने का 
प्रस्ताव रखा । कलकत्ता कांग्रेस मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जो इस बात के लिए उत्सुक थे 
कि सभी वर्गों, समुदायों और 'सभी प्रधान हितो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए', 
हैलंग की रूपरेखा के आधार पर एक योजना प्रस्तुत की । इसके कुछ समय बाद ही, 
888 मे विधान परिषद सुधार समिति ने, जिसे डफरिन ने नियुक्त किया था वशानुगत 
अभिजात वर्ग एवं भू स्वामी वर्गों, व्यापारी, व्यावसायिक एवं कृपक वर्गो ओर यूरोपीय 
बागान एवं वाणिज्यिक हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विविध उपायो की 
सिफारिश की | अंततोगत्वा 892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के पारित हो जाने पर 
इनमे से कुछ हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर पाना संभव हो सका 7०९ 
इसी समय आशिक रास्ट्रवाद के कुछ तत्व 'वर्गीय” सिद्धांतों से आगे बढकर 
अंकुरित हो रहे थे । भिन्‍न-भिन्‍न हितों के परस्पर विरोधी दवावो के बीच, किन्ही-किन्ही 
समस्याओं पर कुछ एक सी भावनाएं उभरीं ज॑से नौक रशाही में अपव्ययी ब्रिटिश कर्म- 
चारियों के स्थान पर भारतीय कमंचारियों को रखने की इच्छा, बढ़ते हुए सैन्य एवं 
गृह खर्चों के प्रति असंतोष, सामान्य रूप से लोक व्यय में कमी की माग जिससे कर भार 
को कम किया जा सके, टैरिफ नीति के सरवंध में परंपरागत ज्ञान की प्रेरणा के विषय में 
मरेह, कराधान के साथ प्रतिनिधित्व पाने की आकाक्षा और कुछ ऐसी ही अन्य सम- 
थघाएं थी जो शासित देश की आम शिकायतो से उत्पन्न हुई थी। इस काल में जो 
विचार प्रकट किए गए थे उनमें ओर काग्रेस के अस्तित्व के प्रारंभिक वर्षों के उसके 
प्रस्तावों में समानता दिखाई देती है! नौरोजी की प्रधान उपलब्धि थी इन विचारों की 
सष्द अभिव्यक्ति, इनका गुंफन और निर्णायक महत्व की कुछ समस्याओं पर जोर देना । 
मे समस्याएं थी, क्या भारत में कराधान का प्रभाव लोक व्यय के आय एवं रोजगार 
उत्पादन करने वाले प्रभाव द्वारा प्रति संतुलन होता है, स्टलिग के रूप में ऋण भार तथा 
भारत के बार सरफारी व्यय में वृद्धि द्वारा यृह ख्चों मे किस प्रकार वृद्धि हो रही है, 
करदेय क्षमता और प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कर भार की स्थिति है, और 
सबके ऊपर यह कि 'जो कुछ भी जनसाधारण से किया जाता है वह उसे किस प्रकार 
बापस किया जा सकता है ॥ नौरोजी की जांच लोक वित्त के क्षेत्र से वाहर 
संसदीय कागजात से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भुगतान संतुलनों के व्यापक अध्ययन 
त्तक विस्तृत थी । इसके आधार पर उन्होंने उन्‍्नीसवी शताब्दी के अंतिम दो दशकों में 
आर्थिक निकार्सा की समस्या की विस्तृत व्याख्या की थी।“नौरोजी के कोपों के 
स्थानांतरण के सभी संभव माध्यमों पर विचार किया। हमने अपने को लोक चित्त के 
प्रश्नों तक सीमित रखते हुए केवल उन्ही समस्याओं पर विचार किया हैं (अध्याय हा] 
ओर 9 में) जो नोरोजी की भाषा में सरकारी संव्यवहार मे उत्पन्त होती है, जैसे 
' राजनीतिक ऋणों के लिए स्टलिग ऋण प्रभार, रेल, लोक निर्माण, इंग्लैंड में किए जाने 
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के स्थाई विपय थे: आय कर तथा दूसरे प्रत्यक्ष कर और अफीम, उत्पाद शुल्क 
(आबकारी) तथा स्टापसे प्राप्त राजस्व जिनके कारण "नैतिकता संबंधी टेढ़े-मेढे 
प्रश्न उठाए गए, सैन्य एवं गृह ख्चे जो सदा राष्ट्रवादियों के अभियोग पत्र में तगडे 
ढंग से रखे जाते थे और ब्रिटिश पूजी तथा निर्मित माल के आयात से संबंधित प्रश्न; 
और तृतीय, लोक निर्माण कार्यों मे पूंजीनिवेश, विभिन्‍न क्षेत्रों में भूमि कर के प्रति 
व्यक्ति भार इत्यादि के आधार पर भारतीय साम्राज्य के विभिन्‍न प्रातों के बीच लाभो 
का वितरण तथा उनके अंशदान | इस संबंध में हम दो समस्याओं का उल्लेख पहले 
ही कर आए है। प्रथम तो समाचार पत्ो, पैफलेटो, स्मरण पत्नों तथा सार्वजनिक संपों 
के बकतव्यों से लिए गए उद्धरणों के आधार पर इतिहास रचना के प्रयोग में, दुसरे 
प्रयोगों की तुलना मे, संभवत: पुर्वं घारणाओं से प्रभावित होने की संभावना अधिक है। 
द्वितीय, “राष्ट्रवादी मत' और “'लोकमत” शब्दो के प्रयोग से प्रश्न उठ खड होते हैं। कया 
इस काल में ऐसे सशवेत विचार थे कि जिन्हे राष्ट्रवादी सिद्धांत अथवा मत कहा जा 
सकता है ? जैसा कि वार्टल फ्रेर ने प्रश्न उठाया था, क्या प्रकाशित मत ही लोकमत 
है ? प्रकाशित भत को जनता में से अन्य लोग कहा तक स्वीकार करते हैं? बया लोक" 
मत को समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि विशिष्ट मत देश की संपूर्ण जनता 
में किस हद त्तक प्रचलित है, अथवा केवल राजनीतिक दृष्टि से संगत “विशिष्ट वर्ग! के 
आधार पर निर्णय कर लेना चाहिए ? ये शब्द कितने ही अस्पप्ट क्यो ने हो, हमने इन्हें 
उन स्थितियों में प्रयोग करना उपयोगी पाया है जब विशिष्ट संदर्भ से ही यह द्पष्ठ हों 
जाता हैं कि मत की सार्वजनिक अभिव्यवित का स्रोत क्या है। संभवतः 'लोक (जनता) 
संबंधी धारणा फो अवखडित करके वर्गों के अर्थ में सोचना, और "सामान्य अभिलापा 
की रहस्यमय अभिव्यव्तियों को खोजने के स्थान पर विचारो और मतों में विविधता का 
अध्ययन उपयोगी है। हमने बहुधा देखा है कि न केवल एक ओर 'साहबों' और दुम्तरी 
और '“जमीदारों”, बनियों” तथा शिक्षित 'बाबुओ' मे विरोध था, वरन शासित प्रजाति के 
विभिन्‍न वर्गों में भी परस्पर विरोध था। शहरी व्यावसायिक एवं व्यापारिक वर्ग की 
लगानभोगी जमींदार वर्ग (जो लाइसेंस कर से मुब॒त्॒ था और जिसे अपनी अननित 
आय पर उसी दर से आय कर देना द्ोता था जिस दर से व्यापार अथवा उच्च शिक्षा वाले 
व्यवसायी में लगे हुए व्यक्ति आय कर देते थे) के ध्रति नाराजगी, ऊंची आय पाने वाले 
वर्गों के सरकार को अवरोही परोक्ष कर (विशेष रूप से नमक शुल्क को वस्तुत, जन 
साधारण पर व्यक्त कर था) लगान के लिए राजी करने के लिए प्रयास, ताकि वे आय 
करों के भार से मुक्त हो सकें,' सरकारी पूंजीनिवेशीं के क्षेत्रीय वितरण के संबंध मे 
प्रांतीय ईर्प्या-देप एतत्संबंधी कुछ उदाहरण है। प्रस्तावना वाले अध्याय में हमने हितवर्द 
गुटों में विरोध का अध्ययन किया है भौर देखा है कि प्रत्येक गुट वित्तीय नीति तियों 
को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विकास 
काल के प्रारंभिक वर्षों मे इस समस्या की ओर ध्यान दिया था कि किस प्रकार पमुत 
हितों के प्रतिनिधित्व की स्थाई व्यवस्था हो सके । कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मे कै० दी 
हेलंग में विधान मंडल में चेंवसे आफ कामसे, ब्रिटिग इंडियन एसोसिएशन, विश्व- 
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बहुत दूर तक फैले थे। कार्यवाही की तात्कालिक उपलब्धियां थोड़ी ही थी। परतु एक 
राष्ट्रीय राजनीतिक दल के आविर्भाव में सुविधा हो गई थी। शीघ्र (ही राजनीति के 
क्षेत्र में) नया खेल प्रारभ होता था जिसके दांव ऊचे थे। 


संदर्भ 


], 'फाइनेंशल स्टेटमेट्स रिलेटिय टू इडिया'“रिप्रिटेड फ्राम हसार्डूस पालियामेटरी डिबेंट्स,' पृू० $ 
680॥ प्रैंट डफ ने भारत की राशि की तुलना इंग्लैंड की राशि से की है , जो प्रति वर्ष 
30 पौंड प्रति व्यक्ति थी । 
2, दादाभाई नौरोजी 'दि पावर्टी आफ इंडिया' (बबई [876) प्‌ृ० -]424 
. 3, डी० थोनर के अनुसार पिछड़ी अयंव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के परिकलन मे सेवाओं के क्षेत्र में 
हे ह सम्मिलित न करना बहुत युवितसगत है। एम० एस० कुजनेत्स, 'इकानामिक ग्रोथ” (955) 
पु० 0 | देखें सुरेंद्र जे० पठेल 'लाग टर्म चेंजेज इने आउटपुट एड इनकम इन डंडिया' 866- 
960 'दि इंडियन इकानौमिक जर्तेल, जनवरी, ]958, जिल्द ५, संख्या 3, १० 233-46। 
4 “इंडियन इकानामिस्ट'ं 2] अक्तूबर, 87] है 
5, एम० ए० हिंडमैन, 'वैकरप्सी आफ इंडिया, (लदन, 886), पृ० 57 
6. 'टाइंस आफ इडिया' ]3 नवबर, 863॥ 
7. "फ्रेंड आफ इंडिया' 27 जून, 86] । 
8. 'फ्रैंड आफ इडिया” 4 फरवरी, 868। वगाल चेंबर आफ कामर्स के अनुसार राशि केवल 
2 शिलिंग थी | राजस्व कार्यविवरण जून, 867, संख्या 504 
, 'इडियन इकानामिस्ट' 2] अक्तूबर, 87] । 
]0. एच० एम० हिंडमैन, 'बेंकरप्सी आफ इंडिया” (लद॒न, [866) १०57॥ 
]. भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त प्रेषण संब्या ]44, 29 जून, 860। 
43% जही। :. हे 
3. वही, 240, 20 सितंबर, 869। , है 
“१4. 868 में 'फ़रैड आफ इंडिया! (27 जून, 86] तया 4 फरवरी, 868) ने प्रावकलित किया 
कि भारत मे भ्रति व्यक्ति कर भार 6 शिलिंग था जबकि इग्लेंड में 2 पांड ]6 शिलिंग 3 पेंस 
सयुकत राज्य अमरीका से 2 पोंड ]6 शिलिंग | पेंस ओर फ्रास मे ] पौंड 9 शिलिग | पेंस 
था | 3] अक्तूबर, 873 के 'दि इंडियन इकानामिस्ट' ने दावा किया था कि | शिलिंग 6पेंस 
प्रति व्यक्ति कराधान को स्थिति में 'इस देश मे कर भार विश्व भर में सब से कम था १ 
]5. कैंड आफ इडिया,' 22 मार्च, 860। 5 कद, 
' [6. वही 26 मार्च, 86 | है 
7, बही 3 दिसवर, 866 ; 4 0, आज 
” ]8, 'टाइस आफ इडिया” [5 अगस्त, ]8654 ' ५ 
]9. वही । ' ' ८ 
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वाज़े प्रशासनिक एवं सैन्य धर्च, सरकार द्वारा भंडार संबंधी सरीद इत्यादि। यहां पर 
हम यह उल्लेस मात्र कर देता चाहेगे कि उन्‍्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दक्मकों में राष्ट्रवादी 
प्रवक्‍ताओं ने राजनीति के लिए नौरोजी के विचारों को अपनाने में विल्क्षण ढंग से 
चुनाव किया या। गांगुली ने स्पप्ट किया है कि नौरोजी के सिर्दधांत में कुछ प्रगतिशील 
तत्व थे जैसे अवरोही कुर व्यवस्था की निदा; 'साधारण कुली मजदूर' के हिंतों का 
उत्साहपूर्ण समर्थन जिन पर कि ऊंची आय पाने याले वर्गों की तुलना में नमक शुल्क का 
भार कही अधिक था; यह संकेत कि “चूंकि संपन्न वर्ग आंदोलन कर सकते हैं और अपनी 
बात सुनने के लिए सरकार को बाध्य कर सकते हैं जबकि निर्धन श्रमिकों और कपको 
के लिए यह संभव नही है' अतः उन्ही का कराधान के माध्यम से शोषण होना; आंतरिक 
'आधिक निकास' की धारणा अर्थात कराधान द्वारा ग्रामीण जनता की संपत्ति के 
हस्तांतरण एवं शहरी पूंजीपति वर्ग के पक्ष में आय के पुनवितरण के विपय में विचार 
यह महत्वपूर्ण बात है कि नोरोजी के सिद्धात के इन तत्वों को ('बाहरी आशिक निकास' 
से संबंधित विचारो के विपरीत) उत्साहपूर्ण समर्थन मिलना तो द्वुर रहा, उस पर ध्यान 
भी नहीं दिया गया। वस्तुतः स्वयं नौरोजी ने भी 'आंतरिक निकास' के बारे में अपने 
विचार को विशिष्टता प्रदान नहीं को। हम पहले स्पष्ट कर घुके हैं कि किस प्रकार 
रमेश चद्र दत्त ने, जिन्होने 875 मे रेघत की उपज पर जमीदार के दावे को स्थाई रूप 
से निर्धारित करने की आवश्यकता के विषय मे साहस के साथ लिखा था और जिनकी 
"हिंदू पेद्विअट' ने 'उग्रवादी भावना' के लिए अच्छी तरह भत्सेना की थी, अपनी परिपवव 
तथा सुप्रचारित रचनाओं में जमीदार रैयत संबंध के शोपणकारी पहलुओ से अपना ध्यान 
हटा लिया था ॥7९ संभवतः नौरोजी तथा दत्त जैसे वैचारिक क्षेत्र के मेताओं का खयाल 
था कि उन्हे पहले स्वकल्पित 'विदेशी शोपण' के विरुद्ध संघर्ष करना है। बंगाल के 
जमीदार, बंबई के वनिये अथवा शहरों के शिक्षित व्यावसायिक वर्गों के लोग अन्य प्रकार 
के शोपणों को जिनमें उनके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग और भागीदारी का संदेह 
किया जाता था, छोड़कर केवल उपर्युक्त शोषण के बारे में संदेश ग्रहण करने के लिए 
तत्पर थे। 
निष्कर्प के रूप में, यह कहा जा सकता है कि एक ओर विरोधी प्रतिबद्धताओं के 
एक दूसरे के प्रतिकूल दवाव तथा हिंतों मर निप्ठाओं के बंधन थे और दूसरी ओर 
विचारधारा का एक स्वरूप उभर रहा था जो राष्ट्रवाद के रूप मे विकसित हुआ। दबाव 
गुटों के कार्य कलाप का महत्व बाद के ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर ही स्पष्ट होता 
है। जिस काल का हमने अध्ययन किया है, उसमें (दवाव गुटों) का कार्य कलाप अधी- 
« राजनीतिक स्तर पर चालबाजी का खेल मात्र था । इस खेल मे शिक्षित शहरी व्यावसायिक 
वर्गों को, विरोधी आर्थिक हितों के बीच विरोध की उग्रता का आभास होने लगा था! 
“राष्ट्रीय स्तर पर बंधे हुए हितों के एकत्नोकरण की इस - धारणा से ही आध्िक राष्ट्रवाद 
का प्रारंभ हुआ था। विचारों के आधार पर बने संगठन शिकायतों अथवा मार्गों के 
प्रंचार के लिए प्रयत्न, लाब्वीकरण इत्यादि ऐसी रीतियां है जो राजनीतिक मस्तिष्क को 
लचीला बनाती हैं। इस प्रकार की कार्यवाही के .परिणाम निकटतम कार्यक्षेत्र के बाहर 
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बहुत दूर तक फैले थे। कार्यवाही की तात्कालिक उपलब्धिया थोड़ी ही थी। परंतु एक 
राष्ट्रीय राजनीतिक दल के आविर्भाव मे सुविधा हो गई. थी। शीघ्र (ही राजनीति के 
क्षेत्र मे) नया खेल प्रारंभ होता था जिसके दाव ऊचे थे ! 


संदर्भ 


]. 'फाइनेशल स्टेल्मेट्स रिलिडिंग दु. इडिया"''रिप्रिंटेड फ्राम हसा्डस पालियामेटरी डिबेंट्स, पृ० |; 
680 प्रैंट डफ ने भारत की राशि की तुलना इंग्लैंड की राशि से की है, जो प्रति वर्ष 
30 पौंड प्रति व्यक्ति थी । 
2, दादाभाई नोरोजी “दि पावर्टी आफ इंडिया' (बबई 876) पृ० [-]42 
, 3. डी० थोनेर के अनुप्तार पिछदी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के परिकलन मे सेवाओ के क्षेत्र मे 
, सम्मिलित न करना बहुत युद्ितसंगत है। एम० एस० कुजनेत्स, 'इकानामिक ग्रोथ” (955) 
० 0॥ देखें सुरेंद्र जे० पटेल 'लाग टर्म चेंजेज इन आउटपुट एंड इनकम इन डडिया' [866- 
“ ]960 "दि इंडियन इकानामिक जनेल/ जनवरो, ]958, जिल्‍्द ५, सख्या 3, पृ० 233-46।॥ 
4, 'इडियन इकानामिस्ट' 2] अक्तूबर, 87] । 
“5, एम० ए० हिंडमेन, 'वैकरप्सी आफ इडिया,' (लदन, 886), पृ० 57॥ 
6. 'टाइंस आफ इडिया' ]3 नवबर, 863॥ 
27, "फंड आफ इडिया' 27 जून, 86] ॥ 
8. 'फ़ड आफ इंडिया' 4 फरवरी, 868। वगाल चेंदर आफ कामस के अनुसार नुसार राशि कैवल 
2 शिलिंग थी। राजस्व कार्यविवरण जूत, 867, संख्या 50॥ 
9. 'इडियन इकानामिस्ट' 2[ अस्तूबर, 87] । 
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सयुकत राज्य अमरीका से 2 पौंड [6 शिलिंग ] पेंस और फ्रास में | पोंड 9 शिलिंग [ पेंस 
था। 3] अक्तूबर, 873 के 'दि इंडियन इकानामिस्ट' ने दावा किया था कि | शिलिग 6पेंस 
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20, 'क्रंड आफ ईंडिया' 3 दिसवर, 866 | रह * 

2]. 'ढाइंस आफ इडिया' 3 नवबर, 863। 

22. "मद्रास टाइस,' 24 अक्तूबर, [863, 'टाइस आफ इंडिया, 23 अक्तूबर, !863 में उद्धृत ! 

23. जें० सी० गैडस का साक्ष्य, 'ईह्टर्न इकानामिस्ट, 2[ अगस्त, 87 में उद्धृत । संपादक रावर्ट 
नाइट के मतानुसार यह सिद्धात पूर्ण रुप से गतत था । 

24. एच० एम० हिडमैन, दि बंकरप्सी आफ इडिया' (लंदन, 886) पृ० 4 | 

25, 'बेलगाब समाचार,” 20 अग्रेल, 868, आर० एन० पी० (ववई), पृ० 2[ ! 

26, ,'रास्त गोफ़तार,' 24 मई, ]868, आर० एन० पी० (वबई), पृ० 794 

27. 'हिं्दू हितेंधिणी,' 28 मार्च, [868, आर० एन० प्री० (बंगाल), पृ० 50॥ 

28, 'सुधावर्षन गजट,' [4 मार्च, [868, आर० एन पी० (वाल), १० 30॥ 

29. 'सोमप्रकाश/ 23 दिसबर, ]867, आर० एन० प्री० (बंगाल), पृ० 5॥ 

30 'ानदेश वैभव, 4 मार्च, [870, आर० एन० पी० (बंबई), पृ० 33 । 

34. वित्त फ़ायंविवरण अप्रैल, !868, सब्या 35। भारत मंत्री सर स्टेफड मोयंकोट को विटिश 
इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में हुई बेठक मे प्रेषित विनश्र स्मरण पत्र, फरवरी, 868। 

32, डी० नोरीजी, 'पावर्टी एड एन ब्रिटिश छल इत इडिया' (दिल्ली, 962) १० 93 और 
उसके आगे । 

33. बही, प० 95। 

34. वही ॥ 

35. वही,१० 94। 

36. हिंदू पेट्रिभट, 5 सितवर, 860 । 

37 वित्त कार्यविवरण, छुलाई, ]850 । लेखा शाखा सख्यां 26 | वायू ईंसर चदर सिंह, सविव, 
ब्रिटिश इडिया एसोसिएशन द्वारा सचिव, वित्त विभाग, |मारत सरकार को प्रेषित, 22 मई, 
860 (राजस्व प्रेषण भख्या 2], 20 क्षप्रेत, 867) भारत सरकार से भारत मत्री को । 

38, वित्त कार्यविवरण अप्रैल, [868, सख्या 34, बावू जतीद्र मोहन टैगोर, सचिव, ब्रिटिश इंडिया 
एसोसिएशन द्वारा सचिव, वगाल सरकार को ग्रेषित, 3 फरवरी, 868; सद्या 35 । बिटिश 
इंडिया एसोसिएशन की कलकत्ता से हुई बैठक सर स्टेफई नौ्थकोट को प्रेषित विनम्र स्मरण प्र 
दिनाक ] फरवरी” !868। ओर भी देखिए “हू पेटद्रिअट” 23 मार्च, 868 जिसमे परिषद 
में होने बाली बहसो,की 'प्रहसन” कहा गया था । है 

39, बही। 

40. भारत सरकार से भारत मत्री को वित्त प्रेपण, सख्या 86, दिताक 3 अग्रेल, 878 । 

4. "हिंदू पेट्रिअट,' 6 अप्रैत्त, [868, वही, 6 मार्च, 8684... 

42. 'सौमप्रकाश,' 9 मार्च, 868, आर० एन» परी० (बंगाल), पृ० 07 | 'जामे जमशेंद, 5 
फरवरी, 869, 0 मार्च, 869, आर० एन० पी० (बवई), पृ० 94, 33; 5 सितवर. 
870, आर० एन० पी (वदई) पृ० 842+ 

43. वित वा्विदरण, जुलाई, 868, पृथक राजस्द सस्या [44 ब्िटिश इडिया एसोमिएशन वी 
कलकत्ता मे हुई बैठक में भारत मत्नी को प्रेषित वितम्म स्मरथ प्र, 3] मई, 8694 
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वित कार्यविवरण, मार्च, 87], लेखा शाखा सख्या 90, जतीद्र मोहन ठाकुर, सचिव, ब्रिटिश 
इंडिया एसोसिएशन द्वारा सचिव, वित्त विभाग, भारत सरकार को प्रेषित, ]0 मार्च, [87] । 
मेयो से नेपियर को, 20 नववर, 870, संख्या 325, मेयो कागजात, बडल 4] | 

बेहद पेद्रिअट.' 2। फरवरी, 870॥ 

'हिंहू पेट्रिमट/' ]! जुलाई, 870। 

'हिंहू पेड्रिअट, 0 सरल 870 । 

सर बादल फ्रेर दि मीस आफ असर्टेनिंग पब्लिक ओपीनियन इन इंडिया, (87]) 'जतंल 
आफ इंडिया अथोसिएशन,” जिल्‍द ५, खड [ए, पृू० 02 [72 

भेयो से डब्ल्यू० आर्वुधनाट को, 5 मार्च, 87], मेयो कागजात, बेडल 42, सख्या 68 ॥ 
वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, 868, संख्या 48, सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू से सचिव, फोर्ट सेंट 
जाजे की सरकार को, 27 जनवरी, 868 | 

बो० फ्रेर, पूर्वो द्ृत । 

भेयों से आरयाइल को, 7 नवबर, ]870, मेयो कागजात, बडल 4!, सख्या 300॥ 

जे० लारेंस से फेनबो्न को, 6 तितवर, 866, लारेंस कागजात, भारत भत्नी को प्रेषित पत्र, 
]866, जिल्द, 3, सख्या 35॥ 

राजस्व प्रेषण [867, संख्या 2] । भारत सरकार से भारत भत्री को प्रेषण, 20 अप्रैल, 867। 
भारत सरकार से भारत मंत्री को वित्त प्रेपण, संख्या 86, दिनाक 3 अप्रैल, 868 ! 

जेम्स रटलेज 'इग्लिण रूल एड नेटिव ओपीनियन इन इडिया' (लदन, ]278) पृ० 29-20। 


57.ए बित्त कार्य विवरण (लेखा शाखा) जून, 86], सख्या 6[, द्विटिश इडियन एसोसिएशन द्वारा 
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गवर्नर जनरल को प्रेषित स्मरण पत्च, 5 जून, 86]॥ 

द्रास एक्जामितर,' 5 फरवरी, 863, राजस्व कार्यविवरण, जून, 867, सर्या 50, सचिव, 
बगाल चेंबर आफ कामभसें से सचिव, वित्त विभाग, 3] मई, [867 ! वही अगस्त, 867, 
सख्या 20, कलकत्ता ट्रेडंसे एमोसिएशन द्वारा भारत मत्नी को प्रेषित स्मरण पत्न, 22 अप्रैल, 
867 । 'पायनियर' 2 जनवरी, 87] । 'इग्लिशमेन' ] अप्रैल, 866। 

मेयो से नेपियर को, 6 अगस्त, [870, बडल 40, सख्या 225 । 

वित्त कार्यविवरण, (लेखा शाखा) जून, ]86], सब्या 62, गवर्नर जनरल से ब्रिटिश इंडियन 
एसोफिएशन को 2 हे: 

'फ्रैड आफ इंडिया, 26 जून, ]6 मार्च, 24 अगस्त, 865। “इंडियन इकानामिस्ट, 2] नवबर, 
87], 30 सितवर, 867। , 

मेयो से नेपियर को, [5 मई, 870, बंडल 39, संख्या [9। 

विधान परिषद कार्यविवरण, [4 अप्रैल, 860, जिल्द श], पुरानी सोरीज । 

'टाइस आफ इंडिया? 3 नवबर, 8863॥ 5 

राजस्व कार्यविवरण, अप्रैल, 867, सब्या ]9, कलकत्ता के निवासियों द्वारा स्मरण पत्त । 
राजम्व कार्यविवरण, सार्च ]867, सख्या 35 कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन की यात्रिका, 


7 (अर्जी) 5 मार्च, ]867 4 


'क्रंड आफ इडिया' 6 मार्च, 865। देखिए राजस्व कार्यदिवरण नदंबर, [880, सख्या 
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ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


प्रणाली को लागू . करने को नोति स्वीकार कर ली गई थी 'फ्रैड आफ इडिया,' 30 सितदर, 
869 । 

वित्त कार्यविवरण, अक्तूवर, ]87], पृथक राजस्व संख्या [2, ज० वेस्टलैंड वित्त अवर सचिव, 
भारत सरकार से सचिव, बगाल सरकार को, !4 अक्तूबर, 87]॥ 

वित्त कार्यविवरण, जनवरी, ]866, पृथक राजस्व संध्या 482, दीफ कमिश्नर, ब्रिटिश दर्मा 
से वित्त सचिव, भारत सरकांर को, 26 नवंबर, 864॥ 

भारत सरकार से भारत मत्री को, वित्त सख्या ]44, 29 जून, 8604 

देखें, सी ० एन० वकील, पूर्वोद्त, पृ० 484 ! ५ 

वित्त कार्यविवरण, मार्च, 868, सख्या 39 । वित्त सचिव, द्वारा टिप्पणी, दिनाक'[4 फरवरी, 
]868 । वकील, पूर्वोदुत, पु० 483 ग्रृह कार्यविवरण, लोक शादा, अप्रेल, [87!, संख्या 
3॥ गृह सचिव, द्वारा ज्ञापन, दिनाक [4 मार्च, 870 * 

"हिंदू पेद्रिअ॒ट', []5 मई, [87] ॥ ५४ 

बही । 

नह पेद्रिअट', !7 अप्रैल, 87] ॥ 

वही, 5 मई, 87] 

वही, ] अप्रैल, 870; 5 जून, 87]; 'रास्त गोपतार', 3 नवबर, [870, आर० एत० 
पी० (बबई), पृ० 544 4 

"हिंदू वेद्रिअट', [2 दिसंबर, 860; 30 जून, 860, ] जुलाई 860॥ 

'प्रजाब अघबार', 8 जून, ]87], एस० वी० एव० (पश्चिमोत्तर प्रात), 'प्रयाग दृत', आर? 
एन० पी० (बाल), १5 जुलाई, 8684 

“हूई नू माई पजाब', 8 फरवरी, 867, एस० वी० एन० (पश्चिमोत्तर प्रात); पृ० 02। 
“भास्कर', 28 मार्च, 868, नार० एन० मी० (बगाल), 868, १० 53+ 

बही, 4 जून, 868, वही, पृ० 2]; “राजशाही पत्रिका', जनवरी, 868, वही, १० 59: 
“अवध अखबार'*, जून, 868, वही, पृ० 298 । 

दादाभाई नौरोजी, 'एसेज, स्पीचज, एड्रेसेज एटसट्रा' (बबई, 887), पृ० 54॥ 

"हिंदू पेट्रिअट', 3 जनवरी, [868 ॥ 

वित्त कार्यविवरण, फरवरी, ]868. लेखा शाखा सख्या 67, गवर्नर जतरल का मेमो०, 20 
जनवरी, 868 । 

वबबई समाचार, 8 व 9 फरवरी, ]870, आर० एन० पो० (बबई), पृ» 82॥ 

व्जामे जपशेंद/ 23 मदवर, 869, वही, पु 586॥ 

वही, 0 मार्च, 869, वही, पृ०.33। *» 

असुकीनंदचनी,/ डब्ल्यू० एफ० राइट द्वारा मार, 873 के तमिल समाचार पत्ो के विषय में 
रिपोर्ट (]7 मार्ष, 873) । ' हि 
ईस्ट इडिया एसोसिएशन की दवई शाखा द्वारा याचिका (अर्जी), 'जनरख आफ दि ईस्ट ड्ढ््या 
एसोसिएशन, जिल्द 9, खड त (]87]), १० 30-32| 

देखें पीछे अध्याय 3 ॥ 


५५ 
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वित्त का्यविवरण, जुलाई, 869, पृथक राजस्व संख्या [4, ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन की 
कलकत्ता में हुई बैठक मे पारित विनम्र स्मरण पत्र, भारत मत्नी की प्रेषित, दिनाक 3| मई, 
869॥ 

नजामे जमशेद', 4 अगस्त, 868 को आर० एन० पी० (व), पृ० 230, ]5 मार्च, 869 
आर० एन० पी० (बवई), पू० ]44 । 

*रास्त गोफ्तार', 30 मई, 869. आर० एन० पी० (बबई), पू० 273, 7 अक्तूबर, 869, 
जार० एन० पी० (बबई), १० 525॥ 

"हिंदू पेढ्रिअट', [] अप्रैल,[870 । - 

'पंजाब अखबार', ]0 जून० ]87], एस० वी० एन० (पश्चिमोत्तर प्रात)” पृ० 303 | 


- दादाभाई नौरोजी, 'एसेज, स्पीचेज एंटसेट्रा' (बंबई, [887), पृ० 26-30 ॥ 


ईस्ट इडिया एमोसिएशन को बँबई शाखा द्वारा याचिका “जर्तेल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन', 
जिल्द ५, खंड ता (87), १० 30-32॥ 
देखें, 2 सितंवर, 885 को बबई मे हुई फ़ासठ मेमोरियल बैठक में नौरोजी का भाषण, 


, 'स्पीचेज एड राइटिंग आफ दादाभाई नौरोजी” (मद्रास दिनाक मही दिया है), पृ० 7]-74+ 


एच० फासट, 'इंडियन फाइनेंस! (लंदन, 880), पृ०-52 - हे 

भारत सरकार से भारत मंत्री को, वित्त संख्या 49, 22 नवंबर, [862॥ 

बषी, वित्त संख्या 37, 3 मार्च, 86] । भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त संब्या 53, 
8 अप्रैल, 86] ॥ ध्कः हि 

वित्त कार्यंविवरण सितवर, 86], लेखा शाखा (भडार) सख्या 67, सचिव, सैन्य वित्त 
विभाग से वित्त सचिव, भारत सरकार को, 23 अगस्त, 86]॥ 

भारत मत्रो से भारत सरकार को, वित्त सख्या 2[8,:27 दिसबर, 862। * 

वही, 7 और 27, दिवाक 6 जनवरी, [866 और 8 फरवरी, 866।॥ 
बही, 22), 4 अवतूबर, ]867 । भारत मत्नी से भारत सरकार को, वित्त सख्या 464, 23 
दिसबर, 867। * 

बही, वित्त संख्या 8, [[ जनवरी, ]870+ छ्ट्‌ ड़ 

यही, []4, 8 मार्च 869 | है न यु ॥| 
जे० स्ट्रैची से मेयो को, 4 अगस्त, ]869, मेयो कागजात, बडल 60॥ भेयो से आरगाइल 
को, 8 फरवरी, 870, मेयो कागजात, बंडल 35, सद्या 53 ॥ 

वित्त वायंदिवरण, अगस्त, 87], सख्या 73॥ भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 2] झुलाई, 
87[ । भारत सरकार से भारत मत्ती को, वित्त सख्या 422, ]6 नववर, 87]॥ 

भारत मंत्री से भारत सरकार को, वित्त्‌ ]36, 22 अगस्त, [860॥ + * -- 

वही, वित्त 4, 6 जनवरी, )865 ।. /5 + : रे 

नोयेंकोट मे सुल्तान के लिए व्यवस्थित नृत्य पर व्यय को उचित सिद्ध करने का प्रयास जिया । 
उसने लिखा कि 'यद्यपि इस बात को स्वीकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति तत्यर नही दिखाई 
देता, तपापि नृत्य पूर्ण रूप से एकमात्र इंडिया आफिस का हो मामला या“+' एस० नोप॑कोट 
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से जें० लारेंस को, | अक्तूबर, [867 | लारेंस कागजात, भारत मंत्नी से पत्र, जिल्‍द [५, 
सल्या 4] ) 
56, भारत सरकार से भारत मद्गी को, वित्त सथ्या |9], 27 अगस्त, 866; भारत मत्ती से 
भारत सरकार को, वित्त सथ्या 25, फरवरी, 867 के 
57. वही, वित्त सब्या 30, 28 फरवरी, [86[। 
58. वही । मै 
59. बही। है 
60. भारत सरकार से भारत मत्ती को, वित्त सख्या 75, 8 मार्च, 867। हू 
6]. वित्त का्यंविवरण, जनवरी, 867, लेखा शाखा, सब्या 70, वित्त विभाग, भारत सरकार 
द्वारा प्रस्ताव, 26 जनवरी, 867 / वित्त कायंविररण, अक्तुबर, !869, लेखा शाखा सस्या 
63 | वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव, 6 बउ़्तूबर, 863 | 
62., बंगाल में शिक्षा विभाग में अन्य स्थानों को तुलना मे वेतनमान ऊचे थे । भारत सरकार से 
भारत मत्नी की, वित्त सख्या 9, [4 शुलाई, 865। वित्त कार्यविवरण, मार्च, [868, 
लेखा शाखा सख्या ]]]-]3 । वाद के कार्यविवरण में वगाल में वर्नाक्युलर शिक्षा की स्थिति 
के विषय मे र्थाति प्राप्त लेखक भूदेव मुकर्जी की मनोरंजक रिपोर्ट सम्मिलित है। 
63 मेयो से अस्किन पेरी को, 23 मार्च, 870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 85। « 
64. मेयो से ई० पेरी को, 26 जुलाई, 870, मेयो कागजात, बडल 35, सख्या 2]3। 
65. भेयो से सर विलियम म्योर को, 4 अगस्त, ]870, मेयो कायजात, बडल 35 ; सख्या 222॥ 
मेयों से आरगगाइल को, !7 अक्तूबर, [869 । मेयो कागजात, बडल 37, सख्या 285 ॥ 
66, 'इडियन इकानामिस्ट', |0 तितवर, [869, वही, 2] अगस्त, 87], 2] सितबर, [87], 
डी० नौरोजी, पूर्वोद्ृत, पृ० 294, 295, 20! । 
67 राबर्ट नाइट एक अ्थंशास्त्री और 'एफ० एस० एस० था । 
68. नाइट केवल 'राजनीतिक ऋणों'की बात कर रहा था । 
69. 'इडियन इकानामिस्ट', 2[ अगस्त, 87; 2! सितवर, [87! ॥ ! 
(70, डी० नौरोडी, पू्वोद्धत, पृ० 295 ॥ १ ०404 
7. वही, पृ 20, 294॥ 3 5७ 
]72 , 'इडियन इकानामिस्ट', 30 अगस्त, 873 4. ॥ 7 #४ 
73. जे० स्ट्रैंची से मेयो को, !8 अक्तूबर, 869 को, मेयो कागजात, 60 ॥ 
74. वित्त कार्यविवरण, अग्रैल, 2865, पृथक राजस्व सख्या 302, राचिव, भारत सरकार से सचिव, 
बवई सरकार को) 9 अग्रैल, 865 । ! 
]75. विधान परिषद कार्यविवरण, 860, जिल्द ५] (पुरानी सिरीज), १० ]22 |, 
[76 गृह कार्मंविवरण, पृथक राजस्व सख्या 7-8 | पु कं 
+ [77. “हिंदू पेद्रिअट', 4 जुनाई, [870॥ ५ ५. ४ रे 
[78 "गृह (लोक शाखा) परामर्श, ]5 अप्रैल, 859, सब्या 20, 5 अग्रेल, 859, को एक 
सार्वजनिक सभा में कलकत्ता के व्यापारियों के द्वारा याचिका (अर्जी) । भारत मी का श्रेपण 
पृषक राजस्व सब्या 4, 7 अप्रैल, 859 । गृह, पृथक राजस्व, सब्या 3, | अक्तुबर, 860। 


समृद्धि का लीला रूपक 8 । 
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200. 
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वित्त कार्यविवरण, अप्रैल, [865, पृथंक राज॑स्व संख्या 35॥ 

बही, जून, 865, पृथक राजस्व सख्या 244-45 

गहिंदू पेद्रिअर्ट', 2] मार्चे, 860॥ 

बही, 29 मई, 866॥ 

वही, 2 अप्रैल, 860 । कह 
बढ़ी, ]] जुलाई, 870 + 3005 ७ + १२-३० (० 
वही, 9 जनवरी, ]87] । 

वित्त कार्यविवरण, मार्च, 87], लेखा शाखा सख्या 90, सचिव, ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन 
से वित्त सचिव, भारत सरकार को, 0 मार्च ]87] 

पहदू पेट्रिअट', 9 जनवरी, ।874 ., - 

वही 6 मार्च, 87]॥ 

बंबई,ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा याचिका, 'जर्नल आफ दि ईस्ट इंडिया एसोप्लिएशन', 
जिल्द ए, खड ही, [87, पृ० 30-324 

-फैड आफ इडिया ', 24 दिसंबर, 863 । - 

एस» भट्टाचायं, 'लेसे फेअर,इन इडिया', “इंडियन इकानामिक एड मोशल हिस्ट्रो रिव्यू', जनवरी, 
965, जिह्द व, पृ० ]-22 । ;ः 

साब्यिकीय परिशिष्ट मे साधारण लोक निर्माण व्यय से संवद्ध सारणी तथा: पृ० ]6-20 
पर आधारित । 2५ 


प्रत्येक प्रात अथवा प्रेसीरडेंसी , का क्षेत्र, , एम० एम० पी७ आर०, 87]-72 तथा पी० पी० 


एच० सी०, 873, जिल्द 50, १० 47 मे दिए गए स्थूल प्रावकलनों के आधार पर निकाला 
गया । 5 'च ५ 

शगजट आफ इडिया', 3] मार्च, 888 : (पूरक) । कं 

सर लुई मैलद्स द्वारा 875 में किए गए प्रावकलन 87] ,के आकडों पर आधारित ,थे । 
"रिपोर्ट आफ दि फंमीन कमीशन! (880) परिशिष्ट एल, पृ० ]43 ॥# फ्त 
जान स्ट्रेची का ज्ञापन, 874, पी० पी० एच० सी०, 874, पत्रक 326, पृ० 6-[7। 


ब्ही, पृ० 8 । 3७ 7 पके, 0 ० 

देखें, अध्याय [५, पू० 57 भर आये. , ७* + ४० डरा 

बवई के 3646 हिंदुस्तानी व्यापारियों हारा ! याचिका .(अर्जी), ॥2 अक्तूबर, 859, 
“कारेस्पार्डेस आन डायरेबट टैक्सज” (कलकत्ता, 882), जिल्द [ पृ०30॥ ++ ४ 
बी5 वी० मजूमदार, पूर्वोद्दत, पृ० 320, 339:7344-45 । ७. 4.7 5 वर, 


बो० एन० ग्रागुल्नो, “दादाभाई नौरोजो एड दि ड्रेन ,विअरी' (वबई, 965) पृ० 80, 
93-934 ; हा ,+० %- 
देखें, अपर 55-574 () 

शा ह५ कक बी, 





सांख्यिकीय परिश्िष्ट 


है धई 


यह सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास के विद्यार्थी के सामने प्रधान समस्या 
परिमाणात्मक सामग्री का अभाव है। जब मैंने यह अध्ययन प्रारंभ किया था तो मैं 
प्रकाशित सामग्री मे और विशेष रूप से 'स्टैटिकल ऐ'ब्स्ट्रेक्ट रिलेटिंग टु ब्रिटिश इंडिया 
में भारतीय वित्त के बारे मे बहुत अधिक 'प्रभावोत्पादक आकड़े पाकर बहुत” आश्वस्त 
हुआ था । जैसे-जैसे यह काये आगे बढ़ा मुझे प्रकाशित आंकड़ों की सीमाएं स्पष्ट होने 
लगी । जैसा कि मिचैल तथा डीन ने “ऐब्स्ट्रटेट आफ ब्रिटिश हिस्टारीकल स्टेटिस्टिक्स' 
की अपनी भूमिका में लिखा है, 'सास्यिकीय श्रेणी की सीमाएं उसी समय प्रकट होती हैं 
जब विश्लेषण के लिए आंकडों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि मेरा प्रयास विस्तार 
की दृष्टि से प्रारंभिक एवं सीमित था, तथापि जो दोष मेरे सामने आए उनकी ओर मैं 
पाठक का ध्यान आकषित करना चाहुगा । 
जहां तक दीघंकालिक समयानुक्रम का प्रश्न है उनसे संबद्ध समस्याएं निम्नलिखित 
हैं; संसदीय कागजात में उपलब्ध अनेक साख्यिकीय श्रेणियां और विशेष ख्प से प्रवर 
समितियों के सामने प्रस्तुत साक्ष्यों और इन प्रवर समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों 
में मिलने वाली सांख्यिकीय श्रेणिया विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तैयार की गई थी। 
बुनियादी आंकड़ों के स्थान पर सक्षिप्त लेखे प्रकाशित किए गए थे। समय-समय पर 
परिभाषात्मक और भाषात्मक परिव्तनों, राजस्व (व्यय) की एक मद से दूसरी भद मे 
घटकों के अंतरण, भूतलक्षी प्रभाव से अनेक मदों के चालू आय खाते से पूजी खाते में 
अंतरण, परिवर्ती सिद्धांतों के अनुसार एक ही राजस्व (व्यय) शीर्षक के अंतर्गत अनेक 
मर्दों का समुच्य इत्यादि के कारण ये तुलनीय नही हैं। यह “स्टैटिस्टीकल ऐकब्स्ट्रेक्ट' के 
विपय में भी सत्य है जिसके स्वरूप और आकार मे बिना किसी स्पष्टीकरण के परिवत्तन 
कर दिए जाते थे और पुराने 'एब्स्ट्रेक्टस' में प्रकाशित आंकड़ों को कोई भी स्पष्टीकरण 
दिए बिना ही संशोधित कर पुनः प्रकाशित किया जाता था । इन सब कारणों से दीध॑- 
फालीन तुल्य कालानुक्रम का निर्माण कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। आगे दी गई 
सारणियों में नवीनतम संशोधनों को लिया गया है जब तके कि परिभाषात्मक परिवत्त॑नों 
अथवा घटकों के एक मद से दूसरी मद में अंतरणों से कालानुक्रम की सुल्यता में व्यवधान 
न पडता हो, और प्रकाशित तथ्यों की वाधिक वित्त विवरणों तथा अप्रकाशित अभिलेयों 
के साथ तुलना करके: जांच की गई है । जहां कोई भी तथ्य बीच में टूदा हुआ है वहा संबं- 
पघित सारणी के नीचे टिप्पणी में इसे स्पप्ट कर दिया गया है। किसी सास राजस्व अथवा 


सांड्यिकीय परिशिष्ट 279 


व्यय शीर्षक के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त घठकों को सामान्यतः संपूर्ण अवधि में उसी 
शीर्षक मे रखा गया है। जहा उपलब्ध लेखे मे किसी घटक का एक मद से दूसरे में अंत- 
रण हुआ है और राशियो को अलग-अलग कर पाना संभव नही है, वहां इसे पाद टिप्पणी 
(फुटनोट) में स्पष्ट कर दिया गया है। 
वित्त विभाग के अभिलेख बहुत विस्तृत एवं अधिक हैं (देखिए ग्रंथ सूची से 
संबद्ध टिप्पणी) । व्यय लेखा कार्यालय (843 ) से वितीय नियत्नण के माध्यम के रूप मे, 
जिसका प्रधान संदस्य (859) होता था, इस विभाग का ऋ्िक विकास, वितीय सेवा 
के प्रारंभ 857 तथा वित्त विभाग के लिए प्रशिक्षित कमेंघारियो की भर्ती के सबंध मे 
ट्रैवीलियन के प्रयत्तो का हम पीछे वर्णन कर चुके हैं। जब वित्त विभाग का पुर्नानर्माण 
हो रहा था, उसी समय लेखा प्रणाली का भी, ईस्ट इंडिया कंपनी की "वाणिज्यिक लेखा 
प्रणाली' से सरकारी वित्त के लिए उपयुक्त प्रणाली के रूप मे तेजी के साथ विकास हो 
रहा था। 860 में बजट प्रणाली प्रारम की गई और लेखा तथा लेखा परीक्षण पद्धतियों 
भें लगातार अनेक सुधारों के चरम परिणाम के रूप मे, फास्टर तथा-व्हिफिन के सुझावों 
के अनुरूप इनका पुनर्गंठस किया गया। फास्टर तथा व्हफिन इंग्लैंड में ट्रैवीलियन तथा 
श्लैडस्टन द्वारा चुने गए परामशंदाता थे । इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उन्नीसवी 
शताब्दी के उत्तरार्ड से वित्त संबधी आकडों के संग्रह में काफी सुधार हुआ । परतु लेखा 
पद्धति के सिद्धातो, उनके, स्वहूप, म॒दों के वर्भीकरण इत्यादि में परिवतंनों के कारण 
उत्तर पुनर्गठन काल के आंकड़ों की तुलना इससे पहले की अवधि के आकड़ो के साथ कर 
पाना कठित हो गया । यही कारण है कि साख्यिकीय श्रेणियां कहीं-कही टूटी हुई हैं। 
पूर्वानुमान रूपरेखा तथा नियमित प्रावकलन से संबंधित सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा 
भारत मंत्री वित्त प्रेपण, 860 के बाद वित्त सदस्य द्वारा प्रतिवर्ष बनाए जाने वाले 
वित्त विवरण (विधान परिपद की कार्यवाही संबंधी विवरण, पुरानी श्रेणी जिल्दें प्‌ 
शा, तथा नई श्रेणी जिल्दें 37), तथा भारत के गजट में वित्त संबंधी सारांश संक्षेप 
में प्रत्येक वित्तीय वर्ष का लेखा प्रस्तुत करते है । 
कही-कही एक मद के अंतर्गृत कुल सकल राजस्व तथा व्यय के आकड़े तो उप- 
लब्ध हैं परंतु पूरी अवधि के लिए मद विशेष में आने वाले विभिन्‍न मदों की 'राशिया 
अलग-अशग प्राप्त नही है। उदाहरणार्थ, सेना तथा लोकनिर्माण के अंतर्गत व्यय की 
विभिसन मदों की राशियां केवल सातवें दशक के मध्य से ही उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में 
नीचे दी गई सारणियों में श्रेणी उसी बिंदु से प्रारंभ होती है, जहां से प्रकाशित श्रेणी और 
वापिक लेखे के आधार पर अविच्छित श्रेणी का निर्माण किया ज़ा सकता है। जहां पर 
 आकड़े विच्छिन्न हैं और उपलब्ध मुख्य श्रेणी के साथ तुलनोय नही हैं, वहां उन्हे नीचे 
दी गई सारणियों मे सम्मिलित नही किया गया है । यदि ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं तो इन्हें 
संबंधित सारणी के अत में पाद टिप्पणी (फुटनोट) मे दिया गया है । पु 
आंकड़ों की अपर्याप्तता उस समय बहुत अधिक खलती है जबकि राष्ट्रीय आय 
- अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। राष्ट्रीय आय 
सेसंबंधित बढ़ते हुए साहित्य से वह अधिकाधिक स्पष्द होता जा रहा है कि राष्ट्रीय आय 
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के बारे में अटकलपच्चू प्रायकलनों से संवद्ध भनिश्चितता और संभावित दुटि का अंश 
धीसवी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भी कम नही है और जितना हम पीछे जाते हैं, इसमें 
बृद्धि होती जाती हैं। इसके अलावा, उन्‍नीसवी शताब्दी के अधिकाश भाग के लिए जो 
आंकड़े हमारे पास है वे आयात और निर्यात के केवल सरकारी मुल्य को प्रदर्शित करते 
हैं जिनसे व्यापार की मात्रा मे होने वाले परिवर्तनों के वारे में बहुत अपूर्ण सूचना प्राप्त 
होती है। भारत की राष्ट्रीय आय के दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रावकलनों का मूल्यांकन 
तथा उन्‍नीसवी शताब्दी में विदेशी व्यापार की मात्रा की अनुक्रमणी का निर्माण किसी 
अन्य शोध कार्य के अंतर्गत गोण प्रयास के रूप से हलके फूलके ढंग से नही किया जाना 
चाहिए। इन महत्वपूर्ण विषयों पर होते वाले शोध कार्यो (उदाहरणार्थं, भारत के 
विदेशी व्यापार पर डा० के० एन० चोघरी का कार्य ) की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों मे ब्रिटिश भारत के वित्त विषयक आंकड़ों 
से संबंधित एक समस्या यह है कि राज्य क्षेत्र के द्रुत विस्तार के कारण विभिन्‍न अवधियों 
की कुल राशियों और प्रशासनिक प्रभागो के, जिनके आकार में निरंतर परिवर्तन हो 
रहे थे, आंकड़ों की तुलना श्रमसाध्य है। 858-72 की अवधि मे वहुत मामूली क्षेत्रीय 
परिवतंन हुए थे। 866-67 तक खाड़ी उपनिवेशों (जो 94 तक ब्रिटेन का उपनिवेश 
रहे) के लेखे भारत सरकार के लेसे से पृथक नहीं किए गए थे। यही हैदराबाद के 
अभ्यपित जिलों की स्थिति थी। इन अपवादों के अलावा किसी अन्य परिवतंन ने प्रशास- 
निक प्रभागों के लेसे को, जो नीचे सारणी के रूप मे दिए गए हैं, प्रभावित नही किया। 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस काल के भारत सरकार के लेखे मे भारत में दक्षिणी 
वर्मा सम्मिलित था। बंबई में सिंध, वगाल और (सारणी 4 को छोडकर जो 888 में 
तैयार किए गए विवरण पर आधारित है) असम सम्मिलित थे ।' इस काल के आकड़े 
अपने प्रकाशित रूप मे (जैसे, भारत मंत्री द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले विवरण, 
सपरिपद गवर्नर जनरल द्वारा भारत मंत्री को प्रेषित विवरण, और वित्त सदस्य द्वारा 
विधान परिषद में रखे जाने वाले विवरण ) सर्देव पौड स्टलिंग मे ही होते थे । तथापि 
भारत में रसे जाने वाले लेखे रुपयो मे होते ये । सावंजनिक विवरणो के लिए रुपयों को 
स्टलिंग'(0 रुपये-- पौंड) मे बदल लिया जाता था, और सरकारी कार्यो के लिए 
"संकेत रूप में ३३-|- प्रयोग किया जाता था (१-+ का अथे रुपीज टैन दस रुपये होता 
*था) । समानता की दृष्टि से नीचे सारणियों मे दिए गए आकड़े रुपयो मे हैं (केवल 
इंग्लैंड में ध्यय, ब्रिटिश प्रत्याभूत कंपनियों को दिए जाने वाले ब्याज प्रभार तथा लोक 
ऋण से संबंधित सारणियां अपवादस्वरूप हैं) ! यद्यपि संपृर्ण अवधि में सरकारी दर 
स्थिर (0 रुपये:5 पौड) थी, तथापि वाजार में प्रचलित दर मे उतार चढ़ाव होते 
रहे और इसके परिणामस्वरूप इंग्लैड को भेजी जाने वाली राशियों पर “विनिमय द्वारा 
हानि! हुई | हि दि 
* अंत मे, वित्तीय वर्ष के विषय में यह लिखना आवश्यक है वह निस्सदेह पंचाग 
' धर्ष के अनुरूप नहीं था। 858-66 की अवधि मे वित्तीय वर्ष ! मई से और 867 से 
* ] अप्रैल से प्रारंभ होता था (इसका आनुसग्रिक परिणाम यह हुआ कि 866-67 के 
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वित्तीय वर्ष के आंकड़े केवल ! महीने की अवधि के हैं) । वित्तीय.वर्ष और भी पहलेः 
प्रारंभ करने के उद्देश्य से प्रस्ताव रखे गए थे ताकि संसद को भारतीय लेखे कुछ पहले 
मिल सकें और यदि संभव हो तो यह्‌ । जनवरी से प्रारंभ किया जाए परंतु भारत में 
फसलों की कटाई के मौसम, राजस्व संग्रह का कार्य, तथा मुद्रा बाजार की स्थिति में 
घनिष्ठ संबंधों के कारण यह प्रस्ताव अव्यावहारिक (पाया गया । भारतीय वित्तीय लेखे 
की भांति ही, नीचे की सारणियों मे प्रत्येक वित्तीय वर्ष का समाप्तिकाल दिया गया है । 
अत: 860 का अर्थ है (860 में समाप्त होने वाला वर्ष अर्थातः 859-60 का वित्तीय 
बयं। । 02 न्‍ 

प्रकाशित स्रोत और प्रमुख अप्रकाशित स्रोत नीचे टिप्पणियो मे.वतलाएं गए है। « 

मैं श्री एघ० सान्‍्याल का +आशभारी हूं, जिन्‍्होने संपूर्ण साख्यिकीय परिशिष्ट के 
भुद्रण ग्रंथों को देखने और सारणियों की जांच करने की कृपा की है । 
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]. -.3 परी० पी० एच० स्ी० 868-69, जिल्‍्द 7०. पृ० है, सारणी 7, पी० पी० 
एच० सी० 870,  जिल्द 68, पृू० 255, सारणी 9, पी० पी० एच० सी० 877, जिल्द 
85, प247, विधान परिषद कार्यविवरण ५[-ए]] (पुरानी|सीरीज),]->(] (नई सीरीज) 
के साथ सलग्न वित्तीय साराश । 

2. पी० पी० एंच० सी० ]876, जिल्द पृ० 264, सारणी 2], पी० पी० एच० सी० ]874, 
जिल्द 70, १० 4, सारणी 5, परी० पी० एच० सी० ]870, जिल्द 68, पृ० 225, सारणी 
9, 'फाइनेंशियल स्टेटमेट्स' (कलकत्ता) [860-6! । 87-72, विधान परिषद कायंविवरण 
(पुरानी सोरीज) ५]॥, १० 56] ओर परिशिष्ट । 

3. पी० पी० एच० सौ० 875, पत्रक 406, एम० एम० पी० आर० ]873-74, पु० 
65, सारणी 36, विधान परिषद कार्य विवरण (पुरानी सीरीज), जिल्द ५, पृ० 209, 
354; विधान परिषद कार्यविवरण (नई सीरीज) जिल्द व, पु 76, पा, पृ 29, ॥५9, 
पृ० 50-]5], शा, १० 7], शा, पृ० 45। 

4... 'गजट आफ इंडिया! 3] सार्च, 888 (पूरक), बी० पो० [, पृ० 378। 

5. पो० पी० एच० सी० 875, पत्रक 406, पृ० 64, सारणी 35; वित्त कार्यविवरण जून, 
]87], पृथक राजस्व 80, पी० पीो० एच० सी० ]87], जिल्द, पत्धक 263 । 

6 पी० पी० एच० सी० ]875, परत्रक 406, प्‌ृ० 49, सारणो 4; वापिक वित्तीय साराश, 
विघान परिषद कार्यविवरण (नई सीरीज) [-ऊा | 

4-8, विधान परिषद कार्यविवरण (पुरानी सीरीज) ५४[-५][] ओर विधान परिषद कार्ये- 
विवरण (नई सीरीज) [>, वित्तीय साराश; वित्त कार्य विवरण अगस्त, !875, सख्या 
]9-27, पी० पी० एच० सो० 875, पत्रक 406; एम० एम० पी० आर० 873-74, 
पु० 49-50, 'स्टैंटिस्टोकज़ ऐंब्स्ट्रैड्ट आफ ब्रिटिश इडिया' (लदन, 873) 
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पो० पी० एच० सी० ]876, जिल्द 77, पृ० 265, सारणी 22; पी० पी० एच० 
सी० ]874, जिल्द 70, पृ० ], सारणी 6; पी० पी० एच० सी० 870, जिल्द 68, पृ० 
225। 

पी० पी० एच० सी० ]868-69, जिल्द 63, पृ० 38, सारणी 4]; वहीं 870, 
जिल्द 68, पृ० 44, सारणी 49; वही [873, जिल्द 69, १५ 290, सारणी 55; क्षेद्र व 
जनसख्या के सबंध मे आकडे पी ० पी० एच० सी० ]873 जिल्द 50, पत्चक [72, पृ० 47 
पर आधोरित | एम० एम० पी० आर० 87]-72] 

पी० पी० एच० सी० 876, जिल्द 77, १० 342-43, सारणी 82॥ ] 

पी० पी० एच० सी० 868-69, जिलद 63, पृ० 34, सारणी 32-33; वहीं 
]870, जिल्द 68, पृ० 256, सारणी 40-4], वही 87, जिलद 69, पृ० ]58, सारणी 
28; वही 873, जिल्द 69, पृ० 55-56, सारणी 45, पृ० 277-78; , वही 874, गिल्द 
प0, पृ० 70, सारणी 57; वही 876, जिल्द 77, १० 340, सारणी 8]; पूर्वोक्त स्थल, 
पृ० 342-43, सारणी 82 5 

पी० पी० एच० सी० 860, जिल्द 49, पत्रक 339, पृ 99; वही 885, पत्रक 352, 
पृ० 22-6 और आये, वित्तीय साराश (वादिक), विधान परिषद कार्यविवरण (नई 
सीरीज), [-%(; 'स्टेटिस्टीकल एब्स्ट्रेक्ट्स' । 

पी० पी० एच० सी० ]873, जिलद 69, पुृ० 283, सारणी 56; बही 87], जिल्द 
69, १० 63, सारणी 32, वही 870, जिल्द 68, पृ० 26], सारणी 45, वही 868 
69, जिल्द 63, १० 39, सारणी 37॥ 
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जलोह शाजाव : मारह साापशाए दे: ऱषए शरात राशर दे प्रतिगत रुप में 
प्रपुध्त घई : राव 85६-59 हे 87]-72 


]558-49 ॥86(0-6] 86$66. ]860-720. ॥8704] 
पविशत. बतिशत. प्रतिशत. ब्रविशेश... प्रतिशत 





पघागदुशारी $03 अठ। बह बब 40१ 
अऋरीर ॥70 466 74 56 ॥57 
ममर' 224 8.9 व09 ]%6 ॥9 
सीमा घुस (20 भ्र्य बा बह 5्प 
पपाइत घुल्ह बच 4 53 $4 55 
भाय/साइगेंस शर 039 26 4 22 बी 
स्टाग्प शुत्श ]6 25 4] 47 49 
डारपर ॥6 व 05 4 ]6 
सोर मिर्माठ दाणियं ॥8 20 ]9 ॥:9 ॥$ 
दिराह ]6 8] 45 45 कब 
मग्य मे 65 50 ॥02 95 80 


ल्थिशों : बाड़े री गई गाश्दी 2 पर आएरििक राशाप दी मशेड़ा एक ते दूंगरी में मंपरध 
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सारणी .2 
लोक व्यय : भारत सरकार फे समग्र सकल व्यय के प्रतिशत शप में 
: प्रमुण भर्दे 
काल * 
863-64 865-66 ]869-70 87-72 
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
सेना 3256 363 ' 30.6 323 
राजस्व संग्रह प्रभार शव ]855 ]73 475 
विधि एवं न्याय 48 53 व 47 
सामान्य प्रशासन 22 डत शत 37 
अधिवापिकी (सुपरएनुएशन) 
भत्ता शव 20 ३ 297 
अवकाश भत्ता 02 02 03 04 
लीक निर्माण (सामान्य) 20 ]0-9 00 53 
राजनीतिक एजेंसिया 05 05 08 0च 
ऋष प्रभार ]2 वात त5$ ]22 
अन्य मर्दे 33 25 89 202 


। 


टिप्पणी आगे दी गई सारणी ॥] पर ब्राघारित। 869-70 से लोक निर्माण "सामान्य! से लोक 
निर्माण 'असाधारण' के पुधवकरण (सारणी |] का कालप [2-]4 द्रष्टव्य) के अतिरिक्त व्यय की 


म॒दों में एक से दूसरो मे अतरण नहीं है ॥ 
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सारणी 4.3 


भारत सरकार का भारत ओर इंग्लेड में सकल राजस्व और व्यय 
“858-59 से 87]-72 तक 


सकल सकल वित्त बजट विवरण पेश 

राजस्व व्यय सदस्य करने की तारीख 
859 36'06 50.06  ., . «+ न 
860 उभ्या 586 न+ न+ 


86 42*09 48'5 जेम्स विल्सन 8 फरवरी, 860 
3862.. 43.83. 4487 सेमुअल लग 27 अप्रैल, 86 
863.. 45.4... 44.05 सेमुअल लैंग 6 अप्रैल, 862 
864 4476] 44553 सी० ई० ट्रैबीलियन 30 अप्रैल, 863 


]865... .,4565 45-85 सी० ई० ट्रैवीलियन 7 अप्रैल, 864 | 
866 48-94 46"7 सी० ई० ट्रैवीलियन ] अप्रैल, 865 


867 4202... 4464 डब्ल्यू० एन० मैसी 24 मार्च, 866! 
868. 48:53. 50-4 डब्ल्यू० एन० मैसी 5 मार्च, 867 
]869. 4926. 53वा डब्ल्यू० एन० मैसी 4 मार्च, 868 
]870. 50.09. 53:38 रिचर्ड टेपिल + 6 माचें, 869 
877 5]'4] 50 रिचड टैपिल , , 2 अप्रैल, 870, 


872 504] 48-6 रिचडं टैपिल., 9 मार्च, 787 


टिप्पणी भारत सरकार के व्यय सवधी प्रकाशित विवरणों मे तुढिया हैं। इन लुटियो के. कारण है 
(क) 'रटैटिस्टिकल ऐब्स्ट्रेटट' के विभिन्‍द्र सस्करणों के आकार में अतर, (ख) ससद में आकड़े पेश 
करने के लिए इंडिया आफिस के सकश्लनकर्त्ताओ द्वारा विभिन्‍न अर्थों मे साख्यिकी के अलग-अलग सिद्धातो 
को अपनाना तथा (ग) आधिक्य न होने पर भी .उसे दिखाने के लिए वित्त सदस्यों द्वारा की जाने 
वाली अदुभुत बाजीगरी । विल्सन तथा लैग द्वारा प्रकाशित नियमित एवं वास्तविक प्राककथनों मे बाद 
में पुनरीक्षण किए गए थे। इस प्रकार का पुनरीक्षण क्षेत्रीय परिवर्तनों (उदाहरणार्थ, 866-67 के 
बाद खाड़ी उपनिवेशों और हैदराबाद को मिलने वाले जिलों के लेपे का पृथककरण), व्यय के एक 
शीर्षक से दूसरे मे मदों का अतरण अबवा असाधारण लोक निर्माण पर व्यय के राजस्व लेखे से पूजी 
लेखे मे अतरण (868 से) के मामलो मे समान रूप से नही किया गया । [एकरुपता की दृष्टि से 
सशोधन विशेष रूप से [866-67 से पहले किए गए | यह वह काल था जब लेया सिद्धातों मे तेजी 
के साथ परिवतंन हो रहे थे । 
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4858 
859 
860 
864 
4862 
863 
4864 
865 
4866 
867 
868 
869 
870 
॥धव 
4872 
873 


भारत सरकार के भारत और इंग्लेड में सकल राजस्व और प्राप्तियां 
(857-58 से 872-73 तक) : प्रमुख भर्दे 


2 


3 


सारणी 2 


4 
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5 


(करोड़ रुपयों में) 


6 


7्र 


मालगुजारी खिराज उत्पाद-शुल्क आय एवं अनु- सीमा-शुल्क नमक 


45-32 
8"2 
48:76 
38.5] 
9-68 
49'57 
20.30 
2009 
20.47 
]94 
9-99 
9-93 
2।:09 
20:62 
20:52 
2"35 


0:58 
056 
0-79 
078 
0-78 
0.73 
0-72 
0:68 
07 
063 
0:69 
0:69 
06 
072 
074 
074 


एवं वन ज्ञप्ति कर (लाइ- 
सेंस टेक्स ) 


"22 
+ 47 
4.07 
]78 
225 
वा 
236 
258 
26] 
2.43 
257 
2:69 
272 
2'83 
287 
2:89 


0व 
0.4] 
0-22 
70 
205 
-88 
"48 
4*28 
0:69 
0:02 
065 
05 
86 
207 
082 
058 


2.5 
ड्ह्ा 
उ्हा 
4.6 
2'88 
246 
2.38 
3:29 
2.28 
203 
258 
2:69 
243 
2%64 
258 
265 


2"3 
260 
293 
38| 
4.56 
524 
5.03 
5352 
534 
535 
573 
5.59 
589 
6'4 
हज 
67 
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858 
4859 
3860 
486] 
862 
863 


864 . 


865 


866 . 


867 
868 
669 
870 
॥87] 
872 
]873 


8 
अफीम 


6.86 
6-5 
5.59 
6.68 
6-36 
8.06 
6-83 
4.36 
8.52 
6.08 
8.92 
8.45 
7.95 
8.04 
9 25 
8.68 


9 


स्टाम्प शुल्क टकसाल 


0.45 
0.59 
0.4 
].8 
]-7 
.49 
].74 
॥.9 
.99 
.08 
2-9 
2.3[ 
2.38 
2.5 
2.48 
2.6] 


सारणी 2 
(गत पृष्ठ से आगे ) 
0 || 
डाक 
0.36... 0.39 
0.25... 0.59 
039. 0.66 
029. 0.6 
038. 0.04 
037... 0.43 
0.37... 0.46 
0.38... 0.36 
0.49 0.4] 
0.24... 0.05 
0.2 0.66 
0.9 0्या 
0.]6.. 0. 
0.0... 0.8 
0.09... 0.82 
0.05... 0.58 


के 
तार 


0.05 
0.07 
0.08 
0.09 
0.0] 
0.9 
0.22 
0.24 
0.27 
2.25 
0.24 
0.23 
0.25 
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43 
विधि 
(अदालत शुल्क, 
जुर्माना इत्यादि ) 
0.03 
0.04 
0.44 
0.42 
0.5] 
0.49 
0.63 
0.68 
0.79 
0.82 
0.95 
].7 
.09 
.02 
0.04 
0.04 
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857 
858 
859 
860 
]86[ 
]862 
863 
]864 
865 
]866 
867 
3868 
869 
870 
ध्या 
872 
873 


सारणी 3 


अफोम राजस्व 


औसत फीमत, शुल्क दर तथा व्यापार की मात्रा 857-72 


2 3 
बंगाल अफीम बंगाल अफीम 
की औसत की पेटियां 


कीमत हजारों में 
(स्पये) 

890 42.3 
,290 40-] 
],490 30.9 
],670 25.3 
],920 2(.4 
].60 24] 
],430 32.8 
,220 42.6 
,940 545 
].20 56.0 
],250 उ8य 
,330 48.0 
,380 47.2 
,200 45.7 
.20 49.0 
],390 49.7 
,390 42.7 


4 के 


28: 


(| 


मालवा मालवा अफीम सकते अफीम 


अफीम पर की पेटिया 
शुल्क की हजारों में 


दर( रुपये 
400 29.2 
400 39.7 
400 364 
500 32.9 
600 46.[ 
700 37.0 
600 54.2 
600 25.7 
600 326 
600 36.। 
600 30.6 
600 39.] 
600 340 
600 39.4 
600 39.5 
600 38.8 
600 44.0 


राजस्व 

(करोड 

रुपयों में ) 
5.00 
6.86 
6.5 
5.89 
6.68 
6.36 
8.06 
683 
7.36 
8.52 
6 08 
8.92 
8 45 
7.95 
804 
9.25 
8.68 


टिप्पणी कलम 2 में बंगाल अपीम की कलकत्ता मे प्रति पेटी वापिक औसत बोमत और बालम 4 
में मालदा अफीम पर श्र में प्रति येटी शुल्क (बवई जाने वाली अपीम पर शुल्द) दिशाया यप' 
है । शुल्क को नई दरें [859-60 में | जुताई, 859, 860-6] मे | मिलवर, 860, ।86] 
62 में | अक्तूबर तथा 862-63 में ] अक्तूबर, 862 मे लागू हुईं । 
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सारणी 4 
प्रमुस प्रांतों/प्रेंसीडें सि्यों में सरल मालगुजारी 


856-57 से 870-7। तर 
(करोड़ रुपयो में ) 


856-57 ॥870गा प्रतिशत वृद्धि 
बंगाल 3.54 3.76 6 
बबई 2.45 2.95 37 
मद्रास 3.8 | 6 
पंजाब ]84 .97 7 
पश्चिमोत्तर प्रात 392 4.3 ॥ 
अवध 0.97 0.32 36 
मध्यप्रात 0.57 0.6 5 


टिप्पणी इस गारणी में आगाम, दक्षिण वर्मा तया छोटे प्रांतो के आवडे सम्मिस्तित नी विए गए हैं । 
भारत सरकार द्वारा 888 मे प्रशाशित यह प्रवकलत अपरिष्यूत था, परतु इसके भी अपने उपयोग 
थे। समवत लोकनिर्माण में पूजीनिवेश के आबदन के मामले में सरकारी नीति गुछ क्षेत्रों गे अधिक 
आय प्राप्त द्वोने के अनुमव तथा प्रत्याशा द्वारा प्रमावित थी । 
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सारणी 5 


नमक से प्राप्त-सकल राजस्व : आयात शुल्क, अंतर्देशोव सोमा शुल्क तथा 
>।. विक्रय मूल्य 856-57 से 87-72 तक 
| रुपयाज-6 आने 552 शिलिग 
कालम 7 करोड़ रुपये मे 


2 3 4 ० 6 7 
बंगाल मद्रास बंबई पंजाब की अंतर्देशीय. भारत 
सीमाशुल्क विक्रय मूल्य शुल्क खानें सीमा शुल्क का सकल 
विक्रय मूल्य राजस्व 


प्रति मन प्रति मन प्रति मन॒प्रतिमन प्रति मन करोड़ 
रु० आने रु०आने रु०आने रु०आने रु०आने रुपये 


858 ,, 2-8 4-0 0-2 2-0 2-0 2.43 
859 चित ह हा डर का 2.60, 
960 ;) 3०0 -2 -0 2०2 2-8 2.93 
86! ऊनव 56 ्च्‌ कह 3०0 3.8॥ 
862 फ ]-8 हा] ३0 छः 4.56 
863 छः हर ही] फः कर 5.24 
]864 , छः ] फ् कर क 5.03 
865 हि क्न -8 का कर 332 
866 कर न्‍] का स्‍] का 5.34 
867 छ का 5 श् सन 5.35. 
868 क्र डक क्र फ्ड क्र 5.73 
]869 न १३ कक ] कर 5.59 
870 , हो + 2-0 4-33 फछ के 5.89 
॥87॥ श्र न्‍] न उन कह 6-] 

3872 गम के म रा के 5.97 


दिप्पणी (क)..हालम 2 ; शुल्क शो मई दर दिखबर, 859 ओर माघ, ]86] में सागू हुई। 
(एप) कालस 3 में अदित नए वित्रय मून्‍्य अगस्त, 859; अद्रेत, 86] ,जून, [86], शनवरो, 
]865 हवा अश्यूबर, ]869 में लायू हुए। (ग) छालम 4: शुम्क की पुनरीक्षित दरें अगरत, 
859, अप्रैंच, [86], जनवरी, 865 तथा अक्तूदर, ]869 मे साथू हुईं (८) छालम 5 
परजाद समझ के विश सूस्यों में उपयुंक्त्र वि्तोद वर्षों में अप्रैल, [860, मित्बर, 86, हपा 
जुलाई, ]870 मे पुतरोशय विए यए । () द्रालम 6 : इस बाल में नमह पर बंतरशोय सौमा शुस्र 
में दिमदर, 859 और मार, 86] में सशोपत गिश गए 4 
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सारणी 6 
विदेशी व्यापार और सीमा शुल्क : (857-58 से 87-72 तक 
(करोड़ रुपयों में ) 
2 3 4 5 


आयातित. आयात शुर्क निर्यातित वस्तुओं... निर्यात शुल्क 
वस्तुओं के. सेसकल आय के शासकीय मुल्य. से सकन्न आय 


शासकीय भूल्य 

858 १5.28 074 2746 "0.29 
859 2 73 ध्शा 29.86 0.03 
१855-59 १5.58 न 24.92 त+ 
860 24 26 2.28 27.96 0.36 
86॥ 23.49 2.48 32.97 कि 054 
862 22.32 .93 36.32 0.56 
863 22.63 .54 47.86 & 0.6 
864 श-5 हा 65.63 0.06 
१860-64.. 23-97 न 42.5 न 
865 28.45 ].4] 68 03 0.59 
१866 29 6 ].48 65.49 0.49 
867 29 04 पा 4.86 * 0.34 
868 35.7 ]83 50.87 052 
869 35.99 ].9 53.06 006 
865-69 ८१ । न 55 86 कल 
870 32.93 ॥45 52 47 048 
97] 33 4ी ].76 55.33 0.64 
872 3.08 ].65 63.9 0.69 
870-74 32.26 न 56.24 जल 


टिप्पणी * सामान्य प्रवृत्ति दिखाने के लिए ऊपर ]854-55॥ १858-59 $ 859-60 ॥863- 
64+ 864-65 | 868-68 तषा 869-70 ॥ 873-74 पंघवाविक अवधियों के वापिक औसत 
दिए गए है। बालम 3 और 5 मे जंतर्देशोय सोमा शुल्क से भारी जाय बे सम्मिलित नहीं रिया 
गया है। + 
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सारणी 7. 
कुछ मुएय निर्यातों फे शासकोय मूल्य : 860-6] तथा ]870-] 
48606] ॥87077 

मूल्य करोड. कुल निर्यात मूल्य करोड़ कुल निर्यात 

रुपयों से वस्तुओं के रुपयों में वस्तुओं के 

मूल्य के साथ मूल्य के साथ 

अनुपात का अनुपात का 

प्रतिशत प्रतिशत 
कपास 4.34 22.3 ]9.46 36.2 
कच्चा जूठ 0.4] ].2 2.58 "का 
कच्चा रेशम .04 3.] .26 23 
कच्चा ऊन 0.48 ॥5 0.66 2 
चावल 2.96 9.0 4.]5 पद 
अन्य खाद्यान्न 0.36 ].2 0.32 0.6 
बीज .79 5.4 3.52 64 
खाल 0.66 2.0 2.02 ». 3.7 
तेल 0.25 0.8 0.8 0.3 
नील .89 57 3.9 ्य 
चीनी 0.99 3.0 0.24 0.4 
कहवा 0.34 .0 0.8 4 
चाय 0.5 0.5 .2 2.0 
शोरा 066 2.0 054 0.8 


निर्मित जट 0.36 ॥. 0.34 0.6 
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सारणी 7.2 


कुछ मुर्य आयातों का शासकीय मूल्ये : 860-6] तया,870-7] 
860-6] 870-7] 
मूल्य करोड कुल आयात मूल्य करोड़ कुछ आयात 
रुपयोमे वस्तुओं के रुपयोंमे वस्तुओं से 


मूल्य के साथ मूल्य के साथ 

अनुपात का अनुपात का 

प्रतिशत प्रतिशत 
यूती वस्त्त 9.3] 39.6 5,64 , 46.8 
सूती लच्छा घागा ्् 
व सूत .75 फ4 3.4 0.2 
रेशमी वस्त्र 0.46 ]. 0.43 4.3 
ऊनी वस्तुएं 0.22 .0 0.58 6 
मशीनें 0.87 3.7 0.45 » ् 
रेल उपकरण .09 8.] .47 बव 
वस्तुएं (निमितत | 
और वजज्ची ) 2.2 9.0 .86 56 
माल्ट लिकर 2.89 2.3 .37 कं 
स्पिरिट 0.4। ॥.7 0.46 .4* 
इराव 0.35 .5 0.49 न्‍ठ 


चीती 0.22 ॥0 3.36 7 
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सारणी 8.] 
सूती लच्छों, घागों और सूृत का आयात |857-58 से 87-72 तक 
मात्रा शासकीय शुल्क दर राजस्व 
(लाख मूल्य (लाख 
पौडो में) (करोड़ रुपयों मे ) 
रुपयों मे ) ५ 
। 0.94. अग्रेजी माल 3३ प्रतिशत, विदेशी 7 प्रतिशत 3.7 
3.] | का 6.6 
34.5 2.05 हर 5 प्रतिशत डा ],8 
20.9 ].756 #.. 0 प्रतिशत हा 7.8 
23.9 .47 हे 5 प्रतिशत मर फ5 
]9.5 [.27 लच्छो पर 3) प्रतिशत, धागों आदि पर 
| ]0 प्रतिशत 4.6 
9.6 ].53 छः गत 4.5 
[7.9. 2.9 लच्छों पर 3] प्रतिशत, धागो आदि पर 
कं प्रतिशश. 7.2 
6.9 .66 के छ 6.8 
30.9... 2.57 हे छः 9 
267. 2.0 | छः 9,6 
29.0... 2.78 न स्‍ 30.0 
32.0... 2.72 ण मर 95 
40.4 3.०4 हा ] 00.2 
28.9. थ्वा श ह 8.6 


£ कालम 5 में अन्य प्रकार' के निितु मूती माल पर, 


ब्रो सीमा शुल्क के लिए निर्धारित 


श्रेणियों जैसे, मूती वस्द्र,, लच्छा, धागा, सूत इत्यादि मे नहीं आता था, दिया जाने वाला शुल्क 
सम्मिलित है । 


296 ब्रिटिश राज के वित्तीय भाधार 
सारणी 8.2 


सूती वस्त्र के आयात : शासकीय मूल्य तथा सीमा शुल्क 
857-58 से 87]-72 तक 2 


शासकीय सीमा शुल्क दर / * राजस्व 

मूल्य 
(करोड रुपयों मे) (लाखर्पयों में) 
858 4.78 अंग्रेजी माल 5 प्रतिशत, विदेशी ]0 प्रतिशत 24.2 
859 8.09 हे हे कक... 464 
]860 9.65 0 प्रतिशत ९ 96.[ 
१86] 9.3 हि हे |... 92.8 
]862 8.77 है कर 859 
863 836 5 प्रतिशत हे 427 
864..._0.42 हर न 4.2 
865. ]]04 कै हि 50.4 
866.. ].85 ञ है 57.8 
8867.... 2.52 ४ 63.6 
3868.. 5.00 2 75.2 
869.._6.07 हि ४ 80.] 
870... 3.65 हे १ अब छा 
877 5.64 हि ञ 79.6 
872 5.0] के हा ५. 54 


टिप्पणी * (क) कालन 4 4869-70 में सीमा शुल्क-राजस्व मे आकस्मिक कमी का कराएं बढ़ 
था कि वस्तुओं का मूल्यांकन घटा कर किया गया था। (ख) कालम 2 : शासकीय मूल्य मात्रा का 
अधूर्ण ग्ूचक है । चूकि माल का आयात विविध मामो से किया गया था इसलिए सूती बस्त्तो की बुल 
आयातित मांत्रा के सदध में तप्य उपलब्ध नहीं हैं । 
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859 
860 
86] 
862 
863 
864 
865 
966 
4867 
868 
869 
4870 
87! 
872 


टिप्पणी . 


भारत सरकार का प्रमुख प्रांतों : प्रेसीडेंसियों में सकल व्यय 
(858-59 से 87-72 तक ) 


बंगाल पश्चिमोत्तर 


4.3] 
4.3 
453 
4.84 
4 94 
5.87 
6.03 
5-32 
4-99 
6.2[ 
6.34 
6-89 
6.3] 
5.66 


3 


प्रात 
269 
3.6 
उदा 
2-47 
2.06 
209 
2-24 
2-3 
2.35 
2.57 
2.95 
2.95 
2.68 
2 45 


सारणी 40 


4 
पजाब 


2.03 
2.]2 
2.6 
.68 
.62 
.55 
.8 

.65 
.89 
अ-7 
2.37 
2.22 
2 3 
206 
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5 
मद्रास 


क्र्ड 
8.05 
725 
7.06 
6.58 
6.28 
646 
या 
6.48 
6.73 
6.6 
6.6 
6.5 
583 


(करोड़ रुपयो मे) 
५] 7 
बंबई भारत में कुल 
सकत व्यय 
8.6'.. 43.59 
9.58 !. 44 62 
मय. 404 
6.3॥.' 37.25 
6.67. 36.8 
7.26... 38.09 
7.69, 39.क 
7.92 *. बीन2 
7.52 + 37.09 
8.52 बी.65 
8.44... 43.23 
8.29. 42.79 
845. 4.02 
723... 3876 


कालम 7 में भारत में किया गया सकल व्यय दियाया गया है और इसमे इग्लैंड में हुआ 
ध्यय सम्मिलित गही है। प्रकाशित लेखे कुछ वित्क्षण ये क्योंकि उतमे 865-66 तक केवल भारत 
के कुल स्यय की राधियां दिखाई गई थो जबकि इब्लंड मे प्राप्तिया वहा के च्चों से घटाकर दिखाई 
जाती थी। आगे सारणी में इग्लैंड से किए गए भुगतानों को देखिए । इग काल से अवध, ब्िदिश वर्मा, 
मध्य प्रांत, स्ट्रेद्स सैटिलमेद्स तथा सीघे भारत सरकार के प्रत्यक्ष नियत्रण वाले कुछ क्षेत्रों मे व्यय को 
सेपे मे अविच्छिन्न और तुलनीय ढंग से नहीं दियाया गया है) 
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 . सारणी] 


भारत सरकार का भारत ओर इंग्लेंड में सकल व्यय : प्रमुख मर्दे 
 (]863-64 से 872-73 तक) 


(करोड़ रुपयो मे ) 
£। 3 4 5 6 प्र 
सेना राजस्व सामान्य विधि एवं अधि- सिविल 
| संग्रह प्रशासन स्याय.. बापिकी अवकाश 
आदि भत्ते 

864 4.5] 9.38 098 22 0.9 0.07 
865.. 5.77. 9.5... 0.9 2.26... 7.27 007 
]866.. 6.7$5.. 8.53. .25 2.42... 0.9 0.08 
867 5.83 7.64 ].27 2.39 0.77 0.08 

868 6.0 8.96 .32 254 .6 0.[ 
869. 62. 9.25... .04 2.85... .75 0.2 
"व870 ' 633 9.23. .43 2.9 .33 0.6 
[॥ | 6.09. #श2. 57 2.99... .45 0.8 
872. ]568 852... [.78 2.27... .45 0.7 
8873... 45.05... 8.89. .89 , 2.22... .58. 0.6 


टिप्पणी (क), कालम 3 * राजस्व सप्रह पर व्यय की राशि के साथ राजस्व को वापसी और देशी 
रियासतों के शासको के याथ,संधि के अतगगंत सुधु्द को गई राशि जोड़ दी गई है ।, (ख) काल्म 6 में 
अनुकपा भत्ते सम्मिलित हैं । हे 


५ । 
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सारणी |] (गत पृष्ठ से आगे) 


8 9 30 ॥ -.. 2 
राजनीतिक प्रांठीय नौसेना चिकित्सा लोक निर्माण 
एजेंसिया  सेवाए 
864 0.23 2.82 0.63 0.83 492 
, 865 0.29 297 064 0.3 « 4.6] 
866 0.25 3.25 0.63 0.27 4.8 
867 0.27 3.24 0.77 026 603 
868 0.28 3.48 .09 0.35 7.62 
१869 0.35 3३.7 .34 9838 हटा 
870 0.4 3.68 .29 0.44 5.03 
शा 035 3.5 0.76 052 ,; 395 
872 0.32 4.85 0.57 07. 2.46 
873 0.39 328 0.55 0.8 2553 


(गे) कालम 9: मेयो की विकेंद्रीकरण योजना [87]-72 से लागू होने के बाद' प्रातीय सेवाओं, 
पुलिस, शिक्षा, लेखन सामग्री व छपाई, तया लघु विकित्सा एवं लोक निर्माण प्रभार के लिए प्रतिवर्ष 
वित्तीय साधनों का आवंटन किया गया था। पिछले वर्षों के सेखे में तदनुसार सशोधन किए गए। 
गशिक्षा' पर व्यय के लिए आगे सारणों 20 देखिए । वित्तीय विकेंद्रीकूरण से' पहले के काल में 
'पुलिस' पर व्यय के अपरिप्कृत अनुमान सभव हैं * ० 


( करोड़ रुपयो में) 
'864 2.5... ]868 2.9 * 
865 2.6 869 3.] 
866 2.8 870... 3.0 


4867 2.8 ॥877 28 
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सारणी ॥[ 
(गत पृष्ठ से आगे ) » ह9 
]3 ]4 5 6 7 8 
लोक निर्माण निजी ऋण विनिमय कुल सकल 


(असाधारण) प्रत्याभूत प्रभार द्वारा व्यय 
सिंचाई राज्य रेलवे (गारटी शुदा) रेलवे. हानि 


864 न- ब् 2.2 497 0.0 44.53 
865 न्‍-+ -- 8 ॥ | 4.99 0.04 45.85 
१866 न्‍- नल 0.34 53 0.08 46.7 
867 जा ल्‍्त्द .] 489 0.6 44.64 
868. 0.22 --+ .8 5 73 0.2 50.]4 
869.. 0.47... 0.55 2.0] 5.65 0.9 53.4] 
]800. 2.0।... 0.9 86 5.6] 0.2 53.38 
[87. 0.22.. 045 2. 5.84 0.47 5. 

82. 0.98. 0.64 .85 5.97 0.4 48.64 
]83.. 07. |. 2.29 5.86 0.76 50.64 


(ध) कालम 3 * 'अमाघारण' शब्द अध्याय [|] मे स्पष्ट किया गया है। (४) कालभ 8 : कुल 
योग भें अन्य अनेक मर्दे सम्मिलित हैं (जेंसे, गिरजा सवधी स्थापन, विभागीय लेखे भे सम्मिलित 
न किए गए भड़।र और 'प्रकीर्ण' जिसमे बहुधा विविध प्रकार के रिसाव छिपे है) " इस सारणी 
के मुख्य प्रभार शीप॑ंक में मदवार उल्लेख है। (च) कालम ]7 : विनिमय द्वारा हानि के थारे 
में शब्द जाल ऊपर पृ० 30] पर स्पष्ट किया गया है! (छ) काल़म 6 मे ईस्ट इंडिया कंपनी के 
स्वत्वाधिकारियों को दिया गया लाभाश सम्मिलित है । 
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सारणी ॥. 


लोक निर्माण विभाग में व्यय के कुछ प्रमुत शीप॑क : लोक विर्माण 'साधारण' 
]857-58 से 87-22 तक 


« (करोड़ रुपयों मे) 
कुल सकल सैनिक इमारतें असैनिक सड़कें, सिंचाई. स्थापन 
व्यय वे सड़कें इमारतें. वस्ावेजनिक औजारवे 

सुधार संयत् 
858 .52 0.83 सनुपलब्ध 0.65 अनुपतब्ध 
859 04 033 अनुपलब्ध 0.08... अनुपतब्ध 
860 3.22 ].24 0.24 .08 067 
86] 3.37 0.9 0.39 .42 0.66 
862 3.4 0.54 0.29 ].85 0./2 
863 3.93 0.6। 0.42 ).62 ,, 0.74 
864 4.92 0्या 0.62 238...,. 0.82 
865 46 086 0.72 2.3 प्राप्त नही 
866 4.78 .08 0.74 ].86 9.99 
]867 5.03 ]54 0.75 ].86 98 
868 5.62 .74 0.85 .76 नी 
8869 .. , 6.27 2.3 0.84 4.88.. !27 
870 5.03 .45 0.68 |, 455... , 72 
87... 3.95 0.99 0.5] .32 . -08 


॥872 ' 2.46 098 0.2] 096! 06 


टिप्पणी ' इस विंवरण मे भ्रत्याभूत (ग्रारटौशुदा)रेलो एवं राज्य रेतो और 'असाधारण लोक निर्षाण', 
अर्थात्‌ जिनका /छणों द्वारा वित्त प्रवधन हुआ था (देखिए सारणी ]] कालम |2-]5) को सम्मिलित 
नहीं किया गया है । 7857-58 से 86-62 तक के कालम 3 से 6 तक में दिए गए आकड़े व्यय 
की स्वीकृत राध्षियो को सूचित करते है । ये वास्तविक भ्यय की राशियों के लगभग हो हैं, परतु इन्हें 
समान नहीं माना जा सकता । 872 के आकड़ो में वितोय विक्रेट्रीकरण के परिणामस्वरुप श्रातीय 
सेवाओं के लिए अनुदान (कालम 4 मे 44 लाख रुपये, कालप 5 मे 646 लाख अपये तथा कालम 
6 भे 33 लाख रुपये) सम्मिलित नही हैं। 
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सारीण 2.2 
प्रमुख प्रांतों : प्रेसिडेंसियों में लोक निर्माण (साधारण) पर व्यय 


भारत में फूल सरकारी व्यय प्रतिशत रूप में 
]864-66.. 867-69._ ॥870722..._ ॥87-72 


प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत लोक निर्माण 
(साधारण) पर 
प्रति व्यवित व्यय 
(रुपये में ) 
बंगाल ]7 85.7 6.8 003 
उत्तर-पश्चिमोत्तर प्रांत 2.9 3.3 3 5 09 
पंजाब .9 ]42: 3.3 0.34 
मद्रास .9 3.8 ]22 0.06 
बंबई 24 204 8.4 0.53 


डिप्पणी * यह घ्यात रखना चाहिए कि ऊपर सारणी भे 'साधारण' लोक निर्माण के आकड़े हैं और 
'असाधारण निर्माण कार्यों' को सम्मिलित नही क्रिया गया है। कालम 5 के बारे में इस सवध में 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।यह निश्चित है कि “असाधारण निर्माण कार्यों, प्रत्याभूत 
(गारटीशुदा) रेलवे और राज्य रेलवे को 'साधारण” लोक निर्माण के साथ ही मिला कर देखा जाए 
तो अधिक अनुकूल स्थिति उभर कर आती है। परतुस्थूल प्राककलतों से लगता है कि वितरण का 
स्वरूप (अर्थात प्रत्येक श्रात के व्यय का कुल व्यय के साथ अनुपात) लगभग वहो रहेगा। इस प्रकार 
का प्रावकलत स्थूल ही हो सकता है (इसलिए उसे सारणीवद्ध रूप मे प्रस्तुत नहीं किया गया है) 

क्योकि बहुत सारे निर्माण कार्यों का वर्गीकरण साधारण से असाधारण में और असाधारण से 
साधारण में बदला गया कुछ निर्माण कार्यों पर शुद्ध व्यय के आकड़े तो उपलब्ध हैं, परतु सकल 
ध्यय के बारे मे सूचता प्राप्त नही है, ओर 'साधारण' निर्माण कार्यों को छोड़कर दूसरे किस्म के 

निर्माण कार्यों के बारे में प्रातवार वर्गीकरण उपलब्ध नही है) स्पष्ट है कि 87]-72 के एम० 

छुमण पी ० आर० (वी०पी० एच० सो० ]873, खंड 50, पत्रक 72, पृ० 47) मे क्षेत्र और 
जनसंख्या के आकड़े पूरी तरह सही नही हैं। उपलब्ध आकड़ों के आधार पर लोक निर्माण में 


निवेश की दीघंकालीन तुनना मही की गई है। (898-]9]4 के काल का एम० के० यावराज ने 
अच्छा अध्ययन किया है, ग्रथ सूची द्वप्टव्य) । 
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सोर निर्मा थे पर स्पद : छेत्ीय पिवरण 4857-58, ।87-72 : प्रमुख प्रोषोंप्रिसीई सिपों 


ै 
कुल मरते 
ड्पय 
558 5.9 
55% बा 
860 520.2 
86॥ 337. 
862 339.7 
863 3565 
864 492. 
865 46.3 
866 वा8.4 
867 $02.5 
868 562.2 
869 627.2 
870 503 4 
87 394.6 , 
872 245.9 


में शापारण' सोक निर्माथ पर स्पय 


3 
बंगास 


5 
74 
993 
5.4 
5 
5.8 
96 
76.4 
72.2 
कफ 
86.3 
00.8 
866 
6].6 
39.7 


हि 
परश्चिशेगर 

ब्रॉत 
9.4 
॥47 
624 
6 
3 
60व 
65.8 
(05 
59.२ 
69 
62.7 
86 
65.9 
49.7 
35.4 


$ 
पंजाद 


4 

0$ 
399 
5 
54 
5 
525 
577 
57.3 
73 
789 
8॥.7 
60.9 
49.2 
उब.4 


(साय ग्पयो में ) 


6 
मद्रास 


5 
04 
65.4 
62 
66 
69.5 
606-2 
70.5 
63.6 
62.5 
82.2 
49.9 
658 
58.] 
24.3 


7 
बंबई 


85 
0.3 
47.6 
50.5 
52.5 
57.9 
]2.9 
04 7 
]48.2 
432.2 
05.2 
94.6 
846 
77.8 
46.4 


दिणणी : अब, मध्य प्रांत, दिंदिश वर्मा, पूर्दो मैटिसमेद्प (866-67 तक) और भारत सरकार 
हे गोधे नियश्षण में आने दावे शेत्रो शो मददार प्रस्तुत नदी जिया गया है। इन क्षेत्रों मे स्यय को दुसरे 
काापम में गम्मिलित दिया गया है। ०57]-72 के आंकड़ों में प्रांतीय सेवाओं के लिए आवेटन 
बो सम्मिलित नहीं शिया गया है (पुल ]4,7,57] छपये “ ड्गाल 2,89,528 रुपये, पश्चिमोत्तर 
प्रांत २:25,600 रुपये; पंजाब 2,60,757 झुपये; मद्रास 88,858 श्पये; और बंबई 2,80,40] 
दपये)। ]863 से पहले के वर्षों बेः विवरणों में स्वीजूत राशि दी गई है जो वास्तविक स्यय के लगभग 
ही है, परतु पूरी तरद उसके थरावर नहीं है। |863 से लेपे मए ढंग से तैयार बिए गए और ये आंकड़े 
वास्तविक ध्यय गो दिपाते हैं। 857-58 के अकड़े ) मई, ]857 से 3] दिसवर 858 तक 
और ]858-59 के बाकड़े केवल ] जनवरी से 30 अप्रैल, [859 तक वा स्यय बतलाते है । 
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सारणी 5 


ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


सेन्य व्यय का विस्तृत विवरण : काल : 865-66, 869-70 तथा [87-72। कुल 
सैन्य व्यय के साथ प्रत्येक मद पर ध्यय का अनुपात कोष्ठकों में प्रतिशत 








(लाख रुपयो में ) 
865-66 869-70 87-2 
(रुपये. कुल का (रुपये. कुल का (रुपये. कुल का 
ताख मे) प्रतिशत लाख मे) प्रतिशत लाख में) प्रतिशत 
॥ सेना तथा रक्षक 
सेना स्टाफ. 49 (2.9) 52. (3.2). 46 (3) 
2 प्रशासनिक 
स्टाफ 20 (4.2). 20 (4.2) ०0 (.3) 
3. रेजिमेटों को धर 
वेतन 684... (40.9) 666. (40.9) 650. (+#.5) 
4. निम्नलिखित * 
स्थापन खर्च : 
(क) रसद कक आप 
विभाग 3]3.. (8 ) 243 (]49) 93. [423 
(ख) घोड़े ]9 (.] 25 ([.6) 8, 2 
(गे) वस्त्र 45 0.9) . (07 2 0.8 
बरक. 33 2) $ (22) 34 (2.0) 
छ ) सेना- 
शासन (03). 4 (03) 5 (03) 
(च) चिकित्सा 
विभाग 44 (2.6) .46 (2.8, 42... (27) 
5 युद्धसामग्री. 45. (22) 54 (33) 60. (3.8) 
6. सामुद्रिक 
यातायात 34... (2) 855. (0.9) |ा (0.7) 
7. प्रकीण सेवाए. 57. (3.4) 47 (2.8)) 49. (32) 
8. पेंशन * 
अनियमित... ह7 (7) 64 * (3.9) 63 (4) 
9. भारत में कुल 
योग 7436.. (852). 282 (786) 209.. (76०) 
0. इंग्लंड में व्यय : 
(के) भंडार -- न 88 (5.4) 94 (6) 
(ख) नियमित 
ब्ययू. 428 (7.6) 42 (8) 32. (&4) 
(ग) गैर तिय- 
मितब्यय व] (66). 7!9 (7.3) 38 (8.8) 
4. इंग्लैंड में कुल ४ 
य्यय 239. (4.2).. 350. (24) 36 (232) 
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सारणी 7 
! 
प्रत्येक प्रेसीडेंसी में सेना पर सकल व्यय और इंग्लेड में भुगतान 
(करोड़ रुपयों मे ) 
भारत मद्रास बंबई इंग्लैड मे कुल सकल 
सरकार. प्रेसीडेंसी . प्रेसीडेंसी . भुगतान ब्यय 
864 पत6. 3.0... 2.47 ]8 45] 
866.. 7.49 3.26. 2.75 2.28 [57 
866 8.5. 334. 2.87 2.39 6.8 
| 867 6722. 3.08. 264 3.38 5.82 
868 6.75... 3.0. 278 3.5 व6.] 
879 प0आ 3.22. 296 3 28 हे 6.27 
]870 6.9. 2.99. 2.86 3.5 ]6.33 
शा 65 2.9. 3.2 3-2 6.07 
872 6.54 2.85 264 ३64 है 5.68 


टिप्पणी : (क) कालम2 इस कालम मे बंगाल प्रेसीडेंसी का व्यय सम्मिलित है। (ख) कालम 5 : ' 
इग्लेंड में प्राप्तियों की राशियां [863-64 में 2479 लाख रुपये, 864-65 में -] लाख रुपये और 
]865-66 मे 42 लाख रुपये थी, जो इस लेखे में इग्लेड मे उक्त वर्षों मे होने वाले खर्चों को घटाकर 

। दिखाई गई हैं। 
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सांख्यिकीय परिशिष्ट आव 


सारणी 9 


प्रत्याभूत (गारंटी शुदा) कंपनियों को भुगतान किया गया बाधिक ब्याज 
860-6 से 87-72 त्तक 


लाख पॉंड में 

] पौंड--0 रुपये 
बर्ष समाप्ति राशि 
१86] .48 
862 .78 
863 27 
864 2.46 
865 हि 2.69 
866 2.90 
867 - 3;04 
868 3.49 
869 /. ३.9 
870 4.3 
-.. 87! 4.35 


872 4.50 


32 प्रिटिण राज के बित्तीय आधार 
सारणी 20 


भारत सरकार फे इंग्लेंड में शुद्ध भुगतान : मुर्य म्दे और भुग्ताव की रीति 
लास पौंड मे. * 


 पौढ >-0 स्पये 
शुद्ध भुगतान : 
2 3 4 5 6 

कुल योग. ऋण प्रभार भारत के लिए ब्रिटिश सेना ब्रिटिश सेना 

भंडार की सेवा को परिवहन 

857... 4.43 89 .03 29 05 
86] 8.]2 .85 4.29 .46 हि । 
862... ॥-+7 2.3 .2 .33 -5 
863 8.63 *22 0 "92 "4 
]864.. ॥.86 2.08 है| 58 न 
865.. 747 8.93 या ].03 ब8 
]866.. 9. * ] 95 .28 *85 46 
867.. 9.20 ].97 .6 8.9 "85 
]868.. 8.09 2.5 ).5 * »97 58 
१869. 9] 2.6 8.63 85 4 
]870.. ॥2-0 श््श .67 95 -28 
॥87.. ॥57 2.35 8.58 90 जा 
]872.. 2.20 2.44 ॥.4] .07 न्श 


टिप्पणी : कालम्त 5 में भारत स्थिति ब्विडिश सेना की सेवा पर और कालम 6 में इसके ब्िटेव और 
भारत के बीच परिवहन पर गृह ख्चों को दिखाया गया है। 


सांख्यिकीय परिशिष्ट 


857 
86 

862 

863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
हा 
872 


7 
भारतीय 
अफसरों 
का अव- 
काश भत्ता 

"23 
"3 
हि 
%४। 
न्24 

"24 

28 

न्‍्ठ 

"34 

38 

ब56 

>65 

6 


सारणी 20 
गत पृष्ठ से आगे 
8 9 
भारतीय प्रकीण 
अफसरों पेंशन 
की पेंशन 
92 न्‍3 
9 -38 
94 न्‍्4 
].3 48 
*".2 53 
.09 377 
.09 "37 
].06 "32 
].08 39 
.07 -29 
]07 जब 
.06 38 
.05 34 


0 
भारतीय 
भविष्य 
निधि 


ना 
नव 
-46 
"45 
"47 
"48 
52 
ब्व3 
52 
56 
*6 

>62 
न्06 


व 
गृह प्रशासन 


खरे 


9 
ब8 
+9 
जा 
7 
7 
-8 
-9 
न 

ब्था 
बडा 
"22 
23 


33 


टिप्पणां * कालम 7 में छूट्टो पर इग्लेड मे रहने वाले अफसरों के अवकाश तथा अनुपस्थिति भत्ते 
सम्मिलित हैं। कालम 8 में भारत सरकार के अवकाश प्राप्त कमंचारियो की पेंशनें और वापिकी तथा 
पेंशनो के बदले मे उपदा (ग्रेचुटी) ओर पूजीगत भुगतान सम्मिलित हैं ॥ कालम |] में भारत भत्री, 
तथा भारत उपमत्री के वेतन, इडिया काउसिल के सदस्यों, इंडिया आफिस के स्थापत आदि पर 
होने वाले खर्च दिखाए भए हैं । इस सारणी मे दिखाई गई मदो के अलावा दो अन्य दिलचस्प मर्दे थी : 
862-64 मे' ऋण परिशोधन'--7*6 और 55.3 लाख पड, तथा '्रत्यांभूत कपनियो' को ब्याज 


का भुगतान । ये सर्दे सारणो ]9 में दिखाई गई हैं; 
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857 
]86] 
862 
863 
4864 
4865 
4866 
]867 
868 
4869 
870 
]87/ 
4872 


हा 


कुल 
भुगतान 


4.23 

8.2 
].7 
8.63 
4]8.6 
7.47 
9.] 
9.2 
8.09 
9.2] 
2.0] 
,57 

2.2 
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बिल 


2.82 
.9 
6.64 
8.98 
6.79 
6.99 
5.6] 
4.4 ! 
उा 
6.98 
8.44 

0.34 


सारणी 20 


(गत पृथ्ठ से आगे) 


भुगतान को रीतियां 
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विनिमय ॒श्रत्याभूत (गारटी- 
शुदा) कंपनियों 


की शुद्ध प्राप्तिया 


.09 
.95 
5.22 
4.26 
2.23 


8.37 
न8 
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भारत से 
सोने-चांदी 
के रूप में 
भेजी गई 


राशि 


"85 
2564 
4.6 
.03 
उव 
242 
4 


टिप्पूणी : कालम 3 में लदन में लिखे जाने वाले विनिमय बिल तथा तार द्वारा हस्तातरण हैं । इसमे 
भारत पर चोन में काटे गए बिल और भारत मे खरीदे गए और लद॒न के नाम काटे गए बिल जो 
अपेक्षाइत कम महत्वपूर्ण ये, सम्मिलित नही हैं। कालम 5 मे चोन और अवीसौनिया मे भारतीय 
झना के प्रयोग के लिए बिटिश सरकार द्वारा की गई अदायगो को दिखाया गया है (अवीसीनिया के संबंध 
में इस मद में इग्लेंड में किए गए भुगतात पर वापसी को राशि को अधिकता दिखाई गई है।) कालम 
]6 में भारत सरकार हारा इंग्लैंड को सोने-चांदी के रूप मे भेजी गई राशि और कालम 4 में 
प्रत्याभुत (यारटीशुदा) कपनियों की शुद्ध प्राध्तिया दियाई गई हैं । 


सांध्यिकीय परिशिष्ट 
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859 
860 
68 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
शा 
]87 


रिक्षा पर व्यप 857-58 से 87-72 तक 


/५ 
शिक्षण 
संस्थाए 


8,070 
]2,479 
3,550 
]4,322 
3,29 
5,59 
7,058 
]7,83 
9,463 
20,683 
2,549 
23,300 
24,274 
25-47 
43,92 
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छात्रों की औसत सकल॑ 


उपस्थिति 
(हजारों में) 
॥57 
239 
306 
333 
55 
396 
4 
448 
593 
659 
675 
758 
789 
800 
क्र 
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व्यय 


3]5 


5 


सरकारी सभी स्रोतों से 


कुल व्यय 


(लाख रुपये ) (लाख रुपये) 


23-55 
25.94 
23.34 
23 54 
24.83 
27.45 
34.99 
40.7 
44.56 
46.4 
»53.76 
59.6 
63.75 
64.97 
68.58 


3.54 
36.39 
28.4] 
40.26 
49.78 


" 64.46 


74.42 
75.55 
89.68 

00.97 

0707 _ 

07.94 

08.34 


टिप्पणी ; (क) कालम 2 में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अथवा उससे सहायता प्राप्त शिक्षा 
संस्थाओ की संख्या और कालम 3 मे इन शिक्षा सस्थाओं में पढने वाले छात्रों की औसत ,सख्या 
दिखाई गई है ।(ख) कालम 5 में शिक्षा पर व्यय, निजी और सार्वजनिक दोनों हो स्रोतों से, दिखाया 


गया है। 
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संदर्भ ग्रंथ सूची 


. प्राथमिक स्रोत 


* (कफ) सावंजनिक अभिलेख 
(स) निजी कागजात 
(ग) भारत सरकार के शासकीय प्रकाशन 
(घ) संसदीय कागजात ड़ 
(४) समकालीन पैम्प्लेट, पुस्तिका तया विवादात्मक कझृतियां 
(च) प्रकाशित पत्र व्यवहार, भाषण, वृत आदि 
(छ) समकालीन पत्र पत्रिकाएं 


2. अनुपुरक स्रोत 


3. प्राथमिक खोत 
(क) सार्वजनिक अभिलेख * 


भारत सरकार की वित्तीय नीतियों पर ख्रोत-सामग्री के लिए खोज [यद्यपि वित्त- 
विभाग के अभिलेखों से प्रारंभ होनी चाहिए, परंतु यह इतने ही तक सीमित नही रहनी 
चाहिए। ये स्रोत अनेक सिरीज मे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार मे रखे हुए सार्वजनिक 
अभिलेयों में फैले हुए हैं। यदि कोई भी शोधकर्ता अपने अध्ययन को मोटी-मोटी जिल्‍्दों 
में उपलब्ध वित्त-विभाग के अभिलेखों तक ही सीमित रखता है तो इसका अर्थ यह होगा 
' कि उसकी जांच का क्षेत्र विगत मनमानी प्रशासनिक व्यवस्था (और अभिलेखागारीय 
वर्गीकरण) के द्वारा निर्धारित हो जाता है। जैसा कि ट्रैवीलियन ने कहा है. “वित्त सभी 
विभागों की कुंजी है ।” चूकि वित्त विभाग का साधनों पर नियंत्रण था, इसलिए सरकार 
का प्रत्येक दूसरा विभाग वित्त विभाग के संवीक्षण जांच-पड़ताल के अंतर्गत आ जाता 
था। स्पप्टत: वित्तीय दृष्टि से सभी विभाग समान रूप से महत्त्वपूर्ण नही थे। अपेक्षाकृत 
अधिक महत्त्वपूर्ण विभाग थे--सेना, लोक-निर्माण, गृह और (869 में सूजित) नया 
विभाग राजस्व, कृषि और वाणिज्य | इसके अलावा जिस काल का हमने अध्ययन किया 
है, बहू नव-प्रवर्तेनों और प्रयोगों का काल था। प्रारं भिक बर्षों मे विभिन्‍न विभागों के 
मध्य कार्यो का विभाजन व्यवस्थित नही था। उन्‍नीसवी शताब्दी के सातवें दशक में 
वित्तीय व्यवसाय जिसका काफी बड़ा अंश वित्त विभाग के बाहर सपन्‍न किया जाता था, 
को प्रभावित करने वाले अनेक परिवर्तन हुए। 843 में वित्तीय मामलों के लिए एक 
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सचिव की मियुवित की गई। यही से पृथक वित्त भिग का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इस 
विभाग का प्रधान काये भुगतानों पर नियत्रण रखना था। बहुत सारा वित्तीय व्यवसाय, 
विशेष रूप से राजस्व संग्रह के क्षेत्र में गृह-विभाग ('राजस्व' एवं 'पृथक राजस्व! 
शाखाएं) का उत्तरदायित्व था ! गवर्मेर जनरल की परियद्‌ में वित्त सदस्य की नियुक्ति 
से, जो परिपद का चौथा सामान्य सदस्य था, वित्त विभाग की स्थिति मजबूत हो गई। 
जेम्स विल्सन द्वारा प्रवतित वित्तीय नियंत्रण के केंद्रीयकरण की नीति और विशेष रूप 
से बजट सवंधी नियत्रण वी नवीन प्रणाली से अन्य विभागो की तुलना में वित्त विभाग 
के उत्तरदायित्वों और शक्तियों में वृद्धि हुई! परिषद मे संविभागीय प्रणाली (पोर्ट 
फोलिओ सिस्टम) से जिसका प्रारंभ कैनिंग ने किया था और जो 85] के इंडियन 
काउंसिल एक्ट (जिसके अनुसार गवर्नर जनरल को परिपद में सुविधापूर्वक कार्य 
संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार मिला) के बनने के बाद और भी अधिक 
वैज्ञानिक पुनर्गठन तथा व्यवस्थित विभाजन को प्रोत्साहन मिला। सरकार का उद्देश्य 
समस्त वित्तीय कामकाज को सदस्य और वित्त सचिव के नियंत्रण में लाना था। 2] मार्च 
]86 को कुछ विषय (स्टाम्प शुल्क) गृह विभाग से वित्त विभाग को अंतरित कर दिए 
गए। कुछ प्रशासनिक असुविधाओं के कारण अंतरण रहू कर दिया गया और इन करों के 
संग्रह का कार्य मार्च, 862 में पुनः गृह विभाग के पास पहुंच गया । तथापि ये विषय तथा 
नमक शुल्क, अफीम राजस्व और आबकारी शाखाएं अंतिम रूप से अवतुबर, 863 में 
गृह विभाग से वित्त विभाग को अंतरित कर दिए गए ( सितंबर, 864 तक अवध, पंजाब, 
ब्रिटिश, वर्मा और मध्य प्रात मे ये परिवर्तन लागू नही हुए थे ) । गृह-विभाग के अतिरिक्त 
दो अन्य विभाग वित्तीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे । इनमे से एक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग 
“था जिसकी स्थापना 855 में हुई थी। दूसरा सैन्य विभाग था। सैन्य विद्रोह के बाद 
सँन्‍्य व्यय मे व्यवस्थित रूप से कटौती की नीति के कारण एक सैन्य वित्त आयोग 
(जून, 859) के निर्माण की आवश्यकता हुई जो कालांतर मे सैन्य वित्त विभाग में बदल 
दिया गया । कुछ समय बाद (अप्रैल, 864) इसका स्थान सेन्‍्य विभाग के महालेखाकार 
ने ग्रहण कर लिया। जून, 87 मे राज़स्व, कृषि एव वाणिज्य विभाग की स्थापना की 
गई। इस विभाग की मालगुजारी सर्वेक्षण वंदोवस्त, कृषि एवं वाणिज्य साड्यिकी, बन। 
इत्यादि के कार्य गृह, वित्त, और लोक निर्माण विभागों से अंतरित कर दिए गए। थोड़े 
समय बाद (872-77 मे) कुछ अन्य विषय जेसे नमक, अफीम, सीमा शुल्क तथा स्टाम्प 
भी इस विभाग को दे दिए गए । 
वित्त विभाग में सपरिषद गवनेर जनरल का कार्य विवरण (शाखाएं : लेखा 
और वित्त, अनुपस्यिति के लिए अवकाश , पेंशन व ग्रेचुटी, ब्यय, पृथक राजस्व 
और प्रकीर्ण ) 858-75॥ वित्त विभाग मे सपरिषद गवनेर जनरल का कार्ये- 
विवरण (शाखा : राजस्व, पृथक राजस्व, लोक) 858-72॥ सेन्‍्य विभाग में 
सपरिपद गवर्मर जनरल का कार्यविंवरण (शाखा : वित्त), 858-72॥ 
लोक निर्माण सपरिषद विभाग में गवर्नर जन रल का कार्यंविवरण, [858-72॥ 
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कृषि, राजस्व एवं वाणिज्य विभाग में सपरिपद गवर्नर जनरल का कार्यविवरण 
(87-73) 
कोर्ट आफ डायरेवटर्स से भारत सरकार को प्रेषण : 
(व) वित्त प्रेपण, ।857-58॥ 
(ख) रेल प्रेपण, 857-58 4 
भारत सरकार से कोर्ट आफ डायरेवटर्स को प्रेषण : 
वित्त प्रेषय 857-58॥ 
भारत मंत्री से भारत सरकार (सपरिपद गवर्मर जनरल) को प्रेषण : 
(क) वित्त प्रेषण, 858-75 
(या) राजस्व प्रेपण, !858-75॥ 
(ग) पृथक राजस्व (गृह) प्रेपण, 858-60॥ 
(ध) रेल प्रेषण, 858-72। 
(&) संनन्‍्य प्रेपण, 858-72॥ 
भारत स रकार (सपरिषद गवर्नर जनरल) से भारत मंत्री को प्रेपण : 
(क) वित्त प्रेपण, 888-72॥ 
(ख) राजस्व प्रेंपण, 8839-72॥ 
(ग) लोक निर्माण प्रेषण, 859-72 
(घ) सेन्य प्रेपण, 859-72॥ 


(ख) निजी कागजात 


जेम्स बूस, एल्गिन का आठवां अल (8-63 ), भारत का गवर्नर जनरल (862-63), 
के कागजात (पाण्डुलिपियां यूरोप एफ० 83, इंडिया आफिस लाइस्रेरी)। उसकी 
कार्यावधि लघु थी और उसके कागजात का इस अध्ययन की दृष्टि से: थोड़ा ही महत्त्व 
है। " 

सर जेम्स लारेंस (प्रयम वेरन लारेंस--8]-79 ) भारत का गवनेर जनरल 
(!864-69), कागजात (पांडुलिपिया यूरोप एफ० 90, इंडिया आफिस लाइब्रेरी तथा 
अषमंय्यां कित माइक्रो फिल्‍म, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार । इसमे अधिक उपयोगी 
सामग्री भारत मंत्री द्वारा लिसे गए पन्नों की जिल्दों मे है, ये हैं--जिल्दें ॥ व [, 864- 
65 (चा्ल्स बुड); जिल्‍्द तर, 866 (बुड, डि ग्रे तथा रिपन; क्रेनबोनं ); जिल्द 
7ए, 867 (क्रेतबोर्न तथा नोथंकोट); जिलद ७, 868 (वोयेकोट) | लारेंस द्वारा 
भारत मंद्वियो और सपरिपद गवनेर जनरल के सदस्यों की लिखे गए पत्च भी उपयोगी 
हैं। रिचडड बोक॑, मेयो के छठे अर्ल (822-72), भारत के गवनेर जनरल (869-72) 

के कागजात (पता--7490, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी तथा असं॑ख्या कित माइक्रो- 
फिल्म, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखामार) । प्रेषित पत्नों की संख्या लगभग्ग ,200 है 
जिनमें बहुत सारे वित्तीय समस्याओं के विषय में हैं। भारतमंत्री द्वारा प्रेषित ] पत्र 
और एच» बार्टल फ्रेर, आर टेंपिल, जे० स्ट्रेची एस० नोथंकोट, एच०, एस० मेन, जी० 
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कंपवेल, एस० फिट्जजेराल्‍ड तथा कुछ अन्य लोगों के द्वारा लिखे गए अनेक पत्र बहुत 
उपयोगी तथ्य प्रकाश में लाते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ बंडलों मे (जो संख्यांकित हैं) पत्र न 
तो कालत्रमानुसार व्यवस्थित है और न ही वे संख्यांकित है। प्रेषित पत्र अपेक्षाकृत 
व्यवस्थित है। 

सर चाल्स एडवर्ड ट्रेवीलियन (807-86), मद्रास का गवर्नर (859-60) 
तथा वित्त सदस्य ( !862-65 ), की पत्र-पंणियां । (मैंने बोड लियन लाइब्रेरी, आवसफोर्ड 
में इन पन्नों की 'माइक्रो फिल्म प्रति का उपयोग किया है। मूल कागजात जी पहले 
बोडलियन के पास थे अब टाइन पर न्यूकैसिल मे है। मैं ट्रेवीलियन की सामग्री की प्रबंधक 
लेडी मेरी का आभारी हूं जिन्होंने मुझे ये निजी कागजात देखने दिए । (इग्लैंड भे सिविल- 
सेवा विपयक सुधारों के बारे मे ट्रैवीलियन के कार्यों से संवधित कागजात के अतिरिक्त 
अब तक द्ुँवीलियन की पत्र पंजियों का उपयोग नही हुआ है। मैंने इन 44 संग्रहों मे से 
बाद की जिलल्‍्दों का प्रयोग किया है। इन संग्रहों का काल 840 से 865 तक है। 

सर चाल्से वुढ, प्रथम विसकाउंट हैलीफावस (!500-85) , भारत मंत्री, 859- 
66, के कागजात (पाण्डुलिपिया यू रोप एफ० 78 इडिया आफिस लाइय्रे री ), पत्र-पजियां 
859-66, 22 जिल्दें। 

मेयो, जेम्स विल्सम, बार्टल फ्रेर, जाजें कैपवेल, जान लारेंस, रिचर्ड टैपिल आदि 
की जीवतियां और प्रकाशित पन्नो मे अनुपूरक सामग्री मिलती है (देखे, ग्रंथ सूची, एफ) । 


(ग) शासकीय प्रकाशन 


'एनुअल फाइने शियल स्टेटमेंट्स फार दि आफीशियल इयसे 860-6] दु 97- 72' 
(कलकत्ता, ।87) । 
'फाइन शियल स्टेटमेट्स रिलेडिंग टु इडिया डिलीवर्ड इन पालियामेट वाई सबसे- 
सिव प्रेसीडेदट्स आफ दि बोर्ड आफ कंट्रोल एंड सैक्रेटरीज आफ स्टेट फार 
इंडिया; रिघ्रिटड फ्राम हंसाई स परूलियामेटरी डिबेट्स (कलकत्ता, 872) । 
'डब्ल्यू० एस० मेयर, मेमोरेडम आन दि फाइने शियल पावसे आफ गवर्नमेट भाफ 
इडिया दि प्राविशयल गवर्न॑मेट्स फार दि रायल कमीशन आन डिसेंट्रलाइजेशन 
(शिमला, 907) । 
'कारेस्पांड्ेंस एड डिवेट्स इन दि लैंजिस्लेटिव काउंसिल एड मिनिट्स रिलेटिग 
दु डायरेक्ट टैक्सेशन इन ब्विटिश इंडिया कपाइल्‍ड इस [दि फाइनेंस डिपार्टमेंट 
आफ गवरनेमेट आफ इंडिया, दो जिल्दें (कलकत्ता, 882) । 
'वेपर्स रिगाडिय दि कर्लंवशन आफ. इल्लीगल सँसस एंड ड्यूटीज इन बंगाल « 
सिलेक्शस फ्राम दि रेकाइंस आफ गवर्नमेट आफ बंगाल, संख्या 46 (कलकत्ता, 


]873) । 
'त्रे० एफ० फिनले, हिस्ट्रो आफ प्राविशियल फाइने शियल अरेंजमेट्स' (कलकत्ता, 
887) ॥ 


स्टैटिस्टीकल ऐब्स्ट्रेटट आफ ब्रिटिय्य इंडिया (कलकत्ता) । 
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इंडियन लैजिस्वेटिव काउंसिल प्रासीडिग्स, 86] तक पुरानी सीरीज (जिल्दें 
से शा तक) और 862 के वाद नई सीरीज (कलकत्ता) । 


(घ) संसदीय कागजात 


(चूंकि इनमें से अधिफाश कागजात उन अभिनेखो से उदाहरण हैं जिनका हम अनुच्छेद 
(क) में उल्लेस कर आए हैं, इसलिए यहां पर कुछ थोड़े से सवद्ध कागजात ही नीचे 
सूचीबद्ध किए गए हैं ।) 


जिल्‍द पृष्ठ कायजात विपय 
संख्या 
एच० सी० [859 23 3 54 ऋण : भारत सरकार और ईस्ट 
॥॥॥ इंडिया कंपनी के ऋणों का विवरण 
पत्र। 
एच० सी० 860. 49 24! 339 वित्त: भारत में प्रस्तावित वित्तीय 


उपायो के विपय में पत्द व्यवहार। 
एच०सी० [8652 40 7 230 सेवा निवृत्ति भचों और लोकनिधि 
व लोक वापिकी निधि से संबंधित 
शिकायती के विषय में भारतीय 
सिविल सेवा का स्मरण पत्र । 
एच० सी० 86820 40 665 327 बेकार भूमि की बिक्री और भारतीय 
मालग्रुजारी का स्थाई परिशोधन। 
न पत्र व्यवहार, 859-6]] 
एच० सी० 865 43 389 ]64 बेकार भूमि की बिक्री और माल- 
ग्रुजारी का परिशोधन : कुछ और 


कागजात । 

एचण०सी० [8683 22 - 5 87 बेकार भूमि की विक्रो, मालगुजारी 
परिशोधन, तथा स्थाई बंदोबस्त का 

है विस्तार। 

एच० सी० 867. 50. 25 450 मालग्रुजारी का स्थाई बदोबस्त 
(पश्चिमोत्तर भ्रांत ) । 

एच० सी० .87[ 8 ] 363 पूर्वी भारत का वित्त : प्रवर समिति 
की रिपोर्ट कार्यविवरण सहित । 

एच० सी० 872 8 327 पूर्वी भारत का वित्त: प्रवर समिति 
की रिपोर्ट कार्यविवरण सहित । 

एच० सी० 873._ 2 | ]79 पूर्वी भारत का वित्त : प्रवर समिति 


की प्रथम रिपोर्ट 
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एच० सी० 873.._ ॥2 9. 94- पूर्वी भारत का वित्त : प्रवर समिति 
को द्वितोय रिपोर्ट । 

एच० सी० 879  ]2_]9 354 पूर्वी भारत का वित्त: प्रवर समिति 
को तृतीय रिपोर्ट । 

एच०सी० 874.. 8 ]. 329 पूर्वी भारत का वित्त: इस देश मे 
भारत के राजस्व से देय खर्चो के विपय 
में जाच करने के लिए भियुक्‍त प्रवर 
समिति की रिपोर्ट (सैन्य व्यय) 


(ड) समकालीन पेफ्लेट, पुस्तिकाएं तथा विवादात्मक कृतियां 


अलैकजेडर, आर० “दि राइज एंड प्रोग्रेस आफ ब्रिटिश ओपियम स्मगलिग' (लंदन 
866) 
हो» “कोट्राब ड ओपियम ट्रैफिक' (कलकत्ता, 857 ) 
अज्ञात “दि फाइनैसज आफ इंडिया! (लंदन, 853) 


छः “इडियन रेलवे एंड इंडियन फाइनेंस” (बंबई, 869 ) 
रे 'इंडियन फाइनेंस डिफेंडेट : ए रेफ्यूटेशन आफ दि ओपीनियन 
टू जनरलो हैल्ड दैट ब्रिटिश इंडिया इज ओवर वडेंड विद डैठ 
एंड टैक्सेशन” (लंदन, 878 ) 
डे गदि इंजस्टिस एंड आप्रेशन आफ दि आवकारी डिपार्टमेंट ऐज 
ऐक्जब्हिटेड इन दि पैटीशंस आफ टोड्डी मर्चेद्स” (मद्रास, 
859) हु 
अज्ञात 'स्कैच आफ दि कमरशियल रिसोर्सेज एंड मोनेटरी एंड मकेंटाइल 
सिस्टम आफ ब्रिटिश इडिया! (लंदन, 837) 
अज्ञात “दि लेट गवर्ममेट बैंक आफ बंबई: इद्स हिस्ट्री/ (लद॒न, 
868 ) न्‍ 
“हाउ वी टैक्स इडिया” (लोड्स, 858 ) 
आइडाराफ, एस० “ब्रिटिश इडिया फ्राम फाइने शियल प्वाइट आफ व्यू” (शिमला, 
४ 878) 
काकवबन, एफ० के ० “दि कस्टम्स एबट आफ इंडिया, चीइग एक्ट एञ आफ 863' 
(कलकत्ता, 862) 
कोटन, एु० पब्लिक बर्म इन इंडिया: देअर इम्पोर्ट्स विद सर्जशंस 
फार देअर ऐक्स्टेशन एड इंप्रवमेट' (लंदन, 857) 
काटन, एच० जे० एस० “टेकनीकल एजुकेशन आर दि इंडियन रिवोल्यूशम इन इट्स 
इकानामिक आस्पेक्ट्स” (लंदन, 883 ) 
कौलैंडर, डब्ल्यू० आर० _'दि कमशियल काइसिस आफ 857' (लंदन, 858) * 
कोस्टा, जे ० ,ड[० “दि इंडियन बजट फार 876 (लंदन, 876) 
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कौस्टा जे ० ढा० “दि गवर्नमेंट एंड दि फाइन सेज आफ इंडिया” (लंदन, 879 ) 
हे हक 0 “दि पोलिटिकल एंड फाइन शियल रिक्वायरमेंट्स आफ ब्रिटिश 

इंडिया एज सैट फोर्थ इन ए पैटीशन आफ दि ब्रिटिश इंडियन 
एसोशिएशन' (लंदन, 880) 

कौनल, ए० के० 'दि इकानामिक रिवोल्यूशन आफ इडिया एंड दि पब्लिक वर्स 
पालिसी! (संदन, 883 ) 

प्रिम्ले, डब्ल्यू० एच०.._ दि सी कस्टम्स ला आफ इंडिया, एक्ट श्र आफ 878 एड 
टैरिफएक्ट' (लंदन, 879) 

ग्रेहण, ए० “दि मींस आफ एमेलिओरेटिय इंडिया” (स्लासयो, 835) । 

चैपमैन, जे० “प्रिप्िपिल्स आफ इंडियन रीफार्म बीइंग ब्रीफ़ हिंदूस दु गैंदर 
विद ए प्लान फार दि इम्प्रूबमेंट आफ दि कांस्टीचुएंसी आफ 
दि ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड फार दि प्रमोशन आफ इंडियन 
पब्लिक वर्क्स' (लंदन, 753) 

जेफ्रीज, टी० डब्ल्यू० बी० नेशनल क्रेडिट एंड पब्लिक वर्स' (कराची, 87) 

टकर, हेनरी सेंट जाज॑ 'प्लास आफ फाइनैस लेटली इद्रोड्यूस्ड बाइ दि आनरेविल 
कोर्ट म्राफ डायरेक्टर्स एंड बाइ दि सुप्रीम गवर्नमेंट आफ 
इंडिया! (लंदन, 32) 

टरकीट, एच० “दि इंडियन रेवेन्यू सिस्टम ऐज इट इज” (लंदन, 840) 

टोरेंस, रावर्ट 'लैटर दु दि राइट आनरेबिल आर» वन॑न स्मिथ विद ए 
रिव्यू आफ डाक्युमेंट्स” (लंदन, 856) 

ट्रेंवीलियन, सी० ई०... “लैटस आफ इंडोफिलस टु दि टाइम्स” (लंदन 875, कृतक 
नाम 'इंडोफिलस' ) 

डिकिसन, जै० “इंडिया इट्स गवरनंमेट अंडर ए ब्यू रोक्रेसी” (लंदन, 853) 

तलयार खां, दिन्याह्‌_ए रिव्यू आफ दि बंबई टैक्सेशन डिस्कशन आफ !87” (बबई 

भार्दशीर 8877 ) 
थोनेटन, विलियम थामस 'इडियन पब्लिक वक्‍स एंड कोग्नेट इंडियन टापिक्स! (लद॒न, 


875) 
थोनेंबर्न, डब्ल्पू० एम०. 'इंडिया सोल्वेंट” (म्रद्रास, 880 ) 
नाइट, रावर्द “इडियन एंपायर एंड अवर फाइन शियल रिलेशंस देअर विद' 
(लंदन, 866)... 
नाइट, रावर्ट “्पीच आन इंडियन एफेयर्स ऐट दि मेनचेस्टर चेंबर आफ 
कामसे! (लंदन, 866) 
नाइट, रावर्ट इंडिया : ए रिव्यू आफ इंग्लेड्स फाइने शियल रिलेशंस देअर 
विद' (लंदन, 868 ) न 
» नाइद, राबर्ट “दि फाइने शियल स्टेटमेंट देट शुड हैव वीन डिलीवर्ड एड वाज 


नाट' (बंबई, 7870) अन्य नाम से प्रकाशित 
धर 
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नाइट, राबर्ट 'डिसेंद्रलाइजेशन आफ दि फाइनेसेज आफ इंडिया! (वंबई, 
87) 

नाइट राबर्टे 'हाउ दि पर्मानिंट सैटिलमेंट पेज” (बबई, 862) 

नाइट, राबर्ट नचेम्टर एंड इडिया: ए प्रोटेस्ट अेंस्ट सर जोन स्ट्रेचीज 
फाइने शियल स्टेटमेंट' (कलकत्ता, 877) 

नोटेन, जे० « न्यू फाइनै शियल स्कीम फार इंडिया, ए स्टैप दु पोलिटीकल 


रीफार्म' (लंदन, 857) 

नौरोजी, दादाभाई 'ोषर्टी आफ इंडिया” (बंबई, 873 ) 

नौरोजी, दादाभाई एसेज, स्पीचेज, ऐड्रेसेज एंड राइटिग्स आन इंडियन पालि- 
टिक्स आफ दि आनरेविल दादाभाई नौरोजी' (संपादक-- 
सी० पारिख, बबई, 887) 

पॉर्कर, एच० एम० पद एपायर आफ दि मिडिल क्लासज” (लंदन, !858 ) 

पूना सार्वजनिक सभा. “रिपोर्ट फ्राम सव कमिठी अधप्वाईटेड टु कनैक्ट इफार्मेशन दु 
बी लेड बिफोर दि ईस्ट इडिया फाइनैस कमिटी! (पूना, 
872) 

प्रोवीन, एल० सी० “इज इडिया सोल्वैस ?” (लंदन, 880) हु ड 

फास्ट हेनरी, (एम० पी ०) 'इंडियन फाइनेंस : औ एसेज रिपब्लिश्ड फ्राम दि 'नाईटीय 
सेचुरी' ” (लंदन, 860) 

बने, ओ० टी० “ए फ्यू लैटस्स आन दि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि अर्ले 
आफ मेयो !869-72' (शिमला, 877, अज्ञात नाम से कुछ 

खास लोगो के बीच वितरण के लिए 

बनती, ए० आर० “वृड्चिक वक्ष इन इडिया : ए लैठर एड्रेस्ड टु दि राइट आन- 
रेबिल डब्ल्यू० ई० ग्लैड्स्टन, एम० पी० एंड अदर मेवर्स माफ 
हर मंजेस्टीज गवनेमेट' (लंदन, 88) ि 

बैल, मेजर इवास नरिद्रास्पैकट एड प्रोस्पेक्ट्स आफ इडियन पाविसी' (लंदन, 
88व) ४५३ 

५» » (संपादन) 'लास्ट कौंसिल आफ एन अननोन कौसिलर, जोत डिकिसन 

(लदन, 877) हे 


बंगाली, सोरावजी 'ए लैंटर दु दि राइट आनरेबिल लाई लिटन अरमेस्ट दि कोर्टे- 
सपूरजी स्वेटड रिपील आफ दि ड्यूटीज आन दि इपोर्ट आफ फारेन 
काटन गुड्स इन इंडिया” (बंबई, 877) दि हु 
ब्रिटिश इं डिपन 'कारेस्पांडेंस बिटवीन दि गवनेमेंट आफ बंगाल एंड दि ब्रिटिश 
एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन” (कलकत्ता, 862) हि 
बस, एच० नाल्ट सोमंज आफ इंडिया एंड दि कस्टर्स प्रिवेंटिव ऐस्टे" 


ब्लिशमेंट आफ दि नोय॑ वेस्टर्न प्राविसेन एड दि पंजाव॑ 
(कलकत्ता, 863) 


मंदर्भ ग्रंथ सूची 
मिल्स, ए० 

सुकर्जी, श॑भू० सी 
मैकड्यू, आई० एफ० 
मैथेसन, डोनारड 
मोक्सन, थोमस वी ० 


मोल्सवर्थे, सी० एल० 
रश्टन, जे० 


राय, मोहिनी मोहन 
लेबित, माल्कम 


लैग, सेमुअल । 
चाइली, एम० 
विगेट, जा 


बैस्ट, एडवर्ड 


हाउ, मेजर 


हुंद॒र, डब्ल्यू० डब्ल्यू ० 
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“इंडिया इन 858, ए समरी आफ दि एव्जिस्टिंग एडमिस्ट्रेशन, 
पोलिटिवल, फिल्कल एंड जुडीशियल आफ ब्रिदिश इंडिया' 
(लंदन, 858 ) 

गविल्सन, कैनिंग एड दि इनक्रम टैक्स! (कैनिंग, 860) 
आने सम रैवेन्यू मट्से, चीफली इन दि प्रोविस आफ अवध' 
(कलकत्ता, 876) 

हाट इज दि ओपियम ट्रेड! (एडिनवर्ग, 857) 

“इंडियन फाइनैस” (मैनचेस्टर, 88]) 

“व्रिडिण जगरनोट : फ्री एंड फेयर ट्रेड! (884) 

'इंडियन एक्सचेज हाउ अपैक्टेड बाइ होम चार्जेज, बिद 
टेविल्स आफ इडियन इम्पो्ट्स एड एक्सपो्ट स, फ्राम ।837 
दु 887' (कलकत्ता, 888) 

“टैक्सेशन इन इंडिया! (कलकत्ता, 889) 

पद गवरन मेटठ आफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स मोनोप- 
लीज, और दि यंग इंडिया पार्टी एडफ्री ट्रेड ?” (लद॒न, 
857) 

"फाइने शियल स्टेट्मेट! (कलकत्ता, 86) 

“इंडिया ऐज ए फील्ड फार काममें एड मिशन' (लंदन, 867)। 
“ए फ्यू बडुंस आन अबर फाइनेशियत श्लिशस विद इडिया' 
(लंदन, 859) 

'एमीप्रेशन दु ब्रिटिश इड्विया : प्रोफिटेवल इनवेस्टरमैंट्स फ़ार 
ज्वाइंट स्टाक कपनीज एंड फार एमीग्रेट्स हु पजेस फंपीदल : 
एम्प्लोपमेट फार एंटरप्राईईनग एड इंटेतीजेंट मैन : एपिल 
सप्लाइज आफ रा काटन, सिल्क, सुगर, राइस, टुवैको, इं डियो, 
एड अदर द्रापिकल प्राइक्शस : इक्रोज्ड डिमाड फार मैन्‍्यू- 
फैक्च्ड ग्रुड्स: सुपरसीडिग आफ स्लेवरी ; ओपनिंग्स फार - 
मिशनरी एड एजुकेशनल सोसाइटीज : एम्प्लायमेट आफ 
दुवेंटी मिलियंस आफ हिंदू लेवरसे अपान वन हड्ढेड मिलियन 
एकसे आफ फर्टाइव लैड इन ब्रिटिश इंडिया, व्हिच इज माउ 
बेस्ट एंड अनध्राडक्टिव' (लद॒न, 857 ) 

ए रिव्यू आफ दि टैरीटोरियल एंड मिसलेनियस रेवेन्यूज 
आफ ब्रिटिश इंडिया फार दि फोर इयसे ऐडिग 835-36, 
एड आफ दि फोर इयर्स ऐंडिंग 839-30, दु गैदर विद दि 
सिवित एंड मिलिटरी चार्जज फार दि सेम पीरियड! (कल- 
बत्ता, !842) 

'इंस्लैंड्स वक्‍्स इन इंडिया! (लंदन, 88।) 


326 


हंटर, डब्ह्यू० डब्ल्यू ० 


हिडमैन, एच० एम० 


हैक्टर, जे ० 


हैमिल्टन, लाड जा 


ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


'नोट्स आफ ए स्पींच आन सम आस्पैवट्स आफ इंडियन फाइ- 
नैस! (लंदन, 880) 

'सम आरस्पक्ट्स आफ इंडियन फाइनैस' (मैनचेस्टर, 88] )। 
दि बैंकरप्सी आफ इंडिया : एन इक्काय री इंदू दि एडमिनि- 
स्ट्रेशन आफ इंडिया अडर दि क्राउन, इंक्लूडिंग ए चैप्टर आन 
दि सिल्वर क्वेश्वन' (लंदन, 886) 

'अडरलाइग प्रिसिपिल्स आफ इंडियन फिस्कल एडमिमिस्ट्रेशन' 
(लंदन, 880) 

'स्पीच आन दि फाइनेशियल स्टेटमेट इन दि हाउस आफ 
कामंस” (लंदन, 876) 


(च) प्रकाशित वृत्त, जीवनी, पत्र व्यवहार, भाषण 


आरगाइल, ड्यूक जाफ 
ऐट्किसन, सी० यू० 


का । 


कर्निधम, एच ० एस० 
फैये, जे० डब्ल्यू ० 
कैपबेल, जाजे 


टैपिल, रिचा्ड 


न्‍] क्र 
पाल, प्रिस्टी दास 
बाल्फर, बेटी 


बोम्स जौन 
बैरिगटन एमिली आई० 
माहिन्यू, जाते 


मिल, जान स्टुअर्ट 


भेैयों, असे आफ 
मैवर्स गन, साइवल 


“इंडिया अंडर डलहौजी एड कैनिंग' (लंदन, !867) 

लार्ड लारेंस' (लंदत, 905) 

'लाई लारेंस एंड दि रिक्रस्ट्रशन आफ इडिया अंडर दि 
क्राउन' (लंदन, 903) । 

“अल कैनिंग” (लद॒न, 903 ) 

'लाइव्ज आफ इडियन आफिससे , 3 जिल्दें (लंदन, 875) । 


* 'ेमाइस आफ माइ इडियन कैरियर, (सपादक) सर सी ० ई० 


बर्नाड! (लद॒न, 893) 

मैच एड इवेंट्स आफ माइ टाइम दन इडिया! (लंदन, 882)। 
लाई लारेंस' (लंदन, 890) 

'दिस्टोरी आफ माइ लाइफ! (लद॒न, 866) 

स्पीचेज एड मिनट्स' (कलकत्ता, 882) 

लाई लिटस इडियन एडमिनिस्ट्रेंशन 876-80/ (लंदन, 
899) 

'म्रेमाइस आफ द बंगाल सिविलियन! (लंदन, 96 ) 

“दि सर्वेट आफ आल : पेजण फ्राम दि फेमिली, सोशल एंड 
पोलिटिकल लाइफ आफ माइ फादर जेम्स वित्यत : ट्वेंटी दयस 
आफ भिड विवदोरियन लाइफ, 2 जिल्दें (लंदन, 927) 

“दि लाइफ एड कारेस्पारदेस आफ सर बार्टल फ्रेर॑, 2 जिद 
(लंदन, 895) 

“दि लैंटर्स आफ जाने स्टुअर्ट मिल, सपादक एच० एस० आार० 
इलियट, 2 जिल्दें (लंदन, 490) 

“स्पीचेज इन रग्लैंड एंड इंडिया (कलकत्ता, [873) 

कवीमेसी कनिय (लंदन, 963) 


संदर्भ ग्रंथ सू वी ६४४ 


मैलट, वर्ना शयोमस जाजें, अल आफ नोथ्थ॑वुक, ए मेमोइर (लंदन, 908 ) 

रिपन, मािव्स आफ 'स्पीचेज', दो जिल्दें (कलकत्ता, 883 ) 

रोग, जी ० एम० (दि अले आफ एल्गिन' (लंदन, 905) 

लारेंस, जी ० 'रेमिनिसेंसेन आफ फाट्ट्री श्री इयर्स इन इंडिया” (लंदन, 
875) 

वाचा, डी० ई० 'प्रेमचद रायचंद . हिज अर्ली लाइफ एंड कैरियर” (बंबई, 
93 ) हैं 

बैस्ट, अल्जनेन 'सर चार्ल्स वुड्स एडमिनिस्ट्रेशन आफ इडियन अफेयर्स [859- 


66' (लंदन, 867) 

स्क्राइन, एफ० एच० “एन! इंडियन जेलिस्ट : बीइंग दि लाइफ लैटसे एड कारे- 
स्पार्डेस आफ डावटर शंभू सी० भुकर्जी, लेट एडीटर आफ 
रईस एंड रेयत' (कलकत्ता, 895) 

स्मिथ, आर० बी० 'लाइफ आफ लाई लारेंस', 2 जिल्दे (लंदन, 883 ) 

हंटर, डब्ल्यू ० डब्ल्यू०.._ 'दि अल आफ भेयो” (लद॒न, 892) 

हा ५) 'एु लाइफ आफ दि अल॑ आफ मेयो, दि फोर्थ बायसराय आफ 

इंडिया, 2 जिल्दें (लंदन, 875) 


(छ) समकालीन पत्र पत्रिकाए 


(7) समाचारपत्न (गेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता ) 

बंगाल हरकारु' (कलकत्ता) 
/. 'दिईइंग्लिशमैन' (कलकत्ता) 

“दि फ्रेंड आव इंडिया! (सीरामपुर) नि 

“दि हिंदू पेट्रिअट' (कलकत्ता) 

'दि इंडियन डेली न्यूज” (कलकत्ता ) 

दि मद्रास एक्जामिनर' (मद्रास) 

"दि पायनियर' (इलाहाबाद) 

“दि टाइम्स आफ इंडिया' (बवई ) 
(॥) हिंदुस्तानी प्रेस के विषय में रिपीट्‌ स (राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली) 

बंगाल, बंबई तथा मद्रास प्रेसीडेंसियों में प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तानी समाचार 

पन्नों के विपय से रिपोर्ट और पजाव, पश्चिमोत्तर प्रात, अवध तथा मध्य प्रात में प्रकाशित 
होने वाले देशी भाषाओं के समाचारपन्नों से उद्धरण भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार मे 
उपलब्ध है। ये सरकारी नौकरी मे हिंदुस्तानी समाचारपत्रों के शासकीय अनुवादकों एवं 
परीक्षको की साप्ताहिक (अथवा पाक्षिक) रिपोर्ट होती थी। इन रिपोर्टों मे देशी 
भाषाओं . के समाचारपत्रों में प्रकाशित सामग्री के अंग्रेजी अनुवाद जो प्राय. संक्षिप्त 
अग्रेजी रूपातर होते थे, रहते थे । इन रिपोर्टो की थोड़ी सी प्रतिया छापी जाती थी और 
गृह विभाग में 'गोपनीय' कागजात के रूप मे रखी जाती थी ।- ये रिपोर्ट बहुत उपयोगी 
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हैं गयोकिः पुरागे देशी भाषाओं के समागारप्तों गी मूख कामों या मिलता अब अंभवर 
है। इन ग्पोर्टों कक उत्तेय गरसे गमप जार० एन० पी० (हिंदुस्तानी प्रेग के विधय में 
रिपोर्ट) तथा एस० यी० एन ० (देगी भाषाओं के गसाबारपपो मे उद रण) संकेताक्षरों 
का प्रयोग विया या है। देगी भाषाओं के: यगायारपत्नों (बंगला, तमिल, मराठी, उर्दू 
इस्पादि) के नाम ये सारीय सथा रिपोर्ट भिगमे अनूदित उदरध उपलब्ध हूँ, दोनों दिए 
है। उद्यहरणाय, 'मोमप्रटाश', 24 फरपयरी 865, आर० एन पी० (चगाल) ॥868, 
पृष्ठ 89 
(व).. 'प्रफीर्ण वतिकाए' 
अनुभत रजिस्टर! 
पी इृकानामिस्ट' (सर) 
यंगात चेंबर आफ फामर्म, समिति वी अर्द वादिए रिपोर्ट 
दर भेधर आफ पामगे , रिपोर्ट 
लतफत्ता रिव्यू, (फसकचया, ।844) 
फलेफला हदूगे शंगोगिएगन, समिति की रिपोर्ट, (862) 
जगेल आफ दि इस्ट इटिया एमोमिएगन', (सदन), 867 
“दि दडियन एकासामिस्ट' (बंबई) 869-75 
'कराक्षी भेंवर आफ पामर्ग, रिपोर्ट 
ड़ होप्ट्स शुंदर कम तियत एसोगिएशन', ममिति की रिपोर्ट, ।863 
(2) अनुपूरक कृतिया 
आर्मोह्ठ, दब्ल्यू० दी०. 'गार्द एग्रेज आन सोशस एड इंडियन सब्जयद्स' (कलकत्ता, 
4869) 
एटकिंगस, एफ७ जै०.._'ए स्टैटिस्टीफूल रिव्यू आफ दि इनफम एंड वैल्य आफ ब्रिटिश 
इंडिया, जेल आफ दि रायल स्टेटिस्टीजल सोसायटा', 
902, ].%४9, पृष्ठा 209 











ऐल्मटैटर, कार्ले “दि इंडियन सित्वर करेंसी, ए हिस्टोरीकल एंड इकानामिक 
स्टडी, (शिकायो विश्यविद्यालय ।895), अनुवादक : जे० 

हु एल० लाफलिन 
ऐस्टे, बेर! “दि इकातासिकर डेक्‍लपमेंट आफ इंडिया! (लंदन, तुताय 


संस्करण, 936) 
काहिकिस, डब्ह्यू० एन० “ए विवदोरियन फ्री ट्रेड लाबी', 'इकानामिक हिस्ट्री रिव्यू 
ड्वितीय सीरीज, जिल्‍्द हवा, पृष्ठ 90-3 


काले, वी० जी० , 'डान आफ मोटर फाइनेंस इडिया' (पूना, 929) 
कैंज, जाम मेनार्ड इंडियन करेंसी एड फाइनेंस” (लदन, 9! ) 
केये, जे० डब्ल्यू ० 'दि एडमिनिस्ट्रेशश आफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी, (लंदन, 


853) 


संदर्भ ग्रंथ मूची 
कंपवैल, जी ० 
कर्म क्रास, एु० फ० 
कोनल, ए० के ० 
कोयाजी, जहांगीर 


काटम, आर्थर 

ब्लिग, ब्लेयर डब्ल्यू० 
गाडगिल, डी० आर० 
गागुली, बी० एन० 
गोपाल, एस ० 
गोपालकृष्णन, पी ० के० 
प्रिफिथ्स, पर्सीवल 
घोष, गिरीशचंद्र 
चेजनी, जार्ज 

जैकस, एल० एच० 


<पिल, रिचर्ड 
ट्रैवीलियन, सी० ई० 


द्रोटर, एल० जे० 
डिग्बी, विलियम 
डे, एच० एल० 
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“मोडने इंडिया : ए स्कैच आफ दि सिस्टम आफ सिविल गवने- 
मेट', (लंदन, 852) 
'होग एड फारेन इंवेस्टमेट, 870-93' (कब्रिज, 953 ) 
“डिस्कटेंट एंड डेंजर इन इंडिया” (लंदन, 880 ) 
“इडियन करेंसी सिस्टम”, 835-926 (मद्रास, 4930) 
“इंडियन फिस्कल प्राब्लम' (पटना, 924 ) 
आने दि प्रपोज्ड एडीशनल एक्पैडीचर आफ 00 मिलियस 
आन रेलवेज' 'जनेल आफ दि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिल्द 
4, 870, पृष्ठ -64 
'द्दि ब्ल्यू म्यूटिनी : दिइंडिगो डिस्टवेंसेज इन बंगाल' (फिला- 
डेल्फिया, 966) 
“इडस्ट्रियल एवोल्यूशन इन इडिया' (ओ० यू० पी०, 940) 
“दादाभाई नौरोजी एड दि ड्रेन थिभरी बवई, !965, 965 
“ब्रिटिश पालिसी इन इडिया !858-905' (कैब्रिज, 965 ) 
'डेवलपमेट आफ इकानामिक आइडियाज' ]880-94 
(दिल्ली, 954) 
"दि ब्रिटिश इम्पैक्ट आन इडिया' (लद॒न, 952) 
"सिलेक्शन फ्राम दि राइटिंग्ज आफ गिरीशचद्र घोप, दि फाउं- 
डर एंड एडीटर आफ दि हिंदू पेट्रिअट” एड दि “बंगाली”! 
संपादक एम० घोष (कतकत्ता, [92) 
'इडियन पालिटी :ए व्यू आफ दि सिस्टम आफ एडमिनिस्ट्रेशन 
इन इडिया' (लंदन, 868 ) 
“'माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कैपीटल, दु 875/ (न्यूयार्क, 927, 
लद॒न 3938) 
“इंडिया इन 880' (लंदन, 880 ) 
'डिसेंट्रलाइजशन', 'जर्नल आफ दि ईस्ट इंडिया एसॉसिएशन', 
जिल्द ५, खड 2, 87!, सख्या जी० 2, पृष्ठ 08-27 । 
“आन दि फाइनैसज आफ इंडिया! 'जनेल आफ दि ईस्ट इंडिया 
एसोसिएशन', जिल्द 9, सख्या 82, 870, पृष्ठ 290-3234 
भहस्ट्री आफ इंडिया अंडर क्वीन विक्टोरिया, 836-880' 
(लंदन, 886) 
“प्रास्परस ब्रिटिग्न इंडिया: ए रिवेलेशन फ्राम आफीशियल 
रेकार्डेस' (लंदन, 904) 
“पालिसी आफ प्रोटेक्‍्शन इन इंडिया : ए रिद्रास्पैकट! (पुना, 
950) 
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डे, एम० एल० 
चावराज, एम ० फे० 


घामम, पी० जे० 


दत्त, रमेश मी ० 
दा, एमं० एन० 


पर्मपाल 
मनायहिर, मार्क 


भियोगी, जे ० पी० 


नोरोजी, दादाभाई 
पटेल सुरेन्द्र ज० 


देअम, आर० 


पृश, जाजे 


प्रिकार्ड, आई० टी० 


किपतिप्स, सी० एच० 


फे, सी० आर० 


डा कह 


फ्रेर, एच बार्टल 


५ 


प्रिटिण राज के यित्तीय आधार 


'सेड़ रेवेस्पू पातरिंगी प्विटिश् पैरामाउंट एंड इंडियन रिनेसा 
(बंबई, 963) . 

"पश्चिक दवेस्टमेट इन इंडिया 898-]9]4! *इहियग इका« 
नामिक रिव्यू) जिल्‍्द ता, 955, पृष्ट 37-52। 

*द्ि प्रोय आफ फेइरस फाइनेंस इग इ ढिया : दीग ए रे आफ 
इड्ियाज पब्लिय फाइनमेज फ्राम [833 दु 9:9" (ओ० 
गू० पी० 939) 

"इकानामिक हिस्द्ी आफ इंडिया इस दि गिफ्ट्रोस्यिन एज! 
(संदन, 903) 

हुदट्टीज इस दि पकानामिक एड सोशल इेवलपर्मट आफ 
माने इंडिया, 848-56' (मलफत्ता, |959 
'एडमिनिम्द्रेथन आफ सर जान सारेंग” (शिमला, 952) 
लाने सारेंग एड इनफम टेगस', बंगाल पास्ठ एंड प्रेंजेंट', 
जुलाई-दिमवर, ॥900 

'एयोल्यूधन आफ इडिपन इनकम टैबेस' (संदग, ॥929) 
“वायर्टी एंड अन-प्रिटिण रूस इन इटिया' (लंदन )90॥) 
लौंग टर्म चेंजेज इन आउटपुट एड इनकम इन इंडिया 896- 
960' 'दि एंडियन इशानामिक जन॑ल', जनवरी, 958, जिल्द 
5, सप्या 3, पृष्ठ 233-46 

“टुफानामिक फेक्टर्स इन दि हिम्द्री आफ दि प्रिटिश एपायर*, 
“इफानामिक हिम्द्री रिव्यू', जिल्‍द छत, मई, 937, पृष्ठ 
9-44 

“ग्रेट ब्रिटेन कंपीटल इवेस्टमेट इन इडीविजुअल कोलोनीज 
एड फोरन कंंद्रीज” "जल आफ दि रायत स्टंदिस्टीकल 
सोसाइटी, ].%४ (90-]) पृष्ठ 86 

“दि एडमिनिस्ट्रेशशन आफ इंडिया फ्राम 859 दु 868', 2 

जिल्दें, (लंदन, 869 ) 

और अन्यत्र' (सपादक) “दि एवोल्यूणन आफ इंडिया एंड 
पाविस्तान 858-]947, सिलेक्ट डाक्युमेन्ट्स, (लंदन, 
962) 

'ग्रेट ब्रिटेन फ्राम एडम स्मिथ टु दि प्रेजेंट डे : एन इकानामिक 
एंड सोशल शव! (लंदन, 932) 

“इंपी रियल||इकानामी एंड इट्स प्लेस इन दि फार्मेशन भेफ 
इकानामिक डावट्रीन 600932' (अवसफोर्ड, 934) 

“दि मीस आफ अरसार्टेनिय पब्लिक(ओपीनियन इन इडिया' 
'जर्नल [आफ ईस्ट इडिया एसोसिएशन", जिलद 5, खड ]४५ 





संदर्भ ग्रंथ सूची 


बगल, जे० सी 
बनर्जी, प्रमयनाय 
फ 


कह के 


बुकानन; डी० एच० 
विपिन चंद्र 

बैल, ई० 

बोडल्सन, सी ० ए० जी० 
डी० सी० वौल्जर, 
भागेब, आर० एन० 
मजूमदार, विमनविहा री 
माटित, आर० एम० 


माल्कम, जे० 
मिश्र, बी० बी० 


सा 


मुकर्जी, हरीश सी० 


मूर०, आर० जे 


मेहता, एस० डी० 
मेटकाफ, थोमस आर० 


मेकलैगत, माइकल 
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१87], पृष्ठ [02-72 
'हिस्ट्री आफ दि इंडियन एसोसिएशन” (कलकत्ता, 953) 
“फिस्कल पालिसी इन इंडिया” (कलकता (!922) 
'ए हिस्ट्री आफ इं डियन टैक्सेशन” 930) 
“प्राविशियल फाइनेंस इन इंडिया” (कलकत्ता, 929 ) 
'डेवलपमेट आफ कै पीटलिस्ट एंटरप्राइज इन इं डिया' (न्यूया्कं, 
934) 
“दि राइज एंड ग्रोथ आफ इकानामिक तेशनलिज्म इन इडिया 
880-905, (नई दिल्‍ली, 966) 
'टुस्ट एण दि वेसिस आफ इपीरियल पालिसी 'जर्नल आफ 
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन", जिलद 6, 872, पृष्ठ 45.. & 
'स्टडीज इन मिड विक्दोरियन इंपी रियलिज्म” (924 ) 
'इंडिया इन दि नाइंटीथ सेंचुरी" (लंदन, 90।) 
"पब्लिक फाड़नेस-इट्स थिअरी एंड वकिंग इन इंडिया! 
(इलाहाबाद, 954 ) 
“हिस्द्री ग्राफ पोलिटिकल थाट : फ्रोम राममोहन टु दब्नामंद 
82-84' (कलकत्ता 934) 
“दि धोलिटिकल, कमशियल एड फाइनेसियल कडीशन आफ 
दि ऐंग्लोईस्टर्न एपायर इन 832” (लंदन, 832) 
दि इंडियन एपायर, इट्स हिस्ट्री, टोपोग्राफी, गवनेमेट, फाइनैस, 
कामसं एंड स्टेपिल प्राइवट्स' (लंदन, 858-6 ऊ> 
“दि गवर्नमेटठ आफ इडिया' (लद॒न, 833 ) 
दि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशश आफ दि ईस्ट इडिया कंपनी” 
(मैनवेस्टर, 959) 
पदि इंडियन मिडिल क्लासेज : देअर ग्रोथ इन मोडर्न टाइम्स” 
(लंदन, 96] ) 
“सिलेक्शन फ्राम दि राइटिग्ज आफ हरीश चंदर मुकर्जी 
कपाइल्‍ड फ्राम दि “हिंदू पेट्रिभट', सपादक नरेश सी० सेनगुप्ता 
(कलकत्ता, 90) 
सर चाल्से वुड्स इंडियन पालिसी 853-66' (मैनचेस्टर, 
966) 
“दि काटेस मिल्‍्स आफ इंडिया 854-954' (बंबई, 954) 
“दि आपटरमंथ आफ रिवोल्ट्स, इं डिय्रा [857-870', ( प्रिसटन, 
964 ) 
'क्लीमैंसी कैनिय” (न्यूयार्क, 4962 ) 
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बेंकटरग या, एम० 
शिरास, जी० फिडले 
शुम्पीटर, जोसफ ए० 
शेहाब, एफ० 


इलोट, डब्ल्यू ० 


सलीवान, एफ० जे ० 
आर० 

साउल, एस० बी० 
मिह, हीरालाल 


ब्रिटिश राज के ठित्तीय आधार 


'इंबेस्टमेट इन इडियन रेलुवेज' 845-75' 'इकानामिक हिस्ट्री 
रिव्यू', जिल्‍्द ए], द्वितीय सीरीज (955) 
'एमीग्रेशन एड लैंड पालिसी 85-873' “कैब्निज हिंस्ट्री 
आफ दि ब्रिटिश एंपायर,' जिल्द ॥ (946) 
“इग्लिश रूल एंड नेटिव ओपीनियन इन इडिया, फ्राम नोट्स 
टेकेन 870-74' (लंदन, 878) ध 
'एन एसे आन इंडियाज नेशनल इनकम 925-29' (लंदन, 
939) 
दि वायसराय एंड गवर्नर जनरल आफ इंडिया' (ओ० यू० 
पी०, 940) 
“इंडियाज फारेन ट्रेड, सिस 870! (लद॒न, 934) 
“मैनचेस्टर मर्चोट्स एंड फारेन ट्रेड,” 2 जिल्‍्दे (मैनचेस्टर, 
956 ) 
“दि स्टेट एड इकानामिक डेवलपमेंट इत इडिया', इकानामिक 
ग्रोथ ; ब्राजील, इंडिया, जापान, संपादक एस० कुजनेत्स आदि 
(डरहम, 955) 
'फाइने शियल डेवलपमेट इन माडने इंडिया” (बंबई, 924) । 
करेंसी एंड प्राइसेस इन इडिया' (बवई, 927 ) 
'दि मनी मार्केठ एंड पेपर करेसी आफ ब्रिटिश इडिया' 
(बढाबिया, 884) 
'ए फाइने शियल चैप्टर इन दि हिस्ट्री आफ दि बंबई सिटी 
(बबई, 909) 
“विगनिग आफ लोकत टैक्सेशन इन मद्गास' (मद्रास, 928) | 
“इंडिया फाइनैस एंड वे किंग! (लंदन, 920) 
“हिस्द्री आफ इकानामिक एनालिसिस' (न्यूयार्क, 954) | 
रोग्रेसिव टैक्शेशन : ए स्टडी इन दि डेवलपमेंट आफ दि 
भ्रोग्रेसिव भ्रिसिपिल इन दि ब्रिटिश इनकम टैक्स! (आवसफोर्ड, 
963) 
“ब्रिटिश ओवरसीज ट्रेड फ्राम [700 दु दि 4930' (आव्सफोर्ड, 
4952) 
"वन हुंड्रेड इयरसे आफ बंबई, हिस्द्री आफ दि बवई चेवर आफ 
कामर्स 536-936' (937) 
'स्टडीज इन॑ ब्रिटिश्ष ओवरसीज ट्रेड” (लिवरपूल, 960)_ 
'इंडियन करेंसी प्राब्नम 885-]500', बंगाल पास्ट एंड प्रैजेंट, 
जनवरी-जून, 96[ 


मंद एंड गूपी 
नि, एस शतक 


दिल्वर, एक 
सीन, मजित, 


हुराधापम मस्पर, ६.40 


पेटन, मारम मोल सौ * 
फैन, गुनीय न] 


शगितर, से ० ० 
टोउग, एपिय 

एड दी, जात 

रहुँ पी, झाव 

स््रेंपो, जान पे 
आर० स्ट्रेपी 
एशहुर, एघ० जे 


हाद जे, रोरासश गाते 
झा जिस, जि० आर० टी ० 


हाजेज, एटपर्ट 


वियादी, ए्‌० 


शादघंद 
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सद मेज देसी भाक रोड बार इंडिया शद़ फिर पामिश 
(छल, %२) 
जदियेस्टए भैंन तर इंडियन बाटन! (ईननेग८र, 49/%) 
नर एपनेंद शाप द दिदा गेशग एस: कयीटीएय एए को १ 
बोस दस दि हेटर गा टीय से धुरी' (अद्िश, 955) 
भय इरानामिश कास्विट्ग हाट हिद्िंश हल इस इंडिया! 
(झय्यम, 90) ) 
है३ इंडिया घारिय' (लंशत, 92%) 
अष्रडीर इन इंड गिदिरत पराहिंयों पृ इेइतपमेद इस इंडिया! 
(जसरगा, 964) 
झादि (संबाइर) द्शागामिर ऐोप' (दंय्म, 955) 
दुध्वि४ पृशीमिटरिवस पु इंडिया! (भारमणो ईं, 959) 
दुंडिया ; इदुस एटमिलिस्ट्रेंडत एष्ट प्लोपे व (लंदन, ।9 ) 
डदिया! (संहन, 85) 
हई प्राएजगश एंड पदध्िर पर्व आफ इंडिया ॥80%-0॥" 
(सदन, 552) 
ओर द्रेंड एंड रमशियल एक्म्रांशन ।853-70' बंदर हिस्दी 
आफ हि डिटिय एवायर डिस्द।, (940) , पृष्ठ 753:805 
दि मैनेबेस्टर पासिटी सियन' 4750-942 (सदन, ॥92) 
चमतयुएगंग इन डेंड, इंटरट्रो एड फार्श्य ॥850-60' 
(पारसफो्ड, 7060) 
आर धार्स्य ट्रंवीसियन एंड सिविप संदिस रौकार्म 855-55' 
वि इग्तिश हिस्टारिशन रिख्यू', शिल्दर ७९, 949, प्रंड 
]य 2, पृष्ठ 53 वे 206 
ट्रेंड एंड फाइनेंस इन मं गाल प्रेसीईें गी 4793-833' (अलकत्ता, 
956) 
“दा फाइने शिग्रत गिम्टम आफ इंडिया' (संदन, 926) 


अनुक्रमणिका 


४ 


अग्रजी शिक्षा 260 

अग्रराजनीतिक संघ 46 

अदालती शुल्क 24] 

अतृत्यादक ऋण 59 

अनौद्योगीकरण 3] 

अपरिशोधित लोक ऋण सारिणी 30 

अफगान युद्ध (838-48) 65 

अफीम 0, 2, 34, 35, 70, 7, 72, 
]92, 93, 495, 96, 97, 98, 99, 
200, 20, 202, 248, 249, 250, 25[, 
252, 266 

तुर्की 99 

चीनी 7], 99, 200, 20, 202, 248 

फारस 99 

बंगाल 72, 93, 94, 96, 97, 20] 

बनारस एजेंसी 93 

भारतीय 99, 20, 202 

मालवा 7], 93, 94, 95, 96, 97 

शिराज 99 

अफीम आरक्षित निधि 98 - 

अफीम उत्पादन 0, 99, 200, 20], 
249 गा 

अफीम एकाधिकार 249, -' 

अफीम एजेंट 95, 96 

अफीम खेती !93, 200, 250 

अफीम निधि 97. ै 

अफीम निर्यात 202 

अफीम प्रभार 96 


अफीम प्रशासन 92 

अफोम विरोधी आंदोलन 92, 250 

अफीम विरोधी समाज 249 

अफीम व्यापार 92, 93, 95, 96, 
98, 200, 248, 25 

बंगाल प्रणाली 25] ; 

बंबई प्रणाली 25] 

अफीम राजस्व, सारिणी, 289 

अफीम शुल्क, 22 ह 

अवीसी निया युद्ध, 440 रो 

अभिकर्ता गृहों, 45 5 

अमेरीकी गृहयुद्ध, 3, 48, 74, 85, 86, 
207, 264 है 

अवाध व्यापार का साम्राज्यवाद, 45 

असेनिक व्यय, 35 + 

अस्थाई बंदोवस्त, 35, 78, 87, 88, 
264 

अहस्तक्षेपी नीति, 27, 36, 75, 76,47, 
738, 79, 80, 42. +' >>; 

आंतरिक निकास, 268 

आपतकालीन स्थिति, 65 

आयकर, 9, 8, 2!3, 25, 27, 28, 
29, 220, 22, 24, 246, 248 

आयकर आयोग, 2]7 

आयकर कराधान, 28 

आयकर नीति 23 

आयकर पत्रक़ संशोधक समिति, (860) 
]3 
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आयकर विधेयक, 2!4, 25, 2[6 

आयकर विवरणी, 2!7 

आकर विवरणी प्रारूप समिति, 7 

माय की मर्दे, 7] 

आयात चुल्क, 7, 8, 20, 27, 72, 205, 
209, 20, 262 

आयात सारिणी, 295 

आरगाइल, ड्यूक, 4, 2, 5, 20, 37, 68, 
89, 9], 92, 93, 94, !4, 33, 34, 
35, 37, 44, 45, ]46, 47, 52, 
58, 62, 89, 200, 20, 23 

आथिक उदारवाद, 27, 75 

आधिक विकास, 267, 268 

आधिक राष्ट्रवाद, 9, 268 

आधिक साम्राज्यवाद, 43 

आदधनाट, 4 

आल्काक, रूथरफोर्ड, 200, 20] 

इंगलिशमैन, 82 

इडिगो प्लाटर्स एमोसिएशन, 5, 6, 87 

इंडियन एकानामिस्ट, 6॥, 239, 240, 
247, 249, 260, 26 

इंडियन एसोसिएशन, 7 

इंडियन वाउंसिल ऐव्ट, 90, 9। 

इंडिवन काउंमिल ऐज्ट, (860), 94 

इंडियन काउंसिल ऐवट, (86]), 97, 
07, 09 

इंडियन काउंसिल ऐवट, (892), 40, 98, 
267 

इंडियन मैंगनल बॉँग्रेग, 40, 238, 266, 
श्67 

इंडिया आफिस, 6, 9, 0, 2, )3, 20, 
2, 22, 24, 27, 36, 48, 90, 92, 33, 
36, 37, 39, 40, !43, 5,86, 
255, 258 

टुहिया जाउंमिल, 9, 34, 35, ]54 

इहिएा शोई आफ कट्रोत, ! 48 


ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


इंडिया रिफार्म सोसायटी, 8, 0 

इम्ला, ए० एच०, 4! 

ईडन, एशले, 4 

ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 8, 0, 2, 3, 
6॥, 208, 238, 245, 254 

ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (बंबई ), 255 

ईस्ट इंडिया कंपनी, ।, 23, 69, 73, 3], 
36, 439, 48, 59, 60, 254, 260 

ईस्ट इंडिया वित्त प्रवर समिति, 53 

उड़ीसा के दुभिक्ष, 29 

उत्तर सैन्य विद्रोह काल, 42, 59, 78, 
203, 2!4, 254, 262 

उत्पादक ऋण, 59 

उत्पादन शुल्क, 8, 6, 30, 252, 266 

उपनिवेशवाद, 4 

उपयोगितावाद, 35, 36, 77, 82, 83 

उपयोगितावादी विचार धारा, 78 

उपयोगितावादी सिद्धांत, 34 

ऋण पत्र, 60 

ऋण शोधन नीति, 8 

एकाधिकारों प्रणाली, 493, 74, 495 

एल्गिन, 20 

एल्फिस्टंन, 87 

ऐँग््ो इंडियन प्रेस, 35 

एऐँग्लो इंडियन समुदाय, 4, 249 

औद्योगिक पूंजीवाद 79 

औद्योगीकरण, 47 

ओऔपनिवेशिक व्यापार, 74 

ओपनिवेशीकरण, 30 

बंद्रोतर जनरल आफ मिलिंटरों ए्स- 
पे डिचर, 99 

कपास उत्पादन, 6 

कपास सेती, 6 

कपास दुभिक्ष, 29, 85, 204 

मधांस निर्यात, 6 

आपाग स्थवमाय, 4, 207, 2/व| 


अनुक्रमाणिका 


क्रभार, 240 

करांची चेंबर आफ कामर्स, [ 

कराधान 33, 35, 78, ॥0, ।5, 48, 
54, 82, 89, 49, 202, 25, 239, 
243, 25] 

कराधान, भारोही, 2)4, 2!5, 22।, 247 

कराधान, दँघ, 26 

कराघान, प्रत्यक्ष, 23, 2।8, 2।9, 247 

कराधान प्रणाली, 24! 

कराधान भार, 24 

कराधान मुवत वर्ग 2!3, 

कराघान विधेयक, 97 

कर्जन, ला, 8[ 

कलकत्ता गजट, 90 

कलवात्ता चेंबर आफ कामर्स, 204 

कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन, 5, 6, 33, 
82, 22, 247, 265 

कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन, 5, 6, 33, 
82, 22, 247, 265 

कहूवा बागान, 6 

काग्रेव, रिच्डे, 37 

काटन, आर, 6! 

काटन सप्लाई एसोसिएशन, 5, 6, 0, !], 
6, 8, 29, 45, 46, 86, 205 

काटन सप्लाई रिपोर्टर, 6, 8, 86 

कार्डवल, 2), 38 

किनेडं, 248 

किपलिंग, रूडडार्ड, 77, 238 

केंद्रीयकरण, 99, 07, 263 

केंद्रीय रेवेन्यू बोई, 03 

केंद्रीय लीक निर्माण 00 

केनेक्रास, ए० के०, 25, 4! 

केव, स्टीफेन 2, 248. * 

कीनिंग, लाई, 39, 90, 94, 99, 08, 44, 
59, 83, 23, 25 26, 247, 262 

कीरनीज, जे० ई०, 79 
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कोर्ट आघ डायरेक्ट, 6, 29, 38, 8 

कऋ्राफोर्ड, जे० ए०, 3 

ऋ्रीमियन युद्ध, 74, 85, 207 

कऋनवोने, ला्ड, 20, 9, 48, 5, ।: 
89, 9 

क्रोपोटकिन, प्रिंस 8] 

खाद्यान्न भत्ता 57 

गवर्ममेंट आफ इंडिया ऐवट, (853 ), 

गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐव्ट, (858 ), 
9], 92, 40, 254 

गवर्नमेद आफ इंडिया एक्ट, (859 ), 2 

गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, (885) 7 

गांजा, 252 
गारंटी प्रणाली, 42, 43, [45, ]4 
]47, 48 

गालाघर, 46 

गुप्ता, जे० एन०, 80 

गृह कर, 6 

गृह खर्च, 3], 38, 255, 258, 259 

गृह खर्च म्दे, 256-258 

गृह प्रशासन, 258 

गृह सब्यवहार, 259 

गृह सचिव, 99 

गैर अनुबंधित सेवा, 57 

ग्रेटर ब्रिदेन, 37 

ग्रोट, ए०, 2!7 

ग्लेडस्टन, 26, 27, 75, 06, 60 

ग्लैंडस्टन युग, 65 

घोष, शिशिर कुमार, 7 

चासलर आफ ऐक्सचेकर, 65 

चार्ट र ऐक्ट, 07 


* चुंगी, 776 


चेंबर आफ कामसे, 5, 6, 9, 3, 6, 8] 
266 

चेंवर आफ कामसे 

ग्लासगो, 7, 
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डेडी, 7, 8, 203, 207 
बंगाल, 5, ४, 9, , 74, 8, 9, 30, 
3], 33, 205, 23, 265 
मेनचैस्टर, 6, 7 
लीडस, 7 
बबई, ।], 6] 
चेजनी, जी०, 44, 46 
जमशेदजी जीजा भाई, 9 
जमीदार्स एसोसिएशन आफ बंगाल, 7 
जयपुर के महाराजा, 40 
जामे जमहोद, 244 
जूट, 209 
जूट उत्पादन, 24 
जूद उद्योग 24, 207 
जेफ्रीज, टी० बी०, 6 
जैक्स, एल० एच० 4] 
टाइम्स आफ इंडिया, 6, 239, 24, 
242 पं 
टुलाक समिति, 36 
दंपिल रिचर्डे, 2, 23, 26, 68, 69, 93, 
95, 04, 84, 59, 60, 97, 23, 
27, 22 
टेपिल योजना, 4 
टैगोर, प्रसन्‍त कुमार, 76 3, 39, 40, 27 
टेरिफ, 6, 208, 262 
दरिफ नीति, 92, 202, 207, 209, 26], 
267 
टैटिफ राजस्व, 262 
टैरिफ शुल्क, 48 
टैग्फि समिति, 866, 3 
टैरिफ सिद्धांत, 209 
द्रैवीतियन, घात्म॑, 3, 4, 8, !4, 5, 9, 
20, 2), 22, 26, 3, 32, 37, 38, 39, 
66, 67, 68, 73, 95, 98, 0], !04, 
05, 06, 07, 708, 6,7, 60, 
205, 206, 28, 250, 262, 263 


ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


ट्रैवी लियन, जाज॑, 73 £ 
ट्रेवीलियन, नोथंकोट सुघार, 90।. « - 
डडी, 23 पु 
डंडी चेंबर आफ काममं, 7, 8, 203, 207 
डफ ग्रांट, 239 पु 
डलहाजी लाडड, 90, 97, 00, 48 
डिकिसन जान, 0 
डिजरायली, 2, 93 
डिल्के चाल्सं, 37, 4 
डेनी ए०, 46 
डनिस, डब्ल्यू० टी०, !0 
डुमेंड, ई०, 04, 0 
ड्यूरेड, एच०, एम०, 2॥, !35,, 
456 
तंजोर ऋण, 60, 
तंबाकू शुल्क, 2[2 
तेतेंग, के० टी०, 266. , , * 
थोनेंटन, डब्ल्यू० टी०, 35, 44, 46, 
83 
दत्त, रमेश सी ०, 80, 8, !82, 83, 
255, 268 
दु्भिक्ष, 45), 83, 252 
देशी शराब, 252 
नमऊ खानें, 2] 
नमक चेंबर आफ कामसे, 280 
नमक राजस्व, 280, 2! 
नमक राजस्व सारिणी, 29] 
नमक शुल्क, 72, 84, 30, 209, 20,2], 
22, 283, 24, 242, 246, 247 
नमक शुल्क 
बंगाल प्रणाली, 2/0 
बंबई प्रधाती, 2/0 
मद्वास प्रणाली, 20] 
मय यापिम्पवादी, 3 
नाइट, राबटट, 6], 239, 26 
चाय भाई 9 
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निजी उद्यम, 29 

नियत कालिक बंदोवस्त, 88 

निर्यात शुल्क, !, 8, 9, 30, 68, 205, 
206, 207, 208 

निर्यात सारिणी, 293 

नील फैक्टरी, 94 

नील विद्रोह, 47 ढं 

नेषाल युद्ध, 65 

नेपियर, लार्ड, 3, 4, 6, 34 

नैतिक एवं भौतिक प्रगति सबंधी रिपोर्ट, 
25, 24 

नोथेकोट, स्टेफोई, 2, 60, 69, 92, 96, 
45, 47, 52, 55, 56, 90, 97, 
254, 258 

नोथेकोट रिपोर्ट, 958, 3 

नौकरशाही, 3, 23, 24 

नौरोजी, दादाभाई, 8, 9, 0, 3, 8, 
8], 238, 239, 243, 249, 254, 255, 
260, 26।, 267, 268 

पायनियर, 2 

पारगमन शुल्क, 72, 396 

पाल, क्रिस्टोदास, 80, 238 

पूंजी निविश, 28, 29, 30, 42, 45, 44, 
43,74, , 459, 62, 8], 82, 
9], 260, 265, 266 

पूना सार्वजनिक सभा, 9 , 

पूर्ण स्वामित्व पट्‌टेदारी, 30 

पेंशन, 57, 58 

पेशन भत्ता, 58 

पेरी, ई०, 260 

पैली, लुई, 99 

पैश, जार्ज, 4] 

प्रजाति, 6, 37, 39 

प्रतिनिधि प्रणाली, 6 

प्रत्यक्ष कर, 9, 247 

प्रत्याभूत कंपनियां, 42 
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प्रत्याभूत कंपनियां-- ब्याज सारिणी, 3 

प्रत्याभृत ब्याज, 45, 46 , 

प्रवर समिति, 07, 4, 44, 48 

प्रातीय राजस्व बोर्ड, 70 

ब्रिगिल, 35 

प्रोटो पालिटिक्स एसोसिएशन, 6 

प्लैट, डी० सी० एम०, 47 

फाइनेंस सेक्रेटरी, 66 

फाउलर, आर० एन०, 2, 248 

फाउलर, एम०, 2, 248 

फायरे, ए० पी ०, 200 

फासट, एफ०, 93 

फास्ट, हेनरी, 3, 49 

फास्टर, एम०'एच०, 00, 05, 06 

फिट्जेराल्ड, एस ०, 2, 3 

फील्ड हाउस, डी० के ०, 46 

फ्रेर, हेनरी बाट्टल, 8, 20, 48, 66, 67, 
75, 94, 95, 97, 4, 202, 28, 245, 
266 

फ्रैड आफ इंडिया, 5, 38, 68, 239, 24], 
242, 247, 249 

बंगाल चेबर आफ कामर्स, 5, ), 4, ]8, 
)9, 30, 3), 33, 205, 2]3, 22॥, 265 

बंगाल प्रणाली, 95 

बगाल बोर्ड आफ रेवेन्यू, 87, 20 

बंगाल राजस्व बोई, 92 

बंगाल विचारधारा, |78 

बंगाली, सोरावजी सापू रजी, 9 

बंदोबस्त नियमावली (854), 88 

बंबई एसोसिएशन, 9, 53 

बंबई चेंबर आफ काममं, ], 6 

बंबई मुद्र/ बाजार, 66 

बंबई सरकार, 62, ]95 

बजट ]86-62, 67 
862-63, 67 
865, . 5 
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866-68, 68 
866-69, 96 
बजट पद्धति, 02 


ब्रिटिश राज के वित्तीय आधार 


86, 26] और देखें पंजी निवेश, 
ब्रिटिश भारत, 3, 778, 272, 26, 239 
ब्रिटिश मुद्रा, 256 है 


बजट प्रणाली, 69, 89, 98,02, 03, 04, ब्रिटिश राज, 2 


405, 306 

बजट व्यय, 30, 3! 

बजट समिति, 04, 05, 07 

बनर्जी, सुरेन्रनाय, 40, 267 

चर्मा युद्ध (द्वितीय), 65 

बाबे एसोसिएचन, 8, 3 

धागान मालिक सघ, 6, 8 

बायई स्मिथ रिपोर्ट, 84 

बालफोर, कनंल, !32, 33 

बोडन, सेसिल, !0, 94, 97, 98, 
240 

बुलन, एस० एन०, 43 

बेजले, टी ०, 2 

देजहाट, वाब्टर, 25, 37, 79, 20। 

येल, इवांस, 8 

बक आफ इंगतेंड, 43 

ये रिय ऐयट (844), 66 

ये किंग विचारधारा, 66 

बो् आफ पढ्रील, 65 

योड आफ द्रस्टीज, 2 

यो्ड भाफ ट्रेड, 20, 06, 67 

गो थाफ रेयेस्यू, 20 ]2 

प्रिडिश इदिपन एसोसिएशन, $, 7, ह, 0, 
]2, !3, 39, 40, 98, 7, 23, 238, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 245, 
255, 263, 266 

विटिंश उत्पादर टी (और देखें हिववद 
गुट ममूर ), 209 

हिटिंश उपनिरेश, 244 

ड्िश्ि ददाव गुर, ।7 

डिटिए पूंजी 42, 
ब3, 73, 75, 42, ॥47, 455, 55, 


जम 





ब्रिटिश वित्तीय नीति, 65 

ब्रिटिश शासन, 24] 

ब्रिद्मिश सरकार, 3, 2), 36, 4], 50 

ब्रिटिश सिविल सेवा, (और देखें घप्िविल 
सेवा) !), 67 

ब्रिटिश सेना, 38, 40, 4, 257 

ब्रिटिश हितबद्ध गुट (और देखें हितवद्ध गृट 
समूह) 8, 9, 22, 23, 24, 25, 40, 
4], 44, 47, 49, 8 

ब्याज प्रभार 3, 258 

भंडारकर, आर० जी० 9 

भभका घुल्क प्रणाली 252, 253 

भारत कार्यालय (देखें इंडिया आफिस ) 

भारत लिपि 66 

भारत मंत्री 6, 8, 0, , 5, 46, 7, 
49, 28 38, 68, 89, 90, 92, 93, 95, 
96, 98, 6, 32, ।33, 42, 44, 
45, 249, 50, 5, 52, 54, 55 
58, 62, 63, 73, 82, 84,86, 
90, 202, 206, 208, 23,, 26, 22।, 
240, 244, 246, 254, 256, 257 
आरंगाइल 42 
क्रेनयोर्न 433 
बुदद 206 
स्टेनल 84, 86 

भारत सरवार 5, 65, 95, 04, 09, 
34, ।40, 42, 43, [45, 50, ।5], 
52, 54, 55, 56, 59, 83, [90,. 
9, 92, 496 98, 263, 205, 206, 
207, 209, 2, 22/'23, 26, 240 
2२4॥, 255, 256, 258, 260, 26], 
264, 
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भारत सरकार, व्यय सारिणी 298, 299, 
30 
शुद्ध भुगतान सारिणी 32, 34, 
भारतीय आयात शुल्क, 203 
भारतीय उद्योग, 75 
भारतीय कपास, (और देखें कपास) 207 
भारतीय कुटीर उद्योग, 204 
भारतीय टैरीफ नीति, 203 
और देखें टैरिफ 
भारतीय तार व्यवस्था, 2 
भारतीय पत्र मुद्रा, 66 
भारतीय पूजी, 47 
भारतीय बुनकर, 3 
भारतीय व कर 27 
भारतीय राजस्व 9,64,74,43,242, 254 
भारतीय राजस्व प्रणाली, 00 
भारतीय राजस्व सारिणी, 297 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखें 
इंडियन मैशनल कांग्रेस 
भारतीय रेल 28, 44, 73, !4), 42 
44, 445 
भारतीय रेवेन्यू प्रणाली 08 
भारतीय लेखा जाच आयोग 05 
भारतीय लोक वित्त (और देखें लोक 
वित्त) । 
भारतीय वित्त , 9, 3, 92, 94, 84, 
48, 9], 95, 98, 203, 255 
भारतीय वित्त नीति, 38, 80 
भारतीय विधान परिषद, 39 
भारतीय विधान मंडल, 9 
भारतीय शिकायतबाज, 93 
भारतीय साम्राज्य, 64, 209 
भारतीय सिविल सेवा (ओर देखें सिविल 
सेवा) 22, 32, 48, 68, 95... 
भारतीय सेना, 36, 40 
भारतीय सेना मंवंधी खर्च, 3! 
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भारतीय सैन्य बजट, 38 

भूदान युद्ध, 33 

भूधृति नीति, 7] 

भूधृति प्रणाली, 78, 86, 87 

भुमिकर, 24] 

भुस्वामी (जमीदार) संघ, 6 

मंगलदास, 9 

मदिरा, 248, 249, 253 

मद्रास नेटिव एसो सिएशन, 9 

मद्रास प्रेसीडेंसी, 34 

मद्रास विद्रोह, 38 

मराठा युद्ध, 65 

मइंगाई भत्ता, 57 

माग पत्र समिति, 257 

मारल एंड मेटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, 25, 
थ्वा 

मालगुजारी, 6, 37, 34, 35, 36, 70, 7!, 
00, 6, 78, 79, 8, 483, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 
49), 26, 240, 242, 264, 265, 290 

मालग्रुजारी अदायगी, 6 

मालगरुजारी नीति, 78, 79 

मालगुजारी वृद्धि, [7 

मालगुजारी सारिणी, 290 

माक्स, काल 80 

मित्र, राजेंद्रलाल, 267 

मिल, राजेंद्रलाल, 267 

मिल, जे० एस०, 29, 32, 33, 34, 35, 
76, 883 

मिलत्रिटरी होम कार्नेस, 337 

मुकर्जी, हरीश, 238 

मुक्त व्यापार, 80, 202 

मुख्य वित्त सचिव, 98 

मुद्रा बाजार, 42, 50, 62 

मेन, एच० एस०, 35, 37, 79, ।83, 97 

मेनचेस्टर, 23, 24 
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भेनचेस्टर काटन सप्लाई एसोसिएशन, 28, 


8] 

मेनचेस्टर गुट, 87 

मेनचेस्टर चेंबर आफ कामर्म (और देखें 
चेंबर आफ कामसे ), 6, 203, 205 

मेनचेस्टर संकट, 29 

मैयों, लाई ॥, 4, !4, 45, 7, 20, 2, 
22, 28, 34, 68, 69, 70, 89, 9, 92, 
95, 2, 43, 24, 5, 33, 34, 
35, 36, 39, 4], 45, [46, - 
47, 48, 52, )58, 59, 6, 
62, 89, 200, 20, 202, 2!], 
245, 25], 254, 257, 260, 262, 
263 

मेयो जाच 93 

मेयो योजना, !4, 6, 7 

मंकडोनल, ए० पी०, 8 

मेकाले, लाडं, 67, 79 

मंगल्म, रोस डी०, )84 

मंड्रास टाइम्स, 242 

मैयसन डोनेल्ड, 248 हे 

मैंसफील्ड, डब्ल्यू० आर० 55, 56, 97 

मैंसफील्ड, विलियम, 96 

मंसी, डब्ल्यू० एन०, 5, 32, 68, 09, 

8], 2, 4, 44, 55, 456,97 

मैंसी योजना, 69, 0 

याथिया (देखें स्मरण पत्न) 

गूरोपियन चेबर आफ कामर्स, 246 

यूरोपियन पूजी, 87, 88, 206, 240 

राजकोप पत्र, 59 * 

राजस्व 209, 23, 24, 28, 24! 

राजस्व और प्राध्तियां, सारणी 286-288 

राजस्व और ध्यय, सारणी 285 

राजस्व प्रइंध, 64 

राजस्य विरकेद्ीकरण, 69 

शाजम्व वियर॒ण, 220 
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डानाडे, ए० जी०, 80 
राव, दिनकर 39 
राष्ट्रीय आय, 239, 240 
रास्तगोफ्तार, ।2. 
रिगटन, 277 
रिजवं सेना, 37, 38 
रेनोल्डस, एच० जे०, !8[ 
रेल उद्योग, 
रेल कंपनी, 00, 3], 4, 42, 43 
॥44, !45, 46 ]47, 256, 259 
रेलवे कंपनी (देखें रेल कंपनी ) 
रयत, 79, 80, 8!, 68 
र॑यतवाड़ी प्रणाली, 8] सी! 
रोबिसन, आर० ई० 46 
लशिगटन, सी० एच० 04 | « 
लाइसेंस अधिनियम, 2[4 
लाइसेंस कर, (और देखें लाइसेंस शुल्क ) 
32, 2/5, 26, 2[9, 22!, 246. '!'* 
लाइसेंस कर विधेयक,24 
लाइसेंस व्यवस्था, 23 
लाइसेंस घुल्क, (औरदेखें लाइसेंस शुल्क) 
22[, 247 
लाउसन, डब्ल्यू 248 « 
लारेंस, जात, 20, 2।, 22, 92, 96, ]2, 
33, ]40, 4, 46, 5], 56, 57 
62, 80, 89, 97, 28, 254, 258 
लासन, डब्ल्यू०,2 
लिवरपूल ईस्ट इंडिया ऐसो सिएसन, 208 
लिस्ट, फ्रेडरिक 80 
सेखा पद्धति, 04, 405 . 
लेखा परीक्षण एवं लेखा प्रणाली, 06 ' 
लेखा प्ररीक्षण प्रणाली, 04 
लेजनी, टी ० ई० सी०, 37 
लेजलो, पामग, 80 
सेविन, माल्कम, 249 
संग, मेयुअस, 20, 22, 27, 32, 67, 70 
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90, 94, 95, 00, 04, 09, 4, वित्त सिद्धांत, 26 ः ५ 


79, 85, 88, 202, 209, 28, 227 
250' > 

लैडहोहडर्स एंड कमशियल एसोसिएशन, 
[87 

लेडहोल्डर्स सोसायटी, 7 

जम, चाल्स, 

लोक ऋण, 07, 46।, 62 

लोक कल्याणवाद, 80 


लोक निर्माण, 48, 49, 5, 54, 55, 


56, 26, 63, 264 
लोक निर्माण अनुदान, 49 
लोक निर्माण कार्य, 6 
लोक निर्माण नीति, 49 
लोक निर्माण विभाग, 48, )52, 53 * 
लोक निर्माण व्यय सारिणी 302-305 ' 
लोक राजस्व सारिणी, 283. 
लोक वित्त, 65,.267 ' ५ (हु 
(और देखें वित्त), हु 
लोक व्यय सारिणी 284 पे 
ल्यूइस, जार्ज, 06 इक 
बापिक आय, 239 हल 
वापिक कर, 239 हि 
बापिक बजट, 98 
विकेद्रित वित्त योजना (87-72), 5 
विकेंद्रीकरण, ।, 70, 0, 268. //* 
बिकेंद्रीकरण योजना, 09, [][.__+ * 
विक्टोरिया युग, 50' ” 
वित्त आयोग, ]59, 243 
वित्त मंत्री, 65, 89, ५ 
वित्त विभाग; 98, 99, 00, 40।, 03, 
036 ,' 
बित्त विवरण, 28, 24] 
वित्त सचिव, 99, 0, 2)4, 98 " 
विन सदस्य, 26, 32, 66, 67, 58, 69, 
* 94, 09, 43, 256 


वित्तीय आरक्षित निधि, 229. 
वित्तीय केंद्रीकरण, 3, 38, 08 
वित्तीय नियंत्रण, 89, 90, 98 
वित्तीय निरीक्षण, 9 ल्‍ 
वित्तीय नीति, 5, 7, 8, 25, 26, 27, 8] 
वित्तीय प्रणाली, 64, 0 
वित्तीय प्रशासन, 89 
वित्तीय वर्ष, 05, 
वित्तीय विकेंद्रीक रण, 68, 69, 06, 09, 
], 2, 3, 4, 5, !6, 260, 
262, 263 
वित्तीय संकट, , 20, 65, 89, 97,203 
वित्तीय मंघीकरण, ]2 
वित्तीय सिद्धात, 22] है 
वित्तीय हस्तांतरण योजना, 70 *, 
विदेश नीति (ब्रिटिश), 47 
विदेशी व्वापार, 240 . ,« 
विदेशी व्यापार सारणी, 292 ।. ६. 
विद्रोह ( + 
बंगाल 857, 7 ५ + 
दक्षिण 875,47  ' + तर] 
विधान परिषद, 96, 97, 98/ 
विधान परिपद सुधार समिति, 67 
विभाग प्रणाली, 99 ४3५: ५ 
बिल्सन, जेम्स, 8, 20, 22, 23, 25, 26, 
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